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 प्रश्नों  क ेमोखिक  उत्तर

 केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  में  अध्यापकों  का  स्थानान्तरण

 ]

 रन

 +45],  श्री  उपेन्द्र  नाथ  वर्मा  :
 डा०  सुधोर  राय  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  में  अध्यापकों  के  स्यानान्तरण  के  बारे  में  क्या  मार्गनिदेश

 इनमें  पिछले  एक  वर्ष  में  क्या  परिवरतंन  किया  गया

 कना  इन  निर्धारित  मार्गनिदेशों  का  अनुपालन  सभी  श्रेणियों  के  अन्तगंत  किए  जाने  वाले

 स्थानान्तरण  के  मामलों  में  किया  जाता

 यवि  तो  मामलों  में  मार्मनिदेशों  का  नहीं  किया  गया  है  और

 इसके  क्या  कारण

 क्या  केन्द्रीय  विद्यालय  टीचस  एशोसिएशन  ने  स्थानान्तरण  सम्बन्धी  मागेनिदेशों  का

 पालन  करने  के  विरुद्ध  अम्यावेदन  दिया  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कायंवाद्दी  की  गई  है  ?

 विशान  और  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  तथा  सानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 बिभाग  में  राज्य  संत्री  एस०  के०  :  से  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख

 दिया  गया  है  ।



 मौखिक  उत्तर  16  1990

 विवरण

 केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  में  अध्यापकों  के  स्थानान्तरण  और  तैनाती  सम्बन्धी  मार्गंदर्शी
 संगठन  के  शासी  बोर्ड  द्वारा  अनुमोदित  की  जाती  इन  मार्गदर्शी  रूपरेखाओं  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  संगठन  ने  शैक्षिक  1989-90  के  लिए  संगठन  के  तत्कालीन  अध्यक्ष  के  अनुमोदन  से
 संचालनात्मक  मार्गंदर्शी  रूपरेखाएं  तैयार  की  इस  स्थानान्तरण  सम्बन्धी  मार्गंदर्शी  रूपरखाओं  में  से
 प्रत्येक  की  एक-एक  प्रति  संलग्न  और  2  में  प्रस्तुत  है  ।

 स्थानान्तरण  सम्बन्धी  मार्गदर्शी  रूपरेखाओं  में  वर्ष  1989-90  के  दौरान  निम्नलिखित
 वतंन  किए  गए  थे  :---

 चिाी  कारणोंਂ  की  पहले  के  मानेदण्ड के  मुकाबले  स्थानान्तरण  के  लिए  पृष्ठ
 आधार  के  रूप  में  प्रशासनिक  तथा  अनुकपा  के  कारणोंਂ  को  जोड़ना  ।

 (2)  स्थानान्तरण  के  लिए  पहले  का  चिकित्सा  आधार  विशिष्ट  इसे  और  व्यापक  तथा
 सामान्य  बना  दिया  गया  है  ।

 (3)  पहले  अध्यापक  के  परिवार  में  हुए  निधन  को  स्थानान्तरण  के  लिए  एक  विशिष्ट  आधार
 के  रूप  में  उल्लेख  किया  जाता  इस  विशिष्ट  उल्लेख  को  समाप्त  कर  दिया  गया  है  ।

 (4)  पहले  अविवाहित  लड़कियों  के  स्थानान््तरण  उनकी  सुविधानुसार  स्थानों  पर  करने  का
 प्रावधान  नहीं  अब  इसकी  व्यवस्था  कर  दी  गई  _  .

 (5)  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  में  नियोजन  के  दौरान  अध्यापक  में  अपंगता  के  विकास  के
 आधार  उसके  स्थानान्तरण  का  भी  प्रावधाव  किया  गया  है  ।

 (6)  पहले  प्रधानाक्र्यों  के  लिए  किसी  केन्द्र  पर  5  साल  का  का्ग्रेंकाल  निर्धारित  था  अब
 इसको  समाप्त  कर  दिया  गया

 -  स्थायनान्तरण  की  मार्गंदर्शी  रूपरेखाओं  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  इस  बात  की  व्यवस्था  है  कि
 पहले-पहल  पदोन्नतियों  के  स्थानान्तरणों  को  प्रभावी  बनाने  के  बाद  ही  सामान्य  स्थानानतरण  किए

 ।  इस  नीति  का  चालू  शैक्षिक  सत्र  के  दौरान  प्रशिक्षित  स्नातक  अध्यापकों  की  स्नातकोत्तर
 अध्यापकों  के  रूप  में  पदोन्तति  करने  पर  उनके  स्थानान्तरण  के  मामले  को  छोड़कर  इस  सत्र  (1-5-8  9
 से  30-4-90)  के  दौरान  भी  अपनायी  गई  थी  ।  पदोन्नति  पर  स्थानान्तरणों  को  शारीरिक  शिक्षा

 द्वारा  मद्रास  उच्च  न्यायालय-में  दर्ज  रिट  याचिका  के  कारण  प्रभावी  नहीं  बनाया  जा  सका
 जिन्होंने  ये  प्राथंना  की  थी  कि  उनके  लिए  भी  स्नातकोत्तर  अध्यापकों  के  पदों  पर  पदोन्नति  के  लिए
 अनुपूरक  वर्ग  बनाया  जाए  जैसाक़ि  प्रशिक्षित  स्नातक  अध्यापकों  के  मामले  में  किया  जाता  काननी
 सलाह  को  ध्यान  में  रखते  हुए  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  ने  मद्रास  न्यायालय  में  एक  याचिका  दायर  कर

 उपयुक्त  प्रशिक्षित  स्नातक  अध्यापकों को  स्नातकोत्तर  अध्यापकों  के  रूप  में  पदोस््नति  करने  की  अनुमति
 मांगी  न्यायालय  ने  इस  मामले  को  निपटाया  नहीं  है  ।  अतः  अशिक्षित  स्नातक-अध्याक्कों  की
 स्नातकोत्तर  अध्यापकों  के  रूप  में  पदोन्नति  कर  तैनाती  को  प्रभावी  बनाने  से  पूर्व  वर्तमान  स्नातकोत्तर
 के  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठम  के  तत्कालीन  अध्यक्ष  के  अनुमोदत्र  से  स्थानास्तरण  किए  गए



 26  1912.  मौखिक

 मार्गदर्शी  रूपरेख्ाओं  के  अनुसार  अध्यापकों  के  वाधिक  स्थानान्तरण  को  प्रभावी  बनाने  की
 अन्तिम  तारीख  31  अक्तूबर  इसको  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  के  अध्यक्ष  के  अनुमोदन  के
 20-12-1989  तक  बढ़ाया  गया  था  ।

 अखिल  भारतीय  केन्द्रीय  विद्यालय  शिक्षक  संघ  ने  प्रधानमंत्री  को  सम्बोधित  एक  खुले  पत्र  में
 अन्य  बातों  के  साथ-साथ  स्थानान्तरण  सम्बन्धित  मार्गदर्शी  रूपरेखाओं  के  तथाकथित  उललघन  का
 उल्लेख  किया  और  इसकी  जांच  करने  का  सुझाव  इसकी  जांच  की  जा  रही  है  ।

 (1)

 (7)

 (8)

 अध्यापकों  के  स्थानान्तरण  के  लिए  मा्गदशों

 सामान्य  नीति  यह  होगी  कि  प्रधानाचायं  सहित  अध्यापकों  को  बार-बार  स्थानान्तरित

 नहीं  किया  जाएगा  ।  सामान्य  स्थानान्तरण  केवल  संगठनात्मक  कारणों  अथवा  चिकित्सा
 आधार  पर  किए  जायेंगे  ।

 ऐसा  कोई  कार्यकाल  निर्धारित  नहीं  होगा  जिसके  बाद  किसी  अध्यापक/उप-प्रधानाचाय/
 प्रधानाचायं  /शिक्षाधिकारी/सहायक  आयुक्त  को  स्थानान्तरण  करना  जरूरी  हो  ।

 प्रतिवर्ष  पदोन्नति  के  प्रस्ताव  करने  के  बाद  ही  स्थानान्तरण  किए  जायेंगे  ।

 आमतौर  पर  स्थानान्तरण  गर्मी  की  छुट्टियों  क ेदौरान  ही  किए  जायेंगे  ।  3  अक्तूबर  के
 बाद  स्थानान्तरण  नहीं  किए

 पदोन्नति  और  सीधी  भर्ती  द्वारा  भरी  जाने  वाली  आशान्वित  रिक्तियों  की  संख्या  को
 ध्यान  में  रखते  हुए  स्थानान्तरण  किए

 निम्नलिखित  प्राथमिकताओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  स्थानान्तरण  किए  जायेंगे  :--

 प्रशासनिक  कारणों  से  स्थानान्तरण  ।

 ऐसी  गम्भीर  बीमारी  के  कारण  स्थानान्तरण  जिसके  लिए  त॑नाती  के  स्थान  से  दूर
 उपचार  करना  अपेक्षित  हो  ।

 परिवार  में  शामिल  होने  के  लिए  पति-पत्नियों  का  स्थानान्तरण  और  इसी  प्रकार
 से  अविवाहित  लड़कियों  का  उनके  सुविधानुसार  स्थान  पर  स्थानान्तरण  ।

 उपरोक्त  6  में  उल्लिखित  मामलों  को  छोड़कर  साधारणतया  किसी  भी  अध्यापक  का
 स्थानान्तरण  के  लिए  अनुरोध  पर  तब  तक  विचार  नहीं  किया  जाएगा  जब  तक  कि
 उसने  तीन  शंक्षिक  सत्र  पूरे  नहीं  कर  लिए  हों  ।

 समान  वेतनमानों  में  अध्यापकों  के  अन्य  वर्ग  तथा  पी०  आर०  और  टी०  जी०  टी०
 को  उस  क्षेत्र  के  बाहर  तंनात  नहीं  किया  जाएगा  जिसमें  उनका  प्रवरण  किया  गया
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 (9)  निमुक्ति  पर  सभो  वर्गों  के  अध्यापकों  को  यथासम्भध  दूरस्थ  क्षेत्रों  में  स्थित  क्षेत्रों  में

 (10)

 (11)

 (12)

 (13)

 तेनात  किया

 रिक्तियों  की  उपलब्धता  की  शर्ते  पर  पी०  टी०  टी०/उप-प्रधानाचार्यों/प्रधानाचार्यों/
 शिक्षाधिकारियों/पदोन्नति  पर  सहायक  आयुक्त  अथबा  सीधी  भर्ती  पर  उन्हें  जहां  वे
 तैनात  हैं  उस  स्थान  के  अलावा  किसी  भिन्न  राज्य  में  तंनात  किया  अंथंथा
 निवास  स्थान  में  नियुक्त  किया  जाएगा  इनमें  से  जेसे  भी  मामलों  हो  और  उन्हें
 तया  उस  राज्य  से  बाहर  कम  से  कम  5  वर्षों  के  लिए  तब  तक  स्थानान्तरण  नहीं  किया
 जाएगा  जब  तक  कि  इसके  लिए  बाघ्य  करना  न  हो  ।

 ऐसे  पी०  जी०  टी०/उप-अधानाचार्यो/प्रधानाचार्यों/शिक्षाधिका रियों/सहायक  आयुक्तों
 को  जिनके  सेवानिवृत्ति  के  3  साल  अथवा  इससे  कम  समय  रह  गया  रिक्तियों  की
 उपलब्धता  की  शर्त  पर  यदि  वे  पहले  से  अपने  मूल  राज्य  में  कार्यरत  को
 सीथी  भर्ती  पर  बाहर  तैनात  नहीं  किया  जाएगा  ।

 कार्मिक  विभाग  द्वारा  पता  लगाए  गए  कठिन  स्टेशनों  पर  तेनात  अध्यापकों/उप-प्रधाना-
 चार्यों/प्रधानाचार्यों  को  कठिन  स्टेशनों  पर  तीन  वर्ष  के  पड़ाव  को  पूरा  करने  के  बाद  और
 रिक्तियों  की  उपलब्धता  की  शर्त  पर  उनकी  मनमर्जी  का  स्टेशन  दिया  जाएगा  फिर  भी
 यह  शर्त  उत्तर  पूर्वी  क्षेत्र  के  लिए  विशिष्ट  रूप  से  भतीं  किए  गए  अध्यापकों  के  लिए
 लागू  नहीं  होगा  ।

 किसी  भी  आधार  पर  स्णानान्तरण  सम्बन्धी  अनुरोध  के  लिए  स्थानान्तरण  यात्रा  भत्ता
 की  अदायगी  तब  तक  नहीं  की  जाएगी  जब  तक  कि  उस  अध्यापक ने  तैनाती  के  अपने
 उस  स्थान  में  पांच  वर्ष  पूरे  न  कर  लिए  हों  ।

 स्थानान्तरण  के  परिचालानात्मक  ब्यौरे  वर्ष  1989-90  के  लिए  के०  वि०  सं०  के  शिक्षण
 स्टाफ  हेतु  मार्गदर्शी  रूपरेखाओं  पर  राज्य  मंत्री  के  निजी  सचिव  के  साथ  के  ०वि०  सं०  की
 दिनांक  15-5-89  तो  हुई  बैठक  में  जिन  बातों  पर  चर्चा  की  गयी  थी  उनकी  सूची  नीचे  दी  गई  है  :--

 कै०  वि०  संगठन  के  शांसी  निकाय  ने  27-12-88  को  हुई  अपनी  बँठक  में
 उपप्रधानाचार्यों  ओर  प्रधानाचार्यों  के  स्थानान्तरण  और  तैनाती  सम्बन्धी  मार्गेदर्शी  रूपरेखाएं  अनुमोदित
 की  इन  मार्गदर्शी  रूपरेखाओं  के  अन्तगंत  मौटे  तोर  पर  स्थानान्तरणों  को  निम्नलिखित  दो  शीषंकों  में
 वर्गीकृत  किया  जाता  है  :--

 जनहित  में  स्थानान्तरण

 अनुरोध  पर  स्थानान्तरण

 जनहित  में  स्थानान्तरण  :  इस  वर्ग  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  स्वरूप  के  स्थानान्तरणों  की
 संकल्पना  की  गयी  है  :--

 ()  बाध्य  प्रशासनिक  ओर  अनुकम्पा  कै  आधार  पर  स्थानान्तरंण  ।
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 (0)  उन  स्नातकोत्तर  उप-प्रधानोचार्यों  और  प्रधानाचार्यों  के  स्थानान्तरण  जिन्होंने
 मिजोरम  सहित

 उत्तरपूर्वी  क्षेत्र  में  तीन  वर्ष  पूरे  कर  लिए  यह  भारत  सरकार  की  नीति  के  अनुसरण
 में  है  ।  भी  इसमें  विशेषरूप  से  1984  में  उत्तरपूर्वी  क्षेत्र  के  लिए  भर्ती  किए  गए
 पी०  जी०  टी०  जी०  टी०  और  पी०  आर०  टी०  शामिल  नहीं  हैं  ।)

 (iii)  उन  अध्यापकों/उप-प्रधामाचार्यों/प्रधानांचायों  के  स्थानान्तरण  जिन्होंने  कठिन  स्थान  पर
 तीन  वर्ष  पूरे  कर  लिए  ये  तीन  वर्ष  कठिन  स्थान  पर  काय्यंभार  संभालने  की  तारीख
 से  शुरू  होंगे  ।  स्थानों  का  पता  भूतपूर्व  के०  वि०  संगठन  समिति  द्वारा  लगाया
 गया  क्योंकि  कामिक  विभाग  इस  प्रकार  की  सूची  नहीं

 अनुरोध  पर  स्थानान्तरण  :  शासी  निकाय  द्वारा  अनुमोदित  मार्गंदर्शी  रूपरेखाओं  में

 लिखित  प्रावधान  हैं  :

 नियुक्तित  के  स्थान  से  दूर  इलाज  की  आवश्यकता  वाली  गम्भीर  बीमारी  के  कारण
 स्थामान्तरण  ।

 परिवार  मे  आमे  के  लिए  पति/पत्नी  का  स्थानान्तरण  और  समान  रूप  से  अविवाहित
 लड़कियों  का  उनके  सुविधा  के  अनुसार  स्थान  पर  स्थानान्तरण  ।

 उपरोक्त  को  कार्यान्वित  करने  के  क्रम  निम्नलिखित  प्राथमिकताओं  और  ब्यौरों  का  सुझाव
 दिया  जाता  है  :--

 (i)  नियुक्तित  के  स्थान  से  दूर  इलाज  की  आवश्यकता  वाली  गम्भीर  बीमारी  पर
 इस  शीषे  के  हम  काडियक  रेनाल  टी०
 बी०  आदि  पर  ध्यान  देते  हैं  और  मेडिकल  चिकित्सा/ध्यान  की  आवश्यकता  वाले  शा  रीरिक
 रूप  से  विकलांग  व्यक्तियों  के  मामलों  को  शामिल  मात्र  उन  शारीरिक
 रूप  से  विकलांग  मामलों  पर  विचार  किया  जाना  चाहिए  जिनमें  के०  वि०  संगठन  में
 कार्यभार  संभालने  के  बाद  ही  विकलांगता  विकसित  हुई  ।  यह  सूची  सोदाहरण  है  न  कि
 समाप्त  होने  वाली  है  ।  गम्भीर  रूप  से  बीमारी  के  समर्थन  में  सी०  एम०  ओ०/जिला
 अस्पताल  के  सिविल  सर्जन  अथवा  सरकारी  अस्पताल  के  चिकित्सा  अधीक्षक  अथवा
 मेडिकल  कालेजों/संस्थाओं  से  सम्बद्ध  अस्पतालों  के  प्रमुखों  अथवा  परियोजना  स्कूलों  के
 परियोजना  अस्पतालों  के  सी०  एम०  ओ०/प्रतिरक्षा  क्षेत्र  के  स्कूलों  के  प्रतिरक्षा  क्षेत्र
 अस्पतालों  के  प्रभारी  अधिकारियों  से  चिकित्सा  प्रमांणपत्र  प्रस्तुत  किए  जाने  चाहिए  ।
 स्थानांतरण  करते  समय  इस  बात  पर  विचार  किया  जाएगा  कि  वतंमान  केन्द्र  में  उपचार
 की  सुविधाएं  उपलब्ध  नहीं  है  और  वे  उस  स्थान  पर  उपलब्ध  है  जहां  पर  स्थानान्तरण
 के  लिए  अनुरोध  किया  गया  है  ।  इस  प्रकार  के  अनुरोंधों  पर  विचार  करते  समय  किसी
 विशेष  स्थान  पर  कमंचारियों  के  न्यूनतम  पड़ाव  के  सम्बन्ध  में  विचार  करना  अपेक्षित
 नहीं  हैं  ।

 (7)  परतियत्नि  के  आधार  पर  स्थानांतरण  उपरोक्त  श्रेणी  के  अन्तगंत  निम्नलिखित
 पूर्ण  नीति  का  सुझाव  दिया  जाता  है  :--
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 (iv)

 16  1990_

 के०  वि०  संगठन  कमंचारी  की  पति/पत्नी/यह  इसलिए  सुझाया  है  कि  इससे  यह
 निश्चित  होगा  कि  विद्यालयों  का  कार्यंकरण  सुविधाजनक  चलेग्रा  ।

 केन्द्रीय  सरकार/रक्षा  विभाग  के  कमंचारी  और  स्वायत्त  निकायों  के  कमंचारी
 तथा  केन्द्रीय  सरकार  के  उपक्रमों  के  कंमंचारियों  की  पत्नी/पति  तथा  राज्य
 सरकारों  के  उपक्रमों  के  कमंचारियों  की  पत्नियों/पतियों,  जिनके  लिए  वतंमान
 स्थान  पर  ठहरने  की  अवधि  एक  निर्णायक  घटक  होगी  ।

 अन्य  सभी  पति/पत्नियां  ।

 सुविधा  वाले  स्थान  पर  अविवाहित  लड़कियों  का  स्थानान्तरण  ।  वतंमान  स्थान
 पर  एक  वर्ष  का  न्यूनतम  स्थानान्तरण  के  विचाराथ्थ  अपेक्षित  होगा
 पति/पत्तनि  के  मामलों/अविवाहित  लड़कियों  के  ।

 उन  प्रधानाचार्यों/उप-प्रधानाचार्यो/स्नातकोत्तर  अध्यापकों  का  स्थानान्तरण  जिनकी

 सेवानिवृत्ति  में  3  वर्ष  कम  एक  विशेष  स्थान  पर  कोई  अधिकतम  प्रवास
 भ्पेक्षित  नहीं  इसका  सुझाव  इसलिए  दिया  गया  है  क्योंकि  मार्गदर्शी  रूपरेखाओं  में
 एक  पदोन्नत  व्यक्ति  को  उसी  स्थान  पर  तैनात  किए  जाने  का  प्रावधान  यदि  उसे
 तीन  वर्ष  में  ही  पदोन्नत  किया  जाता

 मार्गदर्शी  रूपरेखाओं  का  अन्य  महत्वपूर्ण  मात्र  तैनातियों  तथा  स्थानान्तरणों  को  श्रभावी  बनाने
 में  पालन  किया  जाने  वाला  अनुक्रम  इस  सम्बन्ध  मार्गदर्शी  रूपरेखाओं  का  यह  निर्धारित
 करता  है  कि  प्रत्येक  वर्ष  पदोन्नतियां  दिए  जाने  के  बाद  किए  जाएंगे  ।””

 उपर्युक्त  पदोन्नत  स्थानान्तरणों  तथा  सीधे  ही  भर्ती  किए  गए
 प्रधानाचार्यों  तथा  प्रधानाचार्यों  की  नियुक्ति  का  निम्नलिखित  अनुक्रम  इस  प्रकार  है  :--

 1.  टी०  जी०  एच०  एम०  एस०  और  उप-प्रधानाचार्यों  के  रूप  में  पदोन्नत  किए  गए
 शिक्षकों  के  सम्बन्ध  में  पदोन्नत  नियुक्तियां  सबसे  पहले  की  जाएं  ।  इसी
 चार्यों  की  रिक्तियां  पदोन्नत  उप-प्रधानाचार्यों  को  प्रधानाचार्यों  के  पदों  की  पेशकश  करते

 सबसे  पहले  भरी

 (i)  सभी  उप-प्रधानाचार्यों  तथा  प्रधानाचार्यों  के  शिक्षकों  का  अन्तर-क्षेत्रीय
 स्थानान्तरण  ।

 (ii)  सभी  क्षेत्रीय  के  शिक्षक  का  अन्तर-क्षेत्रीय  स्थानान्तरण  ।

 सीधी  भर्ती  किए  गए  शिक्षकों  तथा  प्रधानाचार्यों  की  नियुक्ति  ।  क्ुप्रया  स्थानान्तरण  के
 उपर्युक्त  परिचालन  ब्यौरे  सामान्य  अनुमोदन  के  लिए  भागंदर्शी  रूपरेख़ाएं  देखें  ताकि
 उन्हें  तदनुसार  कार्यान्वित  करने  के  कदम  उठाए  जा  सके  ।

 सीधी  भर्ती  की  समय-पस्तारणी  के  सम्बन्ध  में  एक  पृथक  नोट  अध्यापन  स्टाफ  की  पदोन्नति
 स्टाफ  संख्या  का  राज्य  मंत्री  के  निजी  सचित्र  तथा  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  के  साथ

 6
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 15-5-89  को  की  गई  चर्चा  के  अनुसार  प्रस्तुत  किया  जा  रहा  है  ।

 आर०

 16-5-8  9

 कृपया  राज्य  मंत्री  से  आगे  कोई  निर्देश  के  लिए  देख  लें  ।

 आर०  .

 16-5-8  9

 राज्य  मंत्री

 एन०  एस०  पी०  ।  से  3  के  प्रस्ताव  निम्नलिखित  टिप्पणियों  के आधार  पर  अनुमोदित  किए
 जांते  हैं  :--

 (i),  एन०  एस०  में  में  विद्यमान  “पति/पत्नी  की  मृत्यु  सहितਂ  शब्दों  को
 निकाल  दिया  जाए  ।

 (४)  एन०  एस०  में  इस  आशय  का  एक  वाक्य  जोड़ा  जाए  कि  शारीरिक
 रूप  से  विकलांग  के  केवल  उन्हीं  मामलों  पर  विचार  किया  जाएगा  जहां
 विकलांगता  कमंचारी  के  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  में  कार्यभार  ग्रहण  करने  के  बाद  हुई
 है  ।  ऐसी  कोई  भी  विकलांगता  जो  व्यक्त  द्वारा  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  में
 कार्यभार  ग्रहण  करने  से  पूर्व  उसे  स्थानान्तरण  मांगे  जाने  का  आधार  नहीं  बनाया
 जाना  चाहिए  ।  उसी  धारा  में  मेडिकल  कालेज/अनुसंधान  संस्था  से  सम्बद्ध  अस्पताल  के
 प्रमुख  के  प्रमाण  पत्र  को  कालेज  अथवा  अनुसंधान  संस्था  के  प्रमुख  से  प्रमाण  पत्र  की
 अपेक्षा  के  बजाए  स्वीकार्य  माना  जाना

 पी*

 एन०
 ा  3-5-8  9

 ॥  भ्री  उपेन्द्र  नाथ  वर्मा  :  अध्यक्ष  क्या  यह  बात  सही  है  कि  अक्तूबर-नवम्बर  1989  के
 महीने  मैं  मानवीय  आधार  पर  181  शिक्षकों  का  स्थानान्तरण  किया  गया  भौर  ड़नसे  चर  करोड़  रु

 वसूल  किया  गया  ?  -
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 |

 प्रो०  एम०  जो०  के०  सेनन  :  यह  ठीक  नहीं  जिन  स्थानांतरण  के  मामलों  के

 बारे  में  मुझे  जानकारी  केवल  वही  मामले  प्रभावी  हुए  हैं  जो  ऐसे  हैं  कि  कोई  अध्यापक  अत्याधिक

 गम्भीर  बीमारी  से  पीड़ित  है  ओर  जिसका  अन्त  मौत  ही  है  ज॑ंसे  कि  कैंसर  आदि  ।

 श्रो  उपेस्द्र  नाथ  वर्मा  :  मानवीय  आधार  की  परिभाषा  क्या  है  ?  मानवीय  आधार  पर  शिक्षकों
 के  इतने  तबादले  हुए  हैं  जितने  कि  शिक्षा  विभाग  के  इतिहास  में  पहले  कभी  नहीं  हुए  ।

 ]

 प्रो०  एम०  जी०  के०  मेनन  :  सम्भवतः  बड़ी  संख्या  में  अध्यापकों  के  स्थानान्तरण
 प्रभावी  हुए  लेकिन  ऐसा  पिछले  वर्ष  हुआ  था  ।  माननीय  सदस्य  विशेषरूप  से  यह  जानना  चाहते  थे
 कि  पिछले  एक  महीने  या  शायद  पिछले  कुछ  महीनों  में  कया  हुआ  है  और  मैंने  इसी  का  जवाब  दिया  है  ।
 पिछले  कुछ  महीनों  में  मुख्य  रूप  से  ऐसे  कोई  स्थानांतरण  नहीं  हुए  हैं  ।  माननीय  सदस्य  ने  जिन  लोगों
 के  स्थानांतरण  का  जिक्र  किया  वे  सब  पूव॑वर्ती  सरकार  भूतपूर्व  मन्त्री  द्वारा  पिछले  वर्ष  किए
 गए  थे  ।

 श्री  उपेन्द्र  नाथ  वर्मा  :  अध्यक्ष  महोदय

 अध्यक्ष  महोदय  :  वर्मा  आपके  दो  सवाल  हो  गए  डा०  सुधीर  राय  ।

 |
 डा०  सूधोर  राय  :  मन्त्री  महोदय  ने  अपने  जवाब  में  यह  स्वीकार  किया  है  कि  अखिल

 भारतीय  केन्द्रीय  विद्यालय  शिक्षक  संघ  मानवीय  शिक्ष्य  मन्त्री  को  एक  ज्ञापन  भेजा  है  ।  मैं  उनसे
 जानना  चाहता  हूं  कि  पत्र  में  कौन-कौन  से  मामले  उठाए  गए  और  क्या  इन  मामलों  की  कोई  जांच  की
 जानी  है  ।

 प्रो०  एम०  जी०  के०  मेनन  :  सभा  पटल  पर  रखे  गए  वक्तव्य  अन्तिम  पैरा  में  कहा
 गया  है  :

 भारतीय  केन्द्रीय  विद्यालय  शिक्षक  संघ  ने  प्रधानमन्त्री  को  सम्बोधिक  एक  खुले
 पत्र  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  स्थानान्तरण  संबंधी  मार्गंदर्शी  रूपरेखाओं  के  तथाकथित  उल्लंघन
 का  उल्लेख  किया  और  इसकी  जांच  करने  का  सुझाव  दिया  ।  इसकी  जांच  की  जा  रही  है  ।”

 वक्तव्य  में  स्पष्ट  रूप  से  कहा  गया  है  कि  सम्बन्धी  दिए  गए  हैं  और
 1-5-89  से  30-4-90  तक  शंक्षिक  वर्ष  में  उनका  अनुसरण  किया  लेकिन  अब  उन  मार्यदर्शी

 सिद्धान्तों  में  परिवर्तन  किया  गया  जो  पिछले  वर्ष  पूर्ववर्ती  सरकार  द्वारा  प्रभावी  थीं  और  ऋअलू  में
 बड़ी  संख्या  में  स्थानांतरण  किए  गए  ।

 ््ष
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 प्रो०  के०  बो०  थामस  :  महो  प्रो०  एम०  जी०  के०  मेनन  जैसे  व्यक्ति  से  ऐसा  जवबि
 सुनकर  मुझे  बहुत  दुःख  हुआ  है  ।  उन्होंने  कहा  कि  ऐसा  पिछली  भूतपूर्व  मन्त्री  द्वारा  कियां  गयों
 था  ।  यह  एकदम  भिन्न  बात  है  क्योंकि  मन्त्री  तो  आते  जाते  बदलते  यदि
 आप  केन्द्रीय  विद्यालय  के  ढांचे  और  मार्गंदर्शी  सिद्धान्तों  को  देखें  तो  आप  पाएंगे  कि  ऐसे  कोई  मार्गंदर्शी
 सिद्धांत  हैं  ही  नहीं  ।  ऐसे  कई  मार्गदर्शी  सिद्धांत  आप  किसी  को  भी  देख  उदापरण  के  तौर

 पहले  के  “()”  प्रशासनिक  कारणोंਂ  के  मानदण्ड  के  मुकाबले  स्थानान्तरण  के  लिए  आधार  के  रूप
 में  प्रशासनिक  तथा  अनुकंपा  के  कारणों  को  जोड़ना  ।”  अब  इसमें  यह  परिवतेन  किया  गया  है  ।
 यह  कया  है  ?  प्रशासनिक  और  अनुकंपा  के  कारण  ।!

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  अब  प्रश्न  पर  आइए  |

 )

 प्रो०  के०  वो०  थासस  :  यह  इतना  व्यवहायं  है  कि  इसे  बदला  जा  सकता  है  ।  अब  हुआ  यह  है
 कि  अध्यापकों  के  हस्तान्तरण  का  समूचा  मामला  प्रशासन  के  हाथों  में  चला  गया  इमके
 परिणामस्वरूप  भ्रष्टाचार  को  बढ़ावा  मिला  है  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  वह  इसे
 बनाएंगे  ।  यदि  सुस्पष्ट  मानदण्ड  होगा  तो  किसी  पर  आरोप  नहीं  लगाया  जा  सकता  मैं  यही  कह
 रहा

 प्रो०  ऐस०  खी०  के०  मेनन  :  मैं  कोई  आरोप  नहीं  लगा  रहा  मैं  केवल  तथ्य  बता
 रहा  था  ।  माननीय  सदस्य  ने  पहले  महीने  किए  गए  स्थानांतरणों  के  बारे  में  प्रश्न  पूछा  था  और  मैंने  कहा
 था  कि  ऐसे  कोई  स्थानांतरण  नहीं  किए  गए  मैंने  कहा  कि  सम्भवतः  पिछले  वर्ष  काफो  लोगों  के
 स्थानांतरण  किए  गए  थे  ।  आगे  मैंने  बताया  कि  पिछले  वर्ष  प्रभावी  संचालनात्मक  मार्गंदर्शी  रूप  रेखाओं
 में  कुछ  परिवतेन  किए  गए  थे  ।

 श्री  सान्धाता  सिह  :  माननीय  अध्यक्ष  क्या  मंत्री  हमें  यह  बताएंगे  कि  क्या
 केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  द्वारा  निर्धारित  मार्गनिर्देशों  को  केवल  तत्कालीन  मंत्री  के  कह  ने  पर  बदला  गया
 था  या  इसके  लिए  समूचे  शासी  निकाय  का  अनुमोदन  प्राप्त  किया  गया  था  ?  साथ  ही  मैं  यह  जानना
 चाहता  हूं  कि  क्या  मंत्री  महोदय  जानते  हैं  कि  विभिन्न  राज्यों  में  कई  मामले  उच्च  न्यायालयों  में  भेजे  गए
 हैं  और  यदि  तो  उन  मामलों  पर  क्या  कायंवाही  करने  का  विचार  है  ?

 प्रो०  एम०  जो०  के०  मेनन  :  मैं  सदन  का  ध्यान  इस  तथ्य  की  ओर  आकर्षित  करना

 चाहता  हूं  कि  अखिल  भारतीय  केन्द्रीय  विद्यालय  शिक्षक  संघ  ने  प्रधानमंत्री  को  लिखे  एक  खुले  पत्र  में  जो

 कहा  है  वह  यह  कि  अध्यापकों  के  स्थानांतरण  सम्बन्धी  मा्गनिर्देशों  और  पदोन्नति  नियुक्तियों  सम्बन्धी
 मार्गनिर्देशों  का  उल्लंघन  कर  किए  जा  रहे  हैं  और  वार्षिक  स्थानांतरण  की  तिथि  को  स्वेच्छिक  रूप  से
 समाप्त  कर  दिया  गया  है  ।  उनके  पास  ये  शिकायतें  आती  मैं  यह  भी  बताना  चाहता  हूं  कि  हम
 जानते  हैं  कि  अब  स्थानांतरण  किए  जाएं  तो  वे  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  द्वारा  निर्धारित  आवेदन  फामे  के

 जाधार  पर  किए  जाने  चाहिएं  ।  कई  स्थांनातरण  इस  तरह  से  किए  गए  जिनमें  इन  आवेदनों  फार्मों  को

 आधार  नहीं  माना  गया  ।  साथ  जब  स्थानांतरण  के  आदेश  अध्यक्ष  द्वारा  दिए  जाते  हैं  तो  वे  अनुरोध
 पर  किए  गए  स्थानांतरण  माने  जाते  स्थानांतरण  के  सभी  मामलों  की  निर्धारित  मानदण्डों  के

 सन्दर्भ  में  जांच  करनी  होगी  और  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  शिक्षक  संघ  ने  इन्हीं  के  उल्लंघन  किए  जाने

 है
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 की  शिकायतें  की  इन  पर  निश्चित  रूप  से  विचार  किया  गया  वास्तव  में  इस  आधार  पर  प्रभावित
 स्थानांतरणों  की  संख्या  मार्गदर्शी  रूपरेखाओं  के  अनुसार  742  की  तुलना  में  181  थी  ।

 श्री  निर्मल  कान्ति  खटर्जो  :  माननीय  अध्यक्ष  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  :

 उस  वर्ष  या  दो  वर्ष  पूर्व  कितने  अध्यापकों  का  स्थानांतरण  किया

 लिखित  पत्र  प्रधानमंत्री  के  कार्यालय  में  कब  और

 प्रधानमंत्री  या  शिक्षा  विभाग  को  इन  स्थानांतरणों  में  बरती  गयी  अनियमितताओं  के  संबंध
 में  की  गई  जांच  की  रिपोर्ट  सभा  पटल  पर  रखने  में  कितना  समय  लगेगा  ?

 प्रो०  एम०  जो०  के०  मेनन  :  महोदय  जहां  तक  पहले  पूछे  गए  प्रश्न  का  सम्बन्ध  मैं  माननीय
 सदस्य  को  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  अध्यक्ष  द्वारा  स्थानांतरण  सम्बन्धी  संचालनात्मक  मार्गंदर्शी
 रेखाओं  में  किए  गए  परिवतंनों  का  अनुमोदन  कि  जाने  के  उन्हें  राज्यपालों  के  बोर्ड  के  समक्ष  रखा
 गया  और  अनुमोदित  किया  गया  ।  दूसरा  मुद्दा  यह  है  कि  हमें  पिछले  वर्षों  में  प्रभावित  स्थानांतरणों  की
 वास्तविक  संख्या  के  बारे  में  देखना  होगा  तथा  पुथक  रूप  से  उसकी  सूचना  सदन  में  देनी  होगी  ।
 मंत्री  को  पत्र  हाल  ही  में  प्राप्त  हुआ  है  और  इस  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 डा०  लक्ष्मीनारायण  पाण्डेय  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या
 यह  सही  है  कि  स्थानांतरण  दिशा-निर्देशों  के  बावजूद  प्रतिवर्ष  स्थानांतरण  किए  जाते  इसके  अतुसार
 पदोन्नति  और  पदांकन  सुनिश्चित  करके  स्थानांतरण  किए  जाने  इस  पश्रक्रिया  का  पालन  पिछले
 समय  में  नहीं  हुआ  है  ।  कया  मंत्री  महोदय  आश्वासन  देंगे  कि  अब  इस  प्रक्रिया  का  पूरी  तरह  से  पालन
 करने  के  बाद  ही  स्थानांतरण  किए  जाएंगे  ।

 |
 प्रो०  एम०  जो०  के०  सेनन  :  प्रक्रिया  यह  है  पहले  पदोन्नत  किए  गए  अध्यापकों  के

 स्थानांतरण  को  प्राथमिकता  दी  जाती  उसके  बाद  सामान्य  स्थानातरण  के  मामले  लिए  जाते  हैं  और
 इन्हीं  मार्गनिर्देशों  का पालन  किया  जाता  जहां  तक  मंत्रालय  का  ओर  सरकार  का  सम्बन्ध
 निर्धारित  मार्गनिर्देशों  का  कड़ाई  से  पालन  किया

 ]

 श्रो  शान्तिलाल  पुरुषोत्तमदास  पटेल  :  अध्यक्ष  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  जानना

 चाहता  हूं  कि  पिछली  सरकार  के  समय  में  181  अध्यापकों  का  स्थानांतरण  दूसरी  जगह  कर  दिया  गया

 ट्रांससर  कर  दी  गयी  इतना  ही  नहीं  पूरे  हिन्दुस्तान  में  सैंट्रल  स्कूलों  में  जिन  लड़कों  की  भर्ती
 अकेले  बिहार  में  3  हजार  से  ज्यादा  लड़कों  की  भर्ती  पैसा  लेकर  की  गयी  ओर  सभी  स्थानों  को

 मिलाकर  इसमें  करीब  3-4  करोड़  रुपये  की  रिश्वत  ली  गयी  है  ।  मैंने  सरकार  को  भी  लिखा  आज
 मिनी  बोफोस  एजुकेशन  में  हो  गया  मैं  साफ  शब्दों  में  मंत्री  जी  से जानना  चाहता  हूं  कि  उसके  बारे
 में  क्या  उच्चस्तरीय  जांच  करवायेंगे  और  जवाबदेह  जो  लोग  उनके  खिलाफ  कोई  कार्यवाही
 करेंगे  २
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 ]

 प्रो०ण  एम०  जी०  के०  मेनन  :  माननीय  सदस्य  ने  ठीक  कहा  है  कि  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  के
 तत्कालीन  अध्यक्ष  के  विशेष  निदेशों  क ेतहत  181  अध्यापकों  के  स्थानांतरण  के  आदेश  दिए  गए  थे  ।
 इसमें  और  क्या-क्या  बातें  शामिल  इस  प्रश्न  के  उत्तर  का  मैं  कोई  जवाब  नहीं  दे  सकता  ।

 )

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  गाननीय  मैंने  आपको  नहीं  बुलाया  ।  आप  बठ  जाइए  ।

 )

 ]

 प्रो०  एम०  ली०के०  मेनन  :  मैं  सदन  को  केवल  यही  बता  सकता  हूं  कि  यह  सुनिश्चित  करने  कि

 ऐसी  धांघलियां  नहीं  जिनसे  सन्देह  पैदा  जिनसे  ऐसी  स्थिति  पैदा  हो  सके  ।  जिसका  माननीय  सदस्य
 ने  जिक्र  किया  एक  ही  तरीका  है  कि  इस  उहं श्य  के  लिए  सुस्पष्ट  मार्गनिदें  श  होने  चाहिएं  चाहे  वह
 प्रवेश/भर्ती  के  सम्बन्ध  में  हों  या  स्थानांतरण  के  सम्बन्ध  में  और  उनमें  बिना  कुछ  परिवर्तत  किए  उनका

 कड़ाई  से  अनुसरण  किया  जाए  और  मैं  यही  चाहता  पिछली  घटनाओं  के  सम्बन्ध  मैं  निश्चित  रूप
 से  सदन  को  यह  आश्वासन  दे  सकता  हूं  कि  मैं  इन  पर  विचार  करूंगा

 प्रशासकोीय  फाइलों  को  जांच

 +452,  श्रो  विजय  कुमार  मल्होत्रा  :  क्या  प्रधानमंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकारी  कार्यालयों  में  प्रशासकीय/स्थापना  सम्बन्धी  फाइलों  की  जांच  करने  का  कोई
 प्रस्ताव  ताकि  यह  पता  लगाया  जा  सके  कि  निर्णय  विद्यमान  नियमों  और  विनियमों/सरकारी
 आदेशों  के  अनुसार  किए  गए  हैं  और  इनका  कोई  उल्लंघन  नहीं  हुआ  तथा  अधिकारियों  द्वारा  किसी
 सरकारी  कमंचारी  को  उत्पीड़ित  नहीं  किया  गया  और  किसी  के  साथ  पक्षपात  नहीं  किया

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  उठाए  जा  रहे  कदमों  का  ब्यौरा  क्या

 क्या  इस  प्रकार  की  जांच  से  प्रशासन  में  भ्रष्टाचार/पक्षपात/भाई/भतीजावाद  के  मामलों
 का  पता  लगाया  जा  और

 उन  क्षेत्रों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिनमें  इस  प्र  कार  की  जांच  शुरू  कर  दी  गई  है  अथवा  शुरू  की
 जा  रही  है  ?

 विस  संत्री  मधु  :  नहीं  ।

 से  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ;  ओर  विजय  कुमार  मल्होत्रा  :  अध्यक्ष  मैंने  जो  प्रश्न  पूछा  इसमें  यह  कहा  गया  था
 कि  सरकारी  दफ्तरों  में  इतनी  अनियमितताएं  होती  जो नियम  बनाए  गए  उन  सबको  तोड़ा  जाता
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 ट्रांसफर  की  जाती  अपाईंटमेंटट  की  जाती  उसमें  रिश्वत  होती  पॉलिटीकल  चखता

 ऐडमिनिस्ट्रे टिव  प्रेशर  चलता  किसी  को  तंग  किया  जाता  है  और  किसी  को  फायदा  पहुंचाया  जाता

 इस  तरह  की  शिकायत  कोई  आदमी  किससे  करे  ?  हर  एम०  पी०  के  पास  संकड़ों  शिकायतें  आती  हैं
 भर  एम०  पी०  ऐसी  शिकायतें  मिनिस्टर  को  लिख  देते  मिनिस्टर  उसको  रख  लेते  मैंने  पूछा  था

 कि  क्या  ऐसी  एजेंसी  नहीं  बना  सकते  या  ऐसी  एजेंसी  बनाने  का  विचार  है  जिसके  पास  ऐसी  शिकायतें

 जाएं  और  जो  गाईड-लाईन्स  नियम  हैं  उनके  मुताबिक  काम  किया  जाए  ?  कोई  आदमी  20  साल  से

 एक  ही  जगह  बेठा  रहता  है  और  किसी  को  तीद  महीने  में  ही  ट्रांसफर  कर  दिया  जाता  है  ।  किसी  से

 रिश्वत  ली  जाती  लाखों  रुपया  रिश्वत  में  लेते  इस  तरह  का  मामला  इन  सारी  चीजों  के  बारे  में

 कोई  ऐसी  एडमिनिस्ट्रेंटिव  स्क्रूटनी  कायम  करेंगे  जिसके  पास  लोग  शिकायत  लेकर  जाये  ।  भेम्ब्स  के  पास

 और  मिनिस्टस  के  पास  क्यों  जाते  क्यों  मिनिस्टर  डिस्क्रीशनरी  पावर  रखना  चाहते  हैं  ?  क्यों  उन्होंने

 कह  दिया  कि  ऐसा  विचार  नहीं  है  ?

 प्रो०  मधु  दण्डवते  :  मैं  स्पष्ट  तरीके  से  बताना  चाहता  हूं  कि  सवाल  तो  इतना  ही  था  कि

 एडमिमिस्ट्रेटिव  स्क्रूटनी  द्वारा  जांच  के  ने  का  सरकार  का  इरादा  है  या  नहीं  ।  संविधान  की  घारा  77  है
 उसके  अन्तगंत  जो  रूलस  और  अधिनियम  बनाए  गए  हैं  उन  अधिनियमों  में  काफी  गुंजाइश  है  कि  किसी
 प्रकार  की  शिकायतें  अगर  सरकार  के  सामने  आए  तो  उसमे  बारे  में  जांच  करने  के  लिए  काफी  यन्त्र  हैं  ।
 माननीय  सदस्य  को  शायद  इससे  असन्तोष  होगा  कि  जो  शिकायतें  आती  हैं  उनकी  जांच  ठीक  तरह  से
 नहीं  लेकिन  विभाग  की  तरफ  से  जांच  ठीक  नहीं  हो  तो  हमारे  पास  विभिन्न  प्रकार  की  मशीनरीज  हैं
 जिसके  द्वारा  जांच  की  जाती  मैं  आपको  बताना  चाहता  हूं  कि  एडमिनिस्ट्रेटिव  विजिलेंस  जो  कि
 डिपार्टमेंट  आफ  पर्सीनल  एण्ड  ट्रेनिंग  के  अन्दर  एक  सी०  बी०  आई०  है  और  एक  अच्छी  खबर  आपको
 देना  चाहता  हूं  पिठले  सत्र  में  हम  लोगों  ने  एक  और  इंतजाम  किया  है  कि  सिर्फ  अधिकारी  अगर
 मंत्रि  मंडल  के  सदस्य  ओर  प्रधानमंत्री  भी  किसी  प्रकार  की  रिश्वतद्बोरी  में  शामिल  उब।के  खिलाफ
 इल्जाम  तो  उनके  खिलाफ  भी  जांच  करने  के  लिए  लोकपाल  बिल  का  प्रावधान  किया  गया  है  ।  मैं
 माश्वासन  देना  चाहता  हूं  कि  किसी  प्रकार  की शिकायत  अगर  हमारे  सामने  आ  जाए  तो  सन्तोषजनक
 कार्यवाही  की

 श्लो  विजय  कुमार  मल्होत्रा  :  सी०  बी०  आई०  या  जो  दूसरी  एजेंसी  हैं  इन  एजेंसीज  का  ताल्लुक
 इनसे  नहीं  है  जिसका  जिक्र  मैंने  किया  था  ।  अगर  कहीं  पर  तीन  साल से  ट्रांसफर  नहीं  हुई  तो  वहां  किसी
 की  6  महीने  में  ही  हो  जाती  है  ।  कहीं  पर  आदमी  15  साल  तक  बेठा  रहता  है  और  दूसरे  का  प्रमोशन
 हो  जाता  कहीं  मिनिस्टर  के  आड्डर  चले  जाते  हाई  कोर्ट  में  20  साल  बाद  लोगों  को  न्याय  मिलता
 है  आज  एक  भी  आदमी  के  खिलाफ  जिसने  डिस्क्रीशनरी  पावर  यूज  की  हो  कोई  कायंवाही  नहीं  की
 आप  ऐसी  मशीनरी  बनाएं  जिससे  हैरासमेंट  और  पक्षपात  केस  भेजे  जायें  तो  बह  फाइनल  स्कटनी  करके
 कार्यवाही  हो  और  उसको  न्याय  मिल  सके  ।  कौन  सी०  बी०  आई०  में  और  कौन  विजिलेंस जिसेंस  में

 उसी  जगह  काम  हो  सकता  है  |  इस  सुझाव  को  केशुअली  रिजेक्ट  क्यों  कर  दिया  ।

 प्रो०  मधु  दष्डवते  :  केशुअल  रिजेक्ट  करने  का  सवाल  नहीं  जवाब  देने  का  एक  तरीका  होता
 है  उस  तरीके  से  मैंने  जवाब  दिया  है  |  मैं  माननीय  सदस्य  की  जामकारी  के  लिए  बताना

 स्थाओं
 ना  चाहता  हूं  कि

 अगर  विजिलेंस  कमीशन  और  दूसरी  संस्थाओं  के  जरिए  यह  काम  नहीं  कराना  है  तो  जो  अधिनियम  बनाए
 गए  हैं  उनके  मुताबिक  दूसरी  मशीनरीज  हैं  ।
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 मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  ऐसी  गम्भीर  परिस्थिति  आ  जाए  कि  विभाग  के  अन्तगंत  जो  इंतजाम
 किया  गया  है  उसके  जरिए  भी  जांच  ठोक  नहीं  हो  या  किसी  की  शिकायत  हो  तो  अन्य  संस्थाओं  के  जिरिए
 जांच  की  जा  सकती  है  और  की  जाएगी  ।

 कुमारों  मायावतो  :  माननीय  अध्यक्ष  श्री  विजय  कुमार  मल्होत्रा  की  बात  से  मैं  काफी

 हृद  तक  सहमत  देखने  में  यह  आया  है  कि  सरकार  की  तरफ  चाहे  वह  राष्ट्रीय  मोर्चे  की सरकार

 हो  या  पहली  सरकार  हो  उच्च  पदों  पर  अधिकारी  नियुक्त  वे  अपने  से  नीचे  के  कमंचारियों  को
 परेशान  करते  हैं  ।  या  तो  रिश्वत  के  सहारे  या  अपने  मनमाने  ढंग  से  कार्य  नहीं  होने  पर  उनका  दूर-दूर
 ट्रांससर  कर  दिया  जाता  है  और  वीकसं  सेक्शन्ज  के  साथ  तो  बड़  पैमाने  पर  हो  रहा  है  और  काफी  लोगों
 की  शिकायतें  हमारे  पास  आयी  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मायावती  आप  भाषण  मत  प्रश्न  कीजिए  ।

 कमारो  सायाश्रती  :  इस  समय  मेरी  मंत्री  जी  से  गृजारिश  है  कि  आप  जो  लोग  कानून-कायदे
 बनाते  हैं  तो  सरकारी  कर्मचारियों  को  जो  नुकसान  या  हर  किस्म  की  उनको  दिक्कतें  आयी  हैं  तो  उनको
 दूर  करने  के  लिए  आप  प्रैक्टीकल  अमलीजामा  पहनाने  के  लिए  कोई  ऐसे  स्टंप्स  उठायेंगे  जिससे  क
 चारियों  को  फायदा  हो  सके  और  खासकर  वीकसं  पेक्शन्ज  के  लोगों  को  ?

 प्रो०  मधु  दण्डवते  :  अध्यक्ष  माननीय  सदस्या  को  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  किसी
 डिपार्टमेंट  के  प्रमुख  के  सिलसिले  में  उनकी  कोई  शिकायत  हो  कि  उनके  पास  मामला  सुपुर्द  करने  के  बाद
 जांच  ठीक  ढंग  से  नहीं  कर  रहे  हैं  तो  उसके  लिए  मैं  समझता  हूं  कि  एक  रास्ता  यह  है  कि  सम्बद्ध  मंत्री
 के  पास  शिकायत  लेकर  जाएं  तो  वे  जरूर  हस्तक्षेप  करेंगे  और  अगर  विभाग  के  प्रमुख  ने  कोई  गलती  की
 है  तो  उनकी  जांच  भी  की  यह  मैं  सदस्य  को  आश्वासन  दिलाना  चाहता  हूं  ।  अगर  मन्त्री  के
 बारे  में  कोई  शिकायत  हो  तो  प्राईम  मिनिस्टर  से  शिकायत  की  जा  सकती  है  ।

 श्री  हरिक्रेवल  प्रसाद  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना
 चाहता  हूं  कि  माननीय  सदस्य  ने  जो  महत्वपूर्ण  एक  सवाल  खड़ा  करके  सदन  का  ध्यान  आकर्षित  किया

 तो  क्या  इस  सिलसिले  में  माननीय  मल्होत्रा  जी  ने  कोई  पत्र  मंत्री  को  लिखा  है  जिसकी  जांच
 करायेंगे  ?

 प्रो०  मधु  दष्डवते  :  मल्होत्रा  जी  की  ऐसी  आदत  है  कि  इतनी  बड़ी  संख्या  में  पत्र  लिखते  हैं  कि
 किसी  एक  पत्र  का  जिक्र  करना  आसान  नहीं  लेकिन  मैं  जरूर  तलाश  करूगा  कि  उनका  इस
 सिले  में  कोई  पत्र  आया  फिर  भी  मेरी  बुरी  आदत  है  कि  मैं  हर  पत्र  का  जवाब  देता  इसलिए  मैं

 देखूंगा  कि  जो  कुछ  कार्यवाही  करनी  करूंगा  ।

 थो  के०  डो०  घुल्तानपुरी  :  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  जो  क्वश्चन  उठाया  गया  है  कि
 कारी  का  ट्रांसफर  दो  महीने  तीन  महीने  में  होता  है  तो  मैं  हिल  एरिया  से  आता  हिमाचल  प्रदेश
 से  जो  लोग  लखनऊ  या  पंजाब  में  ट्रांसफर  होकर  जाते  उनको  कई-कई  सालों  तक  वहीं  रहने
 दिया  जाता  है  और  उनकी  जगह  पर  दूसरों  को  नहीं  भेजा  जाता  इसके  बारे  में  मंत्री  महोदय  से
 जानना  चाहता  हूं  ।

 प्रो०  सघु  दण्छजते  :  स्थानान्तरण  के  बारे  में  परम्परा  तो  यह  है  कि  यद्धि  कोई  आदमी  एक  स्थान
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 पर  काफी  समय  से  रहा  है  तो  जब  किसी  प्रकार  का  ट्रांसरर  करना  हो  तो  सबसे  पहले  उनका  ट्रांसफर
 होना  चाहिए  ।  अगर  किसी  की  शिकायत  है  कि  ट्रांसफर  करते  समय  जो  लोग  एक  पोस्ट  पर  एक  साल
 या  दो  साल  रहे  अगर  उनके  ट्रांसफर  की  कोशिश  हो  रही  है  तो  सम्बन्धित  मंत्रालय  के  पास  जरूर
 अपने  आप  शिकायत  भेज  दीजिए  ।  मैं  यह  अशश्वासन  देना  चाहता  हूं  कि  इस  प्रकार  का  अन्याय  नहीं
 होगा  ।

 भारतोय  बन  अनुसंधान  ओर  शिक्षण  परिषद  के  महानिदेशक  को  भर्तो

 +453.  श्री  पो०  नरसा  रेड्डी  :  क्या  प्रधानमंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल ही  में  देहरादून  स्थित  भारतीय  वन  अनुसंधान  और  शिक्षण  परिषद  के

 निदेशक  की  भर्ती  हेतु  कोई  विज्ञापन  दिया  गया

 (a)  यदि  तो  इस  पद  के  लिए  क्या  योग्यता  निर्धारित  की  गई  और

 साक्षात्कार  के  लिए  उम्मीदवारों  को  बुलाने  हेतु  क्या  मानदण्ड  अपनाया  गया  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिको  मत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एम०  जो०  के०  :

 और  एक  विवरण  सदन  के  पटल  पर  प्रस्तुत

 विवरण

 भारतीय  वानिकी  अनुसंघान  एवं  शिक्षा  परिषद  के  महा-निदेशक  के  पद  के  लिए  निर्धारित

 योग्यताएं  इस  प्रकार  थे  :--

 (1)  नव  पालों  के  लिए

 (1)  भारतीय  वन  सेवा  के  अधिकारी  जो  राज्य  में  मुख्य  वन  संरक्षक/अतिरिक्त  मुख्य  वन
 संरक्षक  के  स्तर  से  नीचे  के  नहीं  होने  चाहिए  और  जिन्होंने  आबंटन  के  वर्ष  से  अब  तक
 25  वर्ष  की  सवा  पूरी  कर  ली  हो  ।

 (2)  वन  अनुसंधान  स्थापना  में  कम  से  कम  तीन  वर्ष  कार्य  किया  हो  ।

 (3)  आयु  1-1-1990  को  55  वर्ष  से  अधिक  नहों  होनी

 (2)  बंज्ञानिकों  के  लिए

 (1)  वनस्पति  कृषि  अथवा  अन्य  सम्बद्ध  विज्ञान  में  प्रथम  श्रेणी  की
 कोत्तर  डिग्री  अथवा  समकक्ष  अथवा  किसी  मान्यताप्राप्त  विश्वविद्यालय/संस्थान  से
 अभियांत्रिकी  अथवा  प्रौद्योगिकी  में  प्रथम  श्रेणी  में  स्नातक  तथा

 (2)  वानिकी  अनुसंधान/वानिकी  शिक्षा  में  30  वर्ष  का  अनुभव  उम्मीदवारों  के  पास
 डॉक्टरेट  की  डिग्री  ह ैउनके  लिए  25  वर्ष  का  जिसमें  कम  से  कम  पांच  वर्ष  का
 प्रशासनिक  अनुभव  शामिल  होगा  ।
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 (3)  आयु  1-1-1990  को  सामान्यतः  50  वर्ष  से  अधिक  नहीं  होनी  चाहिए  ।

 बांछनीय  अहंताएं  :  वानिकी  अथवा  अन्य  सम्बन्धित  विज्ञान  विषयों  में  डॉक्टरेट  ।  अभ्यर्थियों  को
 साक्षात्कार  हेतु  बुलाने  में  उक्त  मापदण्डों  को  अपनाया  गया  ।

 श्री  पी०  नरसा  रेडडी  :  अध्यक्ष  सदन  के  सभापटल  पर  रखे  गए  बयथान  में  दो  श्रेणियां

 दिखाई  गई  हैं  ।  अरण्यरक्षक  के  पद  के  लिए  पच्चीस  वर्ष  की  सेवा  और  वनों  के  मुख्य  संरक्षक  अथवा
 अतिरिक्त  संरक्षक  की  न्यूनतम  ०«हँता  की  आवश्यकता  होती  है  और  दूसरी  श्रेणी  में  अर्थात्  वैज्ञानिकों  के

 लिए  शोघकायं  में  30  वर्ष  का  अनुभव  और  पांच  वर्ष  के  अनुभव  सहित  डॉक्टरेट  डिग्री  का  होना
 श्यक  है  |  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  उन्होंने  साक्षात्कार  के  लिए  उन
 वारों  को  आमंत्रित  करते  समय  इन  निर्धारित  शर्तो  एवं  नियमों  को  अनदेखा  कर  दिया  है  जो  इन  सब
 शर्तों  को  पूरा  नहीं  करते  यदि  ऐसा  है  तो किस  आधार  पर  ?

 प्रो०  एम०  जोी०  के०  मेनन  :  ज॑ंसा  कि  माननीय  सदस्य  ने  उल्लेब  किया  है  कुछ  बहंतायें
 निर्धारित  की  गई  इन  विशेष  पदों  के  साक्षात्कार  हेतु  उम्मीदवारों  को  आमंत्रित  करने  में  इन्हीं
 ताओं  को  आधार  माना  गया  है  ।

 श्री  पो०  नरसा  रेड्डो  :  पहली  बार  महानिदेशक  के  पद  की  नियुक्ति  का  कार्य  सरकार  ने  अपने
 हाथ  में  लिया  है  ।  मेरा  आपके  माध्यम  से  विनम्न  प्रश्न  है  कि  क्या  माननीय  मंत्री  जी  ईमानदारी  से  यह
 देखने  का  प्रयत्न  करेंगे  कि  सर्वोत्तम  व्यक्ति  का  चयन  किया  जाए  और  उत्तर  और  दक्षिण  में  किसी  प्रकार
 का  भेदभाव  नहीं  बरता  दक्षिण  से  आने  वाले  उम्मीदवारों  की  उपेक्षा  की  जा  रही

 प्रो०  एम०  जी०  के०  मेनन  :  मैं  आपके  माध्यम  से  निश्चित  रूप  से  माननीय  सदस्य  को
 यह  आश्वासन  दे  सकता  हूं  कि  हमारा  इरादा  और  प्रयास  यह  होगा  कि  इस  पद  के  लिए  यथासंभव
 श्रेष्ठ  व्यक्ति

 का चयन  किया  जाए  ।  हम  पूर्व  अथवा  पश्चिम  में  कोई  भेदभाव  नहीं  रखते
 किसी  भारतीय  का  ही  चयन  किया  जाएगा  जो  सर्वश्रेष्ठ  ख्याति  प्राप्त  व्यक्ति  होगा  ।

 केन्द्रीय  विद्यालयों  में  नए  ऐच्छिक  विषयों  को  शुरू  किया  जाना

 +454.  प्रो०  एन०  टोम्बोी  क्या  प्रधानमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  उच्चतर  माध्यमिक  स्तर  पर  अधिक  और  नए  ऐच्छिक  विषय
 आरम्भ  करने  के  सम्बन्ध  में  अश्विल  भारतीय  केन्द्रीय  विद्यालय  शिक्षक  संघ  की  ओर  से  मांग  की  जा
 रही

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 व
 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तथा  मानव  संसाधन  विकास  ३  त्रालय  में  शिक्षा

 वभाग  सें  राज्य  संत्रो  एम०  जो०  के०  :  से  अखिल  भारतीय  केन्द्रीय  विद्यालय शिक्षक  संघ  ने  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  जमा  दो  स्तर  पर  शारीरिक  शिक्ष  ड्राइंग  और  नागरिक  शास्त्र
 जैसे  और  अधिक  ऐच्छिक  विषयों  को  आरम्भ  करने  की  मांग  की  ।  केन्द्रीय  विद्यालय  केन्द्रीय  सरकार  के
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 उन  जिन्हें  भारत  में  किसी  जगह  भी  स्थानांतरित  किया  जा  सकता  के  बच्चों  की  शेक्षिक

 आवश्यकताओं  को  पूरा  करते  देश  भर  में  विषयों  में  एकरूपता  का  होना  जरूरी  सभी

 केन्द्रीय  विद्यालयों  में  जमा  दो  स्तर  पर  अधिक  विषयों  में  एकरूपता  की  पेशकश  करने  से  अतिरिक्त

 अध्यापकों  और  कक्षा  कक्षों  के  लिए  निधियों  कीं  आवश्यकता  में  बेहद  वृद्धि  होगी  |  संसाधनों  की  कमी

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  ऐच्छिक  विषयों  की  संख्या  सीमित  रखी

 प्रो०  एन०  टोम्बो  मैं  अधिक  निधियों  और  क्लास  के  लिए  कक्षों  की  आवश्यकता  के
 कारण  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  और  अधिक  ऐच्छिक  विषयों  को  शुरू  करने  में  सरकार  की  असमथंता  के  बारे
 में  कहना  चाहता  हूं  ।  जेसा  कि  सरकार  को  जानकारी है  प्रधानमंत्री  की  घोषणा  के  सन्दर्भ  में  सरकार
 की  शिक्षा  पद्धति  में  परिवर्तन  किया  जा  रहा  क्या  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  जान  सकता  हुं  कि  इस
 सच्चाई  के  रहते  हुए  कि  इस  समय  पूरे  देश  में  और  बाहर  कम  से  कम  750  केन्द्रीय  विद्यालय  हैं  जिनमें

 हमारे  दूतावास  भी  शामिल  हैं  ओर  वे  पांच  लाख  से  भी  अधिक  विद्यार्थियों  को  शिक्षा  दे  रहे  हैं  तब  क्या
 केवल  निधि-बाधा  के  कारण  ही  हम  और  अधिक  ऐच्छिक  विषय  आरम्भ  नहीं  कर  पा  रहे  हैं  तथा  क्या
 इस  प्रकार  हम  उन  पांच  लाख  से  भी  अधिक  विद्यार्थियों  के  भविष्य-निर्माण  में  रुकावट  नहीं  डाल  रहे  हैं
 जो  हमारे  अपने  बच्चे  हैं  ?

 इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  सरकार  अधिक  निधि-आवश्यकता  को  शामिल  किए  बिना
 कम  से  कम  कुछ  नए  विषयों  को  आरम्भ  करने  की  संभावना  पर  विचार  करेगी  ?  मैं  जानना  चाहूंगा  कि
 क्या  सरकार  ने  उस  शिक्षक  संघ  से  भेंट  की  जिसने  इस  सम्बन्ध  में  इतनी  बार  यह  ज्ञापन  देने  का  कष्ट
 उठाया  है  ।

 प्रो०  एमं०  जी०  के०  मेनन  :  केन्द्रीय  विद्यालय  केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  बोर्ड  से  सम्बद्ध  हैं  ।  वे
 केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  बोर्ड  के  अखिल  भारतीय  उच्चतर  विद्यालय  प्रमाणपत्र  परीक्षा  में  सम्मिलित
 होते  हैं  ।  केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  बोर्ड  ने  नई  राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  1976  के  अनुसरण  में  कक्षा
 और  12  के  अध्ययत  की  योजनाओं  का  पुनरीक्षण  किया  इस  समय  उसी  नीति  को  माना  जा
 रहा

 इस  समय  विचाराधीन  प्रश्न  जिसका  माननीय  सदस्य  ने  उल्लेख  किया  है  तथा  जिसके  बारे  में
 अडिल  भारतीय  शिक्षक  संघ  और  केन्द्रीय  विद्यालय  शिक्षक  20-11-88  को  केन्द्रीय  विद्यालयों
 के  अध्यक्ष  से  मिला  वह  कुछेक  नए  विषयों  को  आरम्भ  करने  की  मांग  से  सम्बन्धित  विशेषरूप
 से  दिल्ली  प्रशासन  में  जो  कुछ  हो  रहा  यह  निश्चित  रूप  से  उसी  का  परिणाम  है  /  मुलभूत  समस्या
 यह  है  कि  यदि  इसे  आरम्भ  किया  जाता  है  तो  सभी  विद्यालयों  में  इसे  आरम्भ  करना  जैसाकि
 माननीय  सदस्य  ने  उल्लेख  किया  था  कि  देश  भर  में  744  विद्यालय  हैं  जिनमें  तीन  विद्यालय  विदेशों  में

 इसका  अभिप्राय  यह  होगा  कि  प्रत्येक  विषय  के  लिए  प्रत्येक  विद्यालय  में  योग्य  शिक्षक  होने
 चाहिएं  ।  इसका  अभिप्राय  यह  भी  होगा  कि  केन्द्रीय  विद्यालयों  के  सम्बन्ध  में  यह  एक  और  अतिरिक्त
 खर्च  होगा  ।  सीधा  सा  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  हम  इस  स्थिति  में  हैं  कि हम  यह  खर्च  वहन  कर  सकें
 थियों  के  लिए  पर्याप्त  विषय  होते  जिनमें  से  वह  चुन  सकते  हैं  और  यह  प्रश्न  भी  उठता  है  कि  क््यी
 हम  इस  विशेष  उद्देश्य  के लिए  अतिरिक्त  धनराशि  का  खं  वहन  कर  सकते  शिक्षा  के  लिए  सरकार
 द्वारा  आवंटित  घनराशि  पहले  कहां  खर्च  की  इस  वरीयता  के  प्रश्न  का  निर्णय  राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति
 1986  का  पुनरीक्षण  कार्य  के  पूरा  होने  के  बाद  ही  लिया  जाएगा  ।
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 प्रो०  एन०  टोम्बो  सिंह  :  मैं  कुछ  कठिनाईयां  जिनका  हमने  सामना  किया  उनका  उल्लेख
 करूंगा  क्योंकि  यह  एक  अत्यन्त  बड़ा  संगठन  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहूंगा  जैसाकि  मैंने
 अपने  पहले  अनुपूरक  प्रश्न  में  कहा  है  कि  क्या  सरकार  केन्द्रीय  विद्यालय  बाहुलय  क्षेत्र  जैसे
 मद्रास  और  कलकत्ता  में  और  अधिक  विषय  आरम्भ  करने  की  सम्भाव्यता  पर  विचार  करेगी  ।  निस्सन्देह
 एकरूपता  का  प्रश्न  पुनः  उठेगा  ।  परन्तु  ऐसे  मामलों  जिनमें  निधियों  का  प्रश्न  नहीं  क्योंकि

 यह  पहले  ही  यदि  उनकी  सेवाओं  के  सदुपयोग  से  इस  सम्बन्ध  में  हम  कोई  शुरूआत  कर  तब  क्या
 सरकार  इस  पर  विचार  करेगी  और  यथाशीघ्र  निर्णय  लेगी  ?

 प्रो०  एम०  जो०  के०  मेनन  :  जहां  तक  उस  बात  का  सम्बन्ध  मैं  यह  कहना  चाहूंगा
 कि  केन्द्रीय  विद्यालयों  का  उद्देश्य  उन  केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियों  के  बच्चों  को  शिक्षा  देने  का  है
 जिनका  स्थानान्तरण  किया  जाता  है  ।  ऐसा  हो  सकता  है  कि  किसी  केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारी
 की  सन््तान  हो  जो  दिल्ली  में  केन्द्रीय  विद्यालय  में  पढ़  रही  हो  ।  यहां  उस  बच्चे  को  कुछ  विषय  दिए  जाते

 यदि  सरकारी  कर्ंचारी  का  स्थानान्तरण  हैदराबाद  अथवा  मद्रास  हो  जाता  है  और  यदि  वही  विषय
 उसे  वहां  नहीं  मिलते  हैं  तो  उस  बच्चे  को  परेशानी  हो  पूरी  योजना  में  विषय  के
 सम्बन्ध  में  एकरूपता  होनी  यही  कारण  है  कि  केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  बोर्ड  के  माध्यम  से
 एकरूप  शिक्षा  देने  की  पद्धति  तंयार  की  जा  रही  है  और  जिसे  लाग्रू  किया  जा  रहा  परन्तु  यदि  शिक्षकों
 के  अथवा  माननीय  सदस्य  के  कोई  सुझाव  तो  इस  पूरी  शिक्षा  पद्धति  के  पुनरीक्षण  के  समय  निश्चित
 रूप  उनको  भी  ध्यान  में  रखा  जाएगा  जिससे  माध्यमिक  शिक्षा  में  बड़े  परिवतंन  हो  सकते  हैं  ।  वास्तव

 विद्यालयी  शिक्षा  जैसे  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  काफी  बड़े  परिवतंन  हो  सकते  हैं  ।

 श्री  तसस्लीमुद्दीन  :  अध्यक्ष  मैं  सरकार  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  जितने  भी  अभी
 केन्द्रीय  विद्यालय  वे  देहात  में  कितने  परसेंट  हैं  और  बड़े-बड़े  शहरों  में  कितने  परसेंट  सरकार  की
 यह  नीति  है  कि  वह  देहातों  में  और  पिछड़  हुए  क्षेत्रों  में  नवोदय  विद्यालय/केन्द्रीय  विद्यालय  स्थापित
 करेगी  ।  क्या  यह  सरकार  ऐसा  इरादा  रखती  है  कि  वह  देश  के  सभी  प्रखण्डों  में  केन्द्रीय  विद्यालय
 स्थापित  करेगी  ?

 प्रो०  एम०  जो०  के०  मेनन  :  आपके  माध्यम  से  मैं  सदन  को  बताना  चाहूंगा  कि  माननीय  सदस्य
 द्वारा  पूछे  गए  प्रश्न  में  हम  दो  भिन्न  पहलुओं  को  देख  रहे  एक  तरफ  केन्द्रीय  विद्यालय  और  दूसरी
 तरफ  नवोदय  बिद्यालय  ।  जहां  तक  नवोदय  विद्यालयों  का  संबंध  है  उनको  स्थापित  करने  का  प्राथमिक

 उद्देश्य  जैसाकि  योजना  में  दिया  है  विशेषकर  ग्रामीण  में  ऐसे  स्कूलों  को  स्थापित  करना  है  जिससे
 ग्रामीण  क्षेत्रों  के  छात्रों  को  शिक्षा  के  स्तर  में  शहरी  क्षेत्र  के  छात्रों  के  बराबर  लाया  जा  सके  ।  यही
 कोशिश  भी  की  गई  है  ।  केन्द्रीय  विद्यालय  दूसरे  उद्देश्य  को  लेकर  स्थापित  किए  गए  हैं  जेसा  कि
 मैंने  पहले  कहा  था  कि  इनका  मुख्य  उद्ं श्य  स्थानान्तरण  वाले  केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियों  के  बच्चों
 की  आवश्यकता  की  पूति  करना  रहा  है  और  इनको  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  खोलने  का  कोई  लाभ  नहीं  है  ।

 जहां  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  का  स्थानान्तरण  नहीं  होता  वहां  यह  योजना  अपने  उहे  श्यों  की

 यूति  नहीं  कर  पाएगी  ।  अतएवं  हम  इन्हें  देश  के  उन  सभी  क्षेत्रों  में  खोलते  हैं  जहां  इस  श्रेणी  के  बच्चों
 की  पर्याप्त  संख्या  अतः  यह  केन्द्रीय  विद्यालय  के  उद्देश्यों  क ेआधार  पर  खोले  जाते  हैं  ।
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 ]
 थ्री  दाऊ  दयाल  जोशी  :  माननीय  अध्यक्ष  मैं  मंत्री  से  जानना  चाहता  हूं  कि  केन्द्रोय

 विद्यालय  खोलने  के  क्या  नॉम्स  हैं  ?  क्या  750  केन्द्रीय  विद्यालय  होने  के  बावजूद  भी  अनेक  जिले  आंज

 इससे  अछूते  हैं  और  विशेषरूप  से  राजस्थान  के  जिले  ?  राजस्थान  के  बूंदी  जिले  में  केन्द्रीय  कमंचारी  बहुत
 बड़ी  तादाद  में  हैं  ।  वहां  का  एक  प्रतिवेदन  भी  माननीय  मंत्री  महोदय  के  पास  इससे  सम्बन्धित  आया

 हुआ  लेकिन  उसके  बावजूद  भी  केन्द्रीय  विद्यालय  की  स्थापना  नहीं  की  जा  रही  है  |  क्या  माननीय

 मंत्री  महोदय  इसको  प्राथमिकता  देकर  वहां  केन्द्रीय  विद्यालय  स्थापित  करेंगे  ?

 प्रो०  एम०  जी०  के०  मेनन  :  मैं  निश्चित  तौर  पर  ऐसा  कर  सकता  हूं  और  मेरा

 विश्वास  है  ऐसा  ही  कुछ  उपबंध  में  भी  दिया  हुआ  स्कूल  के  लिए  भूमि  की  कुछ
 संख्या  में  छात्रों  का  होना  आदि  संबंधित  शर्तें  हैं  और  क्या  यह  राज्य  केन्द्रीय  सरकार  संस्थानों
 जँसे  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उच्च  शिक्षा  संस्थानों  आदि  के  द्वारा  पूरी  की

 किसी  केन्द्रीय  विद्यालय  को  खोलने  क ेलिए  आधारभूत  विशेषता  है  कि  कुछ  निश्चित  शर्तें

 भूमि  की  अस्थायी  पर्याप्त  संख्या  में  छात्र  और  यह  उन्हें  उपलब्ध  करानी  होती
 जो  प्रायोजक  होते  हैं  ।  एक  बार  यह  शर्ते  पूरी  हो  जायें  तब  हम  संसाधनों  की  उपलब्धता  को  देखते

 हुए  इन्हें  खोलते  सम्पूर्ण  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  गेर-योजना  कोष/धन  पर  आधारित  हैं  और

 धनों  की  कमी  है  अतः  आवश्यकता  के  अनुरूप  हम  इन्हें  नहीं  खोल  सकते  हैं  ।

 लेकिन  दूसरी  तरफ  यदि  यह  शर्ते  पूरी  हो  जाती  हैं  तो  मुझे  निश्चित  रूप  से  किसी  व्यक्तिगत

 जो  माननीय  सदस्य  के  ध्यान  में  पर  विचार  करने  में  प्रसन्नता  होगी  और  निश्चित  रूप  से

 वहां  विद्यालय  खोले  जा  सकते

 श्री  बुज  भूषण  तिवारी  :  अध्यक्ष  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  यह  पूछना  चाहूंगा  उन्होंने
 जो  केन्द्रीय  विद्यालयों  की  स्थायना  के  लिए  मानक  बताए  क्या  उनको  ऐसी  कोई  शिकायतें  मिली  हैं
 कि  राजनतिक  दबाव  के  कारण  केन्द्रीय  कमंचारियों  के  बच्चों  की  संख्या  कम  होने  के  बावजूद  भी  यह्
 विद्यालय  खोले  गए  हैं  ?

 ]

 ब्रो०  एम०  जो०  के०  मेनन  :  इस  समय  मुझे  इसकी  जानकारी  नहीं  मैं  निश्चित  रूप  से  इसे

 देखूंगा  ।  मुझे  इस  बारे  में  माननीय  सदस्य  से  जानकारी  प्राप्त  करके  प्रसन्नता  होगी  ।

 प्री०  प्रेम  कुमार  घमल  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री  जी  से  पूछना  चाहूंगा  कि
 '

 जो  केन्द्रीय  चिद्यालय  अलग-अलग  स्थानों  पर  खोले  गए  उनमें  मेरे  चुनाव  क्षेत्र  हिमाचल
 प्रदेश  में  भी  एक  केन्द्रीय  विद्यालय  वहां  एक-एक  सेक्शन  में  35  विद्याथियों  को  दाखिल  किया  जाता

 है  लेकिन  केन्द्रीय  कमंचारियों  की  संख्या  बहुत  अधिक  है  और  एडमिशन  लेने  के  लिए  बहुत  रश  होता
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 आम  तौर  पर  वह  कहते  हैं  कि  एम०  पी०  दो  छात्रों  को  रिकमण्ड  कर  सकता  है  लेकिन  जहां  हजारों
 की  संख्या  में  छात्र  एडमीशन  लेने  वाले  हैं  और  एक  क्लास  में  35  सीटें  हैं  तो  क्या  केन्द्रीय  सरकार  के
 विचाराधीन  यह  प्रश्न  है  कि  वहां  2-2,  3-3  सेक्शन  कर  दिए  जायें  ?  तहसील
 जिला  कांगड़ा  नाम  का  एक  स्थान  है  जहां  पर  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  ने  कहा  था  कि  आप  सारी

 मलिटीज  पूरी  कर  पिछले  तो  केन्द्रोय  विद्यालय  खोल  दिया  वह  फारमेलिटीज  पूरी
 की  जा  चुकी  हैं  तो  क्या  सरकार  इस  सत्र  से  वहां  स्कूल  शुरू  करने  जा  रही  है  या  नहीं  ?

 ]

 प्रो०  एम०  जी०  के०  मेनन  :  माननीय  सदस्य  ने  केन्द्रीय  विद्यालय  खोलने  के  सम्बन्ध
 में  पूछा  मैं  उन्हें  भाशवासन  देना  चाहूंगा  कि  उन्होंने  जिन  शर्तों  का  उल्लेख  किया  है  यदि  वह  सभी

 पूरी  कर  ली  गई  हैं  फिर  निश्चित  तौर  पर  नये  विद्यालय  और  नए  सेक्शन  खोले  जा  सकते  हैं  ।

 जहां  तक  कांगड़ा  में  विशेषतौर  पर  स्कूल  खोलने  का  विचार  है  इस  पर  विचार  किया  जा  रहा
 वतंमान  वित्तीय  वर्ष  में  हम  इस  ओर  प्रगति  करेंगे  ।

 इस  अवसर  पर  मैं  माननीय  सदस्य  द्वारा  उठाए  गए  मुद्दों  का  उल्लेख  करूंगा  जहां  उन्होंने  कहा
 है  कि  प्रत्येक  संसद  सदस्य  के  लिए  दो  केन्द्रीय  विद्यालय  आबंटित  और  कुछ  ऐसे  हैं  जो  यह  महसूस
 करते  हैं  कि  मंत्रियों  के  लिए  भी  प्रावधान  ऐसा  कोई  प्रावधान  नहीं  है  स्थिति  यह  है  कि  केन्द्रीय

 स्थानान्तरण  वाले  सरकारी  कमंचारियों  के  बच्चों  के  लिए  खोले  जाते  अतः  प्रत्येक  अनुभाग
 में  उनकी  अधिकता  होती  है  ओर  उन  बच्चों  की  जो  पात्रता  को  पूरा  करते  प्रवेश  दिया  जाता  है  ।

 कुछ  सेक््शनों  में  कुछ  खाली  पड़ी  सीटों/स्थानों  को  अन्य  आधार  पर  भी  भरा  जाता  है  ।  ज॑से  अनुकम्पा
 के  आधार  ज॑से  शस्त्र  सेनाओं  के  अफसरों  के  लिए  जो  मंदानी  स्थानों  पर  नहीं  रहना  चाहता  और
 इस  प्रकार  अन्य  पर  भी  विचार  होता  लेकिन  मुझे  बड़ी  संख्या  में  प्रवेश  के  लिए  ऐसे  अनुरोध  प्राप्त

 होते  हैं  जो  स्थानान्तरण  वाले  केन्द्रीय  सरकारी  कमंचारियों  के  बच्चे  होने  की  पात्रता  को  पूरा  नहीं  करते  ।
 इन  स्थानों  को  इस  कारण  पूरा  कर  पाना  सम्भव  नहीं  हो  पाता  क्योंकि  खाली  स्थान  नहीं  होते  ।

 श्री  मदन  लाल  खुराना  :  अध्सक्ष  व्यवस्था  ऐसी  होनी  चाहिए  कि  जो  विभिनन  क्षेत्रों  में
 के-द्रीय  विद्यालय  य ेकुछ  एकाउन्टेबल  बनें  |  इसमें  एडमिशन  में  जो  इरेंगुलेरिटीज  होती  उसकी

 जवाबदेही  के  लिए  कोई  मैंनेजमेंट  कमेटी  ताकि  अभिभावकों  के  इन्टरैस्ट  को  भी  वॉच  किया  जा
 सके  और  वहां  जो  प्रिसिपल  बंठते  उनके  रहमोकरम  पर  न  हो  ।  मैं  माननीय  मत्री  जी  से  जानना  चाहता

 क्या  वे  कोई  मैनेजमेंट  कमेटी  जिसमें  इलंक्टेड  मेम्बर  हों  या  कुछ  और  बनाने  पर  विचार
 करेंगे  ?

 ]

 प्रो०  एम  जो०  के०  सेनन  :  जहां  तक  केन्द्रीय  विद्यालयों  का  सम्बन्ध  विभिन्न
 विकास  स्तरों  पर  संरचनाएं  हैं  ज॑से  केन्द्रीय  स्तर  क्षेत्रीय  स्तर  पर  और  स्थानीय  स्तर  पर  यह
 प्रबन्ध  समिति  के  आवश्यक  निर्देश  हैं  ।  लेकिन  यह  चुनी  हुई  संरचना  नहीं  हम  इस  पर  निश्चित
 तोर  पर  विचार  करेंगे  कि  समय  के  साथ  प्रबन्ध-संरचनाओं  को  कैसे  बदला  जाएं  ।  यदि  संस्थान  विशेष
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 के  सम्बन्ध  में  कोई  शिकायत  है  और  यह  मेरे  समक्ष  लाई  जाती  तो  मुझे  इस  पर  विचार  करके

 प्रसन्नता  होगी  ।

 हिमाचल  प्रदेश  में  जंगलो  गेंदे  स ेतेल  निकालने  के  लिए  संयंत्र  को  स्थापना

 +455.  श्री  भक्त  चरण  दास  :  क्या  प्रधानमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हिमाचल  प्रदेश  में  जंगली  गेंदे  स ेतेल  निकालने  के  लिए  एक  संयंत्र  की  स्थापना  का

 प्रस्ताव  वेज्ञानिक  एवं  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद्  के  पास  मंजूरी  के  लिए  विचाराधीन  पड़ा

 यदि  तो  परियोजना  को  मंजूरी  न  दिए  जाने  के  क्या  कारण  कारण

 क्या  वैज्ञानिक  एवं  औद्योगिक  अनुसघान  परिषद्  ने  गुलाब  के  तेल  से  इतञ्र  बनाने  की
 सम्भावना  का  पता  लगाया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जो०  के०  :  से  सदन  के  सभा-पटल  पर  विवरण
 रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 और  सी०  एस०  आई०  आर०  पालमपुर  की  अनुसंधान  परिषद्  ने
 सिफारिश  की  है  कि  जंगली  गेंदे-तेल  के  लिए  बड़े  आकार  के  निष्कषंण  यूनिट  की  स्थापना  की  जाए  तथा
 लागत  आधार  पर  उगाने  वालों  करने  को  उपलब्ध  कराया  जाए  ।  इस  प्रस्ताव  पर  वतंमान
 में  सी०  एस०  आई०  आर»  द्वारा  जांच-पड़ताल  की  जा  रही  गेंदे  के  तेल,निष्कषंण  के लिए  एक  कम
 क्षमता  वाले  आसवन  यूनिट  की  वर्ष  1989  में  सी०  एस०  आई०  आर०  पालमपुर  में
 स्थापना  की  गई  है  ।  बड़े  स्तर  पर  यूनिट  की  स्थापना  करने  व  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करने  सम्बन्धी
 मॉडेलिटिज  सहकारी  तथा  वाणिज्यिक  उद्यमियों  की  प्रतिक्रिया  पर  निर्भर  करेंगे  तथा  इन्हें
 तैयार  किया  जा  रहा  है  ।

 और  केन्द्रीय  औषधीय  ओर  सगंध  पौधा  लखनऊ  ने  काश्मीर  घाटी
 में  बुलगारिया  से  गुलाब  की  एक  किस्म  प्रारम्भ  की  है  और  गुलाब  का  तेल  संसाधित  करने  के  लिए
 अधेवाणिज्यिक  पाइलट  प्लांट  प्रतिष्ठापित  किया  वर्ष  1989-90  में  5  लाख

 रूपए  कीमत  के  5  कि०ग्रा०  गुलाब  के  तेल  का  उत्पादन  किया  गया  था  ।  सि्मप  द्वारा  गुलाब  के  तेल  में

 प्रमुख  रासायनिक  घटक  अभिनिर्धारत  किए  गए  एक  देश  के  अग्रणी  इत्र  विक्रेताओं  में  से  दो  ने  इस

 गुलाब  के  तेल  के  गन्धीय  परीक्षण  किए  जिन्होंने  इसे  उत्कृष्ट  गुणता  वाला  तथा
 संसार  में  सबसे  अख्छे  के  समकक्ष  पाया  है  ।  इत्र  का  उत्पादन  उद्योग  द्वारा  किया  जाता  है  ।

 राष्ट्रीय  वनस्पति  अनुसंधान  संस्थान  बी०  आर०  द्वारा  गुलाब  के  तेल  का
 वन  करने  के  लिए  एक  फोल्ड  आसवन  यूनिट  का  अभिकल्पन  तथा  एक  प्रक्रम  को  भी  विकसित  कियाਂ
 गया  है  ।
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 करी  भवत  चरण  दास  :  भारतीय  वंज्ञानिक  भारत  की  ग्रामीण  आथिक  समस्या  के

 समाधान  के  उपायों  का  पता  लगाने  की  फ़्त्रिया  में  लगे  लेकिन  इन  वैज्ञानिकों  की  उपेक्षा  की  जा

 रही  है  ओर  वैज्ञानिक  और  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद्  भी  इस  पहल  की  उपेक्षा  कर  रही  मेरे
 प्रश्न  के  भाग  में  मंत्री  ने  कहा  था  वैज्ञानिक  और  ओऔद्योगिक  अनुसंधान  परिषद्  ने  जंगली  गेंदे  के
 तेल  के  संयंत्र  की  स्थापना  का  प्रस्ताव  किया  है  ।  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  मंत्री  से  यह  जानना

 चाहूंगा  कि  तेल  निकालने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  और  सहकारी  और  वाणिज्यिक
 जो  जंगली  गेंदे  से  तेल  निकालने  के  कार  में  लगे  को  वित्तीय  सहाता  प्रदान  करने  हेतु  क्या  कदम
 उठाए  जा  रहे  हैं  ।  इस  प्रस्ताव  पर  विचार  करने  और  इसे  स्वीकृत  करने  में  कितना  समय  लगेगा  ?

 प्रो०  एम०  जो०  सेनन  :  जहां  तक  वैज्ञानिक  और  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद्  का
 सम्बन्ध  हिताचल  प्रदेश  में  वैज्ञानिक  ओर  औद्योगिक  अनुसंघान  परिषद्  पालमपुर  काम्पलेक्स  से  इस
 प्रकार  का  प्रस्ताव  उनकी  अनुसंधान  परिषद्  ने  सुझाव  दिया  है  कि  इस  विशेष  उह्ं  श्य  के  लिए  एक
 बड़े  आकार  के  संयत्र  की  स्थापना  की  जाएं  जो  विशेषकर  जंगली  गेंदे  से तेल  निकालने  के  उद्देश्य  से
 लगाया  गया  हो  ।  इस  प्रस्ताव  पर  विचार  की  आवश्यकता  है  क्योंकि  वैज्ञानिक  और  ओऔद्योगिक
 संधान  परिषद्  वाणिज्यिक  उपक्रमों  को  नहीं  चलाती  ।  कुज  सुविधाओं  को  यह  निश्चित  तौर  पर  चला
 सकती  है  और  बाद  में  इन्हें  सहकारी  और  वाणिज्यक  क्षेत्रों  द्वारा  अपने  हाथ  में  लिया  जा  सकता

 वह  इस  बात  को  प्रदर्शित  कर  सकते  हैं  कि  इसे  कंसे  किया  जा  सकता  एक  छोटी  क्षमता  की
 इकाई  वहां  पहले  ही  कार्य  कर  रही  है  ।

 श्री  भक्त  चरण  दास  :  जंगली  यदि  गेंदे  को  उगाने  से  एक  हेक्टेयर  में  एक  लाख  रुपए
 का  लाभ  होता  है  ।  यदि  इस  खेती  को  प्रोत्साहन  दिया  गया  तो  इससे  हिमाचल  प्रदेश  के  निधन  परिवारों
 की  दशा  में  भी  सुधार  होगा  साथ  ही  इस  खेती  की  बड़ी  संभावनाएं  हैं  ।  मैं  चाहूंगा  कि  मंत्री  महोदय
 इस  पहलू  पर  कुछ  प्रकाश

 प्रो०  एम०  जो०  के०  मेनन  :  जहां  तक  जंगली  गेंदे  से तेल  निकालने  का  सम्बन्ध  पहले  ही
 निजि  क्षेत्र  में  तीन  तेल  निकालने  वाली  इकाइयां  कार्य  कर  रही  हैं  ।  एक  इकाई  कुलू  और  दो  इकाई
 मंडी  जिले  में  हैं  जो  कि  वाधिक  रूप  से  डेढ़  टन  तेल  निकालती  हैं  इसे  प्राकृतिक  रूप  से  इकट्ठा  किया
 जाता  यह  भी  सही  है  कि  यदि  हम  जंगलीं  किस्म  पर  निर्भर  रहने  की  बजाय  इसकी  खेती  शुरू  कर
 दें  तो  25  से  30  टन  प्रति  हेक्टेयर  प्रति  वर्ष  उपज  में  वृद्धि  हो सकती  है  ।  इससे  एक  किलोग्राम  तेल
 का  उत्पादन  हो  सकता  जेसाकि  माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  यदि  वैज्ञानिक  तरीके  से  खेती  की  जाए
 तो  हम  80,000  रु०  से  1,00000  ०  प्रति  हेक्टेयर  प्रति  वर्ष  तक  प्राप्त  कर  सकते  हैं  ।  इसीलिए  तेल
 निकालने  के  सम्बन्ध  में  जानकारी  विकसित  की  गई  इसे  2000  रुपए  प्रति  किलोग्राम  की  दर  से
 फ्रांस  और  जम॑ंनी  को  निर्यात  किया  जा  रहा  हम  इसका  विस्तार  करना  चाहते  हैं  ज॑ंसाकि
 मैंने  कहा  है  वैज्ञानिक  और  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद  वाणिज्यिक  संयंत्रों  को  स्वयं  नहीं  चलाती  है  ।

 उन्हें  यह  मुनिश्चित  करना  होगा  कि  यह  जानकारी  सहकारी  क्षेत्र  में  उनको  उपलब्ध  जोकि
 गेंदे  का  उत्पादन  कर  सकते  हैं  और  जो  वैज्ञानिक  और  प्रोद्यौगिक  उद्देश्यों  क ेलिए  इसे  दे  सकते  है  ।

 श्री  महेश्वर  सिह  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहूंगा  कि
 क्या  कम  क्षमता  वाले  आसवन  यूनिट  से  कोई  परिणाम  मिले  बड़े  यूनिट  की  स्थापना  के  लिए
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 वित्तीय  सहायता  और  मॉडेलिटीज  सहकारी  तथा  कमर्शियल  उद्यमियों  की  प्रतिक्रिया  पर  निर्भर  करेगी  ?
 क्या  सरकार  का  प्रस्ताव  प्राईवेट  सेक्टर  को  आमंत्रित  करने  का  है  और  यदि  हो  तो  क्या  किसी  प्राईवेट
 सेक्टर  को  एप्रोच  किया  गया  है  ?  और  इसमें  कितना  समय  लगेगा  ?

 प्रो०  एम०  जी०  के०  मेनन  :  ज॑साकि  मैंने  पहले  कहा  है  निजी  क्षेत्र  में  तेत  निकालने  की
 इकाईयां  पहले  से  ही  स्थापित  उदाहरण  के  लिए  एक  इकाई  कुलू  और  दो  मंडी  में  इसके  लिए
 जानकारी  उपलब्ध  हैं  लेकिन  कोई  यह  पूछ  सकता  है  कि  यदि  बड़े  पैमाने  पर  स्थापित  संयंत्र  जो
 संघान  उद्दे श्य  के  लिए  यदि  कोई  अधिक  उपजवाले  जंगली  गेंदों  को  वाणिज्यिक  आधार  पर  उग्राता

 तो  वहां  तेल  निकाला  जा  सकता  है  या  नहीं  ।  क्या  ऐसे  लोगों  को  कोई  सेवा  सुविधा  उपलब्ध  है  या

 नहीं  ?  जो  मैंने  कहा  वह  यह  है  कि  यह  सुविधा  है  जिसे  सहकारो  क्षेत्र  में  स्थापित  किया  जा  सकता

 है  और  विल्कुल  इसी  पहलू  पर  वैज्ञानिक  और  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद्  आजकल  विचार  कर  रही
 है  ।

 शि>्ा  के  लिए  बजट  प्रावधान  में  कटोती

 +456.  डा०  महादीप  सिह  शाक््य  :  क्या  प्रधानमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  शिक्षा  के  लिए  बजट  प्राबधान  में  निरन्तर  कटौती  की  जा
 रही  और  शिक्षा  की  प्रगति  की  गति  धीमी  हो  गई  और

 यदि  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 ]

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  राज्य  मंत्री  तथा  मानव  संसाधन  विकात  मंत्रालय  में  शिक्षा
 बिभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जी०  के०  :  केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरकारों  के  शिक्षा
 विभागों  का  योजनागत  बजट  1986-87  में  1097  करोड़  रुपए  से  बढ़कर  वर्ष  1989-90  में  2374
 करोड़  रुपए  तक  बढ़  गया  है  ।

 प्रश्न  नहीं

 डा०  सहादीप  सिह  शाक््य  :  अध्यक्ष  मंत्री  महोदय  ने  अपने  उत्तर  में  कहा  है  कि  शिक्षा
 विभागों  का  योजनागत  बजट  1986-87  में  1097  करोड़  रुपए  से  बढ़कर  वर्ष  1989-90  में  2374
 करोड़  रुपए  तक  बढ़  गया  है  ।  यह  बात  सही  है  लेकिन  यह  धनराशि  जो  इन्होंने  नियोजित  की  है  वह
 बजट  की  केवल  2  दशमलव  कुछ  प्रतिशत  है  ।  जब  जब  शिक्षा  के  विकास  की  बात  आती  है  तब  तब  या
 तो  कोई  कमेटी  या  कोई  आयोग  गठित  कर  दी  जाती  है  ।  कोठारी  आयोग  ने  एक  रिपोर्ट  दी  थी  ।  उसने
 अपनी  सिफारिशों  में  यह  कहा  था  कि  शिक्षा  पर  बजट  राशि  का  6  प्रतिशत  से  कम  खर्च  नहीं  होना
 चाहिए  ।  इसलिए  मैं  जाना  चाहता  हूं  कि  कोठारी  आयोग  ने  जो  सिफारिशें  की  थीं  उन  सिफारिशों  को
 क्रियान्वित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठा  रहे  हैं  ?
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 ॥|

 प्रो०  एम०  जोी०  के०  सेवन  :  जेसाकि  आप  जानते  हैं  कि कोठारी  आयोग  की  रिपोर्ट  दो  दशक

 से  अधिक  पुरानी  है  ।  अतः  यह  एक  नई  स्थिति  जंसाकि  आप  यह  भी  जानते  हैं  कि  इस  पर  हमारी

 विस्तृत  चर्चा  हुई  इसी  कारण  राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  1986  बनी  ।  अब  इस  नीति  पर  पुनविचार
 करेंगे  तथा  देखेंगे  कि  क्या  किया  जाना  चाहिए  ।

 माननीय  सदस्य  द्वारा  जो  मूल  लक्ष्य  बताए  गए  मूल  मुह  से  मैंपूर्णतया  सहमत  हुं  ।  शिक्षा  को
 अत्याधिक  प्राथमिकता  दी  जानी  इससे  देश  के  लिए  मानव  संसाधन  उत्पन्न  होते  हैं  ।  किन्तु  मैं

 कुछ  सूचना  देना  कि  हम  शिक्षा  पर  तथा  राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  1986  पर  व्यय  की  बात  कर

 रहे  हैं  यह  घोषित  किया  गया  था  कि  ४8वीं  योजना  तथा  बाद  में  इसमें  राष्ट्रीय  आय  के  अनुसार  छः
 प्रतिशत  समान  रूप  से  वृद्धि  की  जाएगी  ।  केन्द्रीय  सांख्यिकी  संस्थान  ने  हाल  में  1988-89  के  लिए
 अनुमानित  राष्ट्रीय  भाय  के  आंकड़े  जारी  बिए  हैं  जिसके  अनुसार  चालू  कीमतों  पर  एन०  एन०  पी०
 306822  करोड़  रुपये  तथा  यदि  आप  शिक्षा  बजट  की  इस  प्रतिशत  से  तुलना  करें  तो  यह
 1989-90  के  लिए  4.2  प्रतिशत  आता  यह  वास्तव  में  हमारे  लक्ष्य  से  कम  है  ओर  मुझे  विश्वास

 है  कि  माननीय  वित्त  मंत्री  यह  सुनिश्चित  करेंगे  कि  यह  यथासमय  इस  सम्बन्ध  में  कायंबाही  की
 जाएगी  ।

 डा०  महादीप  सिह  शाक्य  :  अध्यक्ष  मंत्री  महोदय  ने  शिक्षा  के  लिए  जो  बजट  निश्चित
 किया  क्या  इसमें  जनसंख्या  के  बढ़ते  हुए  प्रतिशत  का  भी  ध्यान  रखा  गया  प्रतिबषं  बढ़ने  वाली
 जनसंख्या  का  मूल्यांकन  करते  हुए  क्या  उसी  अनुपात  में  शिक्षा  बजट  में  संशोधन  करेंगे  ?

 ]

 प्रो०  एम०  जी०  के०  मेनन  :  हम  अवश्य  ही  अपनी  आवश्यकताओं  को  सामने  रखेंगे  लेकिन
 दूसरी  जैसाकि  आप  जानते  हैं  हमने  पहले  ही  चालू  वर्ष  के  लिए  बजट  पेश  कर  दिया  है  तथा
 संसाधनों  पर  नियन्त्रण  के  कारण  वह  वास्तव  में  प्राप्त  नहीं  किया  जा  सकता  जो  कि  हम  प्राप्त  करना
 चाहते  हैं  ।  लेकिन  हम  विश्व्गस  दिलाते  हैं  कि  जहां  तक  1986  की  राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  पर  पुनविचार
 का  प्रश्न  तो  यह  सुनिश्चित  किया  जाएगा  कि  प्रत्येक  रुपया  जो  खर्च  किया  उससे  लाभाधियों
 को  अधिकतम  लाभ  तथा  प्रणाली  कुशल  हो  तथा  उस  क्षेत्र  की  ओर  जाती  हो  जहां  अधिकतम
 प्राथमिकता  दी  जाती  है  ज॑सेकि  प्रारम्भिक  लड़कियों  की  व्यवसायिकरण
 आदि  ।

 श्री  युवराज  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  जानना  चाहता  हूं  कि  शिक्षा  बजट  में  जो
 दिन-प्रति-दिन  कमी  होती  जा  रही  उसका  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  ।  हमारा  मुख्य  उद्देश्य  गांवों  में  बसने
 वाले  लोगों  की  निरक्षरता  दूर  करना  है  ।  गांवों  में  जो  लोग  साधनहीन  उन  लोगों  की  निरक्षरता  दूर
 करना  हमारा  मुख्य  उह्दं श्य  इसलिए  शिक्षा  बजट  में  कमी  करने  का  सीधा  प्रभाव  ग्रामीण  जनता  पर

 जिनको  शिक्षित  करने  का  हमारा  उद्देश्य  इस  तरह  से  उनको  कैसे  शिक्षित  किया  जा  सकेगा  ।
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 प्रो०  एम०  जी०  के०  मेनन  :  मैं  इस  राय  को  ठीक  करना  चाहता  हूं  कि  बजट  में  कमी  आई

 है|  मैं  आपको  आंकड़े  बताता  हूं  ।  जहां  तक  केन्द्र  तथा  राज्यों  के  कुल  बजट  का  सम्बन्ध  है  शिक्षा  के
 क्षेत्र  में  198  6-87  में  योजना  में  यह  खर्च  1097  करोड़  रुपए  से  1831  करोड़  रुपए  तथा  बजट  में
 1848  करोड़  रुपए  तथा  2374  करोड़  रुपए  तक  बढ़ा  इसी  तरह  गैर-योजना  क्षेत्र  में  7049

 करोड़  रुपए  से  7982  करोड़  रुपए  तथा  बाद  में  9482  करोड़  रुपए  से  11245  करोड़  रुपए  तक  बढ़ा
 इसमें  निरन्तर  वृद्धि  हुई  है  |  किन्तु  मैं  माननीय  सदस्य  के  साथ  सहमत  हूं  कि  जो  कुल  राशि

 की  आवश्यकताएं  थी  तथा  जो  हम  चाहते  हैं  वह  पर्याप्त  नहीं  है  तथा  उन्होंने  वास्तव  में  एक  अत्याधिक
 महत्वपूर्ण  क्षेत्र  के  विषय  में  प्रश्न  उठाया  है  जिसका  सम्बन्ध  अलाभकारी  ग्रामीण  क्षेत्र  तथा  साक्षरता
 कार्यक्रमों  से  जेसाकि  आप  जानते  हैं  इस  वर्ष  अन्तेराष्ट्रीय  साक्षरता  वर्ष  घोषित  किया  गया  है  तथा
 हमारी  मुख्य  वगेशिश  साक्षरता  से  सम्बन्धित  यह  प्रयत्त  अनौपचारिक  शिक्षा  ओपरेशन  ब्लैक

 प्रौढ़  शिक्षा  कार्यक्रमों  द्वारा  किया  जाएगा  जोकि  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  आवश्यक  है  कि
 15  से  3:  वर्ष  के  आयु  वर्ग  के  बीच  आने  वाले  8  करोड़  अशिक्षित  व्यस्कों  को  1995  तक  कार्यात्मक

 साक्षारता  प्रदान  की  जा  सके  जिससे  ग्रामीण  महिलाओं  तथा  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित
 जनजातियों  के  व्यक्तियों  पर  अधिक  ध्यान  केन्द्रित  किया  जा  सके  ।

 डा०  बिप्लव  दासगुप्त  :  क्या  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  यह  जान  सकता  हूं  कि  क्या
 विद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  विश्वविद्यालयों  को  प्रौढ़  शिक्षा  कार्यक्रमों  के लिए  राशि  के  आवंटन  में
 कमी  की  गई  है  ?  मुझे  यह  जानकारी  मिली  है  कि  विश्वविद्यालयों  को  दी  जाने  वाली  राशि  में  इस

 साक्षरताਂ  वर्ष  में  20%,  की  कटौती  की  गई  है  ।  क्या  मैं  यह  जान  सकता  हूं  कि  इस  सम्बन्ध  में
 वतंमान  स्थिति  क्या  है  ?

 प्रो०  एम०  जी०  के०  सेनन  :  वास्तविक  राशि  को  कम  नहीं  किया  गया  है  लेकिन  जो
 बढ़ोतरी  की  आशा  वह  सम्भव  नहीं  हो  पाई  है  ।

 प्रइनों  क ेलिखित  उत्तर

 अंटार्कंटिका  को  यात्रा

 ]
 +457.  की  सुधोर  गिरि  :  क्या  प्रधानमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  वेज्ञानिकों  और  तकनीकी  विशेषज्ञों  द्वारा  अंटाकंटिका  की  वर्ष  1989  के  दौरान
 की  गयी  यात्रा  की  क्या  उपलब्धियां  रही

 वर्ष  1989-90  के  दौरान  अंटाकंटिका  की  यात्रा  पर  और  वहां  किए  गए  कार्यों  के  लिए
 कितनो  धनराशि  नियत  की  गयी  और

 क्या  वर्ष  1990-91  के  दौरान  भी  अंटा्कंटिका  की  कोई  यात्रा  की  यदि  तो
 तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 ३4
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 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जी०  के०  :  अंटाकंटिक  को  वर्ष  1989  के  दौरान  भेजे

 गए  नौवें  भारतीय  अभियान  ने  भूमि  तथा  वायुमंडलीय  जीवविज्ञान  तथा  धर  वीय
 चिकित्सा  के  क्षेत्र  में  उसके  लिए  अभिकल्पित  सभी  वैज्ञानिक  कार्य  पूरे  इनकी  संक्षिप्त  रूपरेखा
 संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  !  नौवें  अभियान के  ग्रीष्मकालीन  दल  ने  भी  दक्षिण  गंगोत्री  में  प्रथम  भारतीय
 अंटाकंटिक  केन्द्र  जिसकी  वारण्टी  की  अवधि  समाप्त  हो  गयी  एक  आपूर्ति  आधार  में  बदलने  का
 का  भी  उन्होंने  मैत्री  में  शीशे  का  पादप  गृह  भी  अंटाकंटिक  की  शीतऋतु  के  दौरान
 वैज्ञानिक  तथा  संभार  कार्यों  को  जारी  रखने  के  लिए  एक  22  सदस्यीय  दल  अंटाकंटिक  में  रहा  ।  इस
 वर्ष  के  दौरान  मंत्री  क्षेत्र  क ेआस-पास  अपनी  अनुसंधान  गतिविधियों  के  उपादान  तथा  स्तर  को  बढ़ाने  के

 अगर  बाद  में  अंटाकंटिक  में  एक  दूसरा  स्थायी  केन्द्र  स्थापित  करने  का  निर्णय  लिया  जाए  तो

 एक  उचित  स्थल  का  चयन  करने  में  हमारा  मार्गदर्शन  करने  के  लिए  अंटाकंटिक  की  क्रान्तिक  तराइयों  की

 आंखों  देखी  जानकारी  और  ज्ञान  विकसित  करने  के  लिए  एक  कार्यक्रम  के  एक  भाग  के  रूप  में
 टिक  के  वेडल  सागर  क्षत्र  को  एक  विशेष  समन्वेषी  अभियान  भेजा  गया  ।

 वर्ष  1989-90  9-90  के  दौरान  अंटार्कंटिक  कार्यक्रम  पर  कुल  12.99  करोड़  रुपए  की  राशि

 व्यय  की  गयी  ।

 वर्ष  1990-91  के  एक  अभियान  अंटाकंटिक  को  भेजे  जाने  का  प्रस्ताव  इस
 अभियान  के  उद्देश्यों  तथा  सहवर्ती  कार्यों  सम्बन्धी  विवरण  तैयार  किया  जा  रहा

 विवरण

 1.  भूमि  विज्ञान

 1.  मैँत्री  से  लगभग  !00  कि०  मी०  दक्षिण  में  हम्बोल्ट  पंत  ऋखला  में  1:50,000  के
 मान  पर  1000  वर्ग  कि०  मी०  क्षेत्र  के  भूवेज्ञानिक  मानचित्रण  का  का  पूरा  किया
 गया  ।  गान  टीफरस  बायोटाइट  नाइस  इस  क्षेत्र  में  सर्वाधिक  प्रचुर  चट्टान  यूनिट  पायी

 प्लेजियोबलेस  तथा  बायोटाइट  खनिज  प्रमुख  रूप  से  पाए
 आगामी  महीनों  में  अपेक्षाकृत  परिष्कृत  रासायनिक  तथा  खनिजीय  विश्लेषण  किए
 जाएंगे  ।

 2.  मंत्री  के  निकट  श्रिमाचर  पव॑त  श  खला  में  सर्वेक्षण  किए  गए  10  वर्ग  कि०  मी  क्षेत्र  से
 पता  चला  कि  वहां  पर  सेफरिन  युक्त  ग्र॑नुलिटिक  चट्टानें  विद्यमान  हैं  ।

 w  दो  वर्ष  पहले  जो  चुम्बकीय  आंकड़े  एकत्र  किए  गए  उनमें  पायी  गयी  कुछ  रहस्यमय
 विशेषताओं  का  हम  ढूंढने  के लिए  लगभग  सौ  गुरुत्व  केन्द्रों  में  पांच  प्रोफाइलों  पर  गरुरुत्व
 सर्वेक्षण  पूरे  किए  गए  ।

 A.  परमाणु  खनिज  सान्द्रणों  के  सम्भव  क्षत्रों  का  प्रतिरूपण  करने  के  लिए  अच्छे
 निक  करने  के  वास्ते  श्रिमाचार  पव॑त  श्र  खला  में  140  केन्द्रों  स ेचट्टानों  के  150  सैम्पल

 एकत्र  किए  गए  ।
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 2.  वायुमष्डलोय  विज्ञान

 1.

 16  1990

 मेत्री  के  मार्ग  और  मैत्री  में  सिनाप्टिक  मौसम  वेज्ञानिक  आंकड़े  एकत्र  किए  गए  ।  मंत्री
 में  तापमान  7.6  डिग्री  सेल्सियस  से  7.8  डिग्री  सेल्सियस  तक  रहा  और  सतही  दबाव
 967  से  1009  एम०  वी०  तक  रहा  |  वायु  की  गति  9.4  से  40  नॉट  तक  रही  ।  एकत्र
 किए  गए  आंकड़ों  को  प्रति  6  घन्टे  पर  भारतीय  मौसम  विज्ञान  नई  दिल्ली  को
 रेडियो  से  भेजा  गया  ताकि  जलवायु  प्रतिरूपण  किया  जा  जिसका  कि  भारतीय

 मानसून  एक  महत्वपूर्ण  तत्व

 ओजोन  घनत्व  के  एक  मान  के  रूप  में  अल्ट्रावायलेट  विकिरणों  के  प्र  क्षणों  के
 अंटाकेटिक  के  वायुमण्डल  में  ओजोन  परत  तथा  ट्रेस  गैसों  के  बीच  सम्बन्ध  के  भी  अध्ययन
 जारी  रखे  गए  ।

 यूरेनियम  238  की  डिके  चेन  में  उत्पादित  एक  उत्कृष्ट  गेस  रेडॉन  की  तीज्ता  गोवा
 से  अंटार्कंटिक  तक  कम  होंती  पाई  गई  और  मैत्री  में  इसका  सान्द्रण  सामान्य  से  कम
 पाया  गया  |

 3.  प्रूवोय  ताराभोतिकी

 सुप  रग्रेन्युलेशन  की  संरचना  तथा  विकास  के  अध्ययन  एक  ही  बार  में  अनेक  दिनों  तक  सूर्य  के
 अविच्छिन्न  प्रकाश  का  प्रयोग  करके  किए  गए  ।

 4.  समुद्रविज्ञान

 हिमदेशीय  झील  ओर  अलवय  जल  की  झीलों  की  उत्पादकता  का  पता  लगाने  के  लिए  मूल
 उत्पादकता  के  अध्ययन  किए  परिणामों  से  पता  चला  कि  उत्पादन  स्तरों  में  मुख्यतः
 प्रकाश  दशा  के  कारण  भिन्नता  आई  ना  कि  पोषकों  की  उपलब्धता  के  कारण  ।

 झील  के  अध्ययनों  से  पता  चला  कि  सुक्ष्म-प्राणिजात  की  सघनता  अधं-शुष्क  क्षेत्रों  में
 प्रचुर  पाई  गई  ना  कि  शुष्कया  उन  क्षत्रों  में  जहां  मृदा  में  मॉस  नयी-नयी  पैदा
 हुई  है  ।

 -  श्रिमाचर  की  झोलों  के  जीवाणुओं  के  अध्ययनों  से रोगजनक  जीवाणुओं  के  बिल्कुल  न  होने
 का  पता  चला

 5.  प्रवोय  चिकित्सा

 जलवायु  तथा  विलगन  की  पराकाष्ठा  की  स्थितियों  क ेलिए  अनुकूलन  की  पद्धति  तथा  विधि  के
 बारे  में  सार्थक  निष्कष  प्राप्त  करने  के  लिए  मनुष्यों  तथा  खरगोशों  पर  शरीर  क्रियात्मक  और
 वेज्ञानिक  अध्ययन  किए  गए  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  पर्य तोथ  क्षेत्रों  का  विकास

 +458.  श्री  सो०  एस०  नेगी  :  क्या  प्रधानमंत्री  उत्तर  प्रदेश  में  औद्योगिक  रूप  से  पिछड़े  जिले
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 के  बारे  में  13  1990  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  231  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की
 क्रुपा  करेंगे  कि  :

 पौड़ी  टिहरी  अल्मोड़ा  और  देहरादून  क ेआथिक
 रूप  से  पिछड़ेपन  के  क्या  कारण

 इस  पिछड़े पन  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  काये  योजना  बनाने  का  विचार

 इस  प्रयोजन  के  लिए  आठवीं  योजना  में  कितनी  धनराशि  निर्धारित  की  गयी

 क्या  उत्तर  प्रदेश  के  पव॑तीय  क्षेत्रों  की  मौसम  और  दुर्गंम  स्थिति  को  ध्यान  में
 रखते  हुए  इनका  विकास  करने  के  लिए  कोई  विशिष्ट  नीति  अपनाई  जा  रही  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 प्रधानमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  और  पव॑तीय  क्षेत्रों
 वर्तेनीय  कृषि  जलवायु  आधारभूत  संरचना  की  प्रति  इकाई  अधिक  लागत  और  पव॑ंतों  में  रहने
 वाले  समुदायों  को  अलग-अलग  सामाजिक-सांस्क्ृतिक  विशेषताओं  के  कारण  कतिपय  बिशेष  समस्याएं  हैं  ।
 ये  कठिनाइयां  आर्थिक  विकास  में  बाधा  पहुंचाती  हैं  और  पारिस्थितिकी  प्रणाली  को  खतरे  में  डालती  हैं  ।
 सम्बन्धित  राज्य  सरकार  द्वारा  किए  जा  रहे  प्रयात्तों  को  सुदृढ़  करने  तथा  उनमें  इजाफा  करने  के  लिए
 केन्द्रीय  सरकार  ने  पर्वतीय  क्षत्र  विकास  कार्यक्रम  ए०  डी०  शुरू  किया
 तीव्रतर  आथिक  विकास  प्राप्त  करने  की  जिम्मेवारी  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  की  पौढ़ी

 टिहरी  अल्मोड़ा  और  देहरादून  जिले  पव॑तीय  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  के
 अन्तगंत  आते  हैं  ।

 आठवीं  योजना  को  अभी  तक  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ओर  इसलिए  आबंटनों  की

 सूचना  दे  पाना  सम्भव  नहीं  है  ।

 ओर  सामान्य  दृष्टिकोण  जिसके  बारे  में  सम्प्रति  आठवीं  योजना  में  विचार  चल  रहा
 रहा  यह  है  कि  सातवीं  योजना  की  ही  विशेष  क्षंत्र  विकास  कायंक्रमों  की  श््खला  को  कम  से
 कम  किया  जाए  और  इसकी  स्थानीय  निकायों  द्वारा  विकेन्द्रित  क्षेत्र  आयोजना  के  आधार  पर

 एकीकृत  विकास  किया  पव॑तीय  क्षेत्रों  पवंतीय  विकास  पर  स्थानीय  विकास  में  बल  दिया

 जाएगा  ।  केन्द्र  नाजुक  क्षेत्रों  में  स्थानीय  प्राधिकारियों  को  सतत  आधार  पर  क्षेत्र  विकास  के

 कीय  रूप  से  अनुसमर्थित  कार्यक्रमों  को  बनाने  तथा  कार्यान्वयन  करने  में  पर्याप्त  तकनीकी  एवं  अन्य
 आदानों  को  प्रदान  करने  में  सहायता  करता  रहेगा  ।  सामान्य  केन्द्र  सहायता  के  अतिरिक्त  विशेष  केन्द्र

 सहायता  राज्य  सरकारों  को  उनकी  1990-91  की  वार्षिक  योजना  के  लिए  दी  गयी  है  ।

 नई  शिक्षा  नोति  पर  व्यय  को  गई  धनराशि

 +459.  श्री  जगदोश  सिह  कुशवाहा  :  क्या  प्रधानमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  सरकार
 द्वारा  नई  शिक्षा  1986  पर  अब  तक  कुल  कितनी  धनराशि  व्यय  को  गयी  है  ?
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 विज्ञाम  ओर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा

 विभाग  में  राज्य  संत्री  एम०  जो०  के०  :  केन्द्रीय  और  राज्य  सरकारों  में  उनसे  सम्बद्ध
 संस्थाओं  तथा  संगठनों  में  अधिकांश  कार्यक्रमों  राष्ट्रीय  शिक्षा  1986  पी०  में
 जो  कुछ  परिंकल्पित  किया  गया  उसके  अनुसरण  में  संशोधित  किया  गया  राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति
 के  अनुसार  केन्द्र  तथा  राज्य  सरकारों  की  योजनाओं  पर  1989-90  तक  किया  गया  प्रत्याशित  व्यय
 6028  करोड़  रुपए  है  ।  इसके  अन्य  बजट  शीर्षों  जैसे  कि  ग्रामीण  विकास  से  निकाली  गयी
 धनराशियों  को  प्राइमरी  स्कूल  भवनों  के  निर्माण  भी  व्यय  किया  गया

 केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  का  चेयरसंन

 ]
 +460.  थभ्री  बाब्राव  परांजपे  :  क्या  प्रधानसंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1989  से  1990  के  दौरान  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  का  चेयरमैन
 नियमित  आधार  पर  नियुक्त  और

 यदि  तो  इस  पद  को  न  भरे  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिको  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  क्षिक्षा

 विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जो०  के०  :  और  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन
 बली  के  नियम  3  के  द्वारा  शिक्षा  मंत्रालय  के  प्रभारी  मंत्री  होने  के  नाते  केन्द्रीय  विद्यालय
 योजना  के  अध्यक्ष  तत्पश्चात्  दितांक  19-3-1990  से  शिक्षा  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  को
 के  रूप  में  पदनामित  किया  गया  है  ।

 पो०  के०  एफ०  अन्डरएस्टोमेटिड  एल०  टी०  टी०  ई०ਂ  शोष॑ंक
 से  प्रकाशित  समाचार

 *461.  श्री  सनत  कुमार  संडल  :  क्या  प्रधानमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क््या-सरकार  का  ध्यान  दिनांक  2  1990  के  हिन्दूਂ  में  आई०  पी०  के०  एफ०
 अन्डरएस्टीमेटिड  एल०  टी०  टी०  ई०ਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया
 और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  हैं  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  राजा  :  हां  ।

 प्रेस  रिपोर्ट  लिटूटे  के  केवल  एक  नेता  की  व्यक्तिगत  राय  सरकार  का  मत  है  कि
 भारतीय  शांति  सेना  ने  श्रीलंका  में  समपंण  की  भावना  एवं  बहादुरी  के  साथ  अपना  दायित्व  अनुकरणीय
 ढंग  से  निभाते  हुए  एक  कठिन  काय॑  को  पूरा  किया  है  ।

 झुडपो  जंगलਂ  सम्बन्धी  बस  कानून

 +462.  श्री  बनवारो  लाल  पुरोहित  :  क्या  प्रधानमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  वन  1980  के  जंगलਂ  सम्बन्धी  उपबन्धों  के  कारण

 महाराष्ट्र  मे ंविशेषकर  नागपुर  जिले  गन्दी  बस्ती  सुधार  सम्बन्धी  अनेक  योजनाएं  कार्यान्वित  की

 गयी

 क्या  सरकार  का  इस  मामले  को  निपटाने  के  लिए  नागपुर  में  एक  उच्च  स्तरीय  दल  भेजने

 का  विचार  और

 यदि  तो कब  तक  और  सरकार  का  इस  सम्बन्ध  में  क्या  अन्य  कदम  उठाने  का  विचार

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जी  के०  :  महाराष्ट्र  में  गन्दी  बस्ती  सुधार  से  सम्बन्धित

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  इस  मन्त्रालय  में  लम्बित  नहीं  है  जिसमें  झुडपी  जंगल  आता  है  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  विशेष  भर्तो  अभियान

 *463.  डा०  भगवान  दास  राठोर  :

 डा०  किरोड़ो  लाल  भोणा  :

 क्या  प्रधानमंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  के  मन््त्रालयों/विभागों  में  अनुसूचित  जातियों/मनुसूचित  जनजातियों
 के  लिए  आरक्षित  खाली  चले  आ  रहे  बकाया  पद  के  भरने  के  लिए  दूसरा  भर्ती  अभियान  शुरू  करने  का
 कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  कब  से  तथा  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  लिए  क्या  समय  सीमा
 निर्धारित  की  गई  है  ?

 प्रधानमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  हां  ।

 आरक्षित  पदों  को  भरने  के  लिए  1990  में  कार्यवाही  आरम्भ  की  जाएगी  |
 1990  के  अन्त  तक  यह  अभियान  पूरा  हो  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्रमों  और  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  के  बोच  समझोता

 +464.  भ्री  मान्धाता  सिह  :
 भरी  रामजो  लाल  सुमन  :

 क्या  प्रधानमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  और  विभिनन  क्षेत्रों  में  केन्द्रीय  विद्यालयों  का  प्रायोजन  करने
 वाले  प्राधिकारियों  के  बीच  क्या  समझौते  हुए

 केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  और  नेशनल  थर्मल  पावर  भारत  अल्यूमीनियम

 ॥।॒
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 तेल  एवं  प्राकृतिक  गेंस  आयोग  और  राष्ट्रीय  खनिज  विकास  निगम  के  बीच  संगठन  के

 चारियों  के  आवास  के  सम्बन्ध  में  इन  समझौतों  में  क्या  व्यवस्था  की  गई

 क्या  केन्द्रीय  भारत  अल्यूमीनियम  कोरबा  में  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय

 विद्यालय  के  कर्मचारियों  और  प्रायोजकों  के  बीच  असहमति  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  और  यह  समस्या  सुलझाने  के  लिए  संगठन  ने  क्या

 कदम  उठाए  हैं  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जी०  के०  :  से  प्राधिकारियों  द्वारा  (1)
 प्रतिरक्षा  और  (ii)  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों/उच्चतर  अध्ययन  की  संस्थाओं  में  केन्द्रीय  विद्यालयों
 के  प्रायोजन  सम्बन्धी  दी  गयी  वचनबद्धता  के  प्रचलित  प्रपत्र  संलग्न  विवरण  1  और  2
 में  दिए  गए  हैं  ।

 नेशनल  थमंल  पावर  कारपोरेशन  टी०  पी०  भारत  एल्यूमिनियम  कम्पनी
 तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ओर  राष्ट्रीय  खनिज  विकास  निगम  की  परियोजना  सेक्टर  के
 केन्द्रीय  विद्यालयों  के  कमंचारियों  के  आवास  सम्बन्धी  ब्यौरे  संलग्न  में  दिए  गए  हैं  ।

 कोरबा  स्थित  बाल्को  केन्द्रीय  विद्यालयों  के  अध्यापकों  को  क्वार्टरों  के  आवंटन  से  सम्बन्धित
 समस्या  पर  कुछ  अध्यापकों  में  व्याप्त  अशांति  की  रिपोर्ट  हाल  ही  में  प्राप्त  हुई  इस  मामले  को
 केन्द्रीय  विद्यालय  प्रबन्ध  समिति  के  अध्यक्ष  के साथ  उठाया  गया  है  और  सम्बन्धित  सहायक-आयुक््त  को
 इस  समस्या  के  समाधान  के  लिए  वंयक्तिक  रूप  से  प्रायोजित  प्राधिकारियों  के साथ  इस  मामले  पर  चर्चा
 करने  के  निर्देश  दिए  गए  हैं  ।

 सिविल/रक्षा  क्षेत्र  के  अन्तगंत  केन्द्रीय  विद्यालय  खोलने  के  लिए  शर्तें  :

 नोट  :  सिविल/रक्षा  क्षेत्र  में  केन्द्रीय  विद्यालय  खोलने  के  लिए  प्रायोजक  प्राधिकारी
 द्वारा  शर्तों  को  स्वोकार  करना  प्रथम  शर्त  हे  प्रायोजक  प्राधिकारों  से

 अपेक्षित  है  कि  वह  चार  प्रतियों  में  शर्तों  को  स्वोकृति  ओर

 पुष्टि  प्रस्तुत  करे

 1.  सामान्य

 संगठन  किसी  विद्यमान  विद्यालय  को  अपने  अधिकार  में  नहीं  लेता  ।

 संगठन  अपनी  अनुमोदित  शिक्षा  पद्धति  के  अनुसार  ही  अपने  स्वयं  के  किसी  नए  केन्द्रीय
 विद्यालय  को  खोलता  है  ।

 संगठन  बाल  बिहार  अथवा  पूव॑-प्राथमिक  कक्षाओं  का  संचालन  नहीं करता  ।
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 संगठन  किसी  भी  परिस्थिति  में  बतंमान  विद्यालय  के  कर्मचारियों  में  स ेकिसी  एक  को
 भी  संगठन  में  नियुक्त/समाविष्ट  करने  की  जिम्मेदारी  नहीं  लेगा  वतंमान
 चारी  संगठन  द्वारा  समय-समय  पर  विभिन्न  श्रेणियों  के  पदों  के  लिए  जारी  किए  गए
 विज्ञापनों  के  अनुसार  आवेदन  करने  के  लिए  स्वतन्त्र  हैं  और  बाह्य  उम्मीदवारों  के  साथ
 प्रतियोगिता  में  भाग  ले  सकते  हैं  ।

 2.  भूसि  और  भवन

 विद्यालय  के  स्थायी  भवन  के  निर्माण  के  लिए  लगभग  15  एकड़  आकार  के  एक  उपयुक्त  भूमि
 खण्ड  को  मुफ्त  या  नाममात्र  के  लाइसेंस  शुल्क  पर  मुहैया  करना  होगा  ।  विद्यालय  को  चलाने  के  लिए
 प्रायोजक  प्राधिकारी  दब  तक  उपयुक्त  अस्थायी  आवास  भी  मुफ्त  या  नाममात्र  के  किराए  पर  मुहैया
 करेगा  जब  तक  संगठन  अपने  सीमित  साधनों  से  अपने  स्वयं  का  स्थायी  विद्यालय  भवन  उस  भूमि  पर

 नहीं  बना  लेता  जिसे  प्रायोजक  प्राधिकारी  ने  मुहैया  करवाया  था  ।  संगठन  को  वास्तविक  रूप  से  भूमि
 के  स्थानांतरण  के  पश्चात्  यह  अवधि  करीब  5-7  वर्ष  की  हो  सकती  है  ।  मुहैया  की  जाने  वाली  प्रस्तावित

 भूमि  का  स्थल-नक्शा  संलग्न  करने  की  कृपा  करें  ।

 3.  अस्थायी  आवास

 विद्यालय  आरम्भ  करने  के  लिए  मोटे  तौर  पर  6.1  मी०  ><८  7.3  मी०  या  6.9  मी०  X  7.3  मी  ०

 आकार  के  कम  से  कम  20  कमरों  की  आवश्यकता  होती  है  जिनमें  प्रत्येक  संक्शन  के  कम  से  कम  40
 विद्यार्थी  बैठ  सकें  ।  यह  आवास  आरम्भ  में  दो-दो  सेक्शनों  की  पहली  से  पांचवीं  तक  की  कक्षाओं  को
 खोलने  तथा  अगले  3  से  «  वर्षों  के  दौरान  भावी  प्राचायं  कमंचारी  प्रयोगशाला

 विद्यालय  कार्यालय  और  विद्यालय  के  अन्य  विविध  क्रियाकलापों  के  लिए  आवास  मुहैया  कराना
 आवश्यक  है  ।  आवास  का  एक  रेखा-मानचित्र  संलग्न  किया  जाए  जिसमें  दिए  जाने  वाले
 प्रस्तावित  कमरों  के  आकार  का  भी  उल्लेख  किया  गया  हो  ।  एक  बार  उपलब्ध  करवाया  गया  अस्थायी
 आवास  किसी  भी  परिस्थिति  में  तब  तक  वापस  नहीं  किया  जाएगा  जब  तक  इस  सम्बन्ध  में  प्रायोजक
 प्राधिकारी  द्वारा  उपलब्ध  करवाया  गया  वेकल्पिक  आवास  संगठन  को  सन्तुष्टि  के  अनुसार  न  हो  या
 जब  तक  संगठन  अपने  स्वयं  का  भवन  निर्माण  नहीं  कर  लेता  ।

 4.  रिहायशो  आवास

 कर

 प्रायोजक  प्राधिकारी  को  कम  से  कम  50%  रिहायशी  आवास  प्राथमिकता  के  आधार  पर  उन्हीं
 शर्तों  पर  उपलब्ध  करवाने  होंगे  जो  समनुरूप  पद  वाले  उनके  अपने  कमंचारियों  पर  लाग्रू  होती
 विद्यालय  के  खुलने  से  पूर्व  ऐसे  सभी  रिहायशी  आवासों  की  चिह्नित  करना

 5.  प्रवेश  प्राथमिकताएं

 रक्षा/सिक्िल  क्षेत्रों  के  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  प्रवेश  के  लिए  निम्नलिबित  प्राथमिकताएं  निर्धारित
 की  गयी  हैं  :--

 1.  रक्षा/केन्द्रीय  रिजवे  पुलिस  बल/सीमा  सुरक्षा  बल  के  वर्दीघ्रारी  अखिल  भारतीय
 सेवाओं  और  भारतीय  विदेश-सेवा  के  कमंचारियों  के  बच्चों  सहित  केन्द्रीय  सरकार  के
 स्थानान्तरणीय  कमंचारियों  के  बच्चे  ।

 31



 लिखित  उसर  16  1990

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  पूर्णरूपेण  वित्त-पोषित  स्वायत्त  निकायों  और  सावंजनिक  क्षेत्र  के
 क्रमों  के  स्थानांतरणीय  कमंचारियों  के  बच्चे  ।

 अस्थानांत  रणीय  केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियों  तथा  रक्षा  कार्मिकों  के  बच्चे  ।

 केन्द्रीय  विद्यालयों  की  शिक्षा  पद्धति  को  अपनाने  के  इच्छुक  उन  लोगों  के  बच्चे  जो  एक
 जगह  स्थायी  तौर  पर  नहीं  रहते  जिनमें  असेनिक  लोगों  के  बच्चे  भी  शामिल  हैं  ।

 उपरोक्त  नीति  को  भारत  सरकार  ने  अनुमोदित  किया  है  और  इस  तथाकथित  नीति  का  किसी
 भी  रूप  में  उल्लंघन  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 टिप्पणी  :--

 उपरोक्त  प्रत्येक  प्राथमिकता  प्राप्त  श्रेणी  के  भीतर  प्रवेश-परीक्षा  और/या  साक्षात्कार
 में  बच्चे  के  उत्तीर्ण  होने  उन  कमंचारियों  के  बच्चों  जिनके  पूवंगामी  सात  वर्षों
 के  दौरान  अधिक  स्थानान्तरण  हुए  उन  माता-पिता  के  बच्चों  स ेअधिक  वरीयता
 मिलेगी  जिनके  इस  अवधि  के  दौरान  कम  स्थानान्तरण  हुए  हैं  उन्हें  भी  स्थानान्तरणीय

 नहीं  माना  जाएगा  जिनका  पूर्वंगामी  सात  वर्षों  क ेदोरान  ऐसा  एक  भी  स्थानान्तरण  नहीं
 हुआ  जिसके  कारण  उन्हें  अपना  स्थान  बदलना  पड़ा  प्रवेश  की  दृष्टि  से  3  मास  की
 अवधि  से  कम  के  स्थानान्तरण/अस्थायी  सेवा  (ड्यूटी)/प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम/अन्यत्र  कहीं
 लघु  कालिक  कार्यो  के  बारे  में  संबंद्धता  और  पृथकता  को  नहीं  माना

 जाएगा  ।  प्रस्तावित  केन्द्रीय  विद्यालय  में  प्रवेश  नहीं  होगा  ।
 विद्यार्थियों  को  प्रवेश  परीक्षा  में  बंठना  होगा  और  कक्षा  में  उनको  ही  प्रवेश  दिया  जाएगा
 जो  उपयुक्त  और  सही  पात्र  पाए  जाएंगे  ।

 केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  द्वारा  समय-समय  पर  शुल्क  पाठ्य  विबरण
 शिक्षण  छात्र-निधि  का  पाद्य  कमंचारियों
 की  स्वीकृति  के  लिए  शिक्षकों  की  उनकी
 स्थानान्तरण  आदि  के  सम्बन्ध  में  जारी  किए  गए  अनुदेशों  का  अनुपालन  केन्द्रीय  विद्यालयों
 को  कड़ाई  से  करना  होगा  ।

 6.  कमंचारो  वर्ग

 केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  द्वारा  समस्त  कर्मचारी  वर्ग  की  नियुक्ति  उनके  लिए  समय-समय  पर
 निर्धारित  किए  गए  वेतनमानों  और  शर्तों  के  आधार  पर  की  जाएगी  ।

 १.  विद्यालय  प्रबन्ध  समिति

 विद्यालय  प्रबन्ध  समिति  का  गठन  संगठन  द्वारा  निर्धारित  पैठने  के  अनुसार  किया  जाएगा  ।

 8.  सम्बन्धन

 विद्यालय  अपने  आपको  केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  बोर्ड  नई  दिल्ली  से  उचित  समय  पर  सम्बद्ध
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 9.  केन्द्रीय  विद्यालय  को  चलाने  हेतु  बनी  शर्तों  का  प्रायोजक  प्राधिकारी  द्वारा  उल्लंधन  करने
 पर  संगठन  को  केन्द्रीय  विद्यालय  को  बन्द  करने  और  सम्पदा  और  देयताओं  के  निपटान  की  जांच  करने
 का  अधिकार  होगा  ।

 10.  आगे  भारत  सरकार  द्वारा  दिए  गए  निदेशों  के  प्रकाश  में  शासी  मंडल  द्वारा  किए  गए
 निर्णयों  के  अनुरूप  उपरोक्त  शर्तें  संशोधनीय  हैं  ।

 प्रायोजक  प्राधिकारी  के  हस्ताक्षर
 ओर  मोहर

 स्थान  :

 दिनांक  :

 सावंजनिक  क्षेत्र/उच्च  शिक्षा  के  संस्थानों  के  अन्तगंत  केन्द्रीय
 विद्यालय  खोलने  के  लिए  शर्तें  :

 नोट  :  सावंजनिक  क्षेत्र/उच्च  शिक्षा  के  संस्थानों  में  केन्द्रीय  विद्यालय  खोलने  के  लिए
 प्रायोजक  प्राधिकारो  द्वारा  शर्तों  को  स्वोकार  करना  ।  प्रायोजक

 प्राधिकारी  से  अपेक्षित  है  कि  चार  प्रतियों  में  शर्तों  को
 स्वीकृति  ओर  पुष्टि  प्रस्तुत  करें

 संगठन  किसी  विद्यमान  विद्यालय  को  अपने  अधिकार  में  नहीं  लेता  ।

 संगठन  समान  पाठ्यक्रम  और  शिक्षा-पद्धति  वाले  अपने  स्वयं  के  नए  केन्द्रीय  विद्यालय
 खोलता  है  ।

 संगठन  बाल  विहार  अथवा  पू्व॑-प्राथमिक  कक्षाओं  का  संचालन  नहीं
 करता  ।

 संगठन  किसी  भी  परिस्थिति  में  वतंमान  विद्यालय  के  कर्मचारियों  में  स ेकिसी  एक  को
 भी  संगठन  में  नियुक्त/समाविष्ट  करने  की  जिम्मेदारों  नहीं  लेगा  वर्तमान
 चारी  संगठन  द्वारा  समय-समय  पर  विभिन्न  श्रेणियों  के  पदों  क ेलिए  जारी  किए  गए
 विज्ञापनों  के  अनुसार  आवेदन  करने  के  लिए  स्वतन्त्र  हैं  और  बाह्य  उम्मीदवारों  के  साथ
 प्रतियोगिता  में  भाग  ले  सकते  हैं  ।

 2.  विश्तोय  दायित्व

 किसी  नए  केन्द्रीय  विद्यालय  को  भारत  सरकार  के  उपक्रम  अथवा  उच्च  शिक्षा  संस्थान  के
 परिसर  में  खोला  जा  सकता  है  बशतें  कि  वह  भावों  विकास  हेतु  सुविधाओं  तथा  प्रस्तावित
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 विद्यालय  पर  होने  वाले  आनुपातिक  ऊपरी  ख्चों  सहित  आवर्ती  तथा  अनावर्ती  खर्चों  को  बहन  करने  के

 लिए  सहमत  हो  जाता  है  ।

 3.  प्रस्तावित  केन्द्रीय  विद्यालय  के  लिए  भूसि  एवं  भवन

 प्रायोजक  प्राधिकारी  को  लगभग  15  एकड़  आकार  का  एक  उपयुक्त  भूमिखण्ड  नि:शुल्क  प्रदान
 करना  होगा  जिस  पर  प्रायोजक  प्राधिकारी  को  अपने  ही  कोष  में  से  संगठन  के  मानकों  के  अनुंसार
 विद्यालय  भवन/कमंचारियों  के  लिए  मकान/छात्रावास/क्रीड़ा  स्थल  विकसित  एवं  निभित  करने  होंगे  ।
 वतंमान  भवन  के  मामले  में  यह  अनिवायं  है  कि  इसमें  कम  से  कम  20  कमरे  ऐसे  आकार  के  होने
 चाहिए  जिनमें  40  विद्यार्थी  प्राप्त  प्रति  सैक्शन  के  अनुसार  बैठ  यह  आवास  आगामी  3-4  वर्षों
 के  लिए  केन्द्रीय  विद्यालय  के  भावी  विस्तार  सहित  दो-दो  संक््शनों  की  पांचवीं  तक  की  कक्षाओं  के  लिए
 पर्याप्त  हो  सकते  हैं  ।  इसमें  प्राचायं  कमंचारी  कार्यालय  तथा  एन०  सी०

 स्काउटिंग  तथा  समाजोपयोगी  उत्पादन  कार्य  जंसी  अन्य  विविध  गतिविधियों  के  लिए
 आवास  भी  शामिल  होंगे  ।  आवास  के  एक  रेखा  मानचित्र  को  संलग्न  करें  जिसमें  उपलब्ध  करवाए  जाने
 वाले  प्रस्तावित  कमरों  के  आकार  का  उल्लेख  किग्रा  गया  हो  ।  एक  बार  उपलब्ध  करवाया  गया  अस्थायी
 आवास  किसी  भी  परिस्थिति  में  तब  तक  वापस  नहीं  किया  जाएगा  जब  तक  इस  सम्बन्ध  में  प्रायोजक
 प्राधिकारी  द्वारा  उपलब्ध  करवाया  गया  वैकल्पिक  आवास  संगठन  की  संतुष्टि  के  अनुसार  न  हो  या  जब
 तक  संगठन  अपने  स्वयं  का  भवन  निर्माण  नहड्डठीं  कर  लेता  ।

 4.  रिहायशोी  मकान

 प्रायोजक  प्राधिकारी  को  शत  प्रतिशत  रिहायशी  मकान  प्राथमिकता  के  आधार  पर  उन्हीं  शर्तों
 पर  उपलब्ध  करवाने  होंगे  जो  समनुरूप  पद  वाले  उनके  अपने  कमंचारियों  पर  लागू  होती  हैं  ।

 5.  प्रवेश

 सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों/उच्च  शिक्षा  संस्थानों  के  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  प्रवेश  प्राथमिकताएं  ।

 केन्द्रीय  विद्यालयों  में  प्रवेशों  के  नियन्त्रण  का  एकमात्र  मूल  आधार  माता-पिता  के
 णीयता  की  जांच  अर्थात्  किसी  माता-पिता  के  पूव्वंगामी  7  वर्षों  के  दोरान  कुल  कितने  स्थानान्तरण  हुए
 हैं  ।  पूवंगामी  7  वर्षों  क ेदौरान  जिन  कर्मचारियों  के  स्थानान्तरणों  की  संख्या  अधिक  है  उन  कमंचारियों
 के  बच्चों  को  उन  कमंचारियों  के  बच्चों  स ेवरीयता  मिलेगी  जिनके  इस  अवधि  के  दौरान  स्थानान्तरणों
 की  संख्या  कम  है  ।

 Il.  खायंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्षमों  में  केस्म्रीय  विद्यालय

 सम्बन्धित  उपक्रम  के  कमंचारियों  के  बच्चे  बशर्ते  कि  यह  उपक्रम  आवर्ती  तथा
 भवन  तंथा  उपकरणों  इत्यादि  पर  होने  वाले  सभी  प्रकार  के  खर्चों  को  वहन  करने

 के  लिए  सहमत  हो  जाता  है  ।
 -

 वर्दीधारी  रक्षा/केन्द्रीय  रिजवं  पुलिस  बल/सीमा  सुरक्षा  बल  के  कार्मिकों  तथा  अखिल सेवा  और  भारतीय  विदेश  के  कमंचारियों  सहित  केन्द्रीय  सरकार  के
 चारियों  के  .,

 जे  |
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 हा

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  पूर्णझ्पेण  वित्त  पोषित  स्वायत्त  निकायों  और  सावंजनिक  क्षेत्र  के
 उपक्रमों  के  स्थानान्तरणीय  कर्मचारियों  के  बच्चे  ।

 अस्थानान्तरणीय  केन्द्रीय  सरकार  के  कममंचारियों  और  रक्षा  काभिकों  के  बच्चे  ।

 (2)  केन्द्रीय  विद्यालयों  की  शिक्षा  पद्धति  को  अपनाने  के  इच्छुक  उन  लोगों  के  बच्चे  जो  एक
 जगह  स्थायो  तोर  पर  नहीं  रहते  जिनमें  असेनिक  लोगों  के  बच्चे  भी  शामिल  हैं  ।

 उच्च  शिक्षा  संस्थानों  में  केन्द्रीय  विद्यालय

 उन  संस्थानों  के  कमंचारियों  के  बच्चे  जो  आवर्ती  और  अनावर्ती
 तथा  भावी  विकास  से  सम्बन्धित  सभी  खर्चों  को  वहन  करते

 वर्दीधारी  रक्षा/केन्द्रीय  रिजवे  पुलिस  बल/सीमा  सुरक्षा  बल  के  कामिकों  तथा  अखिल
 भारतीय  सेवा  और  भारतीय  विदेश  सेवा  के  कमंचारियों  सहित  केन्द्रीय  सरकार  के
 कमंचारियों  के  बच्चे  ।

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  पूर्णरूपेण  वित्त  पोषित  स्वायत्त  निकायों  और  सावंजनिक  क्षेत्र  के
 उपक्रमों  के  स्थानान्तरणीय  कमंचारियों  के  बच्चे  ।

 अस्थानान्तरणीय  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  और  रक्षा  कार्भिकों  के  बच्चे  ।

 केन्द्रीय  विद्यालयों  की  शिक्षा  पद्धति  को  अपनाने  के  इच्छुक  उन  लोगों  के  बच्चे  जो  एक
 जगह  स्थायी  तोर  पर  नहीं  रहते  जिनमें  असेनिक  लोगों  के  बच्चे  भी  शामिल  हैं  ।

 टिप्पणो  :  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों/उच्च  शिक्षा  के  संस्थानों  में  स्थापित  केन्द्रीय  विद्यालय  के
 मामलों  में  जिनके  प्रायोजक-प्राधिकारी  सभी  प्रकार  के  खर्चों  को  वहन  करते  उनके  कमंचारियों  के
 बच्चों  को  प्रवेश  में  सर्वोपरि  प्राथमिकता  मिलेगी  ।  तत्पश्चात्  उपरोक्त  सामान्य  श्रेणियां  अपनी
 मिकता  प्राप्त  करेंगी  ।  प्रायोजक  उपक्रम  या  उच्च  शिक्षा  के  संस्थानों  के  कमंचारियों  के  बच्चों  की  मांग
 को  पूरा  करने  के  बाद  ही  संगठन  अन्य  प्राथमिकता  प्राप्त  श्रेणियों  के  बच्चों  को  प्रवेश  अन्य

 न्द्रीय  विद्यालयों  से  स्थानानतरण  पर  आने  वाले  बच्चों  को  ही  प्रवेश  दे  दिया  भारत
 सरकार  द्वारा  अनुमोदित  उपरोक्त  प्रवेश-नीति  का  किसी  भी  भ्रकार  से  उल्लंघन  नहीं  किया  जाएगा  ।

 प्रस्तावित  केन्द्रीय  विद्यालय  में  प्रवेश  नहीं  होंगे  ।  विद्याथियों  को  एक  प्रवेश-परीक्षा  देनी

 होगी  ।  तदनुसार  उन्हें  उसी  कक्षा  में  प्रवेश  दिया  जाएगा  जिसके  लिए  वे  सही  और  उपयुक्त  पात्र  पाए

 जाएंगे  ।

 6.  करसंचारो  वर्ग

 केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  द्वारा  समस्त  कमंदचारी  वर्ग  की  नियुक्ति  उनके  लिए  समय-समय  पर
 निर्धारित  किए  गए  वेतनमानों  और  शर्तों  क ेआधार  पर  की  जाएगी  ।

 7.  विद्यालय  प्रबन्ध  समिति

 विद्यालय  प्रबन्ध  समिति  का  गठन  संगठन  द्वारा  निर्धारित  पैटने  के  अनुसार  किया  जाएगा  ।
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 विद्यालय  अपने  आपको  केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  नई  दिल्ली  से  उचित  समय  पर  सम्बद्ध
 करा  श्गा  ।

 9.  केन्द्रीय  विद्यालय  को  चलाने  हेतु  बनी  शर्तों  का  प्रायोजक  प्राधिकारी  द्वारा  उल्लंघन  करने
 पर  संगठन  को  केन्द्रीय  को  बन्द  करने  और  सम्पदा  और  देयताओं  के  निपटान  की  जांच  करने
 का  अधिकार  होगा  ।

 10.  आगे  भारत  सरकार  द्वारा  दिए  गए  निर्देशों  के  प्रकाश  में/शासी  मण्डल  द्वारा  किए  निर्णयों
 के  अनुरूप  उपरोक्त  शर्तें  संशोधनीय  हैं  ।

 ऊपर  दी  गई  शर्तें  स्वीकार  की  जाती  हैं  और  इसकी  पुष्टि  की  जाती  है  ।

 प्रायोजक  प्राधिकारी  के  हस्ताक्षर
 ओर  मोहर

 दिनांक  :

 36
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 राष्ट्रीय  शक्षिक  अमुसंधान  ओर  प्रशिक्षण  परिषद  के  बारे  में  नियंत्रक

 ओर  महालेखा  परीक्षक  को  रिपोर्ट

 +465.  श्रो  कसम  कृष्ण  मूर्ति  :  क्या  प्रधानमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  राष्ट्रीय  शैक्षिक  अनुसंधान  और  प्रशिक्षण  परिषद्  के  क्रियाकलापों

 के  बारे  में  नियंत्रक  और  महालेखा  परीक्षक  की  नवीनतम  रिपोर्ट  में  दिए  गए  निष्कर्षों  की ओर  आकर्षित
 किया  गया  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  यदि  कोई  सुधारात्मक  कदम  उठाए  गए  हैं  तो  उनका  ब्यौरा
 क्या

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एम०  जो०  के०  :  ओर  राष्ट्रीय  शैक्षिक  अनुसंधान  और
 प्रशिक्षण  परिषद  से  सम्बन्धित  वर्ष  1987-88  की  नियंत्रक  तथा  महालेखा  परीक्षक  की  रिपोर्ट  में  की
 गई  टिप्पणियां  नोट  कर  ली  गई  हैं  ।  उन  टिप्पणियों  सुधारात्मक  बौर  उपचारी  जिनमें
 यह  आवश्यक  पहले  ही  शुरू  की  जा  चुकी  इस  रिपोर्ट  में  दर्शाए  गए  प्रमुख  जिनपर
 वाई  की  गई  निम्नलिखित  है  :--

 ऋ्र०सं०  भुद्े  की  गई  कारंबवाई

 1  2  3 न्ज

 (i)  रा०  शै०  अ०  प्र०  प०  ने  विज्ञान  किटों
 के  उत्पादन  के  लिए  लाभ-हानि  लेखे
 तैयार  नहीं  किए  हैं  और  इस  बात  को
 सत्यापित  करने  का  कोई  उपाय  नहीं  था
 कि  कया  उत्पादित  विज्ञान  किटें  वास्तव
 में  लाभ-हानि  आधारਂ  पर
 जसी  कि  अपेक्षा  थी  ।

 (ii)  विज्ञान  कार्यशाला  विभाग  ने  जनशक्ति
 तथा  मशीनरी  की  अधिकतम  क्षमता
 और  उनकी  वास्तविक  उपयोगिता  की
 समीक्षा  नहीं  विज्ञान  किटों  के
 उत्पादन  में  जनशक्ति  की  कम
 योगिता  ध्यान  में  आई  ।

 (iii)  भण्डारों  की  वासत्तविक  जांच  प्रत्येक  वर्ष

 नहीं  की  गई  1978  तथा  1985
 में  की  गई  वास्तविक  जांच  के  दौरान
 पाई  गई  कमी/अधिकता  पर  कोई
 वाई  नहीं  की  गई  ।
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 विज्ञान  किटों  की  कीमत  में  प्रत्येक  चार
 वर्षो  में  संशोधित  किया  जाता  है  ।  कीमत  तय
 करते  निवेश  लागत  तथा  श्रम  और
 अन्य  लागत  घटकों  का  ध्यान  रखा  जाता  है  ।

 लाभ-हानि  लेखा  रखने  के  लिए  भी  कारंवाई
 शुरू  की  गई  जँसाकि  लेखा  परीक्षा
 लय  ने  सुझाव  दिया  था  ।

 स्टाफ  निरीक्षण  एकक  ने  कार्यशाला  विभाग
 की  समीक्षा  की  है  और  इसके  निष्कर्षों  की
 प्रतीक्षा  है  ।

 अब  सभी  खरीददारियों  को  केन्द्रीयकृत  किया
 जा  रहा  है  और  प्रत्येक  विभाग  से  कहा  गया
 है  कि  वह  एक  डेडस्टाक  रजिस्टर

 ने एक  वास्तविक  जांच  दल  भी  नियुबत
 किया  है
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 2  3

 (४)  सर्वेक्षण  तथा  डाटा  विभिन्न  विभागों  द्वारा  आयोजित  कार्यशालाओं
 प्रोसेसिन््ग  विभाग  द्वारा  -984-85  से  सेमिनारों  के  दौरान  विकसित  सामग्री  को
 1977-88  के  दौरान  आयोजित  अंतिम  रूप  देने  में  हुई  प्रगति  पर  नजर  रखने

 विभिन्न  कायंशालाओं/सेमीनारों  में  के  लिए  एक  उपयुक्त  तंत्र  तैयार  किया  गया
 विकसित  सामग्री  को  अंतिम  रूप  देने  में  है  ।

 हुई  प्रगति  पर  नजर  रखने  के  लिए  कोई
 पद्धति  तैयार  नहीं  की  गई  ।

 (५)  कार्यशाला  विभाग  ने  विज्ञान  किटों  तथा  विज्ञान  किटों  तथा  किट  बक्सों  के  उत्पादन
 किट  बकक्सों  के  उत्पादन  में  उपयोग  में  के  लिए  कायंशाला  विभाग  द्वारा  प्राप्त  किए
 लाए  गए  कच्चे  माल  का  लेखा  नहीं  गए  कच्चे  माल  का  उपयुक्त  खपत  लेखा
 रखा  ।  तैयार  करने  और  उसे  रखने  के  उपाय  किए

 गए

 शिक्षा  के  लिए  धनराशि

 466.  प्रो०  पो०  जे०  क्रियन  :  क्या  प्रधानमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  शिक्षा  के  लिए  राज्यवार  कितनी  धनराशि  आवंटित  की  गई

 (@)  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  इन  राज्यों  में  साक्षरता  में  कितने  प्रतिशत

 वृद्धि

 प्रत्येक  राज्य  द्वारा  योजना  परिव्यय  का  कितना  प्रतिशत  शिक्षा  पर  व्यय  किया  जा  रहा
 और

 क्या  उन  राज्यों  को  कोई  विशेष  प्रोत्साहन  देने  की  कोई  योजना  है  जिनके  इस  क्षेत्र  में

 परिणाम  अच्छे  रहे  हैं  ?

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा

 विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जो०  के०  :  और  सातवीं  योजना  में  शिक्षा  के

 लिए  राज्यवार  परिव्यय  और  सातवीं  योजना  में  कुल  परिव्यय  के  व्यय  की  प्रतिशतता  दर्शाने  वाला

 विवरण  संलग्न  है  ।

 सातवीं  योजना  के  दौरान  साक्षरता  में  प्रतिशतता  में  हुई  बुद्धि  की  सूचना  उपलब्ध  नहीं
 क्योंकि  जनगणना  आंकड़े  जिनसे  साक्षरता  दरों  के परिकलन  का  आधार  बनता  1981  में  एकत्र

 किए  गए  ये  ।  अगली  जनगणना  1991  में  ही  आयोजित  की  जानी  है  ।
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 विवरण

 रुपए

 क्रम  राज्य/संघ  सातवीं  योजना  कुल  अनुमोदित  योजना
 सं०  शासित  क्षेत्र  में  शिक्षा  के लिए  परिव्यय  के  प्रत्याशित  व्यय

 अनुमोदित  परिव्यय  की  प्रतिशतता

 1  2  3  4

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  208.70  5.71

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  52.50  18.48

 3.  असम  18  6.00  13.32

 4.  बिहार  320.75  7.23

 5.  गोआ  39.12  16.67

 6.  गुजरात  104.96  2.39

 7.  हरियाणा  161.41  5.99

 8.  हिमाचल  प्रदेश  64.70  9.25

 9.  जम्मू  और  कश्मीर  82.62  10.28

 10.  कर्नाटक  182.00  3.85

 11.  केरल  73.00  3.52

 12.  मध्य  प्रदेश  212.51  7.06

 13.  महाराष्ट्र  324.38  3.41

 14.  मणिपुर  37.12  11.42

 15.  मेघालय  33.02  9.96

 16.  मिजोरम  20.25  10.98

 17.  नागालेंड  26.00  8.51

 18.  उड़ीसा  175.50  9.47

 19.  पंजाब  112.07  3.08

 20.  राजस्थान  216.40  10.15

 21.  सिक्किम  28.00  18.50

 22.  तमिलनाडु
 301.65  5.79
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 1  2  3  4

 23.  त्रिपुरा  29.67  18.85 5
 24.  उत्तर  प्रदेश  332.25  5.11

 25.  पश्चिम  बंगाल  320.00  7.10

 26.  अंडमान-निकोबार  18.40  10.07

 द्वीप  समुह

 27.  चंडीगढ़  31.25  15.03

 28.  दादरा  और  नगर  हवेली  8.08  12.83

 29.  दमन  और  दीव  में

 30.  दिल्ली  291.00  11.85

 31.  लक्षद्वीप  4.55  12.87

 32.  पांडिचेरी  40.15  29.24

 ट्रांजिट  गुवाहटी  से  लापता  अधिकारो

 +  467.  श्री  कृपाल  सिह  :  कया  प्रधानमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  871  लाइट  रेजिमेंट  के  सेकेन्ड  लेफ्टिनेंट  रेंक  के  कुछ  अधिकारी  ट्रांजिट
 गुवाहाटी  से  5  1990  से  लापता

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  इन  अधिकारियों  को  खोजने  के  कोई  प्रयास  किए  गए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  लापता  अधिकारियों  के  परिवारों  के  सदस्यों  को  इस  बात  की  सूचना  दे  दी  गई
 ओऔर

 सरकार  का  इन  अधिकारियों  को  खोजने  के  लिए  और  क्या  कायंवाही  करने  का  विचार

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  राजा  :  ओर  871  लाइट  रेजिमेंट  का
 एक  सेन्य  अफसर  सैकिण्ड  लेफ्टिनेंट  मुनीश  शर्मा  5  1990  से

 गुवाहाटी  ट्रांजिट  कैम्प  से  लापता

 से  पुलिस  के  प्रास  प्रथम  सूचना  रिपोर्ट  16  1990  को  दर्ज  की  सभी
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 बड़े  अस्पतालों  से  सम्पर्क  किया  गया  है  ।  उस  अफसर  के  फोटोग्राफ  और  ब्यौरे  स्थानीय  समाथआार-पत्रों

 में  प्रकाशित  किए  गए  हैं  और  उनके  लापता  होने  की  सूचना  गुवाहाटी  के  दूरदर्शन  केन्द्र  से  प्रसारित  की

 गई  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  जांच  अदालत  बिठाई  गई  है  और  जांच  कार्य  चल  रहा  है  ।

 पुलिस  की  जांच  के  परिणामों  और  जांच  अदालत  के  निष्कर्षों  क ेआधार  पर  आगे  की

 कारंवाही  की

 कम्प्यूटर  वायरस

 +468.  श्रो  मुल्लापल्ली  रामचन्द्रन  :  कया  प्रधानमंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  में  कम्प्यूटर  वायरस  की  ऐसी  घटनाएं  जानकारी  में  आई  जिनसे  कब्प्मूटरों
 का  कार्यकरण  प्रश्नावित  हुआ  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाने  का  विचार  और

 कम्प्यूटर  वायरस  से  उत्पन्न  समस्या  से  निपटने  हेतु  इस  समय  उपलब्ध  सुविधाओं  का
 ब्यौरा  क्या  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्रो  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंभ्रालय  में  शिक्षा
 विभान  में  राज्य  मंत्री  एम०  जो०  के०  :  से
 बंगलौर  आदि  में  कम्प्यूटरों  के  कार्य  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  डालने  वाले  विषाणुओंਂ  के  बारे  में
 समाचारपत्रों  में  रिपोर्ट  प्रकाशित  हुई  इलेक्ट्रानिक  विभाग  ने  समय-समय  पर  प्राप्त

 णुओं  की  रिपोर्टो  के  मामले  में  विस्तृत  अध्ययन  ऐसे  विधाणुओं  के  फैलने  के  सम्भाविल  कारणों  का
 पता  लगाने  तथा  सुधारात्मक  उपाय  सुझाने  के  लिए  एक  विशेष  समिति  का  गठन  किया  समिति  ने
 अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  सम्तिति  की  सिफारिशों  में  निम्नलिखित  शामिल  हैं  :  सामान्य  जागरुकता
 पैदा  कम्प्यूटर  के  प्रयोगकर्ताओं  को  सुरक्षा  का  प्रशिक्षण  विभिन्न  तरीकों  से  सॉफ्टवेयर
 तथा  आंकड़ों  का  संरक्षण  और  कुछ  सुधारात्मक  उपाय  जंसे  कि  प्रणाली  के  डिस्केटों  में  सरक्षा
 संकेतकों  प्रोटेक्शन  का  कम्प्यूटरों  के  बीच  परस्पर  आंकड़ों  तथा  प्रोग्रामों  के
 अन्तरण  पर  सख्त  संकेत  शब्दों  का  बारंबार  लेखा  परीक्षा  की  दृष्टि  से  उपयोगी
 प्रोग्रामों  का  फाइलों  के  रूप  में  समुचित  सहायता  उपलब्ध  कराना  आदि  ।  समिति
 की  अधिकांश  सिफारिशों  को  सरकार  ने  स्वीकार  कर  लिया  है  ।  कम्प्यूटर  के  विभिन्न  विषाणुओं  के  कई

 प्रोग्राम  विकसित  किए  गए  हैं  ।  ये  प्रतिकारी  प्रोग्राम  बाजार  में  उपलब्ध  हैं  ।

 पटना  विश्वविद्यालय

 *469.  भो  नोतोेश  कुभार  :  कया  प्र घानत्री  पह  बढ़ाने  को  कृपा  करेंगे  कि
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 eee  -  >>...  ----  ----  -----.

 क्या  सरकार  का  पटना  विश्वविद्यालय  को  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  का  दर्जा  देने  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  कारण  कया  हैं  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  मानव  संसाधम  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 विधाग  में  राज्य  मत्री  एम०  जो०  के०  :  से  ऐसा  कोई  भी  प्रस्ताव  केन्द्रीय  सरकार
 के  विचाराधीन  नहीं  पटना  विश्वविद्यालय  को  राज्य  विधान  मंडल  के  एक  अधिनियम  के  अन्तगंत  और

 एक  नीति  के  तोर  पर  स्थापित  किया  गया  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  विश्वविद्यालयों  को  केन्द्रीय
 विश्वविज्लालयों  में  परिवर्तित  नहीं  करती  ।

 अनोपचा  रिक  शिक्षा  और  प्रौह्  शिक्षा  कार्यक्रमों  को  प्रगति

 ]

 +470.  कुसारों  उस्रा  भारतो  :  क्या  प्रधानमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तोन  वर्षो  में  प्रत्येक  वर्ष  और  चालू  वर्ष  के  दौरान  अनौपचारिक  प्रौढ़  शिक्षा
 आदि  के  क्षेत्रों  में शैक्षिक  परियोजबाओं  के  माध्यम  से  विभिन्न  स्वयंसेवी  संगठनों  की  सहायता  से
 वार  कितने  व्यक्ति  लाभान्वित  और

 इस  सम्बन्ध  में  उपयुक्त  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  कितनी  धनराशि  खर्च  हुई  ?

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  मानव  संसाधन  विकास  संत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एम०  जो०  के०  :  और  केन्द्रीय  सरकार  गर  औपचारिक
 ओर  प्रौढ़  शिक्षा  की  परियोजनाओं  को  चलाने  के  लिए  स्वेच्छिक  संग्ठनों  को  सहायता  अनुदान  देती  है  ।
 इन  परियोजनाओं  में  प्रत्येक  केन्द्र  मे ंलगभग  25/30  नौसिखियों  के  लिए  गेर  औपचारिक  अथवा  प्रौढ़
 शिक्षा  केरद्ों  को  चलाना  शामिल  है  ।  स्वेच्छिक  संगठनों  के  लिए  संस्वीकृत  इन  केन्द्रों  में  राज्यवार
 मानित  दाखिला  और  पिछले  तीन  वर्षो  अर्थात्  1987-88,  1988-89,  1989-  0  में  किया  गया
 खर्च  संलग्न  और  2  में  दिया  गया  है  ।

 चालू  वर्ष  के  दौरान  इन  योजनाओं  पर  कोई  खर्च  नहीं  किया
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 वर्ष  गै०  औ०  शि०  केन्द्रों  पर  किया  प्रौ०  शि०  केन्द्रों  पर  किमा
 गया  व्यय  गया  व्यय

 1987-88  218.53  723.28

 1988-89  9  551.02  955.06

 1989-90  600.91  1386.82

 हिल्लो  में  पब्लिक  स्कूल

 +471.  श्री  मदन  लाल  खुराना  :  क्या  प्रधानमंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  दिल्ली  में  सहायता  प्राप्त  उच्चतर  माध्यमिक  और  माध्यमिक  विद्यालयों  की  प्रबन्ध
 समितियों  द्वारा  इन  विद्यालयों  के  भवनों  में  पब्लिक  स्कूल  शुरू  कर  दिए  गए

 यदि  तो  ऐसे  विद्यालयों  के  नाम  क्या

 क्या  इन  भवतनों  में  पब्लिक  स्कूल  चलाने  की  अनुमति  देना  दिल्ली  शिक्षा  1973
 और  इसके  अन्तगंत  बनाए  गए  नियमों  के  अनुसार  और

 यदि  तो  दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जो०  के०  :  से  दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  दी  गई  सूचभा
 के  अनुसार  दिल्ली  में  सहायता  प्राप्त  माध्यमिक  तथा  सीनियर  माध्यमिक  स्कूलों  के  भवतों  में  प्रबन्ध
 सर्मितियों  द्वारा  निम्नलिखित  ।5  पब्लिक  स्कूल  शुरू  किए  गए  हैं  :--

 के  -  सेंट  जॉत  माध्यमिक  खेड़ा  खुद  ।

 मनेन्द्र  शकित  केशवपुरम  ।

 शहीद  उद्यम  सिंह  सहं-शिक्षा  माध्यमिक  शास्त्री  नगर  ।

 शिशु  भारती  पब्लिक  स्कूल  ।

 महावीर  जन  सीनियर  माध्यमिक  नई  सड़क  ।

 कमलेश  बालिका  सीताराम  बाजार  ।

 »  रामजस  सीनियर  माध्यमिक  दरियागंज  ।

 -  सन््त  निरंकारी  सीनियर  माध्यमिक  स्कूल  पहाड़  गंज  ।

 छ

 0०0

 -+3

 ०७

 (०४

 +

 (४०

 *  सी०  एल०  भल््ला  डी०  ए०  वो०  माध्यमिक  झण्डेवालान  ।
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 10.  नवशक्ति  सीनियर  माध्यमिक  राउज  एवेन्यू  ।

 11.  दयानन्द  माडल  मन्दिर  मार्ग  ।

 12.  जे०  वी०  एस०  डी०  लिक  रोड  ।

 13.  एस०  डी०  हरि  मंदिर  बालिका  नबीकरीम  1

 14.  स्वामी  श्रद्धानन्द  मेमोरियल  पंजाबी  बाग  ।

 15.  एस०  डी०  ग्रुजरात  माध्यमिक  कीतिनगर  ।

 सहायता  प्राप्त  स्कूलों  के  भवनों  में  इन  पब्लिक  स्कूलों  को  चलाने  के  लिए  दिल्ली  प्रशासन  ने
 अनुमति  प्रदान  नहीं  की  है  ।  इन  स्कूलों  के  विरुद्ध  कारंबाई  के  सम्बन्ध  में  दिल्ली  प्रशासन  अपने  विधि
 व्रिभाग  से  परामर्श  कर  रहा  है  |  इन  स्कूलों  के  विरुद्ध  यदि  कोई  तो  वह  दिल्ली  प्रशासन
 के  विधि  विभाग  की  सलाह  पर  निभंर  होगी  ।

 पंजाब  में  शहरी  क्षेत्रों  में  शिक्षा  संस्थाओं  के  लिए  स्थलों  का  निर्धारण

 ]

 4808.  बाबा  सुच्चा  सिंह  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पंजाब  में  शहरी  क्षेत्रों  में  शिक्षा  संस्थाओं  के  लिए  कितने  स्थान  निर्धारित  किए  गए

 गैर-सरकारी  संस्थाओं  के  लिए  ऐसे  कितने  स्थान  आवंटित  किए  गए

 ऐसे  आवंटनों  के  लिए  क्या  मानदण्ड  निर्धारित  किए  गए  और

 उनके  द्वारा  लिए  जाने  वाले  शुल्क  की  दर  में  कितनी  भिन्नता  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  मानव  संपताधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  मंत्री  एस०  जो०  के०  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ओर
 सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 सेना  से  भगोड़ें  सिखों  को  रिहाई

 4809.  स०  अतिन््दर  पाल  सिंध  :  क्या  भ्रधान  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सेना  से  भागे  उन  सिखों  की  रिहाई  के  बारे  में  क्या  कायंवाही  की  गई  है  जो  वर्ष  1984
 में  ब्लू  स्टारਂ  के  बाद  अपने  बैेरकों  से  भाग  गए मं

 उस  समय  मारे  गए  सिपाहियों  के  निकट  सम्बन्धियों  को  क्या  लाभ  देने  का  विच्यार

 जिन  जवानों  को  उनके  मूल  जिलों  तथा  पंजाब  से  बाहर  सेकड़ों  मील  दूर  की  जेलों  में

 बन्द  रखा  गया  और  इलाहाबाद  में  नेनी  जेल  में  जिन  बारह  जवानों  को  अन्द  रखा  उन्हें  कब  तक

 रिहा  किए  ल्ञाने  की  सम्भाड़ता  है  और  उन्हें  रिहा  करने  में  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण
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 सेना  से  भागे  हुए  जवानों  की  कुल  संख्या  कितनी  भगोड़ों  को  उनके  बेरकों  से  भागने  से
 रोकते  समय  कितने  जवान  मारे  गए  थे  और  कितने  जवान  अभी  तक  जेलों  में  बन्द  ओर

 सेना  से  भागे  कितने  मृतक  जवानों  के  निकट  सम्बन्धियों  को  वित्तीय  सहायता  दी  गई  ?

 रक्षा  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राजा  :  15  सेनिकों  को  सभी  को
 सिविल  जेलों  से  छोड़  दिया  गया  है  ।

 उस  समय  दिवंगत  सनिकों  के  निकटतम  रिश्तेदारों  को  निम्नलिखित  लाभ  दिए  गए  हैं  :--

 (1)  सामान्य  परिवार  पेंशन  ।

 (2)  संन््य  सामूहिक  बीमा  के  लाभ  ।

 इस  समय  नेनी  जेल  में  केवल  दो  जवान  हैं  और  उन्हें  पंजाब  की  जेलों  में
 स्थानान्तरित  किया  जाएगा  ।

 सेना  के  भगोड़े  सैनिकों  की  कुल  संख्या  2,709  इनमें  से  49  मारे  15  अभी
 जैलों  में  हैं  ।

 (F)  49  ।

 टो०  बो०  को  बिक्रो  सें  कमो

 4810.  प्रो०  सावितन्नो  लक्ष्मणन  :  क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पिछले  वर्ष  टी०  वी०  की  बिक्री  में  कोई  कमी  आई

 क्या  सरकार  का  सादे  टी०  वी०  पर  लगाए  गए  उत्पाद  शुल्क  को  हटाने  का  विचार
 और

 यदि  नहीं  तो  टी०  वी०  के  मूल्य  को  ग्रामीण  लोगों  द्वारा  इसे  खरीदने  की  सीमा  तक  लाने
 के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  सानव  संसाधन  जिकास  मंत्रालय  में
 शिक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जो०  के०  :  दूरदशशंन  सेटों  के  उत्पादन  में  थोडी

 *  सी  गिरावट  आई  वर्ष  1988  में  जहां  44  लाख  श्याम  तथा  श्वेत  दूरदर्शन  सेटों  का  उत्पादन  हुआ
 था  वहां  वर्ष  1989  में  40  लाख  श्याम  तथा  श्वेत  दूरदशंन  सेटों  का  उत्पादन  वर्ष  1988  में  जहां
 13  लाख  रंगीन  दूरदशन  सेटों  का  उत्पादन  हुआ  था  वहां  वर्ष  1989  में  12  लाख  रंगीन  दूरदर्शन  सेटों
 का  उत्पादन  हुआ  ।

 और  15  से०  मी०  से  अधिक  किन्तु  36  से०  मौ०  से  कम  आकार के  पढे  वाले  श्याम
 तथा  श्वेत  दूरदर्शन  सेटों

 को  पहले  ही  उत्पादन  शुल्क  से  छूट  दी  इस  समय  श्याम  तथा  श्वेत
 दूरदशन  सेटों  की  अन्य  श्रेणियों  में  छूट  देने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।
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 दूरदर्शन  उद्योग  को  ग्रामीण/अधंशहरी  तथा  सुद्ृर  स्थानों  पर  विपणन  सुविधा  तथा
 सेवा  उपलब्ध  कराने  के  काय॑  में  तेजी  लाने  की  तथा  बिक्री  बढ़ाने  के  लिए  कल्पनाशील  उपाय  करने  की
 सलाह  दी  गई

 बनਂ

 4811.  श्रो  सो०  एम०  नेगी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  सम्पूर्ण  देश  में  बांज  वनों  की  संख्या  के  बारे  में  कोई  सर्वेक्षण  किया

 यदि  तो  देश  में  और  उत्तर  प्रदेश  के  उत्तरकाशी  और  अल्मोड़ा
 जिलों  में  बाज  वनों  का  क्षेत्रफल  कितना-कितना

 उस  स्थान  ओर  क्षेत्र  का  नाम  क्या  है  जहां  देश  मे  सबसे  बड़ा  बांज  वन  और

 गढ़वाल  के  पवंतों  में  बांज  वृक्षों  क ेरोपण  और  उनके  संरक्षण  के  लिए  क्या  कदम  .
 उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 ह

 विज्ञान  ओर  पभ्रोश्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  मानव  संसाधन  विकास  संत्रालय  में
 शिक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  एम०  जो०  के०  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है
 ओर  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 परमाणु  इंधन  कम्प्लेक्स  तथा  उड़ोसा  सेंड  कम्प्लेक्स

 48  भ्रो  भलमन  बेहेरा  :
 श्री  अनादि  चरण  दास  :

 क्या  प्रधान  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  परमाणु  इंधन  कम्प्लेक्स  तथा  उड़ीसा  सेंड
 कम्प्लेक्स  को  पूरा  करने  तथा  इसकी  उपलब्धियों  की  वर्तमान  स्थिति  क्या  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  मंत्रों  एम०  जो०  के०  :  सातवें  दशक  के  आरम्भ  में  आन्प्न  प्रदेश  में

 हैदराबाद  में  नाभिकीय  इंधन  सम्मिश्रण  की  स्थापना  पहली  पीढ़ी  के  विद्युत  रिएक्टरों  के  लिए  महत्वपूर्ण
 किस्म  के  नाभिकीय  सघटकों  का  निर्माण  करने  के  लिए  की  गई  इस  समथ  ये  उत्पादन  क्षमता  काम
 कर  रहे  मौजूदा  दाबित  भारी  पानी  किस्म  के  रिएक्टरों  के  लिए  इंघन  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने
 के  लिए  पर्याप्त  निर्माणाधीन  परमाणु  विद्युत  अर्थात्  नरोरा  परमाणु  विद्युत

 की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  संयन्त्रों  की  उत्पादन  क्षमता  को  बढ़ाया  जा

 रहा  है  ।

 उड़ीसा  खनिज  रेत  उद्योग  समूह  जोकि  इण्डियन  रेअर  अथ्से  लिमिटेड  की  एक  परियोजना
 1986  से  वाणिज्यिक  स्तर  पर  उत्पादन  शुरू  कर  दिया  वर्ष  1989-90  में  खनिजों  का
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 उत्पादत  निम्नानुसार  रहा  :

 इल्मेनाइट  88671  मीटरिक  टन

 रूटाइल  223  मीटरिक  टन

 जकंन  1118  मीटरिक  टन

 सिलिमेनाइट  197  मीटरिक  टन

 सिथेटिक  रूटाइल  7670  मीटरिक  टन

 मोनाजाइट  589  मीटरिक  टन

 उड़ीस्प  खनिज  रेत  उद्योग  समूह  में  कुछ  परिवर्धन/परिवतंन  किए  जा  रहे  हैं  ।  इस  का  के  पूरा
 हो  जाने  उत्पादन  में  काफी  वृद्धि  होगी  ।

 केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  समोक्षा  सम्नति  को  सिफारिशें

 48  13.  श्री  रामजी  लाल  सुमन  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  समीक्षा  समिति  द्वारा  च्ेयरमन  के  पद  के  लिए  नामांकन  की  विधि
 और  उसकी  शक्तियों  के  बारे  में  की  गई  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  ने  ये  सिफारिशें  स्वीकार  कर  ली  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रात्रय  में  शिक्षा
 बिभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जो०  के०  :  केन्द्रीय  विद्यालय  की  समीक्षा  समिति  ने
 सिफारिश  की  कि  का  एक  पूर्ण  कालिक  अध्यक्ष  होना  चाहिए  जो  एक  शिक्षाबिद्  चाहिए  ।”

 और  सरकार  का  यह  मत  है  कि  राज्य  मंत्री  को  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन
 का  ओर  शासी  बोर्ड  का  अध्यक्ष  बने  रहना

 विश्वविद्यालयों  को  पुस्तकों  ओर  पत्रिकाओं  के  लिए  विश्वविद्यालय  अनुदान
 आयोग  से  अनुदान  सहायता

 ]
 48  सोेपोनाथ  यजपति  :  क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  विभिन्न  विश्वविद्यालयों  को  पुस्तकालयों  के  लिए
 पुस्तकें  और-पत्रिकाएं  खरीदने  हेतु  धन  उपलब्ध  करा  रहा

 यदि  तो  गत  तीन  क्यों  के  दोरान  उद्देश्य  क ेलिए  विश्वक्यालय  अनुदाब
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 ने  विभिन्न  विश्वविद्यालयों  को  कितनी  धनराशि  और

 गत  तीन  बर्षों  के  दोरान  उड़ीसा  के  ब्रह्मपुर  विश्वविद्यालय  को  पुस्तकें  खरीदने  के  लिए

 कितनी  धनराशि  दी  गई  है  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  सानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा

 बिजाग  सें  राज्य  मंत्री  (Sto  एम०  जो०  के०  :  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  शिक्षण

 और  अनुसंधान  की  कोटि  और  स्तर  को  बढ़ाने  के  लिए  घिश्वविद्यालयों  को  विकास  अनुदान  प्रदान  करता

 है  ।:  अनुदानों  में  विश्वविद्यालयों  द्वास  पुस्तकों  जोर  पत्रिकाओं  की  खरीद  के  लिए  सह्यता  शामिल

 पिछले  तीन  वर्षों  के  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोध  ने  पुस्तकों  और  पत्रिकाअं

 के  लिए  101  विश्वविद्यालयों  को  1820.74  लाख  रुपए  का  कुल  अनुदान  प्रदान  किया  ।

 ब्रह्मपुर  उड़ीसा  को  पुस्तकों  और  पत्रिकाओं  की  खरीद  के  लिए  पिछले  तीन
 वर्षों  के  दौसन  16.50  लाख  रुपए  का  कुल  अनुदान  प्रदान  किया  गया

 भारतोय  भाषाओं  के  लिए  कम्प्यूटर  प्रोद्योगिको

 48  15.  श्री  प्यारे  लाल  खंडेलवाल  :
 डा०  ए०  के०  पटेल  :

 क्या  प्रधान  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  इलेक्ट्रानिकी  विभाग  भारतीय  भाषाओं  के  लिए  कम्प्यूटर  प्रौद्योगिको  विकसित  करने
 के  लिए  उत्तरदायी  और

 यदि  तो  उपलब्धियों  का  ब्यौरा  क्या  है  तथा  उपर्युक्त
 प्रयोजनाथ  कार्यक्रमों  के समन्वय  के  लिए  कितनी  पूर्णकालिक  जनशक्ति  की  आवश्यकता  होगी  ?

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  तथा  मानव  संसाधन  विफास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एम०  जी०  के०  :  और  इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  ने  भारतीय
 भाषाओं  के  लिए  प्रौद्योगिकी  विकास  नामक  एक  कार्यत्रम  तैयार  किया  है  जिसे  आठवीं  योजना  के  दौरान
 कार्यान्वित  किया  जाएगा  ।  इस  कायंत्रम  के  मुख्य  लक्ष्य  ओर  उनसे  होने  वाली  अनुमानित  उपलब्धियों  में
 निम्नलिखित  शामिल  पाठ  रचना  प्रणालियों  का  खासकर  मंदयति  से  सीखने  वाले  मूक  तथा
 बधिर  व्यक्तितयों  के  लिए  भाषा  ज्ञानाजंन  सीमित  क्षेत्र  में  अनुवाद  के  लिए  कम्प्यूटर  साधित

 अनुवाद  प्रणालियां  मानव-मशीन  सम्पर्क  प्रणालियां  जेसे  कि  आशुलिपि  अक्षर

 पहचान  बहुभाषी  सूचना  अदर्श  सीमित  शब्दावली  इनपुट-आउटपुट  प्रणालियां
 आदि  ।

 इस  कार्यक्रम  के  लिए  आठवीं  योजना  के  दौरान  17  करोड़  रु०  की  राशि  व्यय  द्वोने  का  अनुमान
 लगाया  गया  लेकिन  इसे  अभी  तक  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया

 इलेक्ट्रॉनिकी  विभाम  के  ग्रुप  द्वास  इस  कार्यक्रम  का-सभन््वय  किया  जाएगा  |:

 53.
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 राष्ट्रीय  सेवा  योजना

 48  16.  श्री  चिरंजो  लाल  शर्मा  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  सेवा  योजना  की  मुख्य  बातें  क्या-क्या  और

 युवा  शक्ति  को  सही  दिशा  प्रदान  करने  को  दृष्टि  से  इस  योजना  को  और  अधिक  प्रभावी
 एवं  सृजनात्मक  बनाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जो०  के०  :  राष्ट्रीय  सेवा  योजना  एस०
 का  लक्ष्य  समुदाय  सेवा  के  द्वारा  छात्रों  के  व्यक्तित्व  का  विकास  करना  तथा  लोगों  के  साथ  रचनात्मक
 विचार-विमर्श  एवं  कार्य  करने  के  अवसर  प्रदान  कर  सामाजिक  चेतना  उत्पन्न  करना  महाविद्यालय
 या  विश्वविद्यालय  में  कोई  जो  राष्ट्रीय  सेवा  योजना  के  लिए  स्वेच्छिक  काय  करता  उससे
 लगातार  दो  वर्षो  की  अवधि  तक  इसमें  रहने  तथा  प्रतिवर्ष  कम  से  कम  120  घण्टे  की  सामाजिक  सेवा
 करने  के  अतिरिक्त  विशेष  शिविर  कायेक्रमों  में  भाग  लेना  अपेक्षित  है  ।  कुछ  राज्यों  में  इस  योजना  को

 +2  स्तर  तक  भी  बढ़ाया  गया  है  ।

 योजना  को  अधिक  प्रभावी  बनाने  के  लिए  आठवीं  योजना  के  दौरान  निम्नलिखित  कदम

 उठाए  जाने  प्रस्तावित  है  :--

 1.  योजना  के  अन्तगंत  कायंक्षेत्र  का

 ].  और  राज्यों  में  +-2  स्तर  पर  योजना  को  शुरू

 11.  राष्ट्रीय  महत्व  की  परियोजनाओं  में  छात्रों  को शामिल

 Iv.  प्रशिक्षण  तथा  दिग्विन्यास  केन्द्रों  ओ०  तथा  प्रशिक्षण  दिग्विन्यास  एवं  अनुसंघान
 केन्द्रों  ओ०  आर०  का  तथा

 ९.  उत्कृष्ट  स्वयंसेवकों  के  लिए  राष्ट्रीय  सेवा  योजना  पुरस्कारों  की  स्थापना  ।

 वेज्ञानिकों  द्वारा  आत्म-ह॒त्या

 48  17.  श्री  हन्नान  मोल्लाह  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  मंत्रालय  के  विभिन्न  अनुसंधान  संगठनों  में  किन-किन

 निकों/अनुसंघान  छात्रों  ने  आत्म-हत्या  की  उनका  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  इन  मामलों  की  कोई  जांच  की  गई  है  और  यदि  तो  उसके  क्या  निष्कषं  प्राप्त

 हुए  हैं

 रक्षा  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  राजा  :  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  रक्षा

 मंत्रालय  के  किसी  अनुसंघान  संगठन/प्रयोगशाला  में  नियुक्त  किसी  वैज्ञानिक  ने  आत्महत्या  नहीं  की

 लेकिन  विद्यार्थी  ने  25-12-8  9  को  आत्म-हत्या  की  ।  यह  जो  फंलोशिपਂ  पाठ्यक्रम

 $4.
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 संगठन

 कर  रहा  भारतीय  वैज्ञानिक  बंगलौर  में  रक्षा  अनुसंधान  तथा  विकास  संगठन  द्वारा  प्रायोजित
 किया  गया  था  ।  इस  विद्यार्थी  के  ब्यौरे  इस  प्रकार  हैं

 नाम
 न  श्री  के०  सूर्य  प्रकाश

 आयु  —  25  वर्ष

 शैक्षणिक  अहंता--बी०  ई०

 स्थाई  पता--मकान  संख्या  2-4-108  ८,  हैदराबाद  ।

 कर्नाटक  पुलिस  ने  इस  मामले  की  जांच  की  शव-परीक्षा  रिपोर्ट  के
 अनुसार  मृत्यु  गले  में  फांसी  लगने  के  परिणामस्वरूप  सांस  रुकने  के  कारण  हुई  ।  श्री  सूर्य  प्रकाश

 हत्या  के  कारण  का  एक  नोट  छोड़  गए  थे  जिसमें  उन्होंने  आत्महत्या  के  लिए  किसी  को  उत्तरदायी  नहीं
 ठहराया  था  ।

 पिछड़े  इलाकों  के  विकास  के  लिए  गंर-सरकारो  क्षेत्र  का  सहयोग  लेना

 4818.  श्री  परसराम  भारद्वाज  :  क्या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  निकट  भविष्य  में  मध्य  प्रदेश  के  पिछड़े  इलाकों  के  त्वरित  विकास  के
 लिए  गेर-सरकारी  क्षेत्र  का  सहयोग  लेने  का  विचार

 यदि  तो  क्या  इस  प्रयोजनाथं  कुछ  इलाकों  का  चयन  किया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यह  कार्य  कब  तक  शुरू  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 प्रधान  मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  से  भारत  मध्य  प्रदेश  सहित  समस्त
 देश  के  औद्योगिक  रूप  से  पिछड़े  क्षेत्रों  में  त्वरित  विकास  में  योगदान  हेतु  कई  उद्यमियों  जिनमें  निजी
 क्षेत्र  के  उद्यमी  भी  शामिल  प्रोत्साहन  देती  रही  इन  प्रोत्साहनों  में  निवेश
 आयकर  में  और  वित्तीय  संस्थाओं  से  रियायती  सहायता  आदि के  क्षेत्रों  मे ंउदारीकरण  शामिल
 मध्य  प्रदेश  में  अभिनिर्धारित  औद्योगिक  रूप  से  पिछड़े  जिलों  की  एक  जो  ऐसे  लाभों  के  लिए  पात्र

 संलग्न  विवरण  में  दी  गयी  है  ।

 बिवरण

 मध्य  प्रदेश  में  श्रेंणो  ख  ओर  ग  के  अन्तर्गत  शामिल  पिछड़  जिलों  को  सूची

 श्रेणी

 1.  बालाघाट

 2.  भिन््ड

 3.  छत्तरपुर

 $3
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 .  छिंदवाड़ा

 -  झाबुआ

 .  मान्डला

 «  नरसिहपुर
 «  पन्ना

 -  राजगढ़
 «  सीवनी

 .  शिवपुरी
 ४.  सीधी

 «»  सरगुजा
 »  टीकमगढ़

 है

 श्रेणी  ख  क्षेत्र  :-:5*  2  जिलों  अथवा  4  जिलों  के  समतुल्य )

 क्षेत्र  |  :  प्रदेश  इसमें  समाविष्ट  खंडों  के  नाम  हैं
 मस्तूरी  और  बिल्हा  खंड  जिले  भाटपारा
 भार  सिवा  अभनपुर  और  रनिम  खंड  जिले  ।

 क्षेत्र  11  :  प्रदेश  इसमें  समाविष्ट  खडों  के  नाम  देवास  और  टोंक  खूर्द  खंड
 जिले  शुजलपुर  और  शाजापुर  खंड  जिले

 क्षेत्र  Hl:  :  प्रदेश  इसमें  समाविष्ट  खंडों  के  नाम  ये  मुरैना  और  नौरा
 जिले  से  )

 क्षत्र  :  मध्यवर्ती  जिले  इसमें  समाविष्ट  खंडों  के  नाम  ये  हैं  :  खुरी-बांदा
 शाहगढ़  जिले  विदिशा  और

 ग्यारसपुर  जिले  t

 क्षेत्र  ए  :  इसमें  समाविष्ट  खंडों  के  नाम  ये  हैं  :  और  बरवाना
 जिले  रतलाम  और  जरूआ  जिले  मल्हारगढ़  और

 नीमच  जिले

 क्षेत्र  ७:  प्रदेश  इसमें  समाविष्ट  खंडों  के  नाम  ये  रीवा  और  रायपुर
 जिले  ।
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 श्रेणी-ग  :  जिलों  को  संख्या  :  19

 बिलासपुर  मस्तूरी  और  बेल्हा  को

 बिलासपुर  खंड  देवास  और  टोंक  खुर्द  खंडों  को  छोड़कर  महेश्वर  और
 बरवाना  खंडों  को  छोड़कर  मन्दसौर  मल्हारगढ़  और  जऊरा  खंडों  को  छोड़कर

 अभनपूर  और  रजिम  खंडों  को  छोड़कर

 शुजलपुर  और  शाजापुर  खंडों  को  छोड़कर  रतलाम  और
 जरूआ  खंडों  को  छोड़कर  रीवा  और  राजपुर  को  छोड़कर  सागर  बीना-इटावा

 खुरी-बांदा  को  छोड़कर  शाहगढ़  विदिशा  और

 ग्यारतपुर  खंडों  को  न्यू  सीहोर  ।

 रवोन्द्रनायथ  टंगोर  के  भवन  का  परीक्षण

 48  19.  श्री  जनादंन  पुजारी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  रवीन्द्रनाथ  टैगोर  के  भवन  का  परिरक्षण  करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा

 विभाग  में  राज्य  मंत्रों  एम०  जो०  के०  :  से  रवीन्द्रनाथ  टंगोर  के  पैतृक  घर  के

 भवनों  की  मरम्मत/नवीकरण  के  लिए  रवीन्द्र  भारती  विश्वविद्यालय  के  वित्तीय  सहायता  के  प्रस्ताव  पर

 विश्वविद्यालय  अन॒दान  आयोग  द्वारा  विचार  क्रिया  गया  और  आयोग  इस  उद्देश्य  के  लिए  विश्वविद्यालय

 को  10  लाख  रुपए  का  अनुदान  उपलब्ध  करने  के  लिए  सहमत  विश्वविद्यालय  को  अनुदान  की  प्रथम

 किश्त  के  रूप  में  5  लाख  रुपए  का  पहले  ही  भुगतान  कर  दिया  गया  है  ।

 उड़ोसा  में  इंजोनियरो  कालेज  खोलना

 4820.  श्री  अनादि  चरण  दास  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  उड़ीसा  राज्य  में  उच्च  प्रौद्यगिकी  शिक्षा  के  लिए  किसी

 नियरी  कालेज  और  ऐसे  सहयोगी  संस्थानों  की  स्थापना  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  मानव

 विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जो०  के०  :  ऐसा

 विचा  राध्रीन  नहीं  है  ।
 ् कषात

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 गनव  संसाधन  विकास  संत्रालय  में  शिक्षा

 ई  प्रस्ताव  केन्द्रीय  सरकार  के

 हा
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 अंडमान  और  निकोबार  होपसमूह  में  सिचाई  के  लिए  धनराशि

 4821.  श्री  मनोरंजन  भक्त  :  क्या  प्रधाम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अंडमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  को  सिंचाई  के  लिए  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में

 कोई  धनराशि  आवंटित  की  गई

 यदि  तो  क्या  इंसं  धनराशि  का  पूरा  उपयोग  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 प्रधान  मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  हां  ।

 हां  ।

 सिंचाई  के  लिए  सातवीं  योजना  के  लिए  270  लाख  रु०  अनुमोदित  परिव्यय  की  तुलना  में

 सातवीं  योजना  के  दौरान  संभावित  ब्यय  278.275  लाख  रु०  है  ।

 सामाजिक  वानिको

 4822.  श्री  के०  प्रधानी  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  कितने  प्रतिशत  भूमि  सामाजिक  वानिकीं  योजना  के  अंन्तगंत  लाई  गई

 क्या  देश  में  हरित  पट्टी  कांयक्रेंम  का  कीई  मूल्यांकन  किया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 हरित  पट्टी  कार्यक्रम  के  विस्तार  के  यदि  कोई  कदम  उठाए  गए  तो  वे  कया  हैं  ?

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जी०  के०  :  छठी  योजना  अवधि  (1980-85)  5)  में
 वनीकरण  जिसमें  सामाजिक  वानिकी  भी  शामिल  के  अन्तगंत  लगभग  4.65  मिलियन

 हैक्टेयर  क्षेत्र  पर  वृक्षारोपण  किया  गया  ।  सातवीं  योजना  के  प्रथम  चार  वर्षों  के  दौरान  अर्थात्  198
 86  से  1988-89  तक  7.14  मिलियन  हैक्टेबर  क्षेत्र  में  वृक्षारोपण  किया  गया  ।  सातवीं  योजना  अवधि

 (1985-91)  5-9  के  दौरान  वृक्षारोपण  का  अनुमानित  क्षेत्र  लगभग  9.0  मिलियन  हैक्टेयर  है  ।

 और  सामाजिक  वानिकी  कायंक्रम  के  अन्तगंत  शहरी  क्षेत्रों  में  तथा  उनके  आस-पास

 हरित  पट्टी  विकसित  किए  जाने  के  राज्य  स्तरीय  एजेंसियों  द्वारा  पहले  से  ही  कार्यान्वित  किए
 जा  रहे  इन  कार्यकलापों  का  देशव्यापी  मुल्यांकन  अभी  नहीं  किया  गया  है  ।

 सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  सामाजिक  वानिकी  कायंत्रम  को  पर्याप्त  रूप  में  व्यापक
 घनाया  गया  है  ओर  इस  प्रवृत्ति  को  इसी  तरह  जारी  रखा  जाएगा  ।

 विक्रम  साराभाई  अन्तरिक्ष  केन्र  को  परियोजनाएं

 4823.  झी  टी०  बशोर  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 वर्ष  1989-90  के  दौरान  विक्रम  साराभाई  अन्तरिक्ष  केन्द्र  द्वारा  केरल  में  आरम्भ की
 गई  नई  यूनिटों  अथवा  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  और

 वर्ष  1990-91  के  लिए  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  कार्यक्रम  बनाया

 विज्ञान  और  प्रोद्योयिको  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  तथा  सानद  संसाधन  बिकास  मंत्रालय  में  छिक्षा
 विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  लो०  के०  :  वर्ष  1989-90  की  परियोजनाएं  भौर
 कार्यक्रम  1980-90  दशाब्द  के  अन्तरिक्ष  अनुसंधान  के  लिए  स्वीकृत  प्रोफाइल  के  भाग  *  ।  1980-90
 के  प्रोफाइल  में  शामिल  कार्यक्रम  और  परियोजनाएं  1989-90  के  दौरान  प्राप्ति  के  विविध  चरणों  में

 है  और  इनमें  से  विक्रम  साराभाई  अस्तरिक्ष  केन्द्र  जिनसे  सम्बन्धित  उनमें  से  प्रमुख  कुछ  निम्न  प्रकार

 --  निम्न  भू-कक्षा  में  परिक्रमा  करने  वाले  150  कि०  ग्रा०  भार  की  श्रेणी  के  श्रोस  उपग्रहों
 के  प्रमोचन  के  लिए  सम्बंधित  उपग्रह  प्रमोचक  राकेट  एस०  एल०  का
 विकास  ।

 --  पृथ्वी  की  निकट  ध्रुवीय  कक्षाओं  में  1000  कि०  ग्रा०  भार  की  श्रेणी  के  आई०  आर०
 एस०  उपग्रहों  के  प्रमोचन  में  सक्षम  ध्ुवीय  उपग्रह  प्रमोचक  राकेट  एस०  एल०

 का  विकास  ।

 --  भू-तुल्यकालिक  कक्षा  में  द्वितीय  पीढ़ी  के  इन्सेट  श्रेणी  के  उपग्रहों  के  प्रमोचन  में  सक्षम

 भू-तुल्यकालिक  प्रमोचक  राकेट  एस०  एल०  के  विकास  के  लिए  अभ्रेक्षित

 कुछ  क्रियाकलापों  को  प्रारम्भ  करना  ।

 --  परियोजना  सम्बन्धी  क्रियाकलापों  के  अलावा  विक्रम  साराभाई  अन्तरिक्ष  केन्द्र  में  अन्तरिक्ष
 प्रौद्योगिकी  और  अन्तरिक्ष  विज्ञान  पर  नियमित  अनुसंधान  तथा  विकास  क्रियाकलाप  भी

 किए  जाते  हैं  ।

 उपर्युक्त  में  निर्दिष्ट  क्रियाकलाप  भी  1990-91  के  कार्यक्रम  के  भाग

 इलेक्ट्रॉनिको  ओर  कम्प्यूटर  शिक्षा  का  माध्यम

 4824.  डा०  ए०  के०  पटेल  :  क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इलेक्ट्रॉनिकी  और  कम्प्यूटर  ज्िक्षा  के  लिए  हिन्दी  माध्यम  अपनाए  जाने  के  सम्बन्ध  में  झा
 समिति  की  रिपोर्ट  की  रिफारिशें  क्या

 इस  रिपोर्ट  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  ओर

 इन  कायंत्रमों  के  लिए  प्रशिक्षित  पत्रिकाओं  और  प्रयोगशाला  परीक्षण

 बुद्धिघाओं  का  प्रबन्ध  करने  हेतु  क्या  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिको  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  तथा  सानव  संसाधन  विकास  संत्रालय  में  शिक्षा
 जिमाणग  में  राज्य  संत्रो  एम०  जो०  के०  :  समितिਂ  की  रिपोर्ट  में  हिन्दी  माध्यम
 से  कम्ष्यूटर  की  शिक्षा  शामिल  मुख्य  सिफारिशों  में  ये  शामिल  हैं  :  हिन्दी  में  कम्प्यूटर
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 पाठ्यक्रम  आरम्भ  हिन्दी  में  शिक्षण  सामग्री  तथा  सॉफ्टवेयर  का  विकास  बहुभाषी  शब्द
 संसाधन  सुविधा  में  अभिवृद्धि  करना  ।

 रिपोर्ट  पर  की  गई  अनुवर्ती  कारंवाई  के  रूप  इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  ने  9  संस्थानों  में

 हिन्दी  माध्यम  से  कम्प्यूटर  अनुप्रयोगों  में  डिप्लोमा  पाठ्यक्रम  आरम्भ  किया  यह  एक  केन्द्र  में  हिन्दी
 माध्यम  से  कम्प्यूटर  अनुप्रयोगों  में  डिप्लोमा  पाठ्यक्रम  पढ़ाने  वाले  शिक्षकों  के  लिए  एक  प्रशिक्षण
 कार्यक्रम  भी  आयोजित  कर  रहा  है  ।  हिन्दी  माध्यम  से  पुस्तकें  लिखने  के  लिए  प्रोत्साहन  भी  प्रदान

 किए  जा  रहे  हैं  ।

 इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  ने  हिन्दी  में  इलेक्ट्रॉनिकी  विषय  पर  मौलिक  तकनीकी  लेखन  को

 बढ़ावा  देने  के  उद्देश्य  से  वित्तीय  सहायता  योजना  आरम्भ  की  है  ।  कम्प्यूटरों  में  हिन्दी  के  प्रयोग  के  लिए
 सरकार  द्वारा  प्रौद्योगिकी  के  विकास  से  सम्बन्धित  कई  कार्यक्रम  आरम्भ  किए  गए  हैं  ।  ग्राफिक्स  तथा

 बुद्धि  पर  आधारित  लिपि  प्रौद्योगिकी  जिस्ट  जिसके  अन्तगेंत  विभिन्न  भारतीय  भाषाओं  में  लिप्यन्तरण
 की  सुविधाएं  उपलब्ध  को  उद्योग  को  उत्पादन  के  लिए  अन्तरित  कर  दिया  गया  है  ।

 भारतोय  कम्प्यूटर  कम्पनियों  का  कारोबार

 4825.  श्री  रासदास  सिह  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  भारतीय  कम्प्यूटर  कम्पनियों  में  से  प्रत्येक  ने  एक  सौ  करोड़  रुपए  का  कारोबार
 किया  और

 यदि  तो  इन  कम्पनियों  के  नाम  क्या  हैं  और  वर्ष  1988-89,  1989-90  के  दौरान
 इनके  तथा  उनके  उत्पादों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  वर्ष  1990-91  में  इनका  कितना  उत्पादन  होने  का
 अनुमान  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जो०  के०  :  और  ये  कम्पनियां
 सीएमसी  हिन्दुस्तान  कम्प्यूट्स  लिमिटेड  तथा  विप्रो  इन्फामेंशन  टेक्नोलॉजी
 लिमिटेड  ।

 सीएचसी  लिमिटेड  न  केवल  आयातित  और  साथ  ही  स्वदेशी  कम्प्यूटरों  का  अनुरक्षण  करता  है
 बल्कि  घरेलू  और  निर्यात  बाजार  के  लिए  सॉफ्टवेयर  का  विकास  करता  कम्प्यूटर  पर  आधारित
 अनुप्रयोगों  के  लिए  प्रणाली  इंजीनियरी  तथा  आद्योपान्त  समाधान  प्रस्तुत  करता  कम्प्यूटर
 नेटवर्किंग  सेवाएं  और  शिक्षण  एवं  प्रशिक्षण  उपलब्ध  कराता  है  ।

 एससीएल  लिमिटेड  ऐसी  कम्प्यूटर  प्रणालियों  का  विनिर्माण  करता  है  जिसमें  मिनी
 वर्क  सॉफ्टवेयर  परीक्षण  एवं  परिमापन  उपकरणों  का  दूरसंचार
 रेप्रोग्राफिक  फोटोकापियर  आदि  शामिल  हैं  ।  साथ  ही  ये  कम्पनी  आयातित

 कम्प्यूटर संचार  उत्पादों  एवं  सॉफ्टवेयर  का  विपणन  कार्य  भी  करती  है  ।

 ध
 विश्रो  इन्फोरमेशन  टेक्नोलॉजी  लिमिटेड  ऐसी  कम्प्यूटर  प्रणालियों  के  विनिर्माण

 में  जुटी  हुई  जिसमें  वर्क  स्टेशन  तथा  मुद्रक्  ज॑से  कम्प्यूटरों  के  उपान्त  उपस्कर
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 शामिल  हैं  ।  साथ  ही  स्वदेशी  एवं  निर्यात  बाजार  के  दोनों  के  लिए  ही  सॉफ्टवेयर  का  विकास

 करती  आयातित  कम्प्यूटर  सॉफ्टवेयर  तथा  चिकित्सा  उपकरणों  का  विपणन  करती  है  ।

 इन  तीनों  कम्पनियों  के  वर्ष  1988-.  9  में  हुए  कारोबार  के  आंकड़े  और  वर्ष  1989-90  तथा
 1990-91  के  कारोबार  के  अनुमानित  आंकड़े  नीचे  दिए  अनुसार  हैं  :--

 करोड़  रुपयों

 वर्ष  एमएमसी  एचसीएल*

 ्  ...
 विप्रो

 9  105  177  94

 1989-90  120  300  115

 1990-91  152  375  150

 +एचसीएल  का  वित्तीय  वर्ष  जुलाई  से  जून  तक  है  ।

 इलेक्ट्रानिक  सामान  का  आयात

 4826.  क्रो  रासेश्वर  प्र  साद  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1  1986  से  31  1989  तक  की  अवधि  के  दौरान  प्रतिवर्ष  कितने

 मूल्य  के  इलेक्ट्रॉनिकी  सामान  का  आयात  किया  गया  और  कितने  मूल्य  के  सामान  का  देश  में  उत्पादन
 किया

 उक्त  अवधि  के  दौरान  प्रतिवर्ष  कितने  मूल्य  के  इलेक्ट्रानिक  सामान  का  निर्यात  किया
 और

 वर्ष  1984-85  और  89-90  के  दौरान  इस  सामान  के  मूल्य  के  तुलनात्मक  आंकड़े
 क्या

 विशान  ओर  प्रौद्योगिको  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  सानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  मंत्री  एसम०  जो०  के०  :  से  वर्ष  1984-85  4-85  से  1989-90  की
 अवधि  के  दौरान  इलेक्ट्रानिकी  के  क्षेत्र  में  हुए  उत्पादन  तथा  निर्यात  का  कुल  मूल्य  निम्नानुसार  है  :--

 वर्ष  उत्पादन  निर्यात
 ः

 रुपयों  रुपयों

 198  4-8  5  2081  155

 1985-86  2880  178

 1986-87  3855  258

 1987-88  7-88  5285  343

 1988-89  9  7030  520

 1989-90  9210  850
 ५
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 चूंकि  विदेशी  व्यापार  से  सम्बन्धित  आंकड़े  मोटे  तौर  पर  केबल  वस्तुओं  के  समूह  के  लिए

 ही  रखे  जाते  अतः  इलेक्ट्रानिक  संघटक  पुर्जों/सामानों  के  आयात  से  सम्बन्धित  आंकड़े  अलग  से  उपलब्ध

 नहीं  हैं  ।

 अत्याधुनिक  प्रोद्योगिको  इन्दोर  के  अनुसंधान  ओर  विकास  कार्यक्रम

 4827.  जो  एम०  एम०  पल्लम  राजू  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 कया  इन्दौर  स्थित  अत्याधुनिक  प्रौद्योगिकी  केन्द्र  ने  और  एक्सील  रेटरਂ  प्रौद्योगिकी

 का  प्रयोग  करके  उद्योग  और  चिकित्सा  के  लिए  कोई  नए  उपकरण  विकसित  किए

 यदि  तो  इससे  उद्योग  और  चिकित्सा  को  जो  प्रत्यक्ष  लाभ  उसका  ब्यौरा  क्या
 और

 इस  केन्द्र  की  स्थापना  के  समय  से  अनुप्ंधान  और  विकास  पर  अब  तक  कितनी  वाषिक
 धनराशि  खचच्े  की  गयी  है  ?

 विज्ञान  ओर  भ्रोद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  मंत्री  एस०  जो०  के०  :  और  प्रगत  प्रौद्योगिकी  केन्द्र  की
 स्थापना  त्वरकों  और  लेसरों  के  क्षेत्रों  में  प्रमुख  कायं  शुरू  करने  की  दृष्टि  से  की  गयी  त्वरकों के  क्षेत्र
 में  जो  मुख्य  कार्यक्रम  हैं  वह  दो  सिक्रोट्रान  विकिरण  ओर  इ  का  निर्माण  करना
 ये  सिक्रोट्रान  विकिरण  स्त्रोत  तीब्र  निर्वात  पराबंगनी  विकिरण  और  एक्स-किरण  उत्सर्जित  करेंगे  जिनका

 अनुप्रयोग  मूल  आयुविज्ञान  और  उद्योग  के  क्षेत्रों  में  व्यापक  रूप  से  किया  जाएगा  ।  प्रगत
 प्रौद्योगिकी  केन्द्र  उद्योगों  में  काम  में  आने  वाले  इलेक्ट्रान  त्वरक  का  भी  विकास  कर  रहा  जिनको  ताप
 प्रतिरोधी  केबलों  का  उत्पादन  करने  के  लिए  केबल  उद्योग  खाद्य  सामग्री  का  परिरक्षण  करने
 निम्वकोटि  के  प्लास्टिक  का  उत्पादन  करने  में  और  ताप  संकुच्य  प्लास्टिक  आदि  में  काम  में  लाया  जा
 सकता  है  ।  लेसर  सम्बन्धी  कार्यक्रम  के  एक  अंश  के  रूप  सामान्य  शल्यचिकित्सा  के  लिए  40  वाट
 वाली  एक  काबंनडाइआक्साइड  लेसर  प्रणाली  का  विकास  किया  गया  है  तथा  अस्पतालों  में  पशुओं  पर
 इसकी  जांच  की  जा  रही  प्रगत  प्रौद्योगिकी  केन्द्र  द्वारा  चिकित्सा  मे  काम  आने  वाली  अन्य  लेसर

 जैसे  कि  लेसर  लेप्तर  एंडोस्कोप  आदि  का  भी  विकास  किया  जा  रहा  है  ।
 ओऔद्योगिक  अनुप्रयोगों  क ेलिए  500  वाट  पावर  वाले  एक  काबंनडाइआक्साइड  जो  परिशुद्ध  कटिंग
 ओर  वेल्डिंग  आदि  कर  सकता  का  विकास  किया  गया  1000  2000  वाट  और  5000
 वाट  पावर  वाले  ओर  अधिक  शक्तिशाली  लेसरों  का  भी  विकास  किया  जा  रहा  है  ।

 व्यय  को  गई  राशि  लाख  रुपए
 मा  1986  तक  609.00
 1986-87  7  272.00
 1987-88  644.00
 1988-89  9  940.00
 1989-90  1266.00

 कुल  जोड़  :  3731.00
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 स्वदेशी  उपग्रह

 4828.  श्री  श्रीकांत  दस  नरसहराज  वाडियर  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 कया  अन्तरिक्ष  विमानों  तथा  उपग्रहों  का  अपने  देश  में  ही  निर्माण  किया  जा  रहा

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  क्या  उपलब्धि  हुई  और

 भारत  की  अन्तरिक्ष  के  क्षेत्र  में  क्षमताओं  में  वृद्धि  करने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  की  भावी

 योजना  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा

 विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एम०  जोी०  के०  :  हां  ।

 भारत  अन्तरिक्ष  अनुसंधान  के  लिए  पहले  ही  अनेक  उपग्रहों  का  स्वदेशी  रूप  में  निर्माण

 कर  चुका  प्रथम  उपग्रह  आयेभट  से  प्रारम्भ  भारत  ने  दो  प्रायोगिक  सुदूर  संवेदन  उपग्रह
 भास्क  ओर  प्रायोगिक  संचार  उपग्रह  और  रोहिणी  खला  के  उपग्रहों  का  निर्माण

 किया  है  ।  प्रायोगिक  कायंक्रमों  के  माध्यम  से  अवसंरचना  ओर  क्षमता  की  स्थापना  भारत  ने

 अपना  प्रचालनात्मक  सुदूर  संवेदन  भारतीय  सुदूर  संवेदन  उपग्रह  आर०  एस०  1  का

 निर्माण  जिसे  17-3-1988  को  छोड़ा  गया  और  अब  यह  प्रचालनात्मक  है  तथा  आंकड़े  प्रदान  कर

 रहा  जिन्हें  भूविज्ञान  और  कृषि  के
 क्षेत्रों

 में
 उपयोग  किया  जा  रहा  प्रथम  पीढ़ी

 के  प्रचालनात्मक  श्यू  खला  के  उपग्रहों  की  संकल्पना  भारत  द्वारा  डिजाइन  की  गयी  और  इन्हें
 विदेश  से  प्राप्त  किया  गया  था  ।  द्वितीय  पीढ़ी  के  स्वदेशी  अन्तरिक्षयान  श्वखला  पहले  ही  भारत

 में  निम.णाधीन  है  ।  श्यू  जो  कि  की  तुलना  में  अधिक  जटिल  और  परिष्कृत
 में  दो  जांच  उपग्रह  शामिल  किए  गए  जिनमें  से एक  को  प्रचातनात्मक  प्रयोजनों  के  लिए  उपयोग

 किए  जाने  की  आशा  इसके  बाद  तीन  प्रचालनात्मक  उपग्रह  होंगे  ।

 इन्सैट  प्रणाली  घरेलू  लम्बी  दूरी  के  मौसमविज्ञानीय  भू-केन्द्र  और  आंकड़ा
 ग्रामीण  और  सुदूर  क्षेत्रों  में  संबर्धित  सामुदायिक  टी०  वी०  अभिग्राहियों  को  राष्ट्रव्यापी  सीधे  उपग्रह
 दूरदशंन  स्थलीय  ट्रांसमीटरों  के  माध्यम  से  पुनः  प्रसारण  के  लिए  राष्ट्रव्यापी  रेडियो  और  टी ०
 वी०  कार्यक्रम  विविध  स्थानों  से  टी०  वी०  और  रेडियो  कार्यक्रम  तथा  न्यूज  भरण  समुच्चय
 और  आपदा  चेतावनी  सम्बन्धी  सेवाएं  प्रदान  करती  है  ।

 1900-2000  दशाब्द  के  दौरान  क्रियान्वयन  के  लिए  प्रस्तावित  प्रमुख  नयी
 परियोजनाओं  और  कायंत्रमों  में  अन्तरिक्ष  सेवाओं  के  सतत  आधार  पर  प्रचालनीकरण  पर  बल  दिया
 गया  ताकि  टी०  वी०  और  रेडियो  प्रसारण  तथा  संचारजाल  सहित  प्राकृतिक  ससाधनों  के
 सर्वेक्षण  और  मौसमविज्ञान  तथा  खोज  और  बचाब  प्रचालनों  जंसी  विशिष्ट  सेवाओं  को  प्रारम्भ
 करने  और  मोबाइल  राष्ट्रीय  स्तर  की  संसाधन  सूचना  इत्यादि  के  क्षेत्रों  में  देश  को
 अन्तरिक्ष  प्रौद्योगिकी  के  पूरे  लाभ  प्राप्त  हो  सकें  ।

 निर्धारित  उहं  श्यों  और  लक्ष्यों  के अनुसरण  में  अधिक  परिष्कृत  उपग्रहों  का  निर्माण  किया  जा
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 रहा  है  |  इनमें  आई०  आर०  एस०  |  वी०  और  द्वितीय  पीढ़ी  के  सुद्दूर  संवेदन  उपग्रह  तथा  उच्चतर

 स्पेक्ट्रमी  और  त्रिविम  विभेदन  में  प्रतिबिम्बिन  में  सक्षम  आई०  आर०  एस०  1  सी०  और  1  डी०

 उपयुक्त  में  निदिष्ट  विविध  सेवाएं  प्रदान  करने  के  लिए  इन्सैट  प्रणाली  को  रखने  हेतु
 उपग्रहों  की  तुलना  में  लगभग  दुगुणी  क्ष्मता  वाले  द्वितीय  पीढ़ी  के  उपग्रह  शामिल

 हैं  ।

 प्रमोचक  राकेटों  के  सन्दर्भ  |  टन  भार  के  आई०  आर०  एस०  श्रेणी  के  प्र्वीय  कक्षीय

 उपग्रहों  के  प्रमोत्रन  में  सक्षम  ध्रवीय  उपग्रह  प्रमोचक  राकेट  एस०  एल०  प्राप्ति  के  अन्तिम

 चरणों  में  निम्नतापी  प्रौद्योगिकी  भी  प्रारम्भ  की  गयी  जो  2  टन  भार  की  श्रंणी  के  भू-स्थायी
 उपग्रहों  के  प्रमोचन  में  सक्षम  भू-स्थायी  उपग्रह  प्रमोचक  राकेट  के  रूप  में  पी०  एस०  एल०  वी०  का

 उन्नयन  कर  सकती  है  ।

 पूर्वो  घाटों  के  अन्तगंत  क्षेत्रों  का  विकास

 4829.  श्रीमतो  टो०  मनेम्मा  :  क्या  प्रधान  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हिमाचल  प्रदेश  में  पव॑तीय  क्षेत्रों  तथा  पश्चिमी  उत्तर  प्रदेश  के  पश्चिमी  पव॑ंतीय  क्षेत्रों
 के  विकास  की  भांति  दक्षिणी  राज्यों  में  पूर्वी  घाटों  के  अन्तगंत  आने  वाले  क्षेत्रों  का विकास  करने  की  कोई
 योजना  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 प्रधात  मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  और  नए  पव॑ंतीय  क्षेत्रों  के  पुनःनिर्धारण
 से  सम्बन्धित  विशेषज्ञ  दल  का  गठन  उपयुक्त  मानदण्ड  विकसित  करने  तथा  दल  द्वारा  विकसित  मानदण्डों
 के  अनुसार  नए  पव॑तीय  क्षेत्रों  को  सूचीबद्ध  करने  के  लिए  किया  गया  था  ।  दल  ने  पूर्वी  घाट  क्षेत्रों  पर  भी
 बिचार  किया  था  ।  रिपोर्ट  की  जांच  की  गयी  है  और  निर्णयों  की  प्रतीक्षा  यह  उल्लेखनीय
 हैं  कि सातवीं  योजना  की  ही  तरह  आठवीं  योजना  में  सामान्यदृष्टिकोण  विशेष  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रमों  कौ

 अं  खला  से  बचना  है और  इसकी  बजाय  विकेन्द्रित  क्षेत्र  आवोजना  के  आधार  पर  स्थानीय  निकायों  द्वारा
 सामान्य  ग्रामीण  विकास  किया  जाना  है  |  पव॑तीय  क्षत्रों  में  स्थानीय  विकास  में  पबंतीय  विकास  पर  जोर
 दिया  जाएगा  ।  केन्द्र  राज्य  नाजुक  क्षेत्रों  में  स्थानीय  प्राधिकारियों  को  पर्याप्त  तकनीकी  और
 अन्य  आदानों  को  उपलब्ध  कराने  में  सहायता  करेगा  ताकि  सतत  आधार  पर  क्षेत्र  बिकास  के
 कीय  रूप  से  सक्षम  कार्यक्रम  तेयार  करके  क्रियान्वित  किए  जा  सकें  ।

 पक्षों  अभयारष्य  में  उत्प्रवासी  पक्षों

 4830.  चो०  जगदोप  घनछड़  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  भरतपुर  स्थित  घाना  पक्षी  अभयारण्य  में  विदेशों  से  आने  वाले  पक्षियों  की  संख्या
 घटती  जा  रही  और

 यदि  तो  घाना  अभयारण्य  में  पक्षियों  को  आकषित  करने  के  लिए  कया  कदम  उठाए  जा
 रहे  हैं
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 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जी०  के०  :  बू़्बई  नेचुरल  हिस्ट्री  सोसाइटी  के  द्वारा
 किए  गए  केवल्लादेव  राष्ट्रीय  उद्याव  पारिस्थितिक्कीय  अध्ययत  की  वाधिक  रिपोर्ट  (1988)  के  अनुसार
 लगभग  सभी  प्र  वासी  मुर्गाबियों  की  संख्या  में  वृद्धि  हुई  साइबेरियाई  सारसों  के  भामल्ले  में

 इस  उद्यान  में  शीतकाल  में  आने  वाले  पक्षियों  की  संख्या  में  गम्भीर  कमी  आई  है  ।

 प्रवासी  पक्षियों  को  केवलादेव  राष्ट्रीय  उच्चान  में  आने  हेतु  आकर्षित  करने  के  लिए  किए
 जा  रहे  उलम्बायों  थ्रें  निम्नलिखित  शामिल  हैं  :--

 (1)  उद्यान  और  उसके  आसपास  चोरी  छिपे  शिकार  ओर  अन्य  व्यवधानों  के  ब्विक्लफ़  कड़े

 छघुरक्षा  उपाय  ।

 (2)  उद्यान  में  नम  धूमियों  में  जल  आपूर्ति  सुविधाओं  में  वृद्धि  करना  ।

 )  विशेषरूप  से  संकटापन्न  प्रवासी  पक्षियों  की  निगरानी  सहित  उद्चान  की
 पारिस्थितिकी  पर  अध्ययन  कार्य  जारी  रखना  !

 (4)  उद्यान  के  भीतर  घरेलू  मवेशियों  की  चराई  पर  पूण्  प्रतिबन्ध  ।

 महाराष्ट्र  में  अम्पारष्य

 4831.  श्री  किशनराव  बानखेले  :  कया  प्रधान  पंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  में  अब  तक  स्थापित  किए  गए  अभ्यारण्यों  के  नाम  क्या-क्या  हैं  और  वे  कहां-कझां

 स्थित

 क्या  महाराष्ट्र  के  पुणे  जिले  के  ज्योतिलिग-भीमशंकर  क्षेत्र  में  भी  अभ्यारफ्य  का  विकास

 किया  गया  और

 यदि  तो  उसके  परिणामस्वरूप  किलने  गांवों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  है  बोर  प्रभावित

 गांवों  के  लोगों  तथा  उनके  पशुओं  को  संरक्षण  देने  तथा  उनके  पुनर्वास  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम

 उठाए  गए  हैं  ?

 बिलस्न  ओर  प्रोश्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  प्रंश्ो  तथा  मानब  संसाधन
 विकास

 मंत्रालय  में  शिक्षा

 मंत्रालय  से  सरुय  मंत्रो  एम०  जो०  के०  :  महाराष्ट्र  राज्य  में  स्थापित  किए  गए

 अभ्यारण्यों  और  उनके  स्थानों  के  माम  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 पुणे/थाणे  जिलों  में  131  वर्ग  किलोमीटर  क्षेत्र  में  फँले  भीमशंकर  अभ्या  रण्य  को  महाराष्ट्र
 सरकार  द्वारा  अधिसूचित  किया  गया

 अध्यारण्प  क्षेत्र  में  लोगों  को  कितने  अधिकार  दिए  गए  इस  बात  की  जांच  वन्यजोब

 1972  की  घारा  19  के  तहत  सम्बन्धित  जिलाधीशों  द्वारा  पूरी  नहों  को  बई
 ।
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 विवरण
 ह

 महाराष्ट्र  में  वन्यजोव  अभयारण्य

 क्रम  नाम  जिला  क्षेत्र  कि०मी ०
 सं०

 “1.  अंधारी  चन्द्रपुर  509.00

 2.  अनेर  बांध  घूले  82.94

 3.  भीमशंकर  पुणे/थाणे  131.00

 4.  बोर  बारधा  61.10

 5.  चन्दोली  सांगली/सतारा/रत्नगिरी/  309.00

 कोल्हापुर
 6.  छपराला  गाडचिरोली  135.00

 4.  गौटाला  आद्रम  घाट  औरंगाबाद/जलगांव  261.00

 8.  ग्रेट  इण्डियन  वस्टर्ड  सोलापुर/अहमदाबाद  8496.44

 9.  जैकवाडी  औरंगाबाद  34

 कलसूबाई  हरीश  चन्द्रांगाड  अहमदनगर  362.00

 11.  करनाला  रायगड़  4.48

 12.  काटेपुरना  अकोला  15.00

 13.  कोयना  सतारा  424.00

 14.  मालवान  सिंधुदुर्ग  29.12

 15.  मेलघाट  अमरावती  1597.23

 16.  नगजीरा  भंडारा  152.82

 17.  नांदुर  मधमेश्वर  नाशिक  100.10

 18.  पेंगांगा  यवतमाल/नादेड़  324.62

 19.  फानसाड  रायगड़  70.00
 20.  राधानगरी  कोल्हापुर  372.00

 21.  दुयूलगांव  रिहीकुरी  अहमदनगर  2.17

 22.  सागरेश्वर  सांगली  11.00

 |  थाणे  304.8  [

 34.  व्यॉबल  5  ८  ./  ४  ,.:..  जलगांव  .._178.00
 गा  जय

 ः  ः
 शव

 _  यम
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 विसान  का  नासिक  में  वुधंटनाप्रस्त  होना

 |
 4832.  श्री  आर०  एन०  राकेश  :

 श्री  माणिकराव  होडल्या  गावीत  :

 क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  3  1990  को  नासिक  में  ओजहर  एयरफोर्स  बेस  में  एक  विमान

 दुघंटनाग्रस्त  हो  गया  था

 यदि  तो  इसमें  हुई  जान  और  माल की  क्षति  का  क्या  ब्यौरा

 दुर्घटना  के  कारण  क्या  और

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  इस  बीच  कोई  जांच  कराई  गई  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  राजा  :  30  1990  को  नासिक  में
 ओझ्षर  हवाई  अड्डे  उत्पादन  परीक्षण  उड़ान  के  दौरान  हिन्दुस्तान  एयरोनाटिक्स  लिमिटेड  द्वारा
 निर्मित  विमान  दुघंटनाग्रस्त  हो  गया  ।

 से  इस  दुघंटना  में  विमान  चालक  ग्रुप  कैप्टन  ए०  वी०  अवालेगांवकर
 की  मृत्यु  हो  गई  थी  |  वायुयान  का  ढ़ांचा  और  इंजन  नष्ट  हो  गए  ।  दुर्घटना  की  जांच  करने  व  इसके
 कारण  का  पता  लगाने  और  विमान  तथा  सम्पत्ति  की  क्षति  का  पता  लगाने  के  लिए  एक  जांच  अदालत
 गठित  की  गई

 पंजाब  में  इंजोनिर्यारंग  कॉलेज  खोलना

 4833.  श्री  कमल  चोधरो  :  क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  पंजाब  में  होशियारपुर  जिले  में  अथवा  किसी  अन्य  स्थान  पर  उच्च
 प्रौद्योगिकी  तथा  उच्च  शिक्षा  के  लिए  कोई  इंजीनियरिंग  कॉलेज  तथा  इसी  प्रकार  के  सहयोगी  संस्थान
 खोलने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिको  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  संत्री  एम०  जो०  के०  :  और  राज्य  में  कोई  नया  इंजीनियरी
 कालेज  आरम्भ  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 गुरुदेव  नानकदेव  विश्वविद्यालय  ने  जैव  अनुप्रयुक्त  चीनी  प्रौद्योगिकी
 और  अनुप्रयुक्त  भौतिकी  तथा  संगणक  प्रयोज्यता  में  पाठ्यक्रमों  में  एम०  एस०  सी०  पाठ्यक्रमों  को
 आयोजित  करने  के  लिए  विश्वविद्यालय  परिसर  में  ही  एक  अनुप्रयुक्त  विज्ञान  संस्थान  स्थापित  करने
 का  प्रस्ताव  किया  है  |  विश्वविद्यालय  को  सूचित  कर  दिया  गया  है  कि  इस  प्रस्ताव  पर  इस  प्रयोजनायं

 67



 लिखित  उत्तेरं
 16  1990

 निधियां  अदान  करने  के  लिए  विश्वेक्धिलिय  अंनुदीन  ओयीगे  की  सेंहसॉर्ति  के  बाद  ही  विचार  किया  जा

 सकता  है  ।

 कार्यक्रम  के लिए  आबंटन

 ]
 4834.  श्री  काशीराम  राजा  :  क्या  प्रधानसंत्री  यह  बंतानें  की  ऊकँपों  करेंगे  कि  :

 बयो  गत  तीन  व॑रषों  कें  दौरान  विभिन्न  राज्यों  हरा  कार्यक्रम  के  केरयॉन्बियन  के

 लिए  निर्धारित  की  गयी  धनराशि  का  पूर्ण  रूप  से  उपयोग  किया  गया

 यदि  तो  प्रत्वेक  राज्य  द्वारा  कितनी  प्रतिशत  राशि  का  उचयोर्ग  किया  और

 सरकार  ने  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  हैं  कि  कार्यक्रम  के

 लिए  निर्घारित  की  गई  धनराशि  का  पूरा  उपयोग  हो  ?

 पर्यावरण  ओर  वन  मंत्रालय  में  रौज्य  मेंत्रों  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  संत्रलिय  में  राज्य  मंत्रो
 भेमका  :  से  कार्यक्रम  के  लिए  आवैंटम  सज्य  की  वाधिक  योजना  के

 विंभिन्न  क्षेत्रीय  शीर्षों  से  ग्राप्त  किए  जाते  हैं  ।  वर्ष  198  7-88  और  1988-89  के  लिए  राज्य  थोजनां
 क्षेत्र  के  सम्बन्ध  में  वित्तीय  निष्पादन  को  दर्शाने  वाला  एक  वितरण-पत्र  संलग्न  वर्ष  1989-90  के

 लिए  ब्यय  के  ब्यौरे  को  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  संलग्न  विवरण  से  यह  स्पष्ट  हो  जाता  है
 कि  घतेरोशि  का  उपयोगे  आमतौर  पर  संन्तोषेजनक॑  रही  है|
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 भरत  इलेक्ट्रोनिक्स  लिमिटेड  के  तलोजा  एकक  द्वारा  रंगीन  टेलीविजन  को
 पिक्चर  टयूबों  का  निर्माण

 3835.  श्रो  बामनराव  महाडीक  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  इलेक्ट्रोनिक्स  लिमिटेड  के  तलोजा  एकक  ने  रंगीन  टेलीविजन  की  पिक्चर  ट्यूबों
 का  निर्माण  और  विपणन्  आरम्भ  किया

 क्या  रंगीन  टेलीविजन  की  पिक्चर  ट्यूबों  का  निर्माण  करने  के  लिए  अन्य  सरकारी  और
 गर-सरकारी  क्षेत्र  के एककों  को  भी  लाइसेंस  दिए  गए  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 भारत  इलेक्ट्रोनिक्स  लिमिटेड  के  तलोजा  एकक  द्वारा  निर्मित  रंगीन  टेलीविजन  ट्यूबों  का

 सुचारू  रूप  से  विपणन्  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जी०  के०  :  नहीं  ।

 रंगीन  पिक्चर  ट्यूबों  के  विनिर्माण  के  लिए  मेंस  जे०  सी०  टी०  इलेक्ट्रानिक्स
 मैससं  अप्ट्रोन  कलर  पिक्चर  ट्यूब्स  लिमिटेड  तथा  मैससं  सेम्टेल  कलर  लिमिटेड  को  अनुमोदन  प्रदान
 किए  गए  हैं  तथा  तीनों  इकाइयां  उत्पादन  कर  रही  हैं  ।

 उपर्युक्त  के  उत्तर  को  देखते  यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 भारतोय  टेलीविजनों  के  लिए  मिश्चित  ब्रांड  नाम

 4836.  श्री  अमात  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  में  ब्लैक  एंड  व्हाइट  और  रंगीन  टेलीविजनों  के  मामले  में  मिश्रित  ब्रांड  नामों
 ब्रांड  नाम  को  भारतीय  ब्रांड  नाम  के  साथ  के  उपयोग  की  अनुमति  नहीं  दी  जाती

 यदि  तो  कब  से  और  इस  सम्बन्ध  में  जारो  की  गयी  अधिसूचना  का  ब्यौरा  क्या
 और

 टेलीविजन  बनाने  वाली  उन  कम्पनियों  के  नाम  क्या  हैं  जो  मिश्रित  ब्रांड  नामों  का
 उपयोग  कर  रहे  हैं  ?

 विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  मानव  संस्क्षपषन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  मंत्री  जी०  के०  :  से  भारत  सरकार

 के  दिनांक  4  1986  के  संकल्प  सं०  23(20),  सचिव  के  अनुसार  तथा
 25  1983  को  संसद  में  प्रस्तुत  रंगीन  दूरदर्शन  रिसीवर  सेटों  के  लिए  औद्योगिक  तथा
 लाइसेंसिंग  नीति  के  अनुसार  श्याम  तथा  श्वेत  और  रंगीन  दूरदशंन  सेटों  के  विनिर्माण  और  उनकी  बिक्री
 में  विदेशी  मां  के  क्रयोंग  जनूमतिਂ  नहीं  की  जाती  है  ।:  हाइब्रिज  ब्रांड  नामों  में
 विदेशी  ब्रांड  शामिल  अतः  उपर्यक्त  नीति  पर  छागू
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 एण्ड  कं  मिकल्स  अकमकोर  लिमिटेड  के  वहिखात  के  उत्तन  प्रदृधधण

 4837.  श्री  पी०  सी०  थामस  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  फर्टिलाइजसे  एण्ड  केमिकल्स  त्रावणकोर  लिमिटेड  के  कोचीन  डिवीजन  के  बहिस्राव

 चिथीवापूजा  नदी  का  पानी  भ्रदूषित  होने  के  बारे  में  क्रोई  शिकावतें  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  क्या  वहां  की  भूमि  अनुपजाऊ  हो  गई  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  प्रभावित  व्यक्तियों  को  मुआवजा  ढ़ेने  क ेलिए  क्या  कदम
 उठाए  गए  हैं  ?

 विज्ञान  और  प्रोश्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्र  तथा  सासव  संस्ाधत  िरास  अंत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जो०  के०  :  हां  ।  फ़टिलाइजर्स  एण्ड  कैमिकल्स
 त्रावणकोर  लिमिटेड  के  कोचीन  डिवीजन  के  बहिस्रावों  से  चिथिवापूजा  नदी  के  प्रदूषित  होने  के  बारे  में
 शिकायतें  प्राप्त  हुई  थी  ।

 और  सरकार  को  किसी  मुआवजे  के  बारे  में  कोई  विशेष  मांग  प्नाप्त  नहीं  हुई  है  ।

 सेवानिवत्त  क्ंचारियों  की  छट्टी  यात्रा  रियायत  की  सुविधा

 4838.  श्री  ए०  आर०  अन्तुले  :  क्या  भ्रप्तान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 सरकार  का  सेवानिवृत  रेल  कमंचारियों  क्रो  इस  समय  दी  जा  रही  छुट्टी  यात्रा  रियायत
 टी०  सुविधा  की  भांति  सेवानिवृत्त  सरकारी  कर्मचारियों  को  भी  यह  सुविधा  प्रदान  करने

 का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 प्रधान  मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 रेलवे  के  कमंचारी  अपनी  सेत्रा  के  द्वौरान  क्रेब्रल  सुब्रिधा  पास  प्राप्त  करने  के  ही  पात्र  होते
 हैं  छट्टी  यात्रा  रियायत  के  नहीं  ।  उनकी  सेवानिवृत्ति  के  बाद  उनके  पद  तथा  सेबा  के  ब्न्नों  के  अनुश्चार  उन्हें
 सम्मान  सूचक  पासों  की  सुविधा  दी  गई  केन्द्रीय  खरकार  के  अन्य  कर्मचारी  अपबी  सेवा  के  दौसन
 केवल  छुट्टी  यात्रा  रियायत  के  लिए  ही  प्रात्र  होते  हैं  और  वे  सुब्रिधा  पासरों  के  पात्र  बहीं  आंकि रेलवे  के  पेशन  भ्रोगी  सेवानिवृत्ति  के  बाद  केवल  सम्मान  सूचक  परासों  के  हो  प्राज्न  होते  हैं  और  बे  न्छ्ड़ी यात्रा  रियायत  के  पात्र  नहीं  अतः  केन्द्रीय  ब्रस्कार  के  अन्य  सेकानिजुल  कमंञारियों  को  छूड़ी  याज्ञा रियायत  प्रदाद  किए  जाने  का  प्रश्न  हीं  वहीं  उठला  ।
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 हिमाचल  प्रदेश  में  इलेक्ट्रॉनिक  एकक

 ]
 4839.  श्री  के०  डी०  सुल्तानपुरी  :  क्या  भ्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  का  हिमाचल  प्रदेश  में  इलेक्ट्रॉनिक  एकक  स्थापित  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जी०  के०  :  ओर  नहीं  ।  हिमाचल
 प्रदेश  में  इलेक्ट्रॉनिक  इकाइयों  की  स्थापना  के  लिए  6  औद्योगिक  40  आशय-पत्र  तथा  89
 पंजीकरण  जारी  किए  गए  हैं  ।

 प्रामोण  क्षेत्र  में  पूंजो  निवेश

 ]

 4840.  श्री  जें०  चोकक््का  राव  :  क्या  प्रधानमंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 चालू  वित्तीय  वर्ष  और  चालू  योजना  के  दौरान  समग्र  रूप  से  कुल  निवेश  में  से  कितना
 प्रतिशत  निवेश  किया  गया

 क्या  सरकार  का  अगली  योजना  के  दीरान  ग्रामीण  क्षेत्र  में  पचास  प्रतिशत  निवेश  करने
 का  विचार  और

 यदि  तो  ग्रामीण  दस्तकारों  और  कृषि  श्रमिकों  के  लिए  कितने  प्रतिशत  धनराशि
 निर्धारित  करने  का  विचार  है  ?

 प्रधान  मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  से  सभी  राज्यों  के  वाधिक  योजना
 1990-91  के  परिव्यय  के  क्षेत्रकीय  आबंटन  को  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।  तथापि  केन्द्र
 और  23  राज्यों  के अनंतिम  आकलनों  को  एक  साथ  लिया  जाय  तो  ज्ञात  होता  है  कि  वर्ष  1990-91  के
 योजना  परिव्यय  में  5.8  प्रतिशत  हिस्सा  कृषि  और  सम्बद्ध  क्रियाकलापों  और  4  प्रतिशत  अंश
 सामान्यतः  ग्रामीण  क्षेत्र  के लिए  दिया  गया  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  दृष्टिकोण  तैयार
 किया  जा  रहा  है  ।  क्षेत्रवार  और  स्कीम-वार  निवेश  आठवीं  योजना  से  सम्बन्धित  दस्तावेज  में  दर्शाया

 जाएगा  ।  सार्वजनिक  क्षेत्र  परिव्यय  का  50  प्रतिशत  ग्रामीण  और  क्रृषि  क्षेत्रकों  के  लाभ  के  कायंत्रमों
 और  परियोजनाओं  के  लिए  आबंटित  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 जामा  दिल्ली  पर  खर्च  को  गयो  धनराशि

 ]
 484.1.  श्री  राच्रक़क्की  :  क्या  प्रधानसंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  अथवा  भारत  सरकार  के  किसी  अन्य  विभाग  द्वारा  दिल्ली  की
 जामा  मस्जिद  पर  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  वर्षवार  कितनी  धनराशि  खर्च  की

 जामा  मस्जिद  का  स्वामित्व  कब्जा  और  प्रबन्ध  किस  ऐजेंसी  के  पास  और

 इस  भवन  की  मरम्मत  सरकार  द्वारा  धनराशि  खचे  किए  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जो०  के०  :  वर्ष  1989-90  के  दौरान  भारतीय
 तत्व  सर्वेक्षण  द्वारा  संरक्षण  पर  किए  गए  व्यय  की  राशि  32,118.00  रु०  है  और  पूर्व  के  दो  वर्षों  की

 शुन्य

 इसका  कब्जा  और  प्रबन्ध  मजलिस  ऑकफ  के  हाथ  में  है  ।

 जामा  दिल्ली  के  वास्तुशिल्पीय  और  ऐतिहासिक  महत्व  को  ध्यान  में
 रखते  हुए  इसके  संरक्षण  सम्बन्धी  का  एक  क्शिष  मामले  के  रूप  में  आरम्भ  किए  गए  थे  ।

 भारतोय  शान्ति  सेना  पर  ख्चे

 4842.  ब्रो०  रासा  सिह  रावत  :
 श्रो  पो०  एस०  सईद  :
 श्रो  वेंकटेश  काबड़े  :
 श्री  पी०  सो०  थामस  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  शान्ति  सेना  पर  इसके  श्रीलंका  में  रहने  के  दौरान  कुल  कितनी  घनराशि  खर्च
 की

 क्या  श्रीलंका  सरकार  ने  भी  इस  खर्च  में  योगदान  दिया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  भंत्रो  राजा  :  1990  तक  299.12
 करोड़  रुपए  ।

 उपयुक्त  व्यय  वेतन  और  राशन  आदि  के  अलावा  है  जो  तब  भी  हुआ  होता  यंदि  सैन्य
 दल  भारत  में  ही  रहते  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 रक्षा  लेखा  विभाग  में  कम्प्यूटरोकरण

 ]
 4844.  श्री  हरीश  राजत  :  कया  प्रधान  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  रक्षा  लेखा  विभाग  में  बड़े  प॑माने  पर  कम्प्यूटरीकरण  किया  जा  रहा

 यदि  तो  क्या  इसके  कारण  कुछ  कार्यालयों  में  कुछ  कमंचारी  फालतू  घोषित  कर  दिए
 गए  और

 क्या  कम्प्यूटरीकरण  के  कारण  वतंमान  कमंचारी  संख्या  में  स  ग्रुप  और  के

 कमंचारियों  की  संख्या  में  20  प्रतिशत  की  कमी  करने  की  कोई  योजना  है  ओर  यदि  तो  तत्सम्बन्धी
 ब्यौरा  क्या  है  ?

 रक्षा  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  राजा  :  इस  विभाग  में  इस  समय  14  कम्प्यूटर
 केन्द्र  हैं  किन्तु  बड़े  पैमाने  पर  कोई  कम्प्यूटरीकरण  नहीं

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 नहीं  ।

 क्षेत्रਂ

 4845.  श्री  आनन्द  सिह  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राजस्व  रिकार्ड  के  आंकड़ों  और  उपग्रह  द्वारा  भेजे  गए  चित्रों  के  अनुसार  देश  में  वन
 क्षेत्र  के  बारे  में  भारी  बिसंगति

 राजस्व  रिकार्ड  के  आंकड़ों  और  उपग्मह  के  चित्रों  के  अनुसार  वन  क्षेत्र  आकलन  का

 पृथक  ब्यौरा  क्या

 इस  बविसंगति  के  क्या  कारण  और

 उस  परिस्थितिकीय  सन्तुलन  को  बहाल  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  जो
 राजस्व  रिकार्ड  के  आंकड़ों  में  दर्शाए  गए  बन  क्षेत्रों  के  हास  के  परिणामस्वरूप  विगड़  गया

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योक्कि  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  सें  राज्य  मंत्री  एस०  जो०  कं०  :  से  वर्ष  1982-83  2-83  के  राजस्ब  रिकाड़ों
 के  अनुसार  67.16  मिलियन  हैक्टेयर  मे  वन  थे  ।  उपग्रह  प्रतिबिम्बिकी  का  प्रयोग  करके  भारतीय  वन
 सर्वेक्षण  द्वारा  किए  गए  अध्ययन  के  अनुसार  1981-83  की  अवधि  में  देश  में  64.20  मिलियर  हैक्टेयर
 में  वत  थे  ।  इन  दोनों  आंकड़ों  में  अन्तर  इस  कारण  से  है  कि  राजस्व  रिकार्डो  में  कानूनी  रूप  से  दर्ज  वन
 क्षेत्रों  को  दिखाया  गया  चाहे  उन  क्षेत्रों  में  वव  हों  या  न  जबकि  उपग्रह  प्रतिबिम्बकी  में  उनके
 कानूनी  स्तर  का  ध्यान  किए  बिना  केवल  उस  क्षेत्र  को  दिखाया  गया  है  जिसमें  वन  हैं  ।

 वन  भूमियों  की  सुरक्षा  करके  और  अवक्रमित  वन  क्षेत्रों  में  फिर  से  वन  लगाकर  ही
 पारिस्थ्रितिकीय  संतुलन  की  बहाली  की  जा  सकती

 सुरक्षा  क ेलिए  1980  में  वन  अधिनियम  बनाया  गया  था  ताकि  वनेत्तर  प्रयोजनों  के
 लिए  वन  भूमि  के  उपयोग  को  रोका  जा  सके  ।  1988  के  संशोधन  द्वारा  इस  अधिनियम  को  अधिक
 कठोर  बनाया  गया  राष्ट्रीय  वन  1988  में  भी  वनों  के  संरक्षण  पर  अधिक  जोर  दिया  गया
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 वनों  को  आग  तथा  अवंध  कब्जों  से  बचाने  के  लिए  विशेष  प्रावधान  किए  गए  हैं  ।  इसके
 वनों  के  संरक्षण  के  लकड़ी  के  वेकल्पिक  साधनों  तथा  इमारती  लकड़ी  के  आयात

 को  प्रोत्साहन  दिया  जाता  इसके  वनों  और  वन्यजीवों  की  सुरक्षा  और  उनके  संरक्षण  के

 लिए  राज्य/केन्द्र  शासित  प्रदेशों  को समय-समय  पर  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  जारी  किए  जाते  इनमें  से

 कुछ  प्राकृतिक  वनों  की  पहाड़ों  में  1.000  मीटर  से  ऊपर  वृक्षों  की  कटाई  पर  प्रतिबन्ध  लगाने
 तथा  भौगोलिक  क्षेत्र  के  4  प्रतिशत  क्षेत्र  को  सुरक्षा  क्षेत्र  के रूप  मे  अलग  रजने  से  सम्बन्धित  हैं  ।

 वनरोपण  के  लिए  अवक्रमित  वन  भूमि  पर  फिर  से  वन  लगाने  और  पारिस्थितिकी  संतुलन  की

 बहाली  के  लिए  परती  भूमि  विकास  कार्यक्रम  चलाया  जा  रहा  है  ।

 संयुक्त  परामशदात्री  केन्द्रीय  विद्यालय  के  अन्तर्गत  गठित  समिति  को  बंठक

 4846.  श्री  राजमंगल  मिश्र  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संयुक्त  परामर्शदात्री  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  के  अन्तगंत  गठित  समिति  की
 निकट  भविष्य  में  बैठक  और

 यदि  तो  इसकी  का  सूची  का  ब्योरा  क्या  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मत्री  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एम०  जो०  के०  :  और  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  में  संयुक्त
 परामशंदात्री  तन््त्र  के  अन्तगंत  परिषद  की  बंठक  अभी  होनी  निश्चित  नहीं  हुई  है  क्योंकि  कर्मचारियों  के
 संगठन  उनके  बीच  सदस्यता  के  आबंटन  पर  सहमत  नहीं  है  ।

 अधष्टाचार  निवारण

 4847.  भ्रो  कंलाश  मेघवाल  :  क्या  प्रधान  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  मन्त्रालयों/विभागों  और  सभी  सरकारी  क्षेत्र  की  कम्पनियों  में  सभी
 निक  स्तरों  पर  प्रष्टाचार  निवारण  के  लिए  ठोस  और  प्रभावों  उपाय  किए  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 प्रधान  संत्रो  विश्वनाथ  प्रताप  :  ओर  अष्टाचार  निवारण  एक
 निरन्तर  चलने  वाली  प्रक्रिया  म्रष्टाचार  के  विरुद्ध  कार्रवाई  करने  के  लिए  लगातार  यथा  आवश्यक

 प्रशासनिक  तथा  विधायी  उपाय  अपनाए  जाते  रहेंगे  ।  वर्तमान  भ्रष्टाचार  विरोधी  काननों  के
 प्रावधानों  को  और  प्रभावी  बनाने  के  लिए  एक  व्यापक  भ्रष्टाचार  निवारण  1988  बनाया
 गया  था  ।  प्रशासन  के  सभी  स्तरों  पर  भ्रष्टाचार  का  निवारण  करने  के  लिए  एक  तीन  स्तरीय  कार्य  नीति
 अर्थात्  सुराग  रसानी  तथा  दण्डात्मक  कार्यवाही  लगातार  की  जा  रही  उच्च
 नीतिक  स्तरों  पर  भ्रष्टाचार  की  रोकथाम  के  लिए  संसद  में  लोकपाल  विधेयक  1989  लाया  २  या  है  ।

 में  वनरोपणਂ

 4848.  श्री  गिरधारो  लाल  भागंव  :  क्या  प्रधानमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सामाजिक  वानिकी  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  इंधघन  और  चारे  की  कमी  वाले  सौ  जिलों  में

 समुदाय  की  मूलभूत  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  वनरोपण  योजना  शुरू  की  गई  और

 यदि  तो  राजस्थान  के  इन  जिलों  के  नाम  क्या  हैं  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  सानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 बिभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जो०  :  देश  में  प्रारम्भ  में  इंघन  लकड़ी  की  कमी
 वाले  101  जिलों  में  वष  1980  में  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  इंधन  लकड़ी  वृक्षारोपण  सहित
 जिक  परियोजना  आरम्भ  की  गई  थी  ।  तत्पश्चात्  परियोजना  को  अन्य  58  जिलों  में  कार्यान्वित
 किया  गया  ।

 राजस्थान  के  जिन  जिलों  में  यह  परियोजना  चलाई  गई  हैं  वे
 कोटा  और  सवाई  माधोपुर  । >>  जा

 सेलों  के  दोरान  नवियों  का  प्रदूषित  होनाਂ

 4849.  श्री  सत्यनारायण  जटिया  .  कया  प्रधानमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  द्वारा  उन  नदियों  के  जल  जिनका  जल  पीने  के  लिए  प्रयोग  किया  जाता
 विशेषकर  उन  नदियों  के  जल  को  जहां  लोग  कुम्भ  मेलों  में  नहाते  प्रदूषित  होने  से बचाने  के  लिए

 क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  और

 मध्य  प्रदेश  में  उज्जैन  में  क्षिप्रा  नदी  के  जल॑  जहां  वर्ष  1992  में  कुम्भ
 मेले  का आयोजन  किया  जाएगा  और  लगभग  एक  करोड़  लोग  वहां  एकत्रित  प्रदूषित  होने  से  बचाने
 के  लिए  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जो०  के०  :  केन्द्रीय  प्रदूषण  नियन्त्रण  बोर्ड  ने  एक  व्यापक

 राष्ट्रीय  जल  गुणवत्ता  निगरानी  कार्यक्रम  के  जरिए  उन  नदियों  अथवा  उनके  ऐसे  हिस्सों  का  पता  लगाया

 है  जिनमें  सुधार  की  जरूरत  है  ।  राज्य  प्रदूषण  नियन्त्रण  बोर्डों
 को  जल  निवारण  एवं

 1974  ओर  पर्यावरण  1986  के  उपबन्धों  के  अधीन  प्रदूषण  नियन्त्रण
 के  लिए  शक्तियां  प्रदान  की  गई  हैं  ।  उद्योगों  और  नगर  निगमों  को  अपने  बहिस्रावों  को  नदियों  में
 विसजित  क रने  से  पूर्व  निर्धारित  मानकों  के  अनुसार  साफ  करने  के  निर्देश  दिए  गए  हैं  ।  मेलोंਂ  के
 दौरान  सम्बन्धित  मेला  प्राधिकारी  और  राज्य  स्वास्थ्य  विभाग  जल  गुणवत्ता  पर  कड़ी  नजर
 रखते  हैं  ।

 मध्य  प्रदेश  राज्य  सरकार  क्षिप्रा  नदी  की  सफाई  के  लिए  एक  योजना  चला  रही  है  ।  इस
 योजना  के  तहत  605.90  लाख  रुपए  की  अनुमानित  लागत  से  उज्जन  में  सीवर  और  नालों  के  सुधार  की
 स्कीमों  सहित  कुल  ग्यारह  स्कीमें  शुरू  की  गई  हैं  ताकि  जल  गुणवत्ता  को  नहाने  के  लिए  उपयुक्त  बनाए
 रखा  जा
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 महाराष्ट्र  को  खेलों  के  विकास  के  लिए  वित्तोय  सहायता

 4850.  प्रो०  महादेव  शिवनकर  :  क्या  प्रधानमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  को  महाराष्ट्र  में  खेलों  क ेविकास  और  स्टेडियम्रों  के  निर्माण  के  लिए  वित्तीय

 सहायता  हेतु  वर्ष  1987-88,  1988-89  9  और  1989-90  के  दोरान  राज्य  सरकार से  प्राप्त  प्रस्तादों
 का  ब्यौरा  क्या

 कौन-सी  परियोजनाओं  को  मंजूरी  दी  गई  ओर  उनमें  से  प्रत्येक  को  कितनी  वित्तीय  सहायता
 दी

 वित्तीय  सहायता  हेतु  लम्बित  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्या  कारण  और

 महाराष्ट्र  को  खेलों  के  विशेष  रूप  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  खेलों  क ेविकास  हेतु  क्तीय

 सहायता  प्रदा  करने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  सानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जो०  के०  :  से  1987-88,  1988-89  क्त्था
 198  -90  के  दौरान  वित्तीय  सहायता  के  लिए  महाराष्ट्र  सरकार  से  केन्द्रीय  सरकार  को  प्राप्त  प्रस्तावों

 के  योजनावार  विवरण  तथा  अनुमोदित  एवं  स्वीकृत  धनराशि  निम्न  प्रकार  है  :--

 (1)  राज्य  खेल  परिषदों  आदि  को  अनुदानों  को  योजना

 वर्ष  प्राप्त  प्रस्तावों  अनुमोदित  स्वीकृत  धनराशि  अस्वीकृञ्  केन्द्रीय
 की  संख्या  प्रस्तावों  लाखों  में  )  प्रस्तावों  सरकार  के

 की  संख्या  की  पास  लंबित
 प्रस्तावों  की

 संख्या

 1  2  3  4  5  6

 1987-88  82  72  164.41 1  शून्य
 1988-89  61  24  17.18  3  शून्य
 1989-90  105  01  124.00  न+  शून्य

 (11)  प्रामोण  विश्वालयों  को  आधारभूत  खेल  सुविधाओं/अवस्थापना  के
 सूजन  के  लिए  अनुदान  को  योजना

 1987-88  8  ता  गा  न  —

 1988-89  48  5  2,98,885  4
 1989-90  2  न  —
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 1  2  5  4  5

 (111)  सिथेटिक  एथलेटिक  ट्रेक  तथा  कृत्रिय  हॉको  सतह  जिछाने  को  योजना

 1987-88  8  ता  ता  जा
 ध्ाा

 1988-89  2  2  95.00  —

 1989-90  ना  गा  —  —

 उपर्युक्त  योजना  के  अन्तगंत  प्रत्येक  परियोजना  को  प्रदत्त  वित्तीय  सहायता  संलग्न  से  4
 में  दी  गई  है  ।

 1987-88  के  9  और  1988-89  के  34  शेष  मामलों  को  कुछ  कमियों  का  निवारण  करने  के
 लिए  राज्य  सरकारों  को  लौटा  दिया  गया  है  और  इस  प्रकार  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  कोई  भी  मामला
 लम्बित  नहीं  है  । इस  समय  1989-90  के  कोई  भी  प्रस्ताव  विचार  के  लिए  लम्बित  नहीं  चूंकि  काफी
 संख्या  में  केन्द्रीय  सहायता  प्राप्त  अवस्थापना  परियोजनाएं  राज्य  स्तर  पर  अधूरी  पड़ी  इसलिए  केन्द्रीय
 सरकार  ने  नई  परियोजनाओं  को  तब  तक  प्रोत्साहित  न  करने  का  निर्णय  लिया  है  जब  तक  अधरी

 योजनाएं  पूर्ण  नहीं  हो  जातीं  ।  यह  नीति  सभी  राज्यों  पर  समान  रूप  से  लागू  होती  है  ।  महाराष्ट्र  में  ऐसी
 170  परियोजनाएं  लम्बित  पड़ी  पहले  से  मंजूर  उन  परियोजनाओं  के  अलावा  आगे  किसी  भी
 परियोजना  पर  तब  तक  विचार  नहीं  किया  जा  रहा  है  जब  तक  पुरानी  परियोजनाएं  पूर्ण  नहीं  हो
 जाती  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  खेलों  क ेविकास  के  लिए  सहायता  को  उपरोक्त  (1))  में  दर्शाया  गया

 उपरोक्त  (1)  के  अन्तगंत  खर्च  का  भाग  भी  ग्रामीण  क्षेत्रों  के लिए

 उपर्युक्त  के  राज्य  में  ग्रामीण  खेल  टूर्नामैंटों  क ेआयोजन  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  ने

 लिखित  धनराशि  खचच  की  है  :--

 वर्ष  व्यय
 लाखों

 1986-87  1.56

 1987-88  शुन्य

 1988-69  2.75

 जोड़  :  4.31
 ह

 पुरस्कार  राशि  के  जरिए  स्कूलों  में  खेलों  के  सम्बधेन  के  लिए  प्रोत्साहन  योजना  के  अन्तगंत  भी
 जिलों  में  विजेता  स्कूलों  को  नकद  पुररकार  प्रदान  करने  के  लिए  महाराष्ट्र  में  गत  कुछ  वर्षों  में
 लिखित  राशि  खर्च  की  गई  है  जिसकी  बड़ी  संख्या  द्रामीण  क्षेत्रों  में  स्थित  है  ।

 ह
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 लाखों

 1986-87  21.10

 1987-88  22.60

 1988-89  9  19.90

 जोड़  :  63.60

 राज्य  खेल  परिषदों  आदि  को  अनुदानों  की  योजना

 महाराष्ट्र

 वर्ष  1987-88

 क्रम  सं०  परियोजना  तथा  उसका  स्थान  स्वीकृत  धनराशि
 लाखों

 1  2  3

 1.  प्रवारा  नगर  )  में  जिला  स्तरीय  खेल  परिसर  10.00000

 2.  प्रवारा  नगर  में  खेल  मंदान  0.50000

 3.  नेवासा  में  खेल  मंदान  0.50000

 4.  चिखलदरा  में  ओपन  स्टेडियम  1.77250

 5.  अमरावती  में  ओपन  स्टेडियम  5.00000

 6.  वारद  में  खेल  मंदान  0.50000

 7.  वलगांव  में  खेल  मंदान  0.50000

 8.  लेहगांव  में  खेल  मैदान  0.34000

 9.  विदर्भ  में  खेल  मंदान  0.50000

 10.  औरंगाबाद  में  इम्डोर  स्टेडियम  5.00000

 11.  औरंगाबाद  में  तरण  ताल  5.00000

 12.  पैथन  में  लेल  मंदान  0.50000
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 13.  बीड  में  खेल  मैदान  0.50000

 14.  गणेशपुर  में  खेल  मेदान  0.50000

 15.  बंम्बई  में  बहिरंग  स्टेडियम  0:50600

 16.  भैंपियन  सी  रोड  पर  लर्षन  स्टेडियम  20:00000

 17.  मुलैण्ड  में  ओपन  स्टेंडियम  20.06600

 18.  अंधेरी  में  ओपन  स्टेडियम  20.00000

 19.  बुल्दाना  में  खेल  मेंदान  0.15700

 20.  मल्कापुर  में  खेल-अदान  0.35000

 21.  चअन्द्रपुर  में  तरण  ताल  5.00000

 22.  भूल  में  खेल  मैदान  0.50000

 23.  भन्दूरबार  में  खेल  मंदान  9.14800

 24.  शाहदा  में  खेल  मैदान  0.34750

 25.  कसारी  में  खेल  मैदान  0.39890

 26.  घूले  में  तरण  ताल  5.00000

 27.  चोपड़ा  में  खेल  मंदान  0.50000

 28.  कसारी  में  खेल  मेदान  0.39800

 29.  जलगांव  में  खेल  मैदान  9.50000

 30.  जालना  में  खेल  मंदान  0.47000

 31.  गधिगलज  में  खेल  मेंदान  0.50000

 32.  बेदाई  में  खेल  मंदान  0.50000

 33.  बधानगरी  में  बैल  मैदान  0.50000

 34.  चाकूर  में  ओपन  स्टेडियम  2.50000

 35.  महल  में  खैले  मेंदान  0.50000

 36.  नागपुर  में  खेल  मैदान  0.50000

 37.  नागपुर  में  खेल  मंदान  0.89500

 38.  नागपुर  में  खेल  मैदान  0.59000

 39,  जिला  :  नाम्देड  में  खेले  मैदान  0.26400

 40.  ज़िला  ;  नान्देंड  में  खेल  मैदान  0.26400
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 41.  एस०  एस०  प्रसार  नान्देड  0.50000

 जिला  :  नान्देड  में  खेल  मंदान

 42.  जिला--नासिक  में  खेल  मेंदान  0.50000

 43.  माड  जिला  नासिक  में  खेल  मेदान  0.50000

 44.  जिला  :  ओसमानाबाद  में  खेल  मंदान  0.49500

 45.  परभानी  में  खेल  परिसर  10.00000

 46.  जिला  :  पुणे  में  खेल  मंदान  0.50000

 47.  जिला  रायगढ़  में  इनडोर  स्टेडियम  4.00000

 48.  शिवाजीनगर  जिला  रतनागिरी  में  खेल  मंदान  0.50000

 49.  जिला  रत्नागिरी  में  खेल  मेदान  0.49350

 50.  जिला  सतारा  में  खेल  मंदान  0.81180

 51.  जिला  सतारा  में  खेल  मंदान  0.50000

 52.  न्यू  हाई  इंगलिश  सतारा  में  खेल  मंदान  0.50000

 53.  जिला  सिन्धूदुर्ग  में  खेल  मेदान  0.49500

 54.  जिला  सिन्धु  दुर्ग  में  खेल  मेंदान  0.28000

 55.  जिला  सोलापुर  में  खेल  मंदान  0.50000

 56.  जिला--सोलापुर  में  खेल  मंदान  0.31995

 57.  जिला--शोलापुर  में  खेल  मैदान  0.28300

 58.  शोलापुर  में  इनडोर  स्टेडियम  5.00000

 59.  जिला--शोलापुर  में  खेल  मेंदान  0.50000

 60.  जिला--शोलापुर  में  खेल  मंदान  0.50000

 61.  शोलापुर  में  खेल  मैदान  0.50000

 62.  पी०  ई०  एस०  के०  माध्यमिक  शोलापुर  में  0.50000
 खेल  मंदान

 63.  जिला  शोलापुर  में  खेल  मैदान  0.50000

 64.  जिला  शोलापुर  में  खेल  मे ंदान  0.25000

 “65.  मंगल  डब्ल्यू०  इढन  शोलापुर  में  0.50000
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 66.  शोलापुर  में  स्टेडियम
 9.50000

 0.50000

 67.  जिला  वर्धा  में  खेल  मंदान  0.50000

 68.  जिला  :  वर्धा  में  खेल  मैदान  0.34500

 69.  जिला  वर्धा  में  खेल  मेंदान  0.27500

 70.  राम  जिला  :  वर्धा  में  खेल  मंदात  0.26400

 71.  एच०  एम०  रत्नाबाई  0.50000
 जिला  :  वर्धा  में  खेल  मंदान

 72.  जिला  :  यावातमल  में  खेल  मंदान  0.50000

 योग  :  164.41425

 वर्ष  1988-89

 क्रम  परियोजना  तथा  उसका  स्थान
 ः

 स्वीकृत
 सं०  लाखों

 1  2
 ह

 3

 1.  मुघोलकर  पेथ  में  इन्डो  र  स्टेडियम  0.48000

 2.  राजूरा  में  खेल  मंदान  0.50000

 3.  उत्तमसारा  में  खेल  मैदान  0.34150

 4.  अमरावती  में  इनडोर  स्टेडियम  0.50000

 5.  खेड़े  भें  खेल  मंदान  0.39500

 6.  अर्वी  में  खेल  मेदान  0.50000

 7.  गंगाखेड  में  खेल  मंदान  0.50000

 8.  शीरूर  में  आऊट  डोर  स्टेडियम  2.46000

 9.  अशथा  में  खेल  मेंदान  0.50000

 10.  संगोला  में  खेल  मंदान  0.50000

 11.  मोहना  में  खेल  मंदान  0.36000

 12.  लोन  खेड़े  में  खेल  मंदान  0.47000

 13.  सोमई  में  खेल  मैदान  0.35000

 14.  हडप्सार  में  तरण  ताल  5.00000
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 15.  हडस्सार  में  खेल  मैदान  0.50000

 16.  चीनछानी  में  खेल  मैदान  0.39000

 17.  जाह  में  खेल  मेंदान  0.50000

 18.  जडरबाबेल्ड  में  खेल  मेंदान  0.33200

 19.  कवालापुर  में  खेल  मैदान  0.50000

 20.  नाज  में  खेल  मैदान  0.50000

 21.  बरसी  में  खेल  मंदान  0.46600

 22.  शोलापुर  में  खेल  मंदान  0.50000

 23.  अगल  गांव  खेल  मैदान  0.23300

 24.  वघापुर  में  खेल  मैदान  0.50000

 जोड़  :  17.18750.

 वर्ष  1989-90

 1.  पुणे  में  राज्य  स्तरीय  खेल  परिसर  124.00000

 आधारभूत  खेल  सुविधाओं  केःसखन  के  लिए
 प्रामोण  स्कूलों  को  अनुदान  को

 महाराष्ट्र

 कर्म  प्रयोजन  और  संस्थान  का  नाम
 अनुमोदित  राशि ह

 2  3

 1987-88

 णः  शून्य
 1988-89

 1.  किज़ी  हवाई  ब्लाक  जिला  :  कोह्हमपुर  1,00,000
 द्वारा  खेल  उपस्करों  की  खरीद
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 2.  श्री  छत्रपति  शिवाजी  ब्लाक  40,000
 जिला  :  द्वारा  खेल

 उपस्करों  की  खट़ीद

 3.  महात्मा  गांधी  25,390
 जिला  सतारा  ढारा  खेल  उपस्करों  की
 खरीद

 4.  श्री  बसवेश्वर  हाई  ब्लाक  61,995
 जिला  उस्मानाबाद  द्वारा  खेल  उपस्करों  की
 खरीद

 5.  श्री  एस०  एल ०  धिदे  विद्यालय  जूनियर  71,500

 तालुका  :  जिला  अकोला  द्वारा  खेल  उपस्करों  की
 खरीद

 कुल  :  2,98,88  5

 श्न्य
 बन्न्न्न्न्

 सिर्थेटिक  ट्रंक/कृत्रिम  परत  बिछाने  को  योजना

 महारष्षट्र

 वर्ष  परियोजना  का  नाम  अनुमोदित  राशि

 1988-89

 शून्य  शून्य

 पिम्ददी  खिचवाड़ा  नगर  जिगम  पुणे  में  कृश्रिम  हॉकी  45.00  लाख  रुपए
 परत

 2.  प्रियादर््शभी  बम्बई  में  सिथेटिक  एथलेट्रिक  ट्रेक  50.00  लाख  रुपए

 कुल  :  95.00  लाख  रुपए

 1989-90

 शून्य
 मूल्य
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 उत्तर  प्रदेश  के  विभिन्न  जिलों  में  केन्द्रीय  विद्यालय  खोलना

 4851.  श्री  कल्पनाथ  सोनकर  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  आगामी  दो  वर्षो  में  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के
 देवरिया  और  मऊ  जिलों  में  केन्द्रीय  विद्यालय  खोलने  का  विचार

 यदि  तो  ये  विद्यालय  किन-किन  स्थानों  पर  खोले  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा

 विभाग  में  राज्य  संत्रो  एस०  जी०  के०  :  से  एक  केन्द्रीय  विद्यालय  आजमगढ़  में

 पहले  से  ही  कार्य  कर  रहा  इस  समय  आजमगढ़  में  दूसरा  केन्द्रीय  विद्यालय  खोलने  अथवा  उत्तर

 प्रदेश  के  देवरिया  अथवा  मऊ  जिलों  में  नए  केन्द्रीय  विद्यालय  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 कम्प्यूटर  हाडवेयर  ओर  साफ्टवेयर  का  निर्यात

 ]

 4852.  श्री  बेंकट  क्ृष्ण  रेडडो  कासु  :

 क्री  एम०  एम०  पल्लम  राजू  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  कम्प्यूटर  हार्डबेयर  और  साफ्टवेयर  के  मामले  में  प्रति  वर्ष  हुए
 आयात  और  निर्यात  का  ब्यौरा  क्या  और

 अगले  तीन  वर्षों  के  दौरान  कम्प्यूटर  हाडंवेयर  ओर  साफ्टवेयर  का  आयात  ओर  निर्यात
 कितना-कितना  होने  का  अनुमान  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  मानव  संताधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एम०  जो०  के०  :  पिछले  तीन  वर्षो  के  दौरान  कम्प्यूटर  हाड्डंवेयर
 तथा  साफ्टवेयर  वाधिक  निर्यात  तथा  आयात  नीचे  दिए  अनुसार  है  :--

 रुपयों

 वर्ष  वास्तविक  प्रयोगकर्ताओं  द्वारा  कम्प्यूटर  कम्प्यूटर  कम्प्यूटर
 हाडंवेयर  तथा  साफ्टवेयर  के  आयात  के  हाडंवेयर  साफ्टवेयर
 लिए  इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  द्वारा  जारी  का  निर्यात  का  निर्यात
 की  गई  अनुमति

 1987  82.0  40.7  70.0
 1988  238.0  137.8  101.0
 1989  90.0  233.0  157.0
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 उपयुक्त  के  कम्प्यूटर  साफ्टवेयर  तथा  कम्प्यूटर  हाडंवेयर  की  कुछ  विसंरचनाएं  खुले
 सामान्य  लाइसेंस  के  अन्तगंत  आती  जिसके  लिए  आयात  के  विशिष्ट  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 पिछले  तीन  वर्षो  में  कम्प्यूटर  हाडंवेयर  तथा  साफ्टवेयर  का  कुल  आयात  प्रतिवर्ष  लगभग
 160  करोड़  रुपए  होने  की  सम्भावना  है  ।

 अगले  तीन  वर्षों  में  साफ्टवेयर  तथा  हाडंवेयर  के  निर्यात  में  प्रतिवर्ष  क्रमशः  60  प्रतिशत  तथा
 35  प्रतिशत  की  दर  से  विकास  होने  की  सम्भावना  है  ।

 के  वृक्ष  लगानाਂ

 4853.  श्रो  मित्र  सेन  यादव  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  देश  भर  में  केवल  सफंदा  के  वृक्ष  बड़े  पैमाने  पर  लगाने  पर  जोर  दिया  जा  रहा

 क्या  सफेदा  के  वृक्ष  लगाने  के  कारण  भूमिगत  पानी  का  स्तर  नीचा  होता  जा  रहा
 4  नन्क

 यदि  तो  अन्य  फलदार  वृक्ष  और  इमारती  लकड़ी  के  वृक्ष  लगाने  पर  जोर  न  देने  का
 क्या  कारण  है  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा

 विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जी०  के०  :  और  भारत  सरकार  ने

 राज्यों  और  संघ  शासित  क्षेत्रों  को  एकल  कृषि  अर्थात्  विशेष  रूप  से  केवल  यूकलिप्टस  जैसी  प्रजातियों

 का  ही  वृक्षारोपण  न  करने  की  सलाह  दी  है  ।  इस  बात  पर  भी  विशेष  जोर  दिया  गया  है  कि  विशेष  रूप

 से  ऐसी  मिश्रित  प्रजातियों  के  वृक्षारोपण  को  लोकप्रिय  बनाया  जाए  जिनसे  लोगों  को  इंधन  की

 फल  व  इमारती  लकड़ी  की  आवश्यकताएं  पूरी  होती  हों  ।

 इस  बात  का  कोई  वैज्ञानिक  साक्ष्य  नहीं  है  कि  यूकलिप्टस  के  वक्षारोपण  के  कारण  देश  के

 विभिन्न  भागों  में  जल  के  स्तर  में  कमी  आ  रही  है  ।

 महाराष्ट्र  में  प्रति  व्यक्ति  आय

 ]

 4854.  श्री  हरि  शंकर  महाले  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  में  महाराष्ट्र  में  प्रति  व्यक्ति  आय  कितनी  थी

 क्या  इस  राज्य  में  प्रति  व्यक्ति  आय  अन्य  राज्यों  की  तुलना
 में  बढ़  रही  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  महाराष्ट्र  में  प्रति  व्यक्ति  आय  बढ़ाने  के  लिए
 गया  उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 87



 लिखित  उत्तर  16  1990

 प्रधान  भैंत्रो  विश्वेनाय  प्रताप  :  पांचवीं  पंचवेंर्थीये  योजना  की  संभांप्ति  (1978-

 19)  पर  महाराष्ट्र  का  चालू  कीमतों  पंर  प्रति  व्यक्ति  निवल  रांज्य  धरैलू  उत्पाद  1803  ₹०

 वर्ष  1978-79  तथा  1986-87  के  जिस  अंच्र्तन  वध  के  लिंए  बुलेसात्मक  लेकिन

 अनंतिम  अनुमान  उपलब्ध  हैं  उसके  अनुसार  महाराष्ट्र  के  प्रेत्ति  व्यक्ति  निवेश  राज्य  ध॑रेलू  उत्पाद  में

 1974  to  तक  बृद्धि  हुई  जो  हरियाणा  ओर  पंजाब  को  छोड़कर  अन्य  सभी  राज्यों  से  सम्बन्धित  वृद्धि
 की  अपेक्षा  ज्यादा  हैं  ।

 प्रश्न  नहीं

 नोहर-सिधमुख  परियोजना  को  मंजूरी

 ]

 4855.  क्रो  दौलत  राम  सारण  :  क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  थोजना  आयोग  ने  नोहर  सिधमुख  परियोजना  को  मंजूरी  दे  दी  यदि  तो

 तत्सम्बन्धी  तथ्यों  का  ब्यौरा  क्या

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 प्रधान  संत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  नहीं  ।

 चल  रही  झुख्य  ओर  मध्यम  सिंचाई  परियोजनाओं  से  सम्धश्धित  विपुन्न  छूटी  हुई
 बद्धता  को  देखते  हुए  राष्य  सरकार  से  बनुरोध  फिया  गया  है  कि  योजना  में  संसाधनों  की
 लब्धता  के  भीतर  ही  इन  परियोजनाओं  को  राज्य  द्वारा  दी  जाने  वाली  प्राथमिकता  की  सूचना  दी

 मध्य  प्रदेश  में  विश्वविद्यालयों  को  अमेदोन

 4856.  श्री  छविशम  अर्गंल  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  धताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  में  ऐसे  कौन-कौन  से  विश्वविद्यालय  हैं  जिन्हें  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग
 से  अनुदान  दिया  जा  रहा  है  और  उन्हें  कितना  अनुदान  दिया  जाता

 मध्य  प्रदेश  के  विश्वविद्यालयों  को  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  कितना  अन॒दान
 rod  जज  ~~]
 दिए  जाने  की  संभावना

 मध्य  प्रदेश  के  पिछड़े  क्षेत्रों  में  स्थित  उन  कूलेजों  के  नाम्म  क्ष्या-क्या  हैं  जिन्हें
 विद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  अनुदान  दिया  जा  रहा  है  अथवा  दिए  जाने  की  सम्भावना  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  सानथ  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 घिभाग  में  राज्य  मंत्रो  एम०  जी०  के०  :  और  (a)  सातंवीं  वंर्धबर्धोय  योजना  के
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 दौरान  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  मध्य/बत्रदेश  के  विश्वविद्यालयों  को  आबंटित  और  जारी  किए
 गए  अनुदान  सम्बन्धी  ब्यौरे  इस  प्रकार  हैं  :

 लाखों

 क्रम  विश्वविद्यालय  पंचवर्षीय  योजना  मुक्त  भगुकन

 संख्या  के  लिए  कुल-अयबंटन

 1.  अवधेश  प्रताप  सिंह  140:28  118.61
 रीवा

 2.  बरकतउल्ला  184.98  4.98  123.97

 भोपाल

 3.  देवी  अहिल्या  163.30  122.8

 इन्दौर

 4...  इल्दिरा  कला  खेरागढ़  98.15  29.25

 5.  रविशंकर  रायपुर  131:25  93.00

 6.  गुरू  घासी  दास  50.00  16.00

 विलासपुर

 7.  एस०  एस०  गौर  193.45  135.49
 सागर

 8.  जीवाजी  जीवाजी  :147:75  99.68

 9.  रानी  दुर्गावती  190.32  11.4.20

 जबलपुर

 10.  विक्रम  उज्जन  180.50  -96.46

 और  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  निर्धारित  नियमों  के  अनुसार  मध्य  प्रदेश
 में  शैक्षिक  दृष्टि  छे  पिछड़े  13  जिले  हैं  ।  इन  जिलों  में  22  कालेज  विश्वविद्यालय  अधिनियम  की  धारा

 तहत  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  से  सहायता  पान्न  योजना  के  दौरान

 विज्ञालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  इन  कालेजों  को  दिए  गए  अनुदान  के  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए
 हैं  ।
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 जज  पभनभपपभपभप::थभाणशण/७"  आिभलजजभभ“तभत“जभभ“भ:क््भपप"भ  5
 विवरण

 क्रम  जिले  कालेज  का  नाम  दिया  गया

 सं०  अनुदान

 1.  बस्तर  1.  राजकीय  डिग्री  जगदलपुर  3,35,613

 2.  राजकीय  पी०  जी०  कनकर  4,80,000

 2.  बेतूल  3.  जे०एच०  राजकीय  डिग्री  बेतूल  5,23,000

 3.  देवास  4.  राजकीय  के०  पी०  देवास  1,20,000

 4.  धार  5.  राजकीय  धार  6,42,000

 5.  झाबुआ  6.  राजकीय  झाबुआ  2,51,178

 7.  राजकीय  अलीराजपुर  60,000

 6.  मंडला  8.  रानी  दुर्गावती  राजकीय  मंडला  2,32,300

 7.  पन्ना  9.  छत्रशाल  राजकीय  पन्ना  9,761

 8.  रायसेन  10.  राजकीय  बरेली  1,87,440

 11.  राजकीय  रायसेन  2,41,610
 9.  राजगढ़  12.  राजकीय  बाइआओरा  डिग्री  1,00,000

 बाइओरा

 13.  राजकीय  नरसिहगढ़  60,000
 14,  राजकीय  राजगढ़  4,32,520

 10.  सरग्रुजा  15.  एच०  सी०  गृह  विज्ञान  3,05,420
 अम्बिकापुर

 16.  राजकीय  डिग्री  अम्बिकापुर  3,95,780
 11.  सीहोर  17.  राजकीय  सीहोर  4,37,910
 12.  सिधी  18.  एस०  जी०  एस०  सिधी  4,02,500
 13.  पश्चिम  19.  राजकीय  बारवानी  6,06,450

 निमार  20.  राजकीय  खरगोन  8,70,000
 21.  राजकीय  सेन्धवा  1,95,280
 22.  जे०  एन ०  राजकीय  बरवाह  1,11,031

 74,99,763
 नऊजजज--_______+______+_्ेा््/टश्झखहट््झ)
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 देश  में  भूतपुर्व  सेनिक

 ]

 4857.  श्री  अरविन्द  नेताम  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  भूतपूर्व  सैनिकों  राज्य-वार  संख्या  कितनी

 क्या  सरकार  का  भूतपूर्व  सेनिकों  के  विषय  को  संविधान  की  समवर्ती  सूची  में  शामिल
 करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 ल्वा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राजा  :  राज्यों/संघ  शासित  प्रदेशों  से  प्राप्त
 आकलनों  के  अनुसार  1-1-1988  को  देश  में  43.62  लाख  भूतपूर्व  सैनिक  राज्य-वार  ब्यौरे
 संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 विवरण

 1-1-1987  87  को  देश  में  भूतपूर्व  संनिकों  का  राज्य-वार  ध्योरा

 क्रम  सं०  राज्य/संघ  शासित  प्रदेश  संख्या

 ]  2  3

 1.  आंन्ध्र  प्रदेश  3.00

 2.  असम  0.70

 3.  बिहार  2.22

 4.  गुजरात  0.12

 5.  हरियाणा  2.18

 6.  हिमाचल  प्रदेश  0.93

 7.  जम्मू  और  कश्मीर  1.04

 8.  कर्नाटक  0.55

 9.  केरल  3.20

 10.  मध्य  प्रदेश  1.00

 11.  महाराष्ट्र  3.96
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 1  2  3

 12.  मणिपुर

 13.  मेघालय  0.06

 14.  नागालैंड  0.03

 15.  उड़ीसा  0.24

 16.  पंजाब  48]:

 17.  राजस्थान  2.72

 18.  सिक्किम  0.085

 19.  तमिलनाडु  6.69

 20.  त्रिपुरा  0.08

 21.  उत्तर  प्रदेश

 22.  पश्चिम  बंगाल  0.40

 23.  अरुणाचल  प्रदेश  0.001

 24.  गोवा  0.01

 25.  मिजोरम  0.10

 शासित  प्रदेश

 1.  अंडमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  0.004

 2.  चण्डीगढ़  0:12

 3.  दिल्ली  0.60

 4.  पांडिचेरी  0.01

 कुल  43.62

 केरल  में  केन्द्रीय  विद्यालय  खोलना

 4859.  श्री  रसेश  चेन्नीथाला  :  क्या  भ्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  में  तेल्लीचेरी  में  केन्द्रीय  विद्यालय  खोलने  का  कोई  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 बिज्ञान  ओर  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  सानव  संसाधन  विकास  संत्रालय  में  शिक्षा
 विभाभसें  राज्य  मंत्री  एम०  जो०  के०  :  और  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  को  केरल

 सरकार  में  तेल्लीचेरी  के  समीप  पल्लयड़  में  केन्द्रीय  विद्यालय  खोलने  का  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ
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 देश  में  बष  1990-91  के  दौरान  खोले  जाने  वाले  नए  केन्द्रीय  विद्यालयों  की  संखथा  और
 स्थानों  के  सम्बन्ध  में  अभी  तक  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 राष्ट्रीय  संस्कृति  नोति

 4860.  श्री  कल्पनाथ

 श्री  एडुआर्डों  फ़लोरो  :

 क्या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  एक  राष्ट्रीय  संस्क्षतिं  नीति  बमाने  का  विचार  और

 यदि  तो  इस  योजना  का  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इसे  कब  तक  कार्यान्वित  किया  जाएगा  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 बिभाग  में  राज्य  मंत्रों  एम०  जो०  के०  :  और  सरकार  राष्ट्रीय  संस्कृति  नीति
 के  निर्माण  पर  विचार  कर  रही  है  ।  अभी  तक  कोई  समय-सींमा  निर्धारित  नहीं  की  गई  हैं  ।

 सविस  एसोलिएशनों  को  मान्यता  देने  सम्बन्धी  नियमों  में  संशोधन

 4861.  श्री  राम  स्प्मर  :  क्या  प्रछ्मन  मंत्री  यह  बताने  ऋृषा  करेंगे  कि  :

 क्या  सविस  एसोसिएशनों  को  मान्यता  देने  सम्बन्धी  निग्रमों  में  संशोधन  किया  गया

 (a).  यदि  तो  कया  इन्हें  किया  गया

 यादि  तो'इममें  संशोधन  में  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण

 क्याਂ  मान्यता  देने  सस्कधी  नियभों  के  क्नि  ही  नई  सविसः  एंल्रोसिएश्नों  को  मान्यता
 प्रदान  की  जा  रही  और

 ()  यदि  तो  ऐसी  माम्यता  प्राप्त  करने  कीः  प्रक्रिम

 प्रधान  संत्री  थिश्वमाण  प्रताप  :  नहीं  ।

 क्योंकि  कतिपय  मामलों  काਂ  व्यापक  प्रभाव  होता  है  इसलिए  सरकार  कोई  अन्तिम  निर्णय

 नहीं  ले  पा  रही  है  ।

 और  (&)  मान्यता  देने  सम्बन्धी  नए  नियमों  को  अन्तिम  रूप  देने  तक  अब  किसी  भी  नई
 एसोसिएशन  को  मान्यता  नहीं  दी  जा  रही  है  ।

 धघ्यनि  प्रदूषण

 4862.  श्रों  राम  लाल  राहौ  :
 क्या  भ्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  द्वारा  ध्वनि  प्रदूषण  पर  नियंत्रण  रखने  हेतु  कोई  उपाय  जा
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जो०  के०  :  हां  ।

 ध्वनि  प्रदूषण  को  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा  उठाए  गए  मुख्य  कदम  इस  प्रकार  हैं  :--

 (1)  विभिन्न  क्षेत्रों  के लिए  ध्वनि  के  सम्बन्ध  में  पर्यावरण  1986
 के  तहत  मानक  अधिसूचित  किए  गए

 (2)  संवेदनशील  क्षेत्रों  में  शान्त  अंचलों  की  घोषणा  ।

 (3)  लाउड-स्पीकरों  के  उपयोग  को  नियन्त्रित  करना  ।

 (4)  वाहनों  में  तेज  और  विद्युत  हार्नों  के  उपयोग  पर  प्रतिबन्ध  अधिसूचित  कर  दिया
 गया  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  द्वारा  रिक्त  पदों  का  विज्ञापन

 48  63.  डा०  लक्ष्मीनारायण  पाण्डेय  :  क्या  प्रधान  मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  द्वारा  प्रत्येक  सत्र  के  दौरान  विभिन्न  वर्गों  के
 अध्यापकों  के  रिक्त  पदों  को  सीधी  भर्ती  द्वारा  भरने  हेतु  रिक्तियों  का  विज्ञापन  दिया  जाता  और

 यदि  तो  इस  सत्र  में  रिक्तियों  का  विज्ञापन  न  देने  के  क्या  कारण

 बिज्ञान  ओर  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जो०  के०  :  हां  ।

 इस  सत्र  के  लिए  (1-5-89  से  30-4-90  वि।भन्न  श्रेणियों  की  सीधी  भर्ती  के
 जहां  भी  ऐसी  नियुक्तियां  की  जानी  सभी  औपचारिकताएं  पूरी  कर  ली  हैँ  ।

 खेल  नीति  में  परिवर्तन

 4864.  श्री  संतोष  कुमार  गंगवार  :  क्या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कि
 क्या  सरकार  का  लाहौर  में  हुए  विश्व  कप  हाकी  टूर्नामेंट  भारत  के  खराब  प्रदर्शन  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  खेल  नीति  में  कोई  परिवर्तन  करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या
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 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जी०  के  ०  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सरकारो  क्षेत्र  के  इलेक्ट्रॉनिक  एककों  में  पूंजोनिवेश

 ]

 4865.  श्री  के०  एस०  राव  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  देश  में  इलेक्ट्रॉनिक  विभाग  के  अन्तगंत  सरकारी  क्षेत्र  के
 निक  एककों  में  कितना  पूंजीनिवेश  किया

 क्या  निर्यात  में  इन  सरकारी  क्षेत्र  के  एककों  का  हिस्सा  गँर-सरकारी  क्षेत्र  के  इलेक्ट्रॉनिक
 एककों  की  तुलना  में  कम

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  दोनों  क्षेत्रों  का  निर्यात  प्रतिशत  कितता  था  और

 उन्होंने  वर्षवार  कितना  पूंजीनिवेश  किया  तथा  कितना  निर्यात  और

 सरकारी  क्षेत्र  के  एककों  द्वारा  इलेक्ट्रॉनिक  सामान  का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम
 उठाने  का  विचार  है  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिफो  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  मानव  संसाधन  विकास  संत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जी०  के०  :  इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  के  प्रशासनिक
 नियंत्रण  के  अन्तगंत  आने  वाले  सावंजनिक  क्षेत्र  के  तीन  उपक्रमों  अर्थात्  सी०  एम०  सी०

 इलेक्ट्रॉनिक्स  ट्रेड  एण्ड  टेक्नोलौजी  डेवलपमेंट  कारपोरेशन  लिमिटेड  टी०  एण्ड  और
 कण्डक्टर  काम्प्लेक्स  लिमिटेड  सी०  में  पिछले  3  वर्षों  के  दौरान  किया  गया  पूंजीनिवेश

 तथा  साम्यापूंजी  दोनों  को  नीचे  दिए  अनुसार  है  :--

 वर्ष  सी०  एम०  सी०  लि०  ई०  टी०  एण्ड  टी०  एस०  सी०  एल०

 1987-88  7-8  8  5.49  2.00  4.22

 1988-89  1.25  ण्ग्ा  7.02

 1989-90  1.75  2.75  1.50

 ;
 और  सार्वजनिक  क्षेत्र  तथा  निजी  क्षेत्र

 की
 इकाइयों  इलैक्ट्रॉनिकी  विभाग  के

 अन्तर्गत  आने  वाली  इकाइयां  शामिल  द्वारा  पिछले  3  वर्षों  के  दौरान  किया  गया  इलेक्ट्रॉनिक  वस्तुओं
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 व्का  खकुल  पिर्याति  नीचे  अनुसार  है  :---

 वर्ष  सावंजनिक  क्षेत्र  प्रतिशत  अंश  निजी  क्षेत्र  प्रतिशत  अंश

 1987  6.1  2.0  305.9  98.0

 1988  11.3  2.4  463.7  97.6

 1989  14.5  1.9  760.5  98.1

 सम्बंजनिक  क्षेत्र  किया  गया  पूंजीनिवेश  मुख्यतः  प्रतिरक्षा/सामरिक  महत्व  की  आवश्यकताओं
 को  पूरा  आयात  प्रतिस्थापन  और  साथ  ही  निर्यात  के  लिए  है  |  निर्यात  के  लिए  किए  गए  वर्षवार

 पूंजीनिवेश  के  आंकड़े  अलग  से  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 इलेक्ट्रॉनिक  वस्तुओं  के  निर्यात  के  लिए  सावंजनिक  तथा  निजी  दोनों  ही  क्षेत्रों  की  इकाइयों
 को  निम्नलिखित  प्रोत्साहन  दिए  जाते  हैं  :--

 पयेन््त  निःशुल्क-मुल्य  के  12  प्रतिशत  की  दर  से  नकद  प्रतिधूति

 ---20  प्रतिशत  की  दर  से  प्रतिपूर्ति  लाइसेंस  ।

 वस्तुओं  के  निर्यात  पर  प्रतिपूर्ति  लाइसेंस  2  प्रतिशत  की  सीमा  तक  संघटक

 पुर्जों  से  युक्त  भुद्रित  परिपथ  बोर्डों  सी०  के  आयात  की  अनुमति  प्रदान  की

 जातीन्हे  ।

 वस्तुओं  के  लिए  सर्वउद्योग  की  शुल्क  प्रति  अदायगी  की  दरें  नियत'की

 --पूर्णत:संधोजित/अर्घ॑  संयोजित  चस्तुओं  के  निर्यात  के  मामले  उद्योग  द्वारा-निर्धारित

 छुल्क  प्रति  अदायगी  की  दरों  की  अनुमति:प्रदान  की  गई  हे  ।

 असम  के  स्कलों  में  भर्तो

 4866.  श्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  असम  में  विद्याथथियों  से कोई  ऐसी  शिकायत  मिली  है  कि  हिन्दी  और
 बंगाली  पढ़ने  के  इच्छुक  छात्रों  को  असम  में  स्कूलों  में  भर्ती  नहीं  किया  जा  रहा

 यदि  तो  क्या  इस  बारे  में  राज्य  सरकार  से  बातचीत  की  गई  और

 यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोश्ोणिक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 में  रहकय  संतों  एम०  जो०  के०  :  नहीं  ।

 '  हौरਂ  प्रश्न  सहीं  उठते  ।

 96



 26  1912  लिखित  उत्तर

 लड़कियों  को  शिक्षा  देने  के  उपाय

 4867.  श्री  पो०  एम०  सईद  :  कया  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  में  लड़कियों  में  शिक्षा  को  बढ़ावा  देने  के  बारे  में  कोई  योजना  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिको  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  मंत्री  एसम०  जो०  के०  :  और  दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  भेजी  गई

 सूचना  के  अनुसार  लड़कियों  की  शिक्षा  को  बढ़ावा  देने  क ेलिए  यह  निम्नलिखित  कार्यक्रम  चला  रहा  है  :--

 राष्ट्रीय  फोस्टर  अभिभावन  योजना  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  छात्राओं  के  लिए  नि:शुल्क  परिवहन  सुविधाएं  ।

 निःशुल्क  वर्दियों  की  आपूर्ति  ।

 6-11  वर्ष  की  आयु  वर्ग  की  लड़कियों  के  लिए  निःशुल्क  पाठ्यक्रम  पुस्तकें  मुहैय्या

 आधथिक  रूप  से  जरूरतमन्द  छात्राओं  के  लिए  छात्रवृत्तियां  ।

 उपरोक्त  के  अलावा  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  से  सम्बन्धित  लड़कियां  योग्यता

 छात्रवृत्तियों  की  उपचारात्मक  शिक्षण  तथा  प्रतिभाशाली  छात्रों  के  लिए  विशिष्ट  शिक्षण

 सुविधाओं  सहित  शिक्षण  सुविधाएं  प्राप्त  कर  रही  हैं  ।

 राष्ट्रीय  भोतिक  तथा  सागर  विज्ञान  प्रयोगशाला  के  लिए  भवन  का  निर्माण

 4868.  प्रो०  के०  बो०  थामस  :  क्या  प्रधान  मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  भोतिक  तथा  सागर  विज्ञान  कोचीन  के  लिए  भवन  का
 '

 कायं  पूरा  हो  गया

 यदि  तो  इस  परियोजना  पर  कुल  कितनी  लागत  आई  और

 राष्ट्रीय  भौतिक  तथा  सागर  विज्ञान  प्रयोगशाला  को  नए  भवन  में  कब  तक  लाया  जाएगा  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  राजा  :  नहीं  ।

 अनुमानित  लागत  7:5.91  लाख  रुपए  है  ।

 कोचीन  स्थित  नौसेना  भौतिकी  तथा  समुद्र-विज्ञान  प्रयोगशाला  को  चाल  वित्तीय  ब्ष  के

 दौरान  क्रमिक  रूप  से  नए  भवन  में  स्थानान्तरित  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 मद्योगिक  परिसरों  में  बृक्षारोफ्ण

 4869,  ब्रेंकटेश  काबडे  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  इस  महत्वपूर्ण  का  को  बढ़ांवा  देने  के  विचार  से  व्यक्तियों  को  पारितोषिक  देने  का
 कोई  प्रस्ताव  और

 यरि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथः  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिका

 विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जो०  के०  :  और  उद्योग  और  वाणिज्यिक  परिसरों

 में  वक्षारोपण  करने  का  दायित्व  सम्बन्धित  पक्षों  का  है  ।

 और  बनीकरण  और  बक्षा सेपण  के  क्षेत्र  में  उत्कृष्ट  वोगदान  को  मान्यता  प्रदान  करने
 के  लिए  इन्दिरा  प्रियदर्शिनी  वृक्षमित्र  पुरस्कार  तथा  इन्दिरा  गांधी  पर्यावरण  पुरस्कार  रखे  गए  हैं  ।

 कर्नाठक  में  पर्वांचरण  सम्बन्धी  समस्या

 4870.  श्रीमती  बासव  राजेश्वरो  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कर्नाटक  राज्य  के  कुछ  औद्योगिक  क्षेत्रों  में  गम्भीर  पर्यावरणीय  समस्या  पंदा  हो  गई

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  राज्य  सरकार  को  क्या  सुझाव  दिए  गए
 और

 इन  सुझावों  के  कार्याल्वयन  हेतु  किए  जाने  वाले  उपायों  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जो०  कें०  :  हां  ।  बगलौर  कें  निकट  दोड्डाबल्लारपुर
 औद्योगिक  क्षेत्र  में  एस्पिरिन  बनाने  वाली  यूमिट  के  औद्योगिक  बहिस्राव  को  विसजित  किए  जाने  के  कारण
 वहां  जल  प्रदूषण  की  समस्या

 और  केन्द्र  सरकार  ने  राज्य  सरकार  को  पर्मावरण  1986  की
 घारा  5  के  तहत  यूनिट  को  बन्द  करने  के  लिए  कायंवाही  करने  की  सलाह  दी  थी  ।

 स्वीक्षति  के  लिए  फर्काठक  को  जिचाराधोम  पोजनाएं

 4871.  श्रीमती  बासव  राजेश्वरी  :  क्या  प्रधान  भंत्री  बह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कर्नाटक  सरकार  द्वारा  योजना  आयोग  की  स्वीकृति  हेतु  प्रस्तुत  की  गई  योजनाओं  का
 ब्यौरा  कया

 क्या  योजना  आयोग  ने  इर्न  योजनाओं  को  के  दी  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा
 क्या  न

 98



 26  1912  लिखित  उत्तरे

 कंदि  तो  इसके  क्या  कास्ण  और

 इन  परियोजनाओं  को  कब  कक्क  मंजूरी  दे  दिए  जाने  का  विद्यर  है  ?
 ‘wart  अधान  प्रंजो  विश्वनाथ  अस्ाम  से  कंनॉटक  सरकार  की  वोजनों  आयोग

 द्वारा  अनुमोदित  लम्बित  पड़ी  स्कीमों  से  सम्बन्धित  स्क्षिति  निम्नानुसार  है  :

 एकीकृत  ग्रामीण  जल  अउ्कृति  और  पकन्रिर्मीय  सकलछ्ता  परियोजना  के  सम्बन्ध  में  विश्व
 बक  सहायता  के  लिए  वित्त  पोषण  के  दृष्टिकोण  से  मंजूरी  हेतु  एक  परियोजना  की  रूपरेखा  योजना  आयोग
 को  प्राप्त  हुई  परियोजना  में  दक्षिण  बेलगाम  और
 बर्गा  जिले  शामिल  हैं  ।  परियोज़न्य  की  अनुमानित्र  ब्रायत  96  करोड़  ४०  है  ।  फरियोजना  फ्री  रूपरेखा
 को  वित्त  पोषण  की  दृष्टि  से  सिद्धान्त  रूप  में  दिनांक  12-6-1989  को  कुछ  शर्तों  के  अधीन  मंजूरी  दी
 गई  थी  ।

 (2)  घिथुत  से  सस्वम्धित  कर्माटक  की  निम्नलिबित  स्कीमों  को  1985  से  ही  योजना  आयोग  ने

 मंज्री  दे  दी  है  ।

 क्र्म  स्कीम  का  नाम  अनुमानित  क्षमता  में  अनुमोदन  की
 सं०  '

 २०)  वृद्धि  लारीख

 )  &

 1.  जामाख॒॒ण्ड्री  ओर  इण्डी  में  50.81  77.76  4/2/87
 डी०  जी०  सेटों  का  स्थापन

 (77.76

 2.  शरावथी  टेलरेस  एच०  ई०  पी०  160.59  240.00  6/5/87
 (4  ><  60

 3.  रायचुर  टी०  पी०  पी०  चौथी  इकाई  225.10  :210.00  14/8/87
 (1  »  210  मेगावाट )

 4.  बंगलोर  में  डी०  जी०  प्लांट  122.03  120.00  29/12/88
 (120  मेगावाट  )

 5.  कूल्दादत  एच०  ई०  स्कीम  15.08  12.00  10/4/90
 (2  ><  6  मेगावाट )

 6.  पक्का  साईट  बेंक  कैनाल  Tac  ई०  पी०  6.90  6.00  10/4/90
 अतिरिक्त  इकाई

 (3  ><  6

 कर्नाटक  की  बिजली  पैदा  करने  की  कोई  योजना  आयोग  में  अनुमोदन  के  लिए  लम्बित

 नहीं  पड़ी
 ॥
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 (3)  अपर  कृष्णा  परियोजना  के  1207.82  करोड़  रु०  की  राशि  के  संशोधित  अनुमान
 योजना  आयोग  के  अनुमोदनाथ  प्रस्तुत  किया  गया  उक्त  स्कीम  की  योजना  आयोग  में  जांच  करायी
 जा  रही  संसाधनों  की  उपलब्धता  ओर  राज्य  में  चल  रही  सिंचाई  परियोजनाओं  के  कारण  जो  आठवीं
 योजना  के  लिए  छूट  दी  गई  है  प्रतिबद्ध  दायित्व  को  दृष्टिगत  रखते  हुए  राज्य  सरकार  द्वारा  इस  स्कीम
 को  दी  गई  प्राथमिकताओं  के  आधार  पर  इसकी  मंजूरी  निर्भर  करेगी  ।

 दिल्ली  में  सहायता  प्राप्त  स्कूल

 4872.  भरी  यादवेन्द्र  दस  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  में  सहायता  प्राप्त  स्कूलों  की  संख्या  कितनी

 इन  स्कूलों  में  अध्यापकों  और  अन्य  कर्मचारियों  के  लिए  कितने  पद  मंजूर  किए  गए

 गत  तीन-चार  वर्षों  के  दौरान  इन  स्कूलों  में  कितने-कितने  पद  रिक्त  पड़े

 इन  पदों  को  न  भरने  के  क्या  कारण  और

 इन  पदों  को  तुरन्त  भरने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जो०  के०  :  से  दिल्ली  दिल्ली  नगर  निगम
 और  दिल्ली  छावनी  बोर्ड  के  अधीन  सहायता  प्राप्त  स्कूलों  के  सम्बन्ध  में  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और
 उसे  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  ।  नई  दिल्ली  नगर  पालिका  के  अधीन  सहायता  प्राप्त  स्कूलों  से
 सम्बन्धित  उपलब्ध  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 विवरण

 नई  दिल्लो  नगर  पालिका  के  अन्तगगंत

 सहायता  प्राप्त  संस्वीकृत  पद

 स्कूल  का  नाम  ——_—___——

 शिक्षक  अन्य

 1.  आर०  एम०  आये  कन्या  |  3

 प्राथमिक  स्कूब  नं०  1

 2.  आर०  एम०  आये  कन्या  11  1
 प्राथमिक  स्कूल  नं  ०  2

 3.  खालसा  बाल  7  2
 प्राथमिक  स्कूल

 4.  निर्मल  प्राथमिक  स्कूल  5  3

 रिक्त  पद

 कुछ  नहीं

 कुछ  नहीं

 कुछ  नहीं

 कुछ  नहीं
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 पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  लिए  विशेष  कार्यक्रम

 4873.  श्री  राम  सजोवन  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  योजना  आयोग  ने  उत्तर  प्रदेश  सरकार  के  साथ  वर्ष  1990-91  के  लिए  राज्य  की
 योजना  पर  विचार-विमर्श  करते  समय  राज्य  में  क्षेत्रीय  असन्तुलन  को  दूर  करने  के  उद्दृ  श्य  से  राज्य  के

 बुन्देलखण्ड  और  पूर्वी  क्षेत्र  क ेलिए  एक  विशेष  कार्यक्रम  तैयार  करने  का  सुझाव  दिया  गया  यदि
 तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 कया  राज्य  सरकार  ने  उत्तर  प्रदेश  के  बुन्देलखण्ड  और  पूर्वी  क्षेत्र  क ेविकास  हेतु  कोई  विशेष
 योजना  भेजी  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 प्रधान  मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  हां  ।

 और  कोई  विशेष  स्कीम  प्रस्तुत  नहीं  की  गई  ।  तथापि  उत्तर  प्रदेश  के  मुख्य  मन्त्रो  से
 योजना  आयोग  को  सम्बोधित  तारीख  23-2-1990  का  एक  पत्र  प्राप्त  हुआ  जिसमें  कहा

 गया  है  कि  :

 (1)  वर्ष  1990-91  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  को  वार्षिक  योजना  को  अन्तिम  रूप  देते  समय  यह
 बात  सामने  आई  कि  बुन्देलखण्ड  प्रदेश  के  विकास  पर  सही  प्रकार  से  तेजी  लाने  के  उद्देश्य  से  यह  वांछनीय

 होगा  कि  योजना  आयोग  के  तत्वाधान  में  एक  कायंदल  गठित  किया  जाए  जिसमें  राज्य  सरकार  की  सक्रिय

 सहभागिता  रहे  ।

 (2)  बुन्देलखण्ड  प्रदेश  के  अर्थात्  जालौन  बांदा
 और  ललितपुर  जो  कि  विन्ध्य  पहाड़ियों  में  स्थित  भूमि  पथरीली  और  ऊसर  पीने  और

 सिंचाई  के  पानी  की  उपलब्धता  कम  गर्मियों  में  यह  समस्या  बढ़  जाती  पानी  की  कमी  की  वजह
 से  एक  ओर  कृषि  उत्पादन  कम  हो  जाता  है  तो  दूसरी  ओर  रोजगार  की  सम्भावनाएं  क्षीण  हो
 जाती  हैं  ।

 (3)  इस  प्रदेश  में  कोई  बड़ा  उद्योग  स्थापित  नहीं  है  ।  इस  क्षेत्र  में  कुटोर  और  ग्राम  उद्योगों  जैसे

 हस्त  निर्मित  हथकरघे  आदि  की  अच्छी  सम्भावनाएं  हैं  ।

 (4)  का्यंदल  की  सिफारिशें  और  सुझावों  के  कार्यान्वयन  से  इस  प्रदेश  की  कठिनाइयों  को  हल
 करने  में  काफी  मदद  मिलेगी  ।

 रामायण  सम्मेलन

 ]
 4874.  थओ  पी०  पेंचालंया  :  क्या  प्रधान  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  रामायण  के  बारे  में  एक  सम्मेलन  आयोजित  करने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?
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 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  बंब्ालव  नें  राज्य  मंत्री  तथा  मामथ्  संखाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा

 विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जी०  के०  :  सरकार  का  रामायण  पर  सेमिनार  आयोजित
 करने  का  अभी  कोई  विचार  नहीं

 प्रश्म  नहीं  उठता  ।

 4.  बज
 हिमाचल  भ्रद्देश  में  समिक  छावनी  के  लिए  शर्बेक्षण

 |

 4875.  श्री  महेश्वर  सिह  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हिमाचल  प्रदेश  के  कुल्लू  जिले  के  आवी  उप-भण्डल  के  श्रवेरी  मांव  में  सैनिक  छावनी
 बनाने  के  लिए  कुछ  वर्ष  पहले  एक  सर्वेक्षण  किया  गया

 यदि  तो  इस  उद्देश्य  हेतु  कितने  एकड़  भूमि  की  आवश्यकता  और

 यह  प्रस्ताव  इस  समय  किस  स्तर  पर  विद्या  राधीन  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राजा  :

 लगभग  300  एकड़  ।

 प्रस्ताव  प्रारम्भिक  स्थिति  में  है  ।

 अंग्रेजी  माध्यम  में  स्कूल

 |
 4876.  श्री  ए०  के०  राय  :  क्या  प्रधान  मन्नो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्धा  संस्कृति  वाले  बेसिक  स्क्रूल  समाप्त  होते  जा  रहे  हैं  और  संस्कृति  बाले
 अंग्रेजी  माध्यम  के  स्कूल  सम्पूर्ण  देश  में  बढ़ते  जा  रहे  यदि  हां  तो  तत्सम्बन्धी  पूरा  ब्यौरा  क्या
 और

 क्या  इसके  परिणामस्वरूप  विदेशी  संस्कृति  स  प्रभावित  एक  विशिष्ट  वर्ग  का  विकास  हो
 रहा  बदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एम०  जी०  के०  :  ओर  (G)  वर्धा  योजना  के  एक  भाग  के  रूप
 में  स्थापित  बेसिक  स्कूलों  के  सम्बन्ध  में  कोई  विशिष्ट  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  यह  सच  है  कि
 ऐसे  स्कूल  वित्तीय  तथा  अन्य  कठिनाइयों  का  सामना  कर  रहे  हैं  ।

 जो  स्कूल  अंग्रेजी  माध्यम  से  शिक्षा  देने  का  दावा  करते  हाल  ही  के  वर्षो  में  देश  भर  में  बड़ी
 संख्या  में  स्थाप्नित  हुए  हैं  ।

 राष्ट्रीय  शिक्षा  1986  में  गांधीवादी  बेसिक  शिक्षा के  कार्य्रम्तों  तथा  संस्थाओं  को  सहायता

 102



 26  1912  लिखित  उस्तर

 प्रदान  करने  को  परिकल्पना  की  गई है  ।  क्थावि  हमारी  शिक्षा  पछ्धति  में  अनेक  रूपों  में  विशिष्ट  व  वाद
 की  झलक  मिलती  है  ।  सरकार ने  राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  की  समीक्षा  करने  का  निर्णय  लिया

 सेडक  आयुध  फंक्टरोी  के  लिए  भूमि  देने  वाले  लोगों  को  रोजमार

 4877.  एम०  बस्गा  रेडडोी  7  क्या  प्रधान  झत्री  यह  बत्तने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  :

 क्या  रक्षा  आयुध  मेडक  के  प्रबन्ध  मण्डल  ने  उन  परिवारों  के  कम॑  से  कम  एक
 व्यक्ति  को  रोजमार  देने  क्यः  आश्वासन  दिया  था  जिनकी  कुंथि  भूमि  इस  फैक्टरी  के  लिए  अधिगृहीत  कर
 ली  गई

 यवि  लो  कक  उकी  आश्वासन  को  इस  बीच  पूरा  किया  भेया  भौर  -

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 रक्षा  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राजा  मेढ़क  स्थित  आयुध  निर्माणी  के
 प्रबन्धकों  और  मेढ़क  जिले  कै  अंधिकारियों  के  बीच  20-5-1982  2  को  हुई  बँठक  में  इस  बात  पर  सहमति
 हुई  थी  कि  अधिगृहीत  भूमि  से  विस्थापित  किए  गए  प्रत्येक  परिवार  के  एक  सदस्य  को  रोजगार  देने  में
 प्राथमिकता  देने  हेतु  मेढ़क  जिले  के  अधिकारियों  के  अनुरोध  पर  विचाईं  किया  जाए  +

 उपर्यक्त  सहभति  के  अनुसार  अब  तक  उक्श  श्रेणी  के  298  व्यक्तियों  को  रोंजमर  दिया  जा

 चुका  है  ।

 उपर्युक्त  श्रेणी  में  आगें  और  भर्ती  उत्पादन  के  भावी  योग्य  और  कुशंल  व्यक्तियों  की
 उपलब्धता  तथा  विस्थापित  व्यक्तियों  की  आयु  पर  निर्भर  करती  है  ।

 भारक्षोद  खेल  प्र्धक्व रण  में  लिपिकों  ओर  चढुथं  औओणो  के
 कर्मचारियों  को  नियमित  करना

 ]
 4878.  श्री  शंकरसिह  वंयां  प्रधान  मैंक्री  यह  बंताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भॉरितोंव  खेल  फ्रेधिकरण  के  कार्यसिय  में  पिछले  45  वर्थी  से  कई  लिंपिक  ओर  चतुर्थ
 श्रेणी  के  कमंचारी  तदर्थ  आधार  पर  काय॑  कर  रहें  और

 याद  तो  उतेकी  संख्या  कितनी  है  और  उन्हें  कब  तंक  नियमित  किए  जाने  की
 सम्भावना  हैं  ?

 विज्ञान  ओर  श्रोशोफिको  भंधालय  राज्य  मंजो  तथा  मानव  संसाधन  चिकास  भंडालक  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  भत्रो  छल  जो०  के०  :  हां  ।

 भारतीय  खेल  प्रशधिक्र रण  के  कार्यालय  में  तद्थ  पर  इस  समय  32  निम्न  श्रेणी
 लिपिक  और  79  चतुर्थ  श्रेणी  कमंचारी  कार्य  कर  रहे  नियमित  रिक्तियां  होने  या  अधिक  पद  सुणित
 होने  पर  उनको  नियंभितं  केरने  के  मामले  परं  बिंचार  किया
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 अंशकालिक  आधार  पर  नियुक्ति

 ]
 4879.  थ्रो  हेत  राम  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकारी  सेवाओं  में  ग  और  घ  श्रेणी  के  पदों  पर  अंशकालिक  आधार  पर  किसी
 कमंचारी  की  नियुक्ति  नहीं  की

 यदि  तो  किन  श्रेणियों/पदों  पर  कर्मचारियों  की  अंशकालिक  आधार  पर  नियुक्ति  की
 जाती

 क्या  सफाई  कमंचारियों  की  सरकारी  विभागों/सरकारी  उपक्रमों  में  अंशकालिक  आधार  पर

 नियुक्ति  की  जाती

 क्या  सरकारी  विभागों/सरकारी  उपक्रमों  में  अंशकालिक  आधार  पर  नियुक्त  किए  गए
 सफाई  कमंचारियों  पर  अपने  शेष  कार्य  घण्टों  के  दौरान  अन्यत्र  कार्य  करने  पर  प्रतिबन्ध  लगाया  जाता
 और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 प्रधान  मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  और  सरकारी  सेवा  में  समूह  ग
 अथवा  घ  के  पदों  में  अंशकालिक  आधार  पर  कर्मचारियों  की  नियुक्ति  करने  के  लिए  कोई  आदेश  जारी

 नहीं  किए  गए  हैं  ।  तथापि  कुछ  मन्त्रालयों  में  कतिपय  विशेष  कार्यों  क ेलिए  अंशकालिक  कमंचारियों  को

 नियुक्त  किया  जाता  कार्यात्मक  आवश्यकताओं  के  कारण  कुछ  विशेष  मन््त्रालयों  में  यह
 व्यवस्था  चल  रही  है  ।

 से  डाक  विभाग  जंसे  कुछ  मन्त्रालयों  तथा  विभागों  में  अंशकालिक  आधार  पर  सृजित
 पदों  पर  सफाई  कमंचारियों  को  नियुक्त  किया  जाता  इन  सफाई  कमंचारियों  को  अपनी  ड्यूटी  के
 समय  के  अलावा  इस  अवधि  के  दौरान  कह्ीं  और  दूसरे  रोजगार  के  लिए  कोई  रोक  नहीं  है  ।

 केरल  में  प्रवृषित  नदियों  की  सफाई

 4880.  श्री  एस०  क्रुष्ण  कुमार  :  कया  भ्रघान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  केरल  में

 प्रदूषित  नदियों  की  सफाई  करने  सम्बन्धी  योजना  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोश्चोगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  मानथ  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एम०  जो०  के०  :  केरल  राज्य  प्रदूषण  नियन्त्रण  बोर्ड  ने  पेरियार
 नदी  की  सफाई  के  लिए  वित्तीय  सहायता  हेतु  भारत  सरकार  को  एक  योजना  प्रस्तुत  की  योजना  में
 जल  गुणवत्ता  तथा  आबादी  की  प्रदूषण  स्रोतों  की  वतंमान  मलजल

 सुविधाओं  आदि  के  सम्बन्ध  में  नदी  घाटी  के  अध्ययन  शुरू  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 शिक्षा  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  टेलोविजनों  का  प्रयोग

 4881.  भरी  एस०  कृष्ण  कुमार  :  क्या  प्रधान  संज्ो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  का  बेहतर  शिक्षा  को  बढ़ावा  देंने  के  लिए  टेलीविजन  की  वृहेत्  क्षमता  का
 उपयोग  करमै  की  कोई  योजना  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  मानव  संसांधन  विकास  मंत्रोलय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जो०  के०  :  और  इनसेट  उपयोगिता  कार्य  क्रम  के

 एक  केन्द्रीय  शैक्षिक  प्रौद्योगिकी  संस्थान  रा०'शै०  अ०  प्र०  १०  में  और  राज्य  शैक्षिक  प्रौद्योगिकी
 उन  6  राज्यों  में  स्थापित  किए  गए  थे  जिनमें  इनसेट  उपयोगिता  सुविधाएं  अर्थात्  उत्त र

 आंध्र  महाराष्ट्र  तथा  गुजरात  ।  के०  शे०  प्रौ०  सं०  और  रा०  शै०  प्रौ०  सं०  द्वारा
 निर्मित  शैक्षिक  टी०  वी०  कार्यक्रमों  (([०  टी०  का  प्रसारण  प्रतिदिन  लगभग  220  स्कूल
 दिवसों  में  3  घण्टों  और  45  मिनटों  के  लिए  किया  जाता  जिसमें  पांच  भाषा  क्षेत्र  शामिल  अर्थात्

 उड़िया  तथा  तेलुगू  ।  प्रत्येक  प्रसारण  का  समय  निश्चित  है  भाषा  के

 लिए  45  ।  5-8  वर्ष  के  आयु  वर्ग  और  9-11  वर्ष  के  आयु  वर्ग  के  बच्चों  क ेलिए  ई०  टी०  बी०
 कार्यक्रमों  को  सोमवार  से  शुक्रवार  तक  प्रसारित  किया  जाता  प्राथमिक  स्तर  के  शिक्षकों  के  लिए
 कार्य्रम  प्रत्येक  शनिवार  को  प्रसारित  किए  जाते  हैं  ।  6  जिनमें  इनसेट  सुविधाएं
 और  अन्य  हिन्दी  भाषी  क्षेत्रों  में  सभी  एच०  पी०  टी०  और  एल०  पी०  टी०  द्वारा  ई०  टी०  बवी०  कार्यक्रम
 प्रसारित  किए  जाते  हैं  |  प्रसारित  किए  जाने  वाले  कार्यक्रम  उपलब्ध  कराने  के  उद्देश्य  अब  तक
 संशोधित  शैक्षिक  प्रौद्योगिकी  कार्यक्रमों  के  अन्तगंत  1987-88  7-88  से  प्रारम्भिक  स्कूलों  को  24,897  टी०
 बो०  संस्वीकृत  किए  गए

 मद्रास  तथा  श्रीनगर  के  स्थलीय  केन्द्रों  के  माध्यम  से  उनके  अपने-अपने  दूरदर्शन
 केन्द्रों  द्वारा  माध्यमिक  स्तर  के  लिए  निर्भित  पाठ्यक्रम  आधारित  स्कूल  कायंक्रम  भी  प्रसारित  किए  जा

 रहे  हैं  ।

 इसके  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  उच्च  शिक्षा  पर  कक्षाਂ  शीषंक  से
 टी०  बी०  कायंक्रम  प्रसारित  करता  है  ।  इस  कार्यक्रम  को  सहयोग  देने  के  वि०  अ०  aro  ने  प्रशिक्षण
 के  लिए  और  टी०  वी०  साफ्टवेयर  के  उत्पादन  के  लिए  विश्वविद्यालयों/कालेजों  में  चार  शंक्षिक  संचार
 माध्यम  अनुसंधान  केन्द्र  और  नो  श्रव्य-दुश्य  अनुसंधान  केन्द्र  स्थापित  किए  आयोग  ने  लगभग  2000
 कालेजों  को  टी०  वी०  सेट  प्रदान  किए  हैं  ।

 नेशनल  पार्क  सें  वन्य  जोव

 4882.  श्रो  मोहन  लाल  झिकरास  :  क्या  श्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कान्हा  नेशनल  पार्क  में  इस  समय  विचरण  करने  वाले  वन्य  जीवों  का  ध्योरी  क्या
 उनकी  संख्या  कितनी  है  और  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  उनकी  स्थिति  क्या  है  और  यदि  उनकी  संख्या  में
 कमी  हुई  है  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  कान््ह  पाक  में  क््य  जीवों  के  उपचार  के  लिए  कोई  स्थायी  व्यवस्था  यदि

 हो  इसके  क्या  कारण
 ह
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 क्या  कान्हा  नेशनल  पार्क  का  क्षेत्र  सभी  वन्य  जीवों  के  विचरण  के  लिए  पर्याप्त

 यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  योजना  विचाराधीन  है  और  यदि  तो
 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 गत  वर्ष  के  दौरान  बीमार  पड़े  वन्य  जीवों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  उनमें  से  कितने  वन्य
 जीवों  का  उपचार  किया  गया  तथा  कितने  वन्य  जीव  मर  गए  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जो०  के०  :  कान्हा  राष्ट्रीय  उच्चान  में  पाए  जाने  वाली
 वन्य  पशुओं  की  मुख्य  प्रजातियां

 जंगली  जंगली  सुअर  आदि  राष्ट्रीय  उद्यान  की  वार्थिक  रिपोर्ट  में  दी  गई  सूचना  के
 अनुसार  पशुओं  की  अनुमानित  संख्या  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।  इससे  प्रतीत  होता  है  कि  पशुओं  की
 संख्या  में  कोई  विशेष  कमी  नहीं  हुई  है  ।

 नहीं  ।

 वन्य  पशुओं  को  प्राकृतिक  अवस्थाओं  में  सुरक्षित  रखना  होता  है  इसलिए  राष्ट्रीय  उच्चान  में
 चिकित्सा  सम्बन्धी  उपचार  पर  विचार  नहीं  किया  जाता  है  ।

 हां  ।

 इस  मंत्रालय  की  आठवीं  योजना के  प्रस्तावों  में  राष्ट्रीय  उद्यान  में  बफर  क्षेत्रों  की  स्थापना
 की  एक  नई  स्कीम  की  गई  है  ।

 राज्य  सरकार  से  सूचना  एकत्र  की  जाएगी  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 विवरण

 कान्हा  राष्ट्रीय  उच्चान  में  बन्य  पशुओं  को  मुख्य  प्रजातियों  की  संख्या

 क्रम  पशु  का  नाम  अनुमानित  संख्या
 सं०  1988  1989

 सा ०  eee  ह"हपफ़़़्््््््
 2  97  4

 है  62
 3.  बाघ  97  97
 2.  चीता  62  62
 3.  चीतल  781  792
 4

 साम्बर 5. काकड़ | 792
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 2  3

 6.  बारहसिंगा  547

 7.  नीलगाय  120

 8.  चोसिगा  193

 9.  कृष्णसार  32

 10.  गौर  671

 11.  जंगली  सुअर  4291

 12.  हनमान  लंगुर  6548

 13.  जंगली  कुत्ता  171

 आमन्प्म  प्रदेश  में  आयुध  कारखाना

 लिखित  उत्तर

 4883.  क्रो  वाई०  एस०  राजशेखर  रेड्डी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  आन्प्र  प्रदेश  के रायलसोमा  जिले  में  एक  आयुध  कारखाना  स्थापित  करने
 का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रक्षा  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  राजा  :

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 दिल्लो  विश्वविद्यालय  में  अनुसचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के
 कर्मचारियों  को  पदोन्नति

 4884.  श्रो  राजबोर  सिह  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  विश्वविद्यालय  और  इससे  सम्बद्ध  कालेजों  में  सरकार  द्वारा  निर्घारित
 दण्डों  के  अनुसार  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  कर्मचारियों  को  भर्ती  और  पदोन्नति  के

 में  आरक्षण  सुविधाएं  दी  जाती

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  क ेदौरान  इस  आरक्षण  सुविधा  से  कितने  लोग  लाभान्वित

 और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?
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 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा

 विजञाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जी०  के०  :  से  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  से  सम्बन्धित
 सरकार  के  मौजूदा  अनुदेशों  में  सीधी  भर्ती  ओर  पदोन्नति  दोनों  के  लिए  गर-शिक्षण  कमंचारियों  के  वर्ग

 ग  और  घ  तथा  शिक्षण  पदों  के  लिए  लेक्चररों  की  नियुक्त  में  अनुसूचित  जातियों  के  वास्ते  15%
 आरक्षण  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  73%  आरक्षण  की  व्यवस्था  दिल्ली  विश्वविद्यालय
 ने  केवल  गर-शिक्षण  पदों  के  लिए  अनुभाग  अधिकारी  के  पद  तक  यह  आरक्षण  कोटा  स्वीकार  किया
 दिल्ली  विश्वविद्यालय  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसार  गत  तीन  वर्षो  में  दिल्ली  विश्वविद्यालय  की
 विभिन्न  श्रेणियों  में  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजातियों  के  गेर-शिक्षण  कमंचारियों  की  संख्या  इस
 प्रकार  है  :

 अनुसूचित  जाति/अनुसू  जनजाति  के  कमंचारियों  को  संख्या

 ब्गे  अण्जा०  अण्ज०्जा०

 क  न्-+  न

 ख  न्न+

 ग  8  1

 घ  57  4
 ee  --  -.-

 कालेजों  ओर  विश्वविद्यालयों  के  लिए  समान  संहिता

 4885.  श्री  भोगन्द्र  झा  :  क्या  प्रधानमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 वया  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  समयबद्ध  शेक्षिक  परीक्षाओं  और  उनके
 परिणामों  ओर  वर्ष  में  का्यंदिवसों  की  संख्या  निर्धारित  करने  और  प्राध्यापकों  के  लिए  प्रतिदिन  न्यूनतम
 शिक्षण  घंटे  निर्धारित  करने  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  देश  के  सभी  कालेजों  और  विश्वविद्यालयों  के
 लिए  एक  ही  संहिता  तैयार  की  और

 यदि  तो  देश  के  विभिन्न  विशेषकर  बिहार  में  इसके  कार्यान्वयन  की
 क्या  स्थिति  है  ?

 विशान  ओर  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  मानव  संताधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा

 विभाग  में  राज्य:संत्रो  एम०  जो  ०  के ०  और  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  हाल
 ही  में  विश्नकिद्यालयों  द्वारा  अपनाए  जाने  के  लिए  एक  माडल  शंक्षिक  कलेन्डर  की  मागंदर्शी  रूपरेखाएं
 परिचालित  की  इन  मार्गंदर्शी  रूपरेखाओं  में  शेक्षिक  वर्ष  की  शुरूआत  के  लिए  समय  दाखिले  को
 अन्तिम  तारीख  तथा  वे  जिनको  परीक्षाएं  पूरी  होनी  चाहिए  तथा  परिणाम  घोषित  किए  जाने

 बताया  गया  है  शंक्षिक  कार्यक्रम  1990-91  के  शंक्षिक  सत्र  से  क्रियाम्वित  करना  अपेक्षित  है
 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  शिक्षकों  क ेलिए  कम  से  कम  कार्यभार  तथा  एक  शंक्षिक  वर्ष  में  कम
 से  कम  180  शिक्षण  दिवसों  का  पालन  करने  के  लिए  विनियम  भी  बनाएं  विश्वविद्यालय  अनुदान
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 आयोग  ने  सूचित  किया  है  कि  बिहार  के  विश्वविद्यालय  इसके  बारे  में  कोई  सूचना  नहीं  भेज  रहे  हैं  कि

 एक  शैक्षिक  वर्ष  में
 वे

 कम  से  कम  कितने  शिक्षण  दिवसों  का  पालन  कर  रहे

 महाराष्ट्र  में  आयुध  कारखाने

 ]

 4887.  श्री  बसन्त  साठे  :  क्या  प्रधान  मांत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रक्षा  उत्पादन  योजना  के  महाराष्ट्र  में  नए  आयुध  स्थापित  करने

 ओर  विद्यमान  एककों  की  क्षमता  में  पर्याप्त  वृद्धि  करने  का  विचार

 यदि  तो  कार्यान्वित  की  रही  योजनाओं  की  प्रगति  का  ब्यौरा  क्या  है  और  वर्ष
 1989-90  और  1990-91  के  दौरान  इस  प्रयोजन  के  लिए  कितने  परिव्यय  का  प्रावधांन  किया  गया

 आयुध  कारखानों  में  अध॑कुशल/कुशल,  नए  तकनीकी  कमंचारियों  के  लिए  प्रशिक्षण  सुविधाओं
 का  ब्योरा  क्या  है  और  गत  तीन  वर्षों  से  प्रतिवर्ष  कितने  नए  प्रशिक्ष  णार्थियों  को  प्रशिक्षण  दिया  जाता
 और

 क्या  प्रशिक्षण  सुविधाओं  में  वृद्धि  करने  का  विचार  तत्सम्बन्धी

 ब्यौरा  क्या  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  राजा  :  महाराष्ट्र  में  किसी  नई  आयुध
 निर्माणी  की  स्थापना  करनेਂ  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  तथापि  कुछ  विद्यमान  निर्माणियों  अतिरिक्त

 क्षमता  स्थापित  की  जा  रही  है  ।

 विभिन्न  क्ष  मताओं  के  तोप  तथा  विभिन्न  प्रकार  के  विस्फोटकों  के

 निर्माण  के  लिए  तथा  गोलांबारूद  भरने  के  लिए  बांद्रा  और

 किरकी  की  आयुध  निर्माजियों  में  अतिरिक्त  क्षमताएं  स्थापित  की  जा  रही।हैं  ।  इसके  लिएः  1989-90  में

 13.29  करोड़  रुपए  के  व्यय  की  व्यवस्था  की  गई  थी  जबकि  1990-9:  में  इसके  लगभग  30  करोड़

 रुपए  तक  व्यय  होने  की  सम्भावना

 प्रशिक्षु  1961  के  अन्तगंत  अद्ध  कुशल  कमचारियों  को  विभिन्न  व्यवसायों  में

 प्रशिक्षण  दिया  जाता  है  ।  शिल्पी  प्रशिक्षण  योजनाਂ  के  अन्तगंत  कमंचारियों  को  वर्ष  का

 प्रशिक्षण  दिया  जाता  दोनों  श्रेणियों  के  निर्माणियों  में  आयोजित  विशेष  प्रकार  के

 प्रशिक्षण  पाठ्यक्रमों  में  भी  भाग  लेते  हैं  ।  प्रशिक्षु  संशोधन  1973  के  अन्तगंत  नए
 घारियों  और  स्नाज्क  इंजीबिक्सें-को  प्रशिक्षित  किया  जाता  इनके  लिए  के  भीतर  भी

 अल्पावधि  की  प्रशिक्षण  योजनाएं  भी  जा  रही  पिछले  तीन  बर्षों  के  में  जो
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 नए  प्रशिक्षार्थी  लिए  गए  हैं  उनकी  संख्या  इस  प्रकार  है  :--

 प्रशिक्षण  योजना  1987-88  1988-89  9  1989-90  9-90

 प्रशिक्षु  अधिनियम  191  162  308
 1961  के  अन्तगंत

 ट्रेड  अप्रेण्टि

 प्रशिक्षु  संशोधन
 1973  के

 अन्तगंत  वत्तभोगी
 अप्रेण्टिस  :---

 (1)  स्तातक  33  33  31
 इंजीनियर

 (2)  डिप्लोमाघारी  35  35  33

 कमंचारियों  के  लिए  कम्प्यूटरों  और  अंकों  से  नियंत्रित  कम्प्यूटरों/कम्प्यूटरीकृत  अंक
 नियंत्रित  मशीनों  जैसी  नई  प्रौद्योगिकियों  के  माध्यम  से  प्रशिक्षण  की  सुविधाओं  में  वृद्धि  की  जा  रही  है  ।

 गुजरात  में  भारतोय  प्रशासनिक  सेवा  अधिकारियों  के  विरुद्ध  भ्रष्टाचार  के  मामले

 4888.  श्री  प्रकाश  कोको  ब्रह्ममट्ट  :  क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ग्रुजरात  राज्य  में  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  अधिकारियों  के  विरुद्ध  भ्रष्टाचार  के  कितने
 मामले  दर्ज  किए  गए

 कितने  मामलों  में  जांच  कराई  गई  और

 भ्रष्टाचार  के  दोषी  पाए  गए  अधिकारियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 प्रधान  मंत्रो  विश्वनाथ  प्रताप  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा
 पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 महाराष्ट्र  में  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  अधिकारियों  के  विरुद्ध  भ्रध्टाआार  के  मामले

 4889.  ओ  प्रकाश  वो०  पाटिल  :  क्या  श्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  महाराष्ट्र  में  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  कई  अधिकारियों  का  भ्रष्टाचार  के  मामलों
 में  शामिल  होने  का  पता  चला

 यदि  तो  दोषी  पाए  गए  अधिकारियों  के  विरुद्ध  वया  कार्यवाही  की  गई  और

 उनमें  से  कितने  अधिकारियों  का  स्थानांतरण  किया  गया  है  ?
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 प्रधान  मंत्री  श्री  विश्वनाथ  प्रताप  से  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  और
 सभा  पटल  पर  रख  दी

 कंगा  परियोजना

 4890.  श्री  जो०  देवराय  नाईक  :  क्या  प्रधान  मांत्रो  यह  बताने  की  कृषा  करेंगे  कि  :

 क्या  कर्नाटक  के  कंगा  में  परमाणु  विद्युत  संयंत्र  की  स्थापना  के  लिए  एक  दुलंभ
 बंधीय  वन  को  चुना  गया

 बे
 यदि  तो  क्या  सरकार  का  इस  स्थल  में  परिवतंन  करने  का  कोई  विचार

 क्या  इस  क्षेत्र  के लोग  परमाणु  अपशिष्ट  के  हानिकारक  प्रभावों  को  देखते  हुए  अपने  आप
 को  अत्यधिक  असुरक्षित  अनुभव  कर  रहे  हैं  और  यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 विज्ञान  और  प्रोद्यो  गिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  मानव  संसाधन  जिकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  मंत्रों  एम०  जी०  के०  :  जिस  स्थल  पर  कंगा  परमाणु  विद्युत
 योजना  जिसमें  235  मेगावाट  क्षमता  वाले  2  यूनिट  लगाई  जाएगी  वह  कर्नाटक  के  उष्णकटिबंधीय
 बन  क्षेत्र  में  है  ।

 नहीं  ।

 सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  लोगों  के  कुछ  वर्गों  से  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  इस  सम्बन्ध
 में  निम्नलिखित  ध्यान  में  लाया  जाता  है  :--

 परमाणु  विद्युत  संयंत्र  स्थलों  पर  केवल  बहुत  कम  स्तर  के  रेडियोधर्मी  अपशिष्ट  पदार्थ  होते  हैं
 इसलिए  इन  रेडियो-घधर्मी  अपशिष्ट  पदार्थों  को  एकत्रित  उनका  संसाधन  करने  तथा  उन्हें  निश्चल
 बनाने  के  लिए  पर्याप्त  सावधानियां  बरती  जाती  जब  इन  अपशिष्ट  पदार्थों  को  सुरक्षापृर्वक  गाड़
 दिया  जाता  है  तब  इनमें  रेडियोधमिता  की  मात्रा  बहुत  तेजी  से  घटकर  कम  स्तर  पर  पहुंच  जाती
 इन  अपशिष्ट  पदार्थों  से  पर्यावरण  में  उन्मुक्त  होने  वाली  रेडियोधभिता  की  मात्रा  परमाणु  ऊर्जा  नियामक
 बोडं  द्वारा  इंटरनेशनल  कमीशन  आफ  रेडियोलाजिकल  प्रोटेक्शन  जैसे  अंतर्राष्ट्रीय  निकायों  के
 निर्देशों  के  अनुरूप  निर्धारित  की  गई  सीमा  के  भीतर  ही  होगी  ।  स्थानीय  लोगों  के  बीच  वैज्ञानिक  तथ्यों
 पर  आधारित  इन  पहलुओं  के  बारे  में  जागरूकता  पैदा  करने  और  उनमें  से  किसी  भी  प्रकार  के  भय  को
 दूर  करने  की  दृष्टि  से  निरन्तर  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 यदि  परियोजना  अपने  कार्य-स्थल  के  लिए  केवल  न्यूनदम  वन  क्षेत्र  (120  का  प्रयोग
 कर  रही  है  ।  इस  परियोजना  के  लिए  पर्यावरण  सम्बन्धी  अनुमति  लेने  के  लिए  पर्यावरण  और  बन
 मंत्रालय  के  प्रतिपूर्ति  के  रूप  में  जो  वन  रोपण  कायंक्रम  निर्धारित  किया  है  उसको  क़्ियान्बित  किया  जा
 रहा  न  गन  हे
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 प्रदेश  को  कागज  को  सप्लाई

 489  !.  श्रोमतो  उस्मा  गजपति  राज  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आन्ध्र  प्रदेश  राज्य  सरंकार  को  पाठ्य  पुस्तकों  के  लिए  सरकारी  सफेद  प्रिंटिंग  पेपर
 की  सप्लाई  मे०  हिन्दुस्तान  पेपर  कारपोरेशन  लिमिटेड  द्वारा  की  जाती

 यदि  तो  क्या  सरकार  को  जानकारी  है  कि  पिछले  दो  वर्षों  से  मै०  हिन्दुस्तान  पेपर
 कारंपोरेशन  लिमिटेड  द्वारा  नाज्य  को  पेपर  की  सैप्लाई  नहीं  की  जा  रही  और

 आन्ध्र  प्रदेश  राज्य  सरकार  को  देय  कोटे  की  मं०  हिन्दुस्तान  पेपर  कारपोरेशन  लिमिटेड

 द्वारा  समय  पर  सप्लाई  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कंदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 जिमाग  में  राज्य  एम०  जो०  के०  :

 मंसस  हिन्दुस्तान  कागज  निगम  द्वारा  आन्श्र  प्रदेश  राज्य  को  पिछले  दो  वर्षो  के  दौरान

 अर्थात्  1988  और  1989  में  सफेद  मुद्रण  कागज  की  निम्नलिब्ित  मात्रा  आबंटित  तथा  मुहैय्या  की
 गई  थी  :---

 वर्ष  आबंटित  मात्रा  मुहैय्या  की  गई  भात्रा
 टनों  हनों

 1988  5427.00  5103.62
 1989  5278.00  1467.64

 मंसस  हिन्दुस्तान  कागज  निगम  द्वारा  आन्ध्र  प्रदेश  राज्य  सहित  राज्यों/संघ  शासित  प्रदेशों
 में  शिक्षा  क्षेत्र  क ेछिए  काय्ज  आपूर्ति  प्राकृतिक  कागज  के  उत्पादन  इसके  उपनिवेशों
 की  लागत  में  आयी  तेजी  के  कारण  तथा  निमम  द्वारा  सामना  की  जा  रही  कुछ  कठिनाइयों  के  कारण
 इस  कायंक्रम  में  पिछड़  गई  इस  बीच  भारत  सरकार  ने  मूल्य  वृद्धि  को  बहन  करने

 के
 लिए  आथिक

 सहायता  के  स्तर  में  कुछ  ब॒द्धि  करने  की  जनुमति  दे  दी  है  ।  शिक्षा  विभाग  ने  निर्गंस  की  इस  अशिय  की
 अपेक्षित  हिंदायते  भी  जारी  कर  दी  है  कि  बह  शिक्षा  विभाग  द्वारा  किए  गए  अर्धिटनों  के  अमुंसार  ऑपूर्त
 को  प्रभावित  करने  के  लिए  सभी  सम्भव  प्रयास

 पलामू  बिहार  में  राष्ट्रीय  उच्चान

 4892.  श्री  जोराधर  राम  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  के  पलामू  जिले  के  वनों  कोई  राष्ट्रीय  उच्चान  स्थित

 ,  कफ  उच्चान्  के  विस्तार  की  कोई  योजता  सरकार  के  चिच्ाराधीन  और
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 इस  योजना  को  कब  तक  लागू  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंआालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जो०  कैे०  :  से  बेतला  राष्ट्रीय  उद्यान  बिहार  के

 पलामू  जिले  के  213  वर्ग  किलोमीटर  क्षेत्र  में  स्थित  भारतीय  वन्यजीब  संस्थान  द्वारा  तैयार  की

 गई  ज॑व-भौगोलिक  रिपोर्ट  में  दिए  गए  सुझाव  के  अनुसार  बिहार  सरकार  से  इस  उद्यान  के  क्षेत्र  को
 213  वर्ग  किलोमीटर  से  बढ़ाकर  400  वर्ग  किलोमीटर  करने  का  अनुरोध  किया  गया  यह  विषय
 राज्य  सरकार  के  काये  क्षेत्र  में  आता  है  ।

 एल०  सी०  ए०  परियोजना  के  लिए  फ्रांस  से  इंधन

 ]

 4893.  श्री  यशवन्तराव  पाटिल  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  क्रृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  एल०  सी०  ए०  परियोजना  के  लिए  इंधन  की  सप्लाई  के  लिए  फ्रांस  की  एक
 फर्म  से बातचीत  कर  रही  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  इस  परियोजना  के  लिए  अन्य  कौन-कौन  सी
 विदेशी  फर्मो  से  सहयोग  किया  जा  रहा  है  ?

 रक्षा  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राजा  :  नहीं  ।

 .  हल्के  युद्धक  विमान  परियोजना  के  लिए  ईंधन  हेतु  किसी  विदेशी  फर्म  के  साथ

 कोई  बातचीत  नहीं  कर  रही

 रक्षा  वाहन  डिपुओं  द्वारा  पुराने  वाहनों  को  बिक्रो

 4894.  भ्रौ  हुक्मदेव  नारायण  यादव  :  क्या  प्रधान  मंत्री  रक्षा  वाहन  डिपुओं  द्वारा  पुराने  वाहनों
 की  बिक्री  के  बारे  में  26  1990  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  2055  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 किस  एजेंसी  ने  आरोपों  की  जांच  की

 क्या  जीपों  के  इंजिन  तथा  चेसिस  बदलने  के  बारे  में  भी  शिकाः  पतें  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  क्या  इन  शिकायतों  की  कोई  जांच  की  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रक्षा  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राजा  :  इस  सम्बन्ध  में  जब  भी  शिकायतें
 आप्त  होती  सेना  मुख्यालय  तथा  सम्बन्धित  डिपो  के  कमांडेंट  उनकी  ज़ांच  की  जाती  है  ।
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 नहीं  ।

 से  उपर्युक्त  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 फ्रॉड  बाई  कम्प्यूटर  शीष॑ंक  से  समाचार

 489  5.  श्री  साणिकराव  होडल्या  गावोत  :
 श्री  आर०  एन०  राकेश  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  23  1990  के  टाइम्सਂ  में  फ्रॉड  बाई

 कम्प्यूटर  कम्पनीजਂ  शीषंक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो आर०  ई०  पी०  लाइसेंतों  का  उपयोग  करने  वाले  कम्प्यूटर  ब्राइट  का  ब्यौरा
 क्या  और

 आर०  ई०  पी०  लाइसेंस  प्राप्त  आपरेटरों  और  उन  कम्प्यूटर  कम्पनियों  के  विरद्ध  सरकार
 द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  राज्य  संत्रो  तथा  मानव  संसाधन  विकास  संत्रालय  में  शिक्षा
 बिभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जो०  के०  :  हां  ।

 और  कम्प्यूटर  आयात  से  सम्बन्धित  धोखा-धड़ी  की  सूचना  सरकार  को  नहीं  मिली

 है  ।  बम्बई  स्थित  हाऊसਂ  ने  डेस्क  टॉप  पब्लिशिग  प्रणालियों  जिनमें  वेयक्तिक  लेसर
 स्थानीय  क्षेत्र  नेटवर्क  शामिल  है  तथा  कम्पोजिंग  मशीनोंਂ  के  नाम  के  अन्तगंत  सम्बद्ध

 साफ्टवेयर  के  आयात  की  सूचना  दी  ये  आयात  गैर-खुले  सामान्य  लाइसेंस  के  अन्तगंत  आयात  की
 जाने  वाली  वस्तुओं  के  प्रतिपूति/अतिरिक्त  लाइसेंस  धारकों  पर  लागू  आयात-निर्यात  नीति  के  लचीले
 प्रावधानों  177  तथा  215)  के  अन्तगंत  आते  और  अतः  इस  समय  इनके  आयात  की  अनुमति
 प्रदान  की  जाती  है  ।

 गरोबी  कम  करने  सम्बन्धी  नोति

 4896.  श्री  सत्यपाल  मलिक  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  द्वारा  सातवीं  योजना  गरीबी  उन्मूलन  कार्यक्रमों  और  इसकी  उपलब्धियों
 सम्बन्धी  नीति  का  कोई  आलोचनात्मक  विश्लेषण  किया  गया

 यदि  तो  विशेषकर  देश  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंगरीबी  में  कितनी  कमी  हुई  है  और  समग्र
 आधिक  विकास्र  कितना

 किन  राज्यों  में  गरीबी  में  महत्वपूर्ण  कमी  हुई  और  अन्य  राज्यों  में  गरीबी  उन्मूलन  कार्यक्रमों
 के  असंतोर्षजनक  कार्यान्वयन  के  क्या  कारण  और
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 आठवीं  योजना  अवधि  के  दोरान  गरीबी  उन्मूलन  कायंतक्रमों  के  बारे  में  तेयार  की  गई

 »  सरकार  की  नीति  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 प्रधान  मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  ओर  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि

 के  दौरान  आंथक  संवृद्धि  और  गरीबी  उन्मूलन  कार्यक्रमों  की  दोहरी  प्रक्रिया  के  माध्यम  से  गरीबी  में

 कमी  लाने  की  कोशिश  की  गई  ।  वर्ष  1987-88  के  लिए  राष्ट्रीय  प्रतिदर्श  सर्वेक्षण  के  अनन्तिम  निष्कर्षों
 पर  आधारित  अनुमानों  से  पता  चलता  है  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  वर्ष  1983-84  3-84  के  अनुमानित
 40.4  प्रतिशत  से  घटकर  32.66  प्रतिशत  रह  गई  वर्ष  198  3-84  के  मुकाबले  वर्ष  1987-88  7-88  में
 सकल  घरेलू  उत्पाद  डी०  की  वृद्धि  में  यथा  परिलक्षित  समग्र  आ्थिक  वृद्धि  18.3  प्रतिशत

 थी  ।

 वर्ष  1983-84  3-84  और  1987-88  के  लिए  17  बड़े  राज्यों  में  गरीबी  तुलनात्मक  अनन्तिम

 अनुमानों  से  पता  चलता  है  कि  निम्नलिखित  राज्यों  में  इस  अवधि  के  दौरान  गरीबी  में  महत्वपूर्ण  रूप
 से  कमी  राष्ट्रीय  औसत  से  उच्चतर  भ्रतिशत  बिन्दुओं  के  अनुसार  दर्ज  की  गई  :

 मध्य  उत्तर  प्रदेश  और  पश्चिमी  बंगाल  सभी  राज्यों  में  गरीबी  उन्मूलन
 के  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  को  सक्रियता  के  साथ  शुरू  किया  परन्तु  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  विकास  के

 में  प्राप्त  आधारस्तर  संसाधनों  की  प्रशासनिक  विकेन्द्रीकरण  और  प्राकृतिक
 घटनाओं  जंसे  बाढ़  आदि  के  प्रभाव  पर  निर्भर  करते  हुए  प्रगति  असमान  रही  ।

 .  आठवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  गरीबी  उन्मूलन  कार्यक्रम  की  कार्यनीति  तैयार  की  जा
 रही  है  ।  नई  कार्यनीति  में  असुरक्षित  वर्गों  के  लिए  बुनियादी  सेवाओं  के  अधिक  प्रभावी  और  बेहतर
 लक्षित  प्रावधान  के  साथ  त्वरित  रोजगार  सृजन  के  माध्यम  से  गरीबी  उन्मूलन  पर  ध्यान  केन्द्रित  किए
 जाने  हैं  |  कार्यक्रमों  का  ब्यौरा  योजना  दस्तावेज  में  सम्मिलित  किया

 बेलरो  को  हैदराबाद-कर्नाटक  विकास  बोर्ड  में  शास्ििल  करना

 4897.  श्री  एच०  सी ०  भ्रीकान्तस्या  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  योजना  आयोग  ने  हेदराबाद-कर्नाटक  विकास  बोर्ड  में  बेलरी  को  शामिल  करने  के
 मामले  का  अध्ययन  करने  के  लिए  कर्नाटक  में  एक  अध्ययन  दल  भेजा

 यदि  तो  क्या  अध्ययन  दल  कर्नाटक  और  बेलरी  गया

 क्या  अध्ययन  दल  ने  अपनी  रिपोर्ट  योजना  आयोग  को  प्रस्तुत  कर  दी  यदि  तो
 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 |  योजना  आयोग  द्वारा  इस  रिपोर्ट  पर  क्या  कायंबाई  की  गई  है  ?

 प्रधान  मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  नहीं  ।

 से  प्रश्न  नहीं  उठते  !
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 परीक्षाओं  में  नकल

 ]
 4898.  श्री  गंगा  चरण  लोधोी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  1990  में  केन्द्रीय  बोर्ड  की  परीक्षा  के  दौरान  भारी  पैमाने
 पर  कथित  रूप  से  नकल  किए  जाने  के  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  कया  कदम  उठाए  गए  हैं  और  इस  सम्बन्ध  में
 अब  तक  कितने  मामले  दर्ज  किए  गए  हैं  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मत्री  तथा  मानव  ससाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जो०  के०  :  और  केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  बोर्ड
 द्वारा  भेजी  गई  सूचना  के  अनुसार  1990  में  के०  मा०  शि०  बोड  द्वारा  आयोजित  परीक्षाओं  के
 दौरान  किसी  भी  परीक्षा  केन्द्र  से  सामूहिक  नकल  करने  का  कोई  भी  मामला  सूचित  नहीं  किया  गया
 तथापि  इन  परीक्षाओं  में  व्यवितगत  रूप  से  छात्रों  द्वारा  नकल  करने  के  कुछ  मामले  सूचित  किए  गए  हैं
 इन  परीक्षाओं  के  सम्बन्ध  में  11-4-90  तक  अनुचित  साधन  अपनाने  के  मामलों  की  संख्या  निम्नलिखित

 है

 (i)  अखिल  भारतीय  उच्च  स्कूल  प्रमाण  पत्र  परीक्षा  24  मामले

 (ii)  अखिल  भारतीय  माध्यमिक  परीक्षा  X)  22  मामले

 (iii)  दिल्ली  सीनियर  स्कूल  प्रमाण  पत्र  परीक्षा  260  मामले

 (iv)  दिल्ली  माध्यमिक  स्कूल  परीक्षा  X)  361  मामले

 केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  बोर्ड  अपनी  सामान्य  प्रक्षिया  के  अनुसार  इन  मामलों  पर  कारंवाई
 करेगा  ।

 पब्डित  गोविन्द  बललभ  पन््त  पर्यावरण  अध्ययन  संस्थान  को  अन्यतन्न  ले  जाना

 4899,  श्री  एम०  एस०  पाल  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पण्डित  गोविन्द  बल्लभ  पन्त  पर्यावरण  अध्ययन  अल्मोड़ा  को
 अन्यत्र  ले  जाने  के  लिए  कोई  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ

 क्या  सरकार  का  इस  संस्थान  को  कुमाऊं  क्षेत्र  से  बाहर  ले  जाने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 विज्ञान
 ओर  प्रोद्योगिको  मत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा बिभाग  में  राज्य  संत्रो  एम०  जो०  के०  :  नहीं  ।
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 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 जवाहरलाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  में  वित्तीय  अनियमितताएं

 4900.  प्रो०  विजय  कुमार  मल्होत्रा  :
 थ्रो  धर्मेश  प्रसाद  वर्मा  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  जवाहरलाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  के  विभागों  में  2.5  लाख  रुपयों  की
 घनराशि  के  दुरुपयोग  की  कोई  शिकायत  मिली

 क्या  इस  मामले  में  कोई  जांच  की  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है और  दोषी  पाए  गए  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या
 वाही  की  गई  और

 इस  प्रकार  की  विन्तीय  अनियमितताओं/कदाचारों  को  रोकने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  जा
 रहे  हैं  ?

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  सानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जो०  के०  :  से  जवाहरलाल  नेहरू  विश्वविद्यालय
 द्वारा  दी  गई  विश्वविद्यालय  को  1989  में  अन्तर्राष्ट्रीय  अध्ययन  स्कूल  में  डाक
 टिकट  व  फ्रौक्िग  मशीन  के  सम्बन्ध  में  करोब  2.32  लाख  रु०  का  गबन  करने  का  पता  चला  ।  मामला
 वित्त  अधिकारी  को  जांच  व  रिपोर्ट  के  लिए  दिया  उनकी  दिनांक  3  1-7-89  की  रिपोर्ट
 में  दोषी  व्यक्तियों  का  स्पष्ट  रूप  से  पता  नहीं  चला  है  ।

 विश्वविद्यालय  के  सतकंता  अधिकारी  को  6-9-89  को  उपर्युक्त  गबन  में  जांच  करने  के
 लिए  जांच  अधिकारी  के  रूप  में  नियुक्त  किया  जांच  के  विचारार्थ  विषय  निम्नलिखित  हैं  :

 (i)  यह  निर्धारित  करना  कि  विश्वविद्यालय  के  किस  व्यक्ति  ने लगभग  2.30  लाख  रु०
 का  गबन  और  धोखा

 (1)  मामले  में  जिम्मेवारी  निर्धारित  और

 (४)  इस  प्रकार  की  गम्भोर  कमियों  को  फिर  से  होने  से  रोकने  के  लिए  सुझाव  देना  ।

 यह  जांच  अन्तिम  चरणों  में  है  ।

 इसी  बीच  विश्वविद्यालय  ने  इस  प्रकार  की  घटनाओं  को  फिर  से  होने  से  रोकने  के  लिए
 लिखित  कदम  उठाए  हैं  :--
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 (i)  अन्तर्राष्ट्रीय  अध्ययन  स्कूल  के  प्रेषण  का  कार्य  विश्वविद्यालय  के  केन्द्रीय  प्रेषण  के  साथ
 मिला  दिया  गया  है  ।

 (ii)  वित्तीय  मामलों  पर  हस्ताक्षर  करने  के  लिए  प्राधिकृत  सभी  अधिकारियों  के  नमूना
 हस्ताक्ष  र लिए  गए  हैं  तथा  वित्त  विभाग  के  पास  रखे  गए  हैं  ताकि  जब  अग्रिम  राशियों
 के  मांग  पत्र  अथवा  तत्सम्बन्धी  निपटान  के  मामले  प्राप्त  होने  पर  इनसे  इनका  मिलान
 किया  जा  सके  ।

 (iii)  अग्रिम  राशि  लेने  के  सम्बन्ध  में  प्रावधानों  को  कड़ाई  से  लागू  किया  जा  रहा

 विकिरण  द्वारा  कृषि  उत्पादन  में  वढद्ध

 4901.  श्री  मुल्लापल्लो  रामचन्द्रन  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 विकिरण  द्वारा  कृषि  उत्पादन  में  किस  प्रकार  वृद्धि  की  जा  सकती

 क्या  कृषि  उपज  बढ़ाने  हेतु  विकिरण  के  प्रयोग  का  उपभोक्ताओं  पर  हानिकारक  प्रभाव

 पड़  सकता

 क्या  किसी  कृषि  उपज  के  मामले  में  इस  पद्धति  से  प्रयोग  करके  देखा  गया  और

 यदि  तो  उसके  क्या  निष्कष  निकले  हैं  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एम०  जो०  के०  :  कृषि  सम्बन्धी  अनुसंधान  कार्य  में  विकिरण  भर

 आइसोटोपों  का  काम  में  लाया  जाता  है  ।  इससे  कृषि  उत्पादन  को  बढ़ाने  में  सहायता  मिलती  इनका
 प्रयोग  निम्नलिखित  के  लिए  किया  जाता  है  :

 (1)  फसली  पोधों  के  उत्पत्ति-मूलकों  में  सुधार  ।  विकिरण  प्रेरित  उत्परिवतंनों  का  काम  में
 लाकर  फसली  पौधों  की  बेहतर  किसमें  तैयार  की  जाती  देश  में  पौधों  की  ऐसी  नई
 किसमें  तैयार  की  गई  हैं  जिनसे  पैदावार  अधिक  होती  अनाज  का  दाना  बड़े  आकार
 का  होता  है  और  फसल  पैदा  करने  में  कम  समय  लगता  है  ।

 (2)  भिन्न-भिन्न  प्रवृतियों  की फसली  मिट्टी  के  लिए  नाइट्रोजन  और  फास्फोटिक  उवंरकों
 तथा  सूक्ष्म  पोषकों  को  क्षमता  बढ़ाने  ।

 (3)  क्ृषि  में  कीटनाशक  दवाइयों  के  प्रयोग  की  व्यवस्था  ।

 (4)  क्रषि  उत्पादों  का  परिरक्षण  ।

 कृषि  सम्बन्धी  अनुम्ंधान  कार्य  में  विकिरण  के  प्रयोग  से  उपभोक्ताओं  पर  कोई
 कारक  प्रभाव  नहीं  पढ़ते  हैं  ।

 उपर्यूकत  सभी  तकनीकों  का  प्रयोग  कृषि  सम्बन्धी  अनुसंधान  कार्य  में  किया  जा  चुका  है  ।
 यह  प्रमाणित  किया  गया  कि  मसालों  और  थ्याज  ज॑सी  खराब  हो  जाने  वाली  बस्तुओं  का  परिरक्षण
 गामा  किरणन के  प्रयोग  द्वारा  किया  जाना  सम्भव  है  ।
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 देश  में  लगभग  50  फसलों  की  किस्मों  जिनमें  पटसन  और
 गन्ना  शामिल  को  खेती  के  लिए  अनुमति  दी  गई  है  और  किसान  पैदावार  के  लिए  इनको  काम  में  ला
 रहे  हैं  ।

 उवंरकों  के  अनुप्रयोग  के  लिए  और  कीटनाशक  दवाइयां  के  अवशेष  से  होने  वाली  संदृषण  को
 कम  करने  के  लिए  बेहतर  प्रणालियों  का  विकास  किया  गया  ।  कृषि  उत्पादों  का  किरणन  द्वारा  परिरक्षण
 करने  के  सम्बन्ध  में  भामा  परमाणु  अनुसंधान  केन्द्र  मे ंकिए  गए  पर्याप्त  अनुसंधान  तथा  विकास  काये  की
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  गई  सरकार  ने  निर्यात  के  प्रयोजन  के  लिए  प्याज  और  समुद्री
 खाद्य  पदार्थों  के  परिरक्षण  के  लिए  इस  पद्धति  को  अपनाने  के  बारे  में  अपनी  अनुमति  दे  दी

 हैदो  वाटर  का  उत्पादन

 4902.  श्री  मुल्लापल्ली  रामचन्द्रन  :
 श्री  एम०  एम०  पलल्लम  राज  :
 श्री  दाऊ  दयाल  जोशी  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  कितने  संयंत्र  हैवी  वाटर  का  उत्पादन  कर रहे  हैं

 देश  में  प्रत्येक  संयंत्र  की  उत्पादन  क्षमता  क्या  है  और  कुल  कितनी  आवश्यकता

 क्या  सरकार  का  विचार  हैवी  वाटर  का  उत्पादन  करने  के  लिए  कोई  और  संयंत्र  स्थापित
 करने  का

 यदि  तो  प्रस्तावित  निर्माण  स्थल  का  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  पर  कितना  खर्चा
 ७  न  aA

 क्या  सरकार  का  हैवी  वाटर  के  आयात  में  बद्धि  करने  का  विचार  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोशोगिको  सत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  मानव  संसाधन  विकास  संत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जोी०  के०  :  देश  में  भारी  पानी  का  उत्पादन  करने
 वाले  छः  भारी  संयंत्र  हैं  ।

 काम  कर  रहे  इन  संयंत्रों  की  कुल  उत्पादन  क्षमता  मौटे  तौर  पर  365  मीठरी  ठन  प्रति
 वर्ष  है  ।  दो  और  संयंत्र  जिनकी  क्षमता  300  मीटरी  टन  प्र  तिवर्ष  निर्माणाधीन  हैं  ।

 चुंकि  भारी  पानी  एक  सामरिक  महत्व  की  सामग्री  है  इसलिए  भारी  पानी  के  उत्पादन  संबंधी
 आंकड़े  बताना  राष्ट्र  के  हित  में  नहीं  है  ।

 हां  ।

 इन  प्रस्तावित  संयंत्रों  को  वहां  स्थापित  किया  जाएगा  जहां  पर  संश्लेषण
 पर्याप्त  मात्रा  में  कोयला  तथा  प्राकृतिक  गस  जेसी  भरण  सामग्री  और  उपयुक्त  भूमि  उपलब्ध
 होगी  ।  परियोजना  सम्बन्धी  अनुमान  तैयार  किए  जा  रहे

 (=)  नहीं  ।
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 वानिकोी  की

 4903.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  क्या  भ्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  सामाजिक  वानिकी  योजना  की  उपलब्धियों  का  किसी  भी  चरण  में

 मूल्यांकन  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 सामाजिक  वानिकी  कार्यक्रम  को  और  अधिक  प्रभावी  बनाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए
 गए

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जी०  के०  :  और  सामाजिक  वानिकी  कायंक्रम  की

 मुख्य  उपलब्धियां  निम्न  प्रकार  रही  हैं  :

 यम  सातवीं  योजनावधि  के  दौरान  वनीकरण  और  वृक्षारोपण  हेतु  20  सूत्री  कार्यक्रम  के
 लक्ष्यों  को  प्राप्त  कर  लिया  गया  है  ।

 [

 (ii)  वनीकरण  कार्यकलाप  वन  क्षेत्रों  स  बाहर  चलाए  गए  हैं  और  फार्म/कृषि  वानिकी  को
 बढ़ावा  दिया  गया  है  ।

 (iii)  काष्ठ  वायोमास  के  कुल  उत्पादन  में  वृद्धि  हुई  है  ।

 (1५)  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  रोजगार  और  आय  में  वृद्धि  हुई  है  ।

 कार्यक्रम  वृक्षारोपण  तक  ही  सीमित  रहा  और  ईंधन  लकड़ी  और  चारा  उत्पादन  पर
 बल  दिया  गया  |  इसमें  जन-सहभागिता  की  कमी

 कार्यक्रम  को  अधिक  प्रभावी  बनाने  तथा  उपर्युक्त  कमियों  को  दूर  करने  की  दृष्टि  से  परती

 भूमि  विकास  कार्यक्रम  की  हाल  ही  में  संरचना  की  गई  है  और  कार्यक्रम  की  आयोजना  और  उसके
 कार्यान्वयन  में  जन-सहभागिता  को  शामिल  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  निवेश  जुटाने  तथा  अन्तर
 विषयक  समन्वय  स्थापित  करने  के  प्रयास  किए  गए  कार्यनीति  का  उद्देश्य  जलाशय  आधार  पर
 एकीकृत  भूमि  उपयोग  ग्रामीण  स्तर  की  कार्य  योजनाएं  तैयार  संरक्षण  और  प्राकृतिक

 इंधन  चारा  और  इमारती  लकड़ी  के  उत्पादन  और  प्रौद्योगिकी  विस्तार  पर  बल

 लाइफ  एण्ड  फ्री  फारेस्ट  कारीडोरਂ  का  निर्माण

 4904.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारत-भूटान  सीमा  पर  वन्य  प्राणियों  के  मुक्त  रूप  से  के  लिए  एक
 लाइफ  एण्ड  फ्री  फारेस्ट  कारीडोरਂ  के  निर्माण  के  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  जा  रहा

 यदि  तो  इस  प्रस्ताव  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  और  इसमें  कितना  व्यव  ओर
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 भारत  और  भूटान  दोनों  देशों  को  इससे  क्या  लाभ  होंगे  ?

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तया  सानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में
 शिक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जी०  के०  और  भारत  और  भूटान  के
 अधिकारियों  की  एक  भारत-भूटान  समन्वय  समिति  गठित  की  गई  है  ।  यह  समिति  जो  जगली

 मुख्य  रूप  से  हाथियों  के  लिए  एक  प्रवास  मार्ग  की  सुरक्षा  एवं  विकास  से  सम्बन्धित  विभिन्न
 उपायों  की  जांच  एवं  सिफारिश  करेगी  |  समिति  की  बैठक  1989  में  हुई  थी  जिसमें  यह  निर्णय
 लिया  गया  था  कि  पश्चिम  अरुणाचल  प्रदेश  और  सिक्किम  के  अधिकारियों  को  भूटान  के

 अधिकारियों  के  साथ  सीमा  सम्बन्धी  समस्याओं  पर  विचार-विमर्श  करना  चाहिए  और  संरक्षण

 से  सम्बन्धित  विवादों  को  कम  करने  के  लिए  उपयुक्त  कार्यक्रम  की  योजना  बनाई  जानी

 चाहिए  ।

 वन्यजीव  गलियारों  से  वन्यजीव  प्रजातियों  के  संरक्षण  और  सीमावर्ती  क्षेत्र  में  पशुओं  व  मानव

 टक  राव  को  कम  करने  में  मदद  मिलेगी  ।

 बिहार  के  विभिन्न  विश्वविद्यालयों  के  लिए  घनराशि  का  आबंटन

 4905.  श्रो  रामेश्वर  प्रसाद  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  में  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  विभिन्न  विश्वविद्यालयों  के  लिए  कुल  कितनी  धनराशि

 आबंटित  की  गई

 क्या  इन  विश्वविद्यालयों  में  अध्यापकों  तथा  कमंचारियों  की
 संख्या  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  उन्हें  आबंटित  की  गई  धनराशि  उनके  शंक्षिक  कार्य-कलापों  के  निष्पादन  के  लिए  पर्याप्त

 ओऔर

 यदि  तो सरकार  का  धनराशि  के  इस  आबंटन  में  कितनी  वृद्धि  करने  का  विचार

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  मानव  संप्ताधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा

 विभाग  में  राज्य  संत्री  एम०  जी०  के०  :
 (  विश्वविद्यालयों  को  विकास  अनुदान

 प्रदान  करने  के  लिए  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  अपनाई  गई  पद्धति  के  प्रत्येक  योजना

 में  अनुमोदित  कुल  परिव्यय  के  भीतर  प्रत्येक  विश्वविद्यालय  के  लिए  अस्थायी  प्रत्येक  विश्वविद्यालय

 के  विकास  के  इसके  द्वारा  प्रदान  किए  गए  कायंत्रमों  के  स्वरूप  और  छात्र  और  संकाय  के

 आकार  और  अन्य  संगत  पहलुओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  निर्धारित  किया  जाता  है  ।  विश्वविद्यालय  तब

 अनुमोदन  के  लिए  विश्वविद्यालय  अन॒दान  आयोग  की  मार्गंदर्शी  रूप  रेखाओं  के  आधार  पर  प्रस्ताव

 प्रस्तुत  करते  हैं  । विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  आबंटित  अनुदानों  के  ब्यौरे  और  बिहार  में

 योजना  के  दौरान  अब  तक  ज,री  किए  गए  अनुदान  निम्नलिखित  हैं  :--
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 रुपए

 विश्वविद्यालय  योजना  के  लिए  जारी  किया  गया

 अनुमोदित  कुल  आबंटन  अनुदान

 पटना  180.50  84.30

 बिहार  171.70  110.00

 अप्गलफुर  198.37  105.35

 रांची  275.42  41.00

 के०  एस०  डी०  संस्कृति  72.62  16.00

 मगध  171.00  70.00

 एल०  एन०  मिथिला  72.67  53.50

 ये  आबंटन  आवश्यकता  पर  आधा+र्त  नहीं  होते  अणितु  विश्वक्यालय  अनुदान  आयोग  के  पास
 उपलब्ध  संसाधनों  पर  आधारित  होते  हैं  ।  संस्वीकृत  राशि  को  कारगर  ढंग  से  खपाने  की  विश्वविद्यालय
 की  क्षमता  भी  एक  महत्वपूर्ण  बात  इसलिए  जारी  किए  गए  अनुदान  अपेक्षाकृत  संस्वीकृत  अनुदानों  से
 कम  होते  हैं  ।

 रक्षा  कार्यालय  में  चोरियां

 ]
 4906.  श्री  मचन  लाल  रुरामा  :  क्या  प्रधान  बल्क्रे  यह  बतने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  रक्षा  मन्त्रालय  और  रक्षा  मुख्यालयों  में  कितनी  बार  गोपनीय
 दस्तावेजों  की  चोरी  हुई

 दोषी  व्यक्तियों  का  पता  लगाने  में  कितनी  प्रगति  हुई  और  उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही
 की

 क्या  सुरक्षा  की  दृष्टि  से  रक्षा  मुख्यालयों/रक्षा  मंत्रालय  में  कार्यरत  कर्मचारियों  को
 वार  पहुचान  पत्र  जारी  किए  गए

 यदि  तो  तत्खम्बत््ली  ब्योरा  क्या  ओर  क्या  इस  नति  का  पालन  किया  जा  रहा  है
 अचयों  इसमें  कोई  पररिक्षतंक  किया  कया  और

 कया  सिविल  और  रक्षा  कार्यालयों  में  कार्यरत  कमंचारियों  के  पहचान  पत्रों  का
 नवीकरण  कियां  गया  हैं  और  यदि  तो  इसके  घिलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (eto  राख  :  पिछले  3  वर्षों  के  दौराब  रक्षा  मंत्रालय
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 और  रक्षा  मुख्यालयों  में  कोरी  की  केश  एक  घटना  1988  हुई  |  लेकिन  इसमें  किसी
 गोपनीय  दस्तावेज  की  चोरी  नहीं  हुई  ।

 मामला  जांच  के  लिए  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  को  सौंप  दिया  गया  था  ओर  सेना  मुख्याक्म  ने
 भी  मामले  की  जांच  के  लिए  एक  जांच  अदालत  के  आदेश  दिए  थे  ।  जांच  अदालत  का  काय॑  पूरा  हो  गया
 है  और  अपनी  ड्यूटी  में  लापरवाही  बरतने  वाले  सेवारत  कमंचारियीं  के  खिलांफ  उचित  कारंवाई
 शुरू  कर  दी  गई  है  ।

 हां  ।  उन्हें  पहचान  पत्र  दिए  जा  रहे  हैं  ।

 अराजपत्नित  कमंचारियों  को  जारी  किए  गए  पहचान-पत्र  केवल  उनके  काय  करने  के  स्थान
 के  लिए  ही  मान्य  राजपथिस  अकसरों  की  आरी  किए  गह  वहचान-यत्र  रक्षा  मुख्यालयों  के  सम्पूर्ण
 सुरक्षा  जोन  के  लिए  मान्य  विद्यमान  नीति  को  1-1-1990  के  कड़ा  करं  दिया  गया  है  और  इसें
 आवश्यकता  के  आधार  पर  बनाया  गया  है  यहां  तक  कि  ग्रुप  के  राजपत्रित  अफसरों  के  लिए

 (=)  31  1989  तक  जो  पुरानी  श्रेणी  के  पहचान“पत्र  मान्य  थे  उनका  नवीकरंण
 ऋ्रमिक  रूप  से  किया  जा  रहा  अब  लगभग  30,000  पहचान-पत्रों  का  नवीनीकरण  किया  जा  चुका

 इसी  बीच  पुराने  पहचान-पत्र  तब  तक  मान्य  रहेंगे  जब  तक  उनके  स्थान  पर  नए  पहचान-पत्र  नहीं
 बन

 उत्तर  प्रदेश  में  प्रति  व्यक्ति  आय

 4907.  डा०  सहादोपक  सिंह  शाक्य  :  क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पूरे  देश  में  प्रति  व्यक्ति  आय  की  तुलना  में  उत्तर  प्रदेश  में  प्रति  व्यक्ति  आय  कम

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 प्रधान  सन््त्रो  विश्वनाथ  :  हां  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  निम्न  प्रति  व्यक्षि  अय  के  लिए  विभिन्न  भू-भौतिकीय  कारक  जैसे  राज्य
 के  पूर्वी  प्रदेशों  के  विस्तृत  क्षेत्रों  की बाढ़  और  सूखा  प्रवणता  और  आधिक  कारक  जैसे  पर्याप्त  जल
 प्रबन्ध  और  जल  कृषि  आधारसंरचना  सम्बन्धी  सुविधाएं  और  बिद्युत  बिकास  उत्तरदायी
 हैं  ।

 इस  सम्बन्ध  में  एकीकृश  कृषि  अल  अशण्धन  द्वाश्स  उपलब्ध  जल  संसाधनों  का  कारगर
 कृषि  में  आधारसंरचना  विशेष  रूप  से  जनसंख्या  के  अल्प  सुविधा  प्राप्त  वर्गों  के  लिए

 रोजगार  और  आय  सृजन  के  लिए  उद्योगों  और  फ़राभीज  विकास  प्रस्तक्ति  उपाय
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 केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  के  बोर्ड  ऑफ  गवनंस  में  संसद
 सदस्यों  को  नामित  करना

 ]
 4908.  थ्रो  मान्धाता  सिंह  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  की  स्थापना  के  समय  से  इसकी  बोर्ड  ऑफ  गवनंस  में  नामित
 किए  गए  संसद  सदस्यों  तथा  उनके  कार्यकाल  का  ब्यौरा  क्या  और

 इस  प्रकार  नामित  किए  जाने  हेतु  क्या  दिशा-निर्देश  निर्धारित  किए  गए

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जो०  के०  :  समय-समय  पर  नामित  संसद  सदस्यों  की

 सूची  तथा  उनका  कार्यकाल  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  -

 संसदीय  काये  मन््त्रालय  द्वारा  अनुसंशित  सदस्यों  को  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  के  शासी
 कोर्ड  पर  मनोनीत  किया  जाता  है  ।

 विवरण

 शासी  बोर्ड

 क्रम  संसद  सदस्य  का  नाम  कार्यकाल
 सं०

 से  तक

 1.  श्री  मनु  भाई  पटेल  8-9-67  7-9-70
 2.  श्री  राजा  राम  शास्त्री  8-6-72  7-6-75

 8-6-75  21-12-77
 3.  श्री  समर  गुहा  27-3-74  26-3-77

 4.  श्री  दिलीप  चन्रवर्ती  22-  2-77  21-12-80
 5.  श्री  तपेश्वर  सिंह  22-8-80  21-8-83  3

 20-1-87
 6.  श्री  चन्दुलाल  चन्द्राकर  21-04-8  7  20-04-90

 केरल  में  राष्ट्रीय  खेल  संस्थान

 4909.  शरो  भुल्लापल्ली  रामचन्द्रन  :  कया  प्रधान  मंत्रो  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  -
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 कया  केरल  में  राष्ट्रीय  खेल  संस्थान  की  एक  यूनिट  स्थापित  करने  हेतु  कोई  अभ्यावेदन
 प्राप्त  हुआ  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  और

 केरल  में  खेल  प्रतिभाओं  का  पता  लगाने  और  राज्य  में  खेलों  को और  अधिक  बढ़ावा  देने  के
 लिए  कौन-कौन से  प्रस्ताव  विचाराधीन  हैं  ?

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  ज्ञो०  के०  :  और  राष्ट्रीय  शारीरिक  शिक्षा  और

 खेल  संस्थान  की  सोसायटी  का  भारतीय  खेल  प्राधिकरण  में  (1-6-1987  विलय  हो
 पूर्व  स््नाइप्स  के  शासी  बोर्ड  को  केरल  में  एन०  आई०  एस०  राज्य  प्रशिक्षण  केन्द्र  की  स्थापना  हेतु  केर
 सरकार  से  एक  अनुरोध  प्राप्त  हुआ  था  ।

 राज्य  सरकार  द्वारा  करोड़  रुपए  या  अधिक  वित्तीय  अंशदान  के  साथ  50  से  100  एकड़
 भूमि  नि:शुल्क  उपलब्ध  कराना  अपेक्षित  था  ।

 ह॒

 स््नाइप्स  द्वारा  अगले  लगभग  10  वर्षों  में  राज्य  प्रशिक्षण  केन्द्र  में  निम्नलिखित  सुविधाएं  चरणों
 में  शुरूकरनी  थी  :--

 (i)  400  मी०  का  एथलंटिक  सिथेटिक

 (४)  कृत्रिम  घास  वाली  हाकी

 (ii)  द्वाकी/फूटबाल

 (iv)  बास्केटबाल/वालीबाल  इनडोर

 (५)  टेबल  कुश्ती  और  मुक्केबाजी  आदि  जैसे  इन्डोर
 कलापों  के  लिए  एक  बहुउह  शीय

 (vi)  100  बिस्तर  वाला

 (vii)  प्रशासनिक

 (४४)  50  मी०  लम्बा  आठ  पंक्तियों  वाला  एक

 (5)  आवश्यक  उपस्करों  सहित  शारीरिक  अनुकूलन  यूनिट  की  पूर्ति  क ेलिए  एक

 (5)  खेल

 (53)  खेल  विज्ञान  अनुसंधान

 (xii)  उपयुक्त  स्टोर  और

 (511)  समूह  के  स्टाफ  सहित  प्रशिक्षकों  और  अधिकारियों  के  लिए  रिहायशी  आवास  ।

 1987  में  स्नाइप्स  और  भारतीय  खेल  प्राधिकरण  में  विलय  के  पश्चात्  भारतीय  खेल
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 करण  के  शासी  निकाय  ने  17  1987  को  हुई  अपनो  बैठक  में  भारतीय  खेल  प्राधिकरण  के  6

 प्रादेशिक  केन्द्र  स्थापित  करने  का  निर्णय  लिया  था  ।  चूंकि  केरल  की  आवश्वकताएं  बंगलौर  केन्द्र  द्वारा

 पूरी  की  जाएगी  इसलिए  भारतीय  खेल  प्राधिकरण  ने  केरल  में  अलग  से  केन्द्र  स्थापित  करने  के  लिए  इसे
 आवश्यक  नहीं  समझा  ।  तदनुसार  राज्य  सरकार  को  सूचित  कर  दिया  गया  है  ।

 भारतीय  खेल  प्राधिकरण  द्वारा  अपनी  राष्ट्रीय  खेल  प्रतिभा  प्रतियोगिता  योजना

 एस०  टी०  जो  सम्पूर्ण  देश  में  लागू  है  तथा  विशेष  क्षेत्र  खेल  योजना  ए०  जो
 वांशिक  ओर  पर्यावरणीय  लाभ  वाले  विशिष्ट  क्षेत्रों  पर  केन्द्रित  के  अन्तगंत  प्रतिज्ञा  का  पता
 लगाया  जाता  है  ।  केवल  किसी  एक  राज्य  से  खेल  प्रतिभा  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  प्रस्ताव
 धीन  नहीं  है  ।

 उपर्यक्त  के  बावजूद  यह  उल्लेखनीय  है  कि  केरल  में  एलापुझा  और  तलचेरी  में  जलीय
 खेल  केन्द्र  और  जिम्नास्टिक्स  केन्द्र  हैं  जो  खेलों  के  इन  दो  क्षेत्रों  में  केरल  में  व्याप्त  प्रतिभा  के  कारण
 स्थापित  किए  गए  एलापुझा  में  सभी  40  प्रशिक्षार्थी  केरल  से  तथा  तबचेरी  के  लिए  मूल्यांकन
 शिविर  हेतु  सभी  40  लड़के  और  24  लड़कियां  भी  केरल  से  ही  हैं  ।

 नियन्त्रण  के  उषायਂ

 4910.  श्री  मुल्लापल्ली  रामचन्द्रन  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  में  1990  से  प्रदूषण  रोकने  के  लिए  किए  गए  उपायों  के  क्या  परिणाम
 निकले  और

 क्या  देश  के  अन्य  भागों  में  ये  उपाए  अपनाने  का  विचार

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंश्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जी०  के०  :  1990  से  दिल्ली  में  किए  गए
 विभिन्न  प्रदूषण-रोधी  उपायों  में  निम्नलिखित  शामिल  हैं  :--

 1.  बदरपुर  ताप  विद्युत  केन्द्र  के  दो  बायलरों  में  उच्च  क्षमता  वाले  इलेक्ट्रोस्टेटिक  प्रेसिपिटेट्स
 की  रेट्रोफिटिंग  ताकि  बहिस्राव  अधिसूचित  मानकों  के  अनुरूप  हों  ।

 2.  1  मार्च  1990  से  वाहनों  के  उत्सजन  मानकों  का  कार्यान्वयन  ।

 3.  दिल्ली  जल  प्रदाय  एवं  मल  व्ययन  उपक्रम  द्वारा  केशोपुर  शोधन  संयंत्र  मे ंमल-जल  के
 शोधन  के  लिए  अपनी  संकण्डरी  शोधन  सुविधाओं  में  वृद्धि  करने  के  लिए  स्कीमों  का
 संचालन  ।

 4.  बड़े  और  मझौल  ओऔद्योगों  द्वारा  एक  विशिष्ट  समय  सीमा  के  भीतर  प्रदूषण  नियन्त्रण
 उपकरणों  की  स्थापना  ।

 5.  केन्द्रीय  प्रदूषण  नियन्त्रण  बोडं  द्वारा  दिल्ली  में  प्रदूषण  नियन्त्रण  शिविर  के  माध्यम  से  शुरू
 किया  गया  जागरूकता  अभियान  ।

 6.  इस  ब्ष  के  दोरान  एक  व्यापक  बस्ा-रोपण  कार्यक्रम  चलाया  जा  रहा
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 7.  ताप-विद्यु त  संयंत्र  से उड़ने  वाली  राख  को  उपयोग  में  लाने  के  लिए  एक  कार्यक्रम  शुरू किया  गया  है  ।

 देश  के  अन्य  भागों  में  मुख्य  प्रदूषण-रोधो  उपाय  कार्यान्वित  किए  जा  रहे  हैं  जिसमें  मोटर
 गाड़ियों  और  उद्योगों  से  होने  वाले  प्रदूषण  को  नियंत्रित  करना  शामिल

 है

 त्रिभाषा  फार्मूला

 4917.  श्री  मदन  लाल  खुराना  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  को  कक्षा  तक  त्रिभाषा  फार्मूला  लागू  करने  के  बारे  में  कुछ  ज्ञापन
 प्राप्त  हुए  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  सम्त्रन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जी०  के०  :  और  सरकार  को  एक  ज्ञापन  प्राप्त

 हुआ  है  जिसमें  यह  मांग  की  गई  है  कि  के०  मा०  शि०  बौ०  से  संबद्ध  दिल्ली  के  रकूलों  में  कक्षा  X  तक
 हिन्दी  को  एक  अनिवाय  विषय  बना  दिया  जैसाकि  त्रिभाषा  सूत्र  में  निर्धारित  किया  गया  इस

 कक्षा  IX  और  ४  में  या  तो  अंग्रेजी  या  हिन्दी  एक  अनिवाये  विषय  है  ।  इस  कमी  को  दूर  करने  के

 उद्देश्य  के०  मा०  शि०  बो०  ने  16-9-88  को  संप्रेषित  अपनी  संशोधित  अध्ययन  योजना  में  कक्षा  )>
 गौर  X  में  हिन्दी  को  एक  अनियायं  विषय  बनाने  की  इच्छा  व्यक्त  को  ।  उच्चतम  न्यायालय
 द्वारा  17  89  को  पारित  अपने  अन्तरिम  आदेश  द्वारा  अध्ययन  योजना  जहां  तक  कि  इसने
 संस्कृत  के  शिक्षण  को  प्रभावित  रोक  लगा  दी  गयी  थी  ।  चूंकि  पुरानी  योजना  के  कक्षा

 तथा  5  में  संस्कृत  वा  हिन्दी  क ेबदले  लिया  जा  सकता  था  अतः  अब  भी  के०  मा०  शि०  बो०  से

 सम्बद्ध  कुछ  स्कूलों  में  इय  व्याख्या  को  अपनाया  जा  रहा  अतः  कार्यरूप  से  हिन्दी  कक्षा  और  »

 में  वैकल्पिक  विषय  ही  है  ।  यह  मामला  न्यायालय  के  विचाराधीन  है  ।

 अधिकारियों  का  बारो-बारी  से  स्थानान्तरण

 ]

 4912  श्री  मदन  लाल  खुराना  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सतकंता  आयोग  की  सिफारिशों  पर  यह  निर्णय  लिया  गया  था  कि  किसी

 कमंचारी  को  किसी  सीट  विशेष  पर  तीन  वर्ष  स ेअधिक  समय  तक  न  रखा

 यदि  तो  क्या  इस  निर्णय  का  केन्द्रीय  सरकार  के  सभी  मन्त्रालयों/विभागों  द्वारा  पालन

 किया  जा  रहा  और

 यदि  तो  इसे  कार्याल्वित  करने  के  लिए  बया  कदम  उठाए  गए  है ं?
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 प्रधान  मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  से  सरकार  द्वारा  संवेदी  पदों  पर  क्रमिक
 स्थानान्तरण  करने  के  लिए  निर्देश  जारी  कर  दिए  गए  भारत  सरकार  के  विभिन्न  मन्त्रालयों/विभागों
 द्वारा  इनका  अनुपालन  किए  जाने  के  लिए  इस  विभाग  द्वारा  197,  में  इन  निर्देशों  को  दोहराया  गया

 संवेदी  पदों  पर  अधिकारियों  का  दृढ़ता  से  क्रमिक  स्थानान््तरण  करने  की  आवश्यकता  पर
 1985  में  फिर  से  बल  दिया  गया  था  ।  संवेदी  पदों  की  पहचान  करना  तथा  क्रमिक  स्थानान्तरणों  को
 क्रियान्वित  करना  अलग-अलग  मन्त्रालयों/विभागों  की  ही  जिम्मेदारी  है  ।

 भारतोय  शान्ति  सेना  के  जवान

 ]

 4913.  प्रो०  रासा  सिह  रावत  :
 श्री  जनादंन  तिवारी  :

 श्री  पी०  सी०  थामस  :

 क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्रीलंका  में  भारतीय  शान्ति  सेना  के  कितने  जवान  भेजे  गए  तथा  कितने  मारे

 श्रीलंका  में  भारत  के  कितने  जवान  अभी  भी  लापता  और

 श्रीलंका  में  मारे  गए  अथवा  लापता  जवानों  के  परिवारों  को  दिए  गए  मुआवजे  का  ब्यौरा
 कया

 रक्षा  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राजा  :  श्रीलंका  में  भेजे  गए  भारतीय  शांति
 सेना  के  जवानों  की  संख्या  संक्रियात्मक  आवश्यकताओं  के  आधार  पर  समय-समय  पर  अलग-अलग  रही  ।
 31-3-1990  तक  1155  जवानों  के  दिवंगत  होने  की  सूचना  थी  ।

 भारत  का  केवल  एक  जवान  श्रीलंका  में  अभी  तक  लापता  है  ।

 विवरण  संलग्न  तथा  2  दिए  गए  हैं  ।

 यद्क्ष  त्र/संक्रियात्मक  क्षेत्र  में  वोरवति  प्राप्त  कामिकों  के निकटतम
 सम्बन्धियों  को  मिलने  वाले  लाभ

 वोरगति  प्राप्त  होने  को  स्थिति  में

 1.  पेंशन  सम्बन्धी  लाभ

 मृत्यु  होने  तक  या  अयोग्य  घोषित  होने  तक  आह्ृत  अन्तिम  बेतन  की  दर  से  कुट॒ुम्ब
 पेंशन  ।

 अफसरों  के  लिए  2,000/-  रुपए  से  19,000/-  रुपए  तक  और  जूनियर  कमीशन  अफसरों
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 तथा  अन्य  रेंक  को  रेंक  के  अनुसार  450/-  रुपए  से  1,600  रुपए  तक  निर्धारित  दरों  पर  कुटुम्ब
 उपदान  ।

 मृत्यु  उपदान  इस  प्रकार  है  :--

 (i)  एक  वर्ष  से  कम  सेवा  2  माह  का  वेतन

 (2)  एक  से  पांच  वर्ष  की  सेवा  6  माह  का  वेतन

 *(3)  पांच  वर्ष  से  अधिक  परन्तु  12  माह  का  वेतन
 20  वर्ष  से  कम  सेवा

 (4)  20  वर्ष  या  इससे  अधिक  सेवा  के  पूरे  किए  गए
 की  सेवा  प्रत्येक  वर्ष  की  सेवा  के

 लिए  एक  माह  का  वेतन

 परन्तु  अधिकतम  33  माह
 का  वेतन  या  एक  लाख

 इनमें  से  जो  भी
 कम  हो  ।

 *संगणना  के  लिए  की  गयी  वास्तविक  सेवा  में  5  घर  का  अधिमान  दिया  जाएगा  ।

 2.  सेन्य  सामूहिक  बोसा  लाभ  :  सैन्य  सामूहिक  बीमा  योजना  से  निम्नलिखित  दरों
 पर  मृत्यु  लाभ  भी  पाने  के  हकदार  होंगे  :--

 अफसर  3,50,000/-  रुपए  (1  1989

 जूनियर  कमीशन
 अन्य  रैंक  1,50,000/  रुपए

 प्रशधिकार  :  विशेष  सेना  आदेश  5/2/78,  सेना  आदेश  27/81  )

 3.  अन्य  लाभ  :  वित्तीय  सहायता  निम्नलिखित  दरों  पर  लागू  है  :--

 सेन््य  अफसर  दातव्य  निधि  ओ०  बो०  :  अफसर  के  निकटतम  सम्बन्धी
 अधिक  18,000/-  रुपए  के  वित्तीय  अनुदान  के  हकदार  हैं  ।

 प्राधिकार  :  विशेष  सेना  आदेश  )

 आर्सो  बाइब्स  वेलफेयर  एसोसिएशन  :

 अफसर  2,000  रुपए

 जूनियर  कमीशन  अफसर  1,200  रुपए

 गैर-कमीशम्  अफसर  1,000  रुपए

 क्षम्य  रेंक  800  रुपए
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 सेमए  सहायता  निधि  :

 अफसर  1,000  रुपए

 जूनियर  कमीशन  अफसर  300  रुपए

 अन्य  रेंक  200  रुपए

 ऋ्रधिकार  :  सेना  आदेश  179/77

 4.  रक्षा  सेवा  अफसर  भविष्य  निधि/सशस्त्र  सेना  कामिक  भविष्य  निधि  तथा  यथास्वीकार्य  छ्ट्टी
 छा  नक्दीकरुण  ।

 युद्ध  क्षेत्र/संक्रियात्मक  क्षेत्र  मे ंलापता  कामिकों  के निकटतम
 सम्बन्धियों  को  मिलने  वाले  लाभ

 1.  विशेष  कुटुम्ब  भत्ता

 1.  अफुसर

 रैंक  के  वेतन  45%  के  बराबर  विशेष  कुटुम्ब  भत्ता  अफसर  के  लापता  होने  के  बाद  की  तारीख
 से  4  माह  की  अवधि  के  लिए  कुटुम्ब  को  भुगतान  किया  जाता  इसके  विशेष  कुट॒म्ब  पेंशन  के
 बराबर  एक  विशेष  भत्ता  मृत्यु  हुई  माने  जाने  तक  या  दो  माह  की उस  जिसके  बीत  जाने  के  बाद
 सामान्य  रूप  से  मृत्यु  हुई  मान  ली  जाती  के  लिए  देय

 2.  जूनियर  कमोशन  अफसर/अन्य  रेंक/अयोधी

 विशेष  कुटुम्ब  पेंशन  की  दरें

 बेशन  बरे

 यदि  वीरगति  प्राप्त  कामिक  की  पत्नी  निःसंतान  है  तो

 1500  रुपए  से  कम  वेतन  का  50%

 1500  रुपए  से  3000  वेतन  का  40%
 रुपए  तक  न्यूनतम  750  रुपए

 3000  रुपए  से  अधिक  वेतन  का  30%,
 न्यूनतम  1200  रुपए
 अधिकतम  2500

 930



 26  1912  लिखित  उत्तर

 यदि  वीरगति  प्राप्त  कामिक  की  पत्नी  की  सन््तान  तो

 सभी  मामलों  में  वेतन  का  60%

 न्यूनतम  750  रुपए

 अधिकतम  2500  रुपए

 कुटुम्ब  आवंटन

 जूनियर  कमीशन  अफसर/अन्य  युद्ध  क्षेत्र/संक्रियात्मक  क्षेत्र  में  स्थित  यूनिट  में  तैनात  होने
 पर  अपने  सम्बन्धित  अभिलेख  कार्यालय  को  अनुदेश  दे  जाते  हैं  कि उनके  निकटतम  सम्बन्धी  को  वेतन  की
 कुछ  राशि  भेज  दी  जाए  ।  यह  राशि  कुटुम्ब  आबंटन  के  रूप  में  जानी  जाती  ऐसी  राशि  की  मात्रा
 काभिक  अपने  विवेकानुसार  निर्धारित  करता  है  ।

 (1)  जहां  कुटुम्ब  आबंटन  विचारणीय  हो--यदि  कुटुम्व  आबंटन  की  विशेष  कृट्म्ब  पेंशन
 से  अधिक  होती  है  तो  कृटुम्ब  भाबंटन  की  राशि  लापता  होने  की  तारीख  से  4  माह  तक  अदा  की
 जाएगी  ।  जब  कुटुम्ब  विशेष  कूटुम्ब  पेंशन  से  कम  होता  है  तो  विशेष  कुटुम्ब  पेंशन  के  बराबर
 विशेष  कुटुम्ब  भत्त  का  भुगतान  4  माह  तक  किया  जाता  इसके  दोमों  ही  स्थितियों  में  विशेष

 कुटुम्ब  पेंशन  के  बराबर  विशेष  भत्त  का  भुगतान  अगरामी  दो  माह  की  अवधि  या  मृत्यु  हुई  मान  बिए  जाने
 तक  के  लिए  किया  जाता  है  ।

 (2)  जहां  कुटुम्ब  आबंटन  विचारणीय  न  हों--विशेष  कुटुम्ब  पेंशन  के  बराबर  विशेष  कुटुम्ब
 भत्त  का  भुगतान  छः  माह  की  अवधि  के  लिए  किया  जाता  इस  अवधि  के  समाप्त  होने  पर  सामान्यतः

 मृत्यु  हुई  मान  ली  जाती  यदि  किसी  कारण  से  मृत्यु  हुई  नहीं  मानी  जाती  है  तो  विशेष  भत्त  का

 भुगतान  विशेष  सरकारी  आदेश  के  तहत  किया  जाता

 2.  आहार  भत्ता

 आहार  सैन्य  सामृहिक  बीमा  योजना  द्वारा  निम्नलिखित  दरों  पर  ऐसे  कामिकों  के  लाभ
 प्राप्तकर्त्ताओं  को  मंजूर  किया  जाता  है  जिन्हें  लापता  होने  पर  मृतक  मान  लिया  गया  है  :--

 अफसर  1200  रुपए  प्रति  माह

 जूनियर  कमीशन  500  रुपए  प्रति  माह
 अन्य  रैंक

 कार्यक्रम

 49  प्रो०  रासा  सिह  रावत  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  चल  रही  योजनाओं  को  जारी  रखने  का
 विषयार

 131.
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 यदि  तो  कया  सरकार  का  बदली  हुई  परिस्थितियों  को  देखते  हुए  इन  योजनाओं  को
 नया  रूप  देने  का  विचार  और

 यदि  तो  पिछले  तीन  महीनों  के  दौरान  इस  सम्बन्ध  में  कितनी  प्रगति  हुई  है  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  संत्रालय  सें  राज्य  संत्रो

 मेनका  :  से  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  चल  रही  योजनाओं  को  जारी

 रखने  अथवा  न  रखने  के  विषय  में  निणंय  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  को  अन्तिम  रूप  देते  समय  लिया

 जाएगा  ।

 कोटा  बिजली  सयंत्र  का  कार्य

 49  प्रो०  रासा  सिह  रावत  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृया  करेंगे  कि  :

 कोटा  परमाणु  बिजली  संयंत्र  में  बार-ब।र  दोष  उत्पन्न  होने  के  क्या  कारण

 गत  वर्ष  के  दौरान  कितनी  बार  इसने  काम  करना  बन्द  किया  और

 भविष्य  में  इन  दोषों  की  पुनरावृत्ति  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा  कौन-कौन  से  दिशानि्देश

 अनुपालनार्थ  जारी  किए  गए  हैं  ?

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  मानव  संसाधन  विकारा  मंत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  संत्री  एम०  जी०  के०  :  राजस्थान  परमाणु  बिजलीघधर  में  काम  कर

 रहे  220  मेगावाट  क्षमता  वाले  दो  यूनिटों  में  राजस्थान  परमाणु  बिजलीघर  के  पहले  यूनिट  की

 उपलब्धता  इस  कारण  से  कम  रही  कि  इस  यूनिट  को  साउथ  एण्ड  शील्ड  में  बार-बार  होने  वाले  रिसाव
 को  बन्द  करने  और  टरबाइन  ब्लेड  में  खराबी  आ  जाने  की  वजह  से  लम्बी  अवधि  तक  बन्द  रखना

 पड़ा  ।

 वर्ष  1989  में  राजस्थान  परमाणु  बिजलीघर  के  पहले  और  दूसरे  यूनिट  को  अनिवायं  रूप

 से  तथा  योजनाबद्ध  तरीके  से  बन्द  करने  का  ब्यौरा  निम्नलिबित  है  :--

 विवरण

 बर्ष  1989  में  बिजलोघर  को  कितनो  बार  बन्द  करना  पड़ा

 क्रम  ब्यौरा  राजस्थान  परमाणु  राजस्थान  परमाणु
 सं०  बिजलीघर  का  बिजलीधर  का

 पहला  यूनिट  दूसरा  यूनिट

 1.  अनिवायं  रूप  से  बन्द  10  7

 2.  योजनाबद्ध  तरीके  से  बन्द  1

 योग  :  11  8
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 वर्ष  1989  के  दौरान  राजस्थान  परमाणु  बिजलीघर  के  पहले  यूनिट  और  दूसरे  यूनिट  ने  कुल
 जितने  समय  काम  किया  उनकी  प्रतिशतता  को  बताने  वाले  उपलब्ध  गुणक  54.6%  और
 79.7%  हैं  ।  राजस्थान  परमाणु  बिजलीघर  के  दूसरे  यूनिट  की  उपलब्धता  अच्छी  रही  जबकि  राजस्थान

 परमाणु  बिजलीघर  के  पहले  यूनिट  की  उपलब्धता  ऊपर  में  बताए  गए  कारणों  की  वजह  से  कम

 रही  ।

 बिजलीधरों  की  विश्वसनीयता  बढ़ाने  की  दृष्टि  से  न्यूक्लियर  पावर  कारपोरेशन  उपस्करों
 के  अनुरक्षण  में  बाधा  न  आने  देने  के  उपायों  को  और  उनके  कार्य-निष्पादन  का  मूल्यांकन  और  प्रभाव
 शाली  बनाने  की  दिशा  में  लगातार  प्रयास  कर  रहा  है  ।

 राजस्थान  में  परमाणु  विद्युत  संयंत्र

 49  प्रो०  रासा  सिंह  रावत  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राजस्थान  में  इस  समय  कितने  परमाणु  विद्युत  संयंत्र  कार्य  कर  रहे

 क्या  सरकार  का  इस  राज्य  में  निकट  भविष्य  में  ऐसे  ओर  संयंत्र  स्थापित  करने  का  विचार
 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में
 शिक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एम०  जो०  के०  :  राजस्थान  परमाणु  बिजलीघर  के
 दो  जिनमें  से  प्रत्येक  की  क्षमता  220  मेगावाट  नाभिकीय  ऊर्जा  की  इस  समय  राजस्थान  में
 काम  कर  रहे  हैं  !

 और  इन  काम  कर  रहे  यूनिटों  के  अतिरिक्त  राजस्थान  परमाणु  विद्युत  परियोजना
 का  तीसरा  और  चौथा  जिनमें  से  प्रत्येक  की  क्षमता  235  मेगावाट  उसी  स्थल  पर
 घीन  हैं  ।  सरकार  ने  उसी  स्थल  पर  500  मेगावाट  क्षमता  वाले  चार  ओर  यूनिट  स्थापित  करने  का
 भी  अनुमोदन  दिया  है  ।

 सुपर  कम्प्यूटर

 491.  .  श्री  हरोश  रावत  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  वेज्ञानिकों  ने  सुपर  कम्प्यूटर  का  निर्माण  करने  के  लिए  तयारियां  पुरी  कर
 ली  और

 यदि  तो  कब  तक  देश  में  सुपर  कम्प्यूटर  का  निर्माण  करने  की  सम्भावना  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  सानव  संसाधन  विकास  भन्नालय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एम०  जो०  के०  :  और  लगभग  1000  मेगा  फलाप
 की  अधिकतम  अभिकन  शक्ति  से  युक्त  सुपर  कम्प्यूटर  की  कार्यक्षमता  रेंज  में  एक  समानान्तर  संसाधन
 मशीन  के  वर्ष  199]  के  अन्त  तक  तैयार  हो  जाने  की  सम्भावना  यह  अभी  तक  एक  अनुसंघान  तथा
 विकास  प्रयास  के  रूप  में  ही  है  ।
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 इलेक्ट्रॉनिको  अभिकल्पन  तथा  प्रोद्योगिको  केन्द्र  का  ज्ञापन

 49  19.  श्री  हरोश  रावत  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इलेक्ट्रॉनिकी  अभिकल्पन  तथा  प्रौद्योगिकी  केन्द्र  औरंगाबाद  की  कमंचारी  एसोसिएशन
 से  कर्मचारियों  की  समस्याओं  के  बारे  में  कोई  ज्ञापन  मिला

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इनकी  शिकायतों  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  मंत्री  एस०  जो०  के०  :  से  औरंगाबाद  स्थित  इलेवट्रॉनिकी
 डिजाइन  तथा  प्रौद्योगिकी  केन्द्र  ई०  डी०  के  कमंचारी  कल्याण  संघ  के  संयोजक  के  हस्ताक्षर
 से  पत्र  प्राप्त  हुए  हैं  ।  उनमें  हस्ताक्षरकर्त्ता  के  नाम  का  उल्लेख  नहीं  किया  गया  मामले  की
 पड़ताल  की  जा  रही  है  ।

 आयुध  कारखानों  में  भर्तों  नियम

 ]
 4920.  श्री  हरोश  रावत  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आयुध  कारखानों  में  कामगारों  की  भर्ती  से  सम्बन्धित  नियमों  में  हाल  ही  में  संशोधन
 किया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  कामगारों  की  कार्य  के  दौरान  मृत्यु  होने  पर  उनके  आश्रितों  जिन्हें  आयुध  कारखानों
 में  नोकरी  दी  जाती  है  उन  पर  भी  ये  नियम  लागू  होंगे  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राजा  :  हां  ।

 औद्योगिक  गै र-औद्योगिक  कर्मचारियों  और  अराजपत्रित  अधिकारियों  सम्बन्धी
 भर्ती  नियमों  को  1989  में  निम्न  प्रकार  से  संशोधित  किया  गया  है  :--

 ओद्योगिक  क्ंचारी  6-7-1989  के  का०  नि०  आ०  संख्या  द्वारा  अधिसूचित
 एवं  19-2-1990  के  का०  नि०  आ०  संख्या  36  द्वारा  संशोधित  ।

 गर-औद्योगिक  कमंचारी--दिनांक  4-5-1989  के  का०  नि०  आ०  सं०  द्वारा
 सूचित  ।

 अराजपत्रित  अधिका  री--दिनांक  4-5-1989  के  का०  नि०आ०  सं०  द्वारा
 सूचित  ।

 हां  ।
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 प्रौढ़  शिक्षा  कार्यक्रम  का  कार्यान्वयन

 4921.  श्री  हरोश  रावत  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  साक्षरता  अभियान  के  अन्तर्गत  नेहरू  युवा  केन्द्र  संगठन  द्वारा  विभिन्न  राज्यों
 में  प्रोढ़  शिक्षा  कार्यक्रम  कार्यान्वित  किया  जा  रहा

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  नेहरू  युवा  केन्द्र  संगठन  को  कुल  कितनी  आधिक
 सहायता  दी

 क्या  सरकार ने  राष्ट्रीय  साक्षरता  अभियान  के  अन्तगंत  चलाए  जा  रहे  प्रौढ़  शिक्षा  कार्यक्रम
 को  बन्द  कर  दिया  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जी०  के०  :  हां  ।

 प्रौढ़  शिक्षा  कार्यक्रम  कार्यान्वित  करने  के  लिए  1988-89  और  1989-90  के  दौरान
 नेहरू  युवा  केन्द्र  संगठन  को  दी  गई  कुल  वित्तीय  सहायता  8,26,90,907  रुपए  थी  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 इलेक्ट्रों निकी  सम्बन्धी  फार्यदल

 ]
 4922.  थी  जतादंन  पुजारी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इलेक्ट्रॉनिकी-सम्बन्धी  कायंदल  ने  अपनी  रिपोर्ट  में  बताया  है  कि  इलेक्ट्रॉनिकी  का
 कृषि-काये  में  प्रयोग  किया  जाना at

 यदि  तो  कार्यदल  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  का  ब्यौरा  कया  और

 इन  सिफारिशों  पर  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा

 विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जी०  के०  :  और  योजना  आयोग  द्वारा

 निकी  उद्योग  पर  गठित  आठवीं  योजना  के  कार्यकारी  दल  में  इलेक्ट्रॉनिकी  को  क्षि  स्तर  तक  ले  जाने  की

 दिशा  में  निम्नलिखित  विशिष्ट  सिफारिशें  शामिल  हैं  :--

 (0)  चूंकि  कृषि  तथा  कृषि  उत्पादों  की  मात्रा  और  गुणवत्ता  की  दृष्टि  से  उपज  में  सुधार  लाने  के

 लिए  इलेक्ट्रॉनिकी  एक  अहम  भूमिका  अदा  कंर  सकता  अतः  वाणिज्यिक  मत्स्थ  पालण
 आदि  जैसे  अनुप्रयोग  के  अहम  क्षेत्रों  में  इलेक्ट्रॉनिको  प्रयोग  को  बढ़ावा  देने  की  जरूरत  है  ।
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 (ii)  किसानों  में  कृषि  इलेक्ट्रॉनिक  उपकरणों  के  बारे  में  शिक्षण/प्रशिक्षण  देने  तथा  उनको
 किसानों  के  सामने  प्रदर्शित  करके  और  साथ  ही  इन  इलेक्ट्रॉनिक  उपकरणों  की  परम्परागत  पद्धतियों  से

 तुलना  करके  जागरुकता  पैदा  की  जानी  चाहिए  ।

 (0)  परीक्षण  के  माध्यम  से  किसानों  तथा  दूसरे  समुदाय  के  लोगों  को  सेवाएं  उपलब्ध  करानी

 चाहिएं  ।  जिसमें  न  केवल  क्षेत्रीय  परीक्षण  पर  जोर  दिया  जाए  बल्कि  मौके  पर  ही  सिफारिशें/सलाह  भी
 दी

 (९)  क्षेत्रीय  स्तर  पर  आवश्यक  सुदृढ़  एवं  विश्वसनीय  उपस्करों  का  विकास  और  उत्पादन
 किया  जाना

 (५)  जनशक्ति  को  प्रशिक्षण  देने  के  साथ-साथ  मरम्मत  एवं  अनुरक्षण  केन्द्रों  और  सूचना  के

 संग्रहण/प्रसारण  को  उच्च  प्राथमिकता  दी  जानी

 परिव्यय  तथा  प्राथमिकता  की  दृष्टि  से  आठबीं  योजना  को  अभी  तक  अन्तिम  रूप  नहीं
 दिया  गया  लेकिन  उपर्युक्त  सिफारिशों  को  उन  योजनाओं  में  प्रभावी  बनाथा  जाएगा  जिन्हें  आठवीं
 योजना  को  अन्तिम  रूप  देने  पर  ही  तंयार  तथा  कार्यान्वित  किया  जाएगा  ।

 मंगलोर  तेल  शोधक  परियोजना  के  लिए  मंज्री

 4923.  श्री  जनादंन  पुजारो  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  योजना  आयोग  ने  मंगलौर  तेल  शोधक  परियोजना  की  स्थापना  के  बारे  में  कोई
 निर्णय  लिया  यदि  तो  लिए  गए  निर्णय  का  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  तो  इसमें  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 प्रधान  सन्त्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  और  सरकार  द्वारा  20  करोड़  रु०  से
 अधिक  राशि के  केन्द्रीय  सावजनिक  क्षेत्र  निवेश  सम्बन्धी  प्रस्तावों  के  बारे  में  निर्णय  लोक  निवेश  बोडड
 की  सिफारिशों  के  आधार  पर  लिए  जाते  लोक  निवेश  बोडड  द्वारा  निवेश  मूल्यांकन  हेतु  मंगलौर
 रिफाइनरी  तथा  पैढ्रो-कैमिकल  कॉम्प्लेक्स  के  एक  संयुक्त  सेक्टर  परियोजना  के  रूप  में  प्रस्ताव  पर  अभी
 विचार  किया  जाना

 पर्यावरथोय  विज्ञान  के  लिए  छात्रव॒त्तियां

 4924.  श्री  गिरधारी  लाल  भागंव  :  क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  वर्ष  1978  में  पर्यावरणीय  विज्ञान  के  किसी  क्षेत्र  में  विशेषज्ञता  प्राप्त
 करने  और  बढ़ावा  देने  के  लिए  पीताम्बर  पन््त  राष्ट्रीय  पर्यावरण  छात्रवुति  आरम्भ  की  और

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  किन-किन  प्रसिद्ध  विशेषज्ञों  को  छात्रवृत्तियां
 प्रदान  की  गईं  और  उनके  द्वारा  किए  गए  महत्वपूर्ण  शोध  कार्यों  और  इस  क्षेत्र  में  अनुसंघान  विकास  में
 उनके  योगदान  का  स्थोरा  क्या

 है
 ?
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 विज्ञान  और  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जी०  :  और  नहीं  ।  सरकार

 न

 पर्यावरणीय  विज्ञान  से  सम्बन्धित  अनुसंधान  की  किसी  भी  शा  में  उत्कृष्टता  को  मान्यता  तथा  बढ़ावा
 देने

 क ेलिए  1978  में  पीताम्बर  पन््त  राष्ट्रीय  पर्यावरण  अध्येता  वृत्ति  पुरस्कार  शुरू  किया  पिछले
 तीन  वर्षो  में  पुरस्कार  पाने  वालों  के  नाम  तथा  किए  गए  अनुसंधान  के  ब्यौरे  नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 पुरस्कार  का  वर्ष  पुरस्कार  पाने  वाले  का  नाम  किए  गए  अनुसंधान  के  ब्यौरे

 1987  प्रो०  एस०  सी०  पाण्ड्या  पुरस्कार  विजेता  1988  से  भारत
 के  संदर्भ  में  मरस्थल  तथा  मरुस्थलीकरण  के
 अवरोधी  के  रूप  में  चारे  में  आत्मनिर्भ  रताਂ
 नामक  अनुसंधान  परियोजना  पर  कार्य  कर

 रहे  हैं  ।

 1988  डा०  वी०  एम०  मेहर  होमजी  पुरस्कार  विजेता  शीघ्र  ही
 जैव-जलवायु  परिस्थितियों  तथा
 वायरमेंट  के  सम्बन्ध  में  भारत  के  लिए  संरक्षण
 नीतिਂ  नामक  अनुसंधान  परियोजना  पर  काय॑े

 शुरू

 1989  डा०  के०  एन०  मेहरोत्रा  पुरस्कार  विजेता  शीघ्र  ही  में
 नाशकों  के  पर्यावरणीय  प्रभावਂ  पर  अनुसंघान
 परियोजना  शुरू  करेंगे  ।

 में  लघु  बन  उत्पाद  पोधे

 4925.  श्री  मजसन  बेहेरा  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  लघु  वन  उत्पाद

 वक्षारोपणों  के  नाम  क्या  और  उड़ीसा  के  जाजपुर  कृषि  जिले  और  ढेंकानल  जिले  में  ऐसे  कितने  पौधे

 मुफ्त  दिए  गए  अथवा  लगाए  गए  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा

 विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जी०  के०  :  उड़ीसा  सरकार  को
 कोरापुट  तथा  ढेंकानल  जिलों  में  लघु  वनोपज  देने

 वाले  वक्षों  को  उगाने  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  प्रदान  की  गई  सातवीं  योजना
 अवधि

 के

 2848  हैक्टेयर  क्षेत्र  में  वक्षारोपण  किए  जाने  के  लिए  राष्ट्रीय  परती  भूमि  विकास  बोडं  द्वारा  74.80

 लाख  रुपए  प्रदान  किए

 बाहन  अधिनियम  के  कार्यान्वयन  के  लिए  राज्यों  को  सहायताਂ

 4926.  श्री  ड्रेक़ट  कृष्ण  रेडडो  कासु  :  क्या  भ्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  नए  मोटर  वाहन  अधिनियम को  प्रभावी  ढंग  से  कार्यान्वित  करने  हेतु  प्रदूषण  नियंत्रक
 उपकरण  खरीदने  के  लिए  राज्य  सरकारों  के  पास  पर्याप्त  वित्तीय  संसाधन

 यदि  तो  क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारों  को  वित्तीय

 सहायता  देने  का  विचार  और

 गदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 बिज्ञान  ओर  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  सातव  संसाधन  विकास  संत्रालय  में  शिक्षा

 विभाग  में  राज्य  संत्री  एम०  जो०  के०  :  से  पर्यावरण  पर  केन्द्रीय  प्रायोजित

 केस्त्र-राज्य  समन्वित  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  भारत  सरकार  ने  वाहनों  से  होने  वाले  उत्सर्जनों  की  माप  के

 लिए  उपकरणों  के  खरीद  की  मंजूरी  दे  दी  है  ।

 अण्डसान  निकोबार  द्वोपसभह  में  सामाजिक  वानिको

 4927.  श्री  मनोरंजन  भक्त  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  अण्डमान  और  निकोबार  द्वीपसमूह  में  सामाजिक

 वासिकी  कार्यक्रम  के  लिए  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  किए  मए

 यदि  दो  तत्सम्बन्धी  ब्योस  क्या  और

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  अण्डमान  और  निकोबार  द्वीपसमृह  के  लिए  सामाजिक
 वालिकी  हेतु  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए  हैं  ?

 विजशञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रात्रय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एम०  जी०  के०  :  और  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के
 लिए  20  सूत्री  जिसमें  सामाजिक  वानिकी  कार्यक्रम  भी  शामिल  के  अन्तगंत  वनीकरण  और

 वृक्षारोपण  कार्यकलापों  के  लक्ष्य  और  उपलब्धियां  तिम्न  प्रकार  हैं  :--

 लाख

 1985-86  6  1986-87  1987-88  1988-89  9  1989-00

 लक्ष्य  95.00  122.00  100.00  100.00  100.00

 उपलब्धियां  95.00  122.32  100.43  107.59  105.79
 ee  —

 1990

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  अभी  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किए  गए  20  सृत्री
 कार्यक्रम  के  अन्तगंत  वर्ष  1990-91  का  प्रस्तावित  लक्ष्य  निम्न  प्रकार  है  :--

 किग्रा  जाने  बाला  क्षेत्र  :  2010  हैक्टेयर

 फार्म  वानिकी  66.90  लाख  पौद



 26  1912  लिखित  उत्तर

 स्वोकृति  के  लिए  विचाराधोन  उत्तर  प्रदेश  को  परियोजनाएं

 ]

 4928.  श्री  कल्पनाण  सोनकर  :  क्या  भ्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 उत्तर  प्रदेश  की  कौन-कौन  सी  परियोजनाए  स्वीकृति  के  लिए  योजना  आयोग  के  समक्ष
 बिचाराधीन  पड़ी  और

 ये  परियोजनाएं  कब  तक  स्वीकृत  कर  दी  जाएंगी  ?

 प्रधान  मंत्री  विश्वनाभ  प्रताप  :  योजना  आयोग  के  पास  उत्तर  प्रदेश  संश्कॉर
 की  कोई  परियोजना  स्वीकृति  हेतु  लम्बित  नहीं  पड़ी  है  ।

 प्रश्न  नहीं

 एस०  ई०  एस०  कार्यालयों  में  रिक्त  पद

 4929.  श्री  हरि  शंकर  महाले  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  के  एम०  ई०  एम०  कार्यालयों  में  काफी  संख्या  में  पद  रिक्त  पड़े

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ओर  इन  पदों  को  भरने  हेतु  क्या  कार्यवाही  करने  का
 विचार

 क्या  इन  कार्यालयों  में  उत्पादकता  से  जुड़ा  बोनस  नहीं  दिया  जाता  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  राजा  :  नहीं  ।

 उपयुक्त  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 हां  ।  इन  अफसरों  को  उत्पादकता  पर  आधारित  बोनस  नहीं  दिया  जाता  है  ।

 वे  उत्पकता  पर  आधारित  बोनस  पाने  के  पात्र  नहीं  होते  क्योंकि  एम०  ई०  एस०  के
 कमंचारी  एक  ग्रुप  के  रूप  में  एक  ओद्योगिक  इकाई  की  तरह  उत्पादन  कार्यो  में  शामिल  नहीं  होते  हैं  ।
 फिर  उन्हें  तदर्थ  बोनस  दिया  जा  रहा  है  ।

 दिल्ली  विश्वविद्यालय  के  प्रयोगशाला  ओर  पुस्तकालय  सम्धन्धो
 कमंचारियों  द्वारा  हड़ताल

 4930.  श्री  उ्तर०  एन०  राकेश  :  क्या  प्रधोन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  विश्वविद्यालय  के  प्रयोगशाला  ओर  पुस्तकालय  सम्बन्धी  कर्मचारियों  ने
 1990  में  हड़ताल  की
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 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 कर्मचारियों  की  मुख्य  मांगें  क्या

 हड़ताल  के  कारण  हुए  नुकसान  का  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  इस  बारे  में  सरकार  द्वारा  कोई  कारंवाई  की  गई  है  अथवा  करने  का  विचार  किया
 गया  है  ?

 बिज्ञान  ओर  प्रौद्योगिकी  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जी०  के०  :  से  दिल्ली  विश्वविद्यालय  के
 शाला  व  पुस्तकालय  स्टाफ  में  मार्च  1990  में  अपने  मांग  पत्र  में  उल्लिखित  शिकायतों  को  दूर  करने  के

 लिए  आन्दोलन  आरम्भ  किया  ।

 प्रयोगशाला  तथ्य  पुस्तकालय  स्टाफ  की  मुख्य  उच्च  वेतनमान  स्टाफ  की  कुछ
 श्रेणियों  को  सेलेक्शन  ग्रेड  का  पदोन्नति  के  लिए  अहंताओं  में  एक-समय  नए  पदों
 का  65  वर्ष  तक  सेवानिवृत्ति  की  आयु  बढ़ाना  आदि  से  सम्बन्धित

 प्रयोगशाला  स्टाफ  द्वारा  बहिष्कार  करने  के  कालेजों  में  कुछ  प्रयोगात्मक  परीक्षाएं
 निर्धारित  समय  पर  नहीं  हो  सकी  ।  पुस्तकालयों  के  कमंचारियों  के  आन्दोलन  की  वजह  से  छात्रों  को  भी

 असुविधा  हुई  ।

 दिल्ली  विश्वविद्यालय  द्वारा  दी  गई  सूचनानुसार  पुस्तकालय  व  प्रयोगशाला  स्टाफ  की  कई
 शिकायतों  को  दूर  करने  के  लिए  कारंवाई  की  गई  विश्वविद्यालय  स्टाफ  की  शिकायतों  को  दूर  करना
 एक  सतत  प्रक्रिया  होगी  ।  विश्वविद्यालय  इन  कमंत्रारियों  द्वारा  की  गई  कुछ  मांगों  को  स्वीकार
 करने  की  स्थिति  में  नहीं  है  ।

 विश्वविद्यालय  द्वारा  की  गई  कारंवाई  की  वजह  से  पुस्तकालय  स्टाफ  ने  अपना  आन्दोलन
 27-3-90  को  समाप्त  कर  दिया  तथा  पुस्तकालय  सामान्य  रूप  से  कार्य  कर  रहे  हैं  ।  परन्तु  प्रयोगशाला
 स्टाफ  ने  अभी  तक  काये  आरम्भ  नहीं  किया  विश्वविद्यालय  ने  कालेज के  प्रधानाचायं  को  सचित
 किया  है  कि  कार्यकारी  परिषद्  के  निर्णय  नहीं  तो  वेतन  नहींਂ  को  लागू  किया  इसी  बीच
 विश्वविद्यालय  प्रयोगशाला  स्टाफ  के  आन्दोलन  के  कारण  स्थग्रित  किए  गए  प्रयोगात्मक  परीक्षाओं  को

 निर्धारित  करने  के  लिए  कारंवाई  कर  रहा  है  ।

 सेमोकंडक्टर  कॉम्प्लेक्स  का  पुनर्निर्माण

 4931.  श्री  एम०  एम०  पल्लम  राजू  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सेमीकंडक्टर  कॉम्प्लेक्स  चंडीगढ़  के  पुनर्निर्माण  की  अनुमानित  लागत  कितनी

 कितने  समय  में  इसका  पुनर्निर्माण  हो  और  वाधिक  अनुमानित  लागत  कितनी
 और

 सेमीकंडक्टर  कॉम्प्लेक्स  की  उत्पादन  के  बारे  में  भावी  योजनाएं  क्या  हैं  ?
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 विज्ञान  और  प्रौद्योगिफो  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  मानव  संसाधन  विकास  संत्रालय  में
 शिक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जी०  के०  :  ओर  सेमीकंडक्टर  कॉम्प्लेक्स
 लिमिटेड  सी०  के  पुनः  निर्माण  का  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ।

 भारत  सरकार  ने  इस  क्षेत्र  को  उच्च  प्राथमिकता  प्रदान  की  इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग
 द्वारा  गठित  एक  उच्च  स्तरीय  राष्ट्रीय  सूक्ष्म  इलेक्ट्रानिकी  परिषद्  देश  में  सेमीकंडक्टर  से  सम्बन्धित
 कार्यकलापों  के  विकास  की  योजना  बनाती  है  तथा  समन्वय  स्थापित  करती  चण्डीगढ़  स्थित
 कण्डक्टर  कॉम्प्लेक्स  लिमिटेड  के  अतिरिक्त  रक्षा  अनुसंधान  अन्य  राष्ट्रीय  प्रयोगशालाओं
 विशेषकर  वैज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसं धान  जो  एक  अग्रणी  शैक्षणिक  संस्थान  तथा
 कंडक्टर  के  अनुसंधान  तथा  उत्पादन  के  विभिन्न  पहलुओं  पर  कायंरत  सावंजनिक  और  निजी  क्षेत्रों  में  यह
 कार्य  किया  जाता

 पोलर  उपचग्रह  प्रक्षेपण  वाहन  एस०  एल०  का  छोड़ा  जाना

 4932.  श्री  एम०  एस०  पलल्लम  राज  :  कया  प्रधान  मनत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पोलर  उपग्रह  प्रक्षेपण  वाहन  एस०  एल०  के  विकास  पर  कितनी  धनराशि
 खर्च  होने  का  अनुमान

 उपग्रह  प्रक्षेपण  वाहन  को  किस  महीने/वर्ष  छोड़े  जाने  की  सम्भावना  और

 इससे  कितने  प्रत्यक्ष  लाभ  होने  का  अनुमान  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिकी  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  तथा  सानव  संसाधन  विकास  मन्त्रालय  में
 शिक्षा  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  एम०  जो०  के०  :  पोलर  उपग्रह  प्रक्षेपण  वाहन
 एस०  एल०  के  विकास  पर  खचचे  होने  वाली  अनुमानित  राशि  414.96  करोड़  रुपए

 और  पी०  एस०  एल०  वी०  एक  प्रमोचक  राकेट  इस  राकेट  का  उद्देश्य  भारतीय

 सुदूर  संवेदन  आर०  श्रेणी  के  उपग्रह  को  श्रुवीय  सू्य-तुल्यकालिक  कक्षा  मे  स्थापित  करना

 1991-92  में  प्रमोचन  के  लिए  निर्धारित  पी०  एस०  एल०  वी०  की  प्रथम  विकासात्मक  उड़ान

 में  आई०  आर०  एस०  उपग्रह  आर०  के  एक  स्वदेशी  इंजीनियरी  मॉडल  को

 भेजा  जाएगा  ।  उपग्रह  प्राथमिक  रूप  में  परपोषी  तकनीकी  आंकड़े  प्रदान  जो  पी०  एस०  एल०

 वी  के  कार्यानिष्पादन  के  मुल्यांकन  के  लिए  उपयोगी  होगे  |  इसके  इस  उपग्नह  द्वारा

 पृथ्वी  के  संसाधनों  के  सर्वेक्षण  ओर  आंकलन  के  लिए  सुद्दुर  संवेदन  आंकड़े  भी  प्रदान  करने  की  आशा

 शिक्षा  का  व्यवसायोकरण

 4933.  श्री  गोपीनाथ  गजपति  :

 श्री  श्रोकांत  दस  नरसिहराज  वाडियर  :

 क्या  प्रधान  सन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  व्यावसायिक  शिक्षा  पर  अधिक  बल  देने  की  आवश्यकता

 यदि  तो  आठवीं  योजना  में  इस  दिशा  में  कार्यवाही  हेतु  सरकार  का  कया  विशेष  प्रस्ताव

 आठवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  इसके  लिए  कितनी  निर्धारित  की  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जो०  के०  :  और  व्यावसाथिक  शिक्षा  पर  और
 अधिक  बल  देने  की  आवश्यकता  सरकार  ने  वेयक्तिक  रोजगार  बढ़ाने  तथा  उच्चतर  शिक्षा  के  लिए
 एक  विकल्प  प्रदान  करने  के  प्रमुख  लक्ष्यों  क ेसाथ  माध्यमिक  शिक्षा  के  व्यावसायिकोकरण  की  योजना
 को  सुदृढ़  करने  तथा  उसका  विस्तार  करने  का  भ्रस्ताव  किया  ऐसे  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  जो
 इस  कार्यकाल  का  पहले  से  ही  कार्यान्वयन  कर  रहे  बड़ी  संख्या  में  स्कूलों  को शामिल  करने  तथा
 व्यावसायिक  पाठ्यक्रमों  में  वृद्धि  करने  का  प्रस्ताव  शेष  राज्यों  इस  कार्यक्रम  को  योजना
 अवधि  के  दौरान  आरम्भ  किए  जाने  का  प्रस्ताव  व्यावसायिक  पाठ्यक्रमों  तथा  रोजगार  के  बीच
 सम्पर्क  स्थापित  किए  जा  रहे  हैं  ।

 और  जबकि  वर्ष  1990-91  के  दौरान  इस  योजना  के  लिए  84.20  करोड़  रुपए
 निर्धारित  किए  गए  वहां  पर  योजना  के  लिए  आबंटन  का  निर्णय  अभी  करना  बाकी

 गढ़वाल  क्षेत्र  में  पुरातत्व  सर्वेक्षण  ओर  खुदाई  काय॑

 4934.  श्री  सी०  एम०  नेगो  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  के  गढ़वाल  क्षेत्र  में  कोई  पुरातत्व  सर्वेक्षण  किया  गया

 यदि  तो  इस  सर्वेक्षण  के  क्या  निष्कर्ष  निकले  हैं  और  इन  पर  क्या  कायंवाही  की  गई

 क्या  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  विभाग  ने  किसी  पूजा-स्थल/स्मारक  को  सुरक्षित  स्मारक
 घोषित  किया

 यदि  तो  जिलावार  ब्यौरा  क्या

 क्या  गढ़वाल  क्षेत्र  में  पुरातत्व  विभाग  द्वारा  कोई  खुदाई  कार्य  किया  गया  और
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विशान  ओर  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंजो  तथा  मानच  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जो०  के०  :  हां  ।

 से  उत्तर  प्रदेश  के  गढ़वाल  क्षेत्र  के  विभिन्न  क्षेत्रों  में  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण
 पु०  उत्तर  प्रदेश  सरकार  और  गढ़बाल  विश्वविद्यालय  द्वारा  किए  गए  विभिन्न  अन्वेषणात्मक
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 सर्वेक्षणों  के  (i)  मन्दिरों  सहित  प्रागैतिहासिक  प्राचीन  ऐतिहासिक
 और  मध्ययुगीन  स्थल  और  और  (ii)  सिक्के  और  अन्य
 प्रकाश  में  लाए  गए  भा०  पु०  स०  ने  कुछ  स्मारकों  को  केन्द्र  द्वारा  संरक्षित
 स्मारकों  के  रूप  में  घोषित  किया  उत्तर  प्रदेश  सरकार  द्वारा  राज्य  स्तर  पर  अन्य  16  स्मारकों

 को  संरक्षित  करने  के  लिए  कदम  उठाने  की  सूचना  है  ।

 और  हां  ।  निम्नलिखित  स्थलों  पर  उत्खनन  कार्य  किए  गए  हैं  :---

 जिला  देहरादून  जिले  में  वीरभद्र  भौर  भारत
 जिला  उत्त  रकाशी  और  जिला  टिहरी  ।  इन  स्थलों  से  प्राचीन

 हासिक  और  मध्ययुगीन  कालों  से  सम्बद्ध  महत्वपूर्ण  पुरातत्वीय  सामग्री  मिली

 गढ़  वाल  क्षेत्र  में  केद्दर  द्वारा  संरक्षित  स्मारक

 कऋ०  स्थान  स्मारक  का  नाम

 जिला  देहरादून

 1.  हानोल  या  ओनोल  महासु  को  समर्पित  मन्दिर

 2.  कल््सी  अशोक  शिलालेख

 3.  करमपुर  कतिंग  स्मारक

 4.  ताखा  मंडल  मन्दिर  और  इसके  आस-पास  की  प्रतिमायें

 जिला  चमोली

 1.  अद्वादरी  सोलह  मन्दिरों  के  अवशेष

 2.  चान्दपुर  इसकी  दीवारें  और  इसके  अन्दर
 आवास  मूहों  के  ध्वसावशेष  और  सीढ़ियां  ।

 3.  गोपेश्बर  रूद्रनाथ  मन्दिर

 4.  गोपेश्वर  एक  प्राचीन  और  तीन  आधुनिक  शिलालेखों
 के  साथ  एक  बरखछे  सहित  लोहे  का

 5.  पांडुकेश्वर  दो  मन्दिर

 6.  मंडल  शिलालेख
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 उन  स्मारकों  वी  सूची  जिनके  संरक्षण  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  सरकार  कदम  उठा  रही  है  :--

 1.  राथल  मन्दिर  जिला  उत्तरकाशी  ।

 9

 10

 11

 12

 13

 2

 3.

 4

 5

 6

 7

 8

 .  शिव  मन्दिर  महादेव/राहो  जिला  गढ़वाल  ।

 देवालगढ़  जिला  पौड़ी  गढ़वाल  ।

 .  सुमारी  मन्दिर  जिला  पौड़ी  ।

 .  वेशवा  मन्दिर  जिला  पौड़ी  ।

 .  अनसूया  चमोली  ।

 .  नाला  चट्टी  चमोली  |

 .  नारायण  जैसे  चमोली  ।

 .  वेतरिती  मन्दिर  जिला  चमोली  ।

 .  पानीघाट  टिहरी  गढ़वाल  ।

 .  दमयन्ति  का  हुयुन  ग्राम  जिला  टिहरी  गढ़वाल  ।

 .  पालेथी  टिहरी  गढ़वाल  ।

 .  देवाल  मन्दिर  पौड़ी  ।

 14.  गोविन्द  मन्दिर  चमोली  ।

 15

 16

 उत्त

 .  थान  गांव  उत्तरकाशी  ।

 पुजेली  का  महासु  उत्तरकाशी  ।

 र  प्रदेश  सरकार  द्वारा  संरक्षित  मन्दिर

 .  शिव  और  ननन््दा  देवी  टिहरी  गढ़वाल  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ो  क्षेत्रों  मे ंरोजगार  के  अवसर

 4935.  श्री  सो०  एम०  नेगी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ी
 कर  पौड़ी  और  टिहरी  गढ़वाल  में  रोजगार  के  अवसर  अपर्याप्त  और

 यदि  इन  क्षेत्रों  में  रोजगार  के  अवसर  पैदा  करने  के  लिए  क्या  उपचारात्मक  कदम
 उठाने  का  विचार  है  ?

 प्रधान  संत्रो  विश्वनाथ  प्रताप  :  हां  ।
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 लिए  राज्य  की  अर्थव्यवस्था  के  अलग-अलग  क्षेत्रकों  में  विभिन्न  विकास  कार्यक्रमों  के  अतिरिक्त  ग्रामीण
 और  अशहरी  क्षेत्रों  में विशेष  रोजगार  उन्मुख  कार्यक्रमों  क ेसाथ-नआाथ  पालिटेक्निक/ग्रामीण
 आई०  टी०  आई०/शाखा  आई०  टी०  आई०  को  सुदृढ़  बनाने  और  ट्रेडों  के  आधुनिकीकरण  तथा  पदंतों-के
 लिए  उपयुक्त  ट्रेडों  को  शुरू  करने  के  माध्यम  से  लोगों  की  तकनीकी  दक्षता  के  संवर्द्धन  के  लिए
 गारोन्मुख  शिक्षण  भी

 उपर्युक्त  स्कीमों/कार्यक्रमों  के  औद्योगिक  क्षेत्र  के  अन्तर्गत  ग्राम  तथा  कुटीर
 जड़ी-बूटियों  पर  आधारित  इकाइयों  फल  तथा  सब्जी  प्रसंस्करण

 ऊन  तथा  रेशम  उद्योग  पर  बल  दिया  गया  जो  सीधे  ही  रोजगार  अवसरों  का  सृजन
 हैं  ।  पयंटन  को  उद्योग  के  रूप  में  मान्यता  दी  गई  है  जो  स्थानीय  लोगों  के  लिए  रोजगार  अवसरों  में  वृद्धि करता  है  |  विभिन्न  रोजगार  कार्यालयों/कार्य  बिकास  इकाइयों  और  कोचिंग  तथा  मार्गदर्शन  केन्द्रों  के
 माध्यस  से  रोजगार  सेवा  प्रदान  की  जा  रही  आठवीं  योजना  में  रोजगार  सृज्ञन  के  विशेषतग्रा
 क्षेत्रों  जिनमें  पहाड़ी  क्षेत्र  शामिल  महत्व्रपूर्ण  उद्देश्य  पर  मुख्य  रूप  से  जोर  दिया

 आड॒म्बरपूर्ण  वस्तुओं को  खफ्त  पर  रोक

 4936.  श्री  कल्पनाथ  राय  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  समाज  में  असमानता  को  कम  करने  के  लिए  आइ्म्बरपूर्ण  बस्तुओं  के  उपयोग  पर
 घ्तिबन्ध  लगने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 भ्रधान  मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  और  सरफार  प्रदर्शन  और  आएड्म्बरपूर्ण
 उपभोग  को  कम  करने  के  प्रति  वचनबद्ध  इसके  लिए  उठाए  जाने  वाले  कदमों  में  कामेधन  के  बिसुद्ध

 सुश््यिर  और  अहुमुद्दी  अभियान  चलाना  और  श्नन  के  तड़क-भड़क  पूर्ण  प्रदर्शन  पर  कड़ी  सतर्कता  बरतना
 शामिल  यह  निर्णय  लिया  मया  है  कि  लेनदेनों  से  सम्बन्धित  अधिनियम  के  विभिन्न  उपबंधों
 को  फ़िर  से  तैयार  किया  जाय  ताकि  रूप  में  धन  रखने  वाले  आर्थिक  अपराधियों  के  लिए  ऐसा
 करना  मुश्किल  हो  काले  धन  के  विरुद्ध  प्रशासनिक  रोकों  को  आधिक  उपायों  से  मजबूत  किया
 जा  रहा  कर  अपवंचन  और  प्रदर्शन  उपभोग  को  रोकने  के  उद्देश्य  से  वर्ष  1990-91  के  बजट  में
 द्यत  कर  कानून  को  महत्वपूर्ण  रूप  से  सख्त  बना  दिया  गया  सरकार  ने  विलासिता  की  अनेक  वस्तुर्नों

 जिनका  उपभोग  प्रायः  श्रम्पन्न  वर्गों  द्वारा  किया  जाता  उत्पादन  शुल्क  में  भी  पर्याप्त  वृद्धि  की

 बेरोजगारी  ओर  गरोबी  समाप्त  करने  के  लिए  कदम

 4937.  श्री  प्यारे  लाल  खंडेलवाल  :
 डा०  ए०  के०  पटेल  :

 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (8)  क्या  गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  सम्पूर्ण  विकास  दर  पांच  प्रतिशत  से  अधिक  रही  है  जबकि
 बेरोजसपरी  और  गरीबी  में  बहुत  अश्विक  वृद्धि  हुई
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 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  वर्ष-वार  बेरोजगारी  और  गरीबी  बढ़ने  की  तुलना  में  विकास  दर
 क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाए  जाने  का  विचार  है  ?

 प्रधान  मंत्रों  विश्वनाथ  प्रताप  :  से  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  समग्र
 संवृद्धि  दर  5  प्रतिशत  से  अधिक  रही  है  लेकिन  पिछले  तीन  वर्षों  के  बेरोजगारी  तथा  गरीबी  के  वर्षवार
 आंकड़ें  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 गरीबी  उन्मूलन  तथा  रोजगार  में  वृद्धि  नियोजित  विकास  के  स्थायी  महत्व  के  विषय  हैं  ।
 इस  संदर्भ  में  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  दृष्टिकोण  जो  अब  तैयार  किया  जा  रहा  महत्व  के
 जिन  कुछ  क्षेत्रों  पर  जोर  दिया  जाएगा वे  हैं  :  ग्रामीण  सेक्टर  का  आर्थिक  क्रियाकलाप  में
 महिलाओं  की  भूमिका  पर  अधिक  पैना  फोकस  तथा  रोजगार  ।

 मध्य  प्रदेश  में  छाजनो  बोर्ड

 ]
 4938.  ओी  प्यारे  लाल  खंडेलबाल  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  मध्य  प्रदेश  के  प्रत्येक  छावनी  क्षेत्र  में  निर्माण  तथा  विकास  कार्यों
 पर  अलग-अलग  कितनी  धनराशि  खर्च  की  और

 कितने  छावनी  क्षेत्रों  मे ंलोगों  को  पेय  जल  की  समस्या  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  तथा
 इस  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  कौन-से  उपचारात्मक  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 रक्षा  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  राजा  मध्य  प्रदेश  में  5  छावनियां
 प्रत्येक  छावनी  में  निर्माण  एवं  विकास  कार्यों  पर  हुआ  व्यय  इस  प्रकार  से  है  :--

 रुपयों

 क्रम  छावनी  का  नाम  व्यय  हुआ
 सं०  ॑ए॑एएएएएशएश""शनश"शणशणणणणाणाणत

 8  Or’  9  1989-90

 1.  सागर  10,35,200  4,29,870  ~  5,68,000

 2...  महू  5,87,350  10,96,480  13,80,70(

 3.  जबलपुर  18,85,000  43,41,000  78,53,000

 4.  मोरार  5,01,215  4,8  1,342  1,86,059

 5;  ...  2,17,506  ,...  1,76,688.....  ....  3,27,760 चर

 हफिभाभजईईरप्ए7प/पाए  फ:पह्पूएदपदपभिभडगजहपएशध।जणज--हैण  है
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 सभी  छावनियों  में  पानी  की  समस्या  कहीं  अधिक  तो  कहीं  कम  पानी  की  मात्रा
 में  वुद्धि  करने  के  लिए  कई  योजनाएं  बनाई  गई  हैं  और  कई  बनाई  जा  रही  हैं  ।

 खेलकदों  का  स्तर  सुधारने  को  योजना

 4939.  श्री  सनन््तोष  कुसार  गंगवार  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृषा  करेंगे  कि  :

 क्या  खेलकूदों  का  स्तर  सुधा रने  के  लिए  कोई  नई  योजना  सरकार  के  विचाराधीन  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोश्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  सानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जो०  के०  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 भारत  भवन  होस्टलों  को  स्थापना

 अनुषाद  ]

 4940.  कली  के०  एस०  राव  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  समूचे  देश  के  चुनिंदा  विश्वविद्यालयों  में  भारत
 भवन  होस्टलों  की  स्थापना  करने  का  प्रस्ताव  किया

 यदि  तो  कितने  भारत  भवन  होस्टलों  की  स्थापना  करने  का  विचार  किया  गया  है  और
 इन  पर  कितनी  घनराशि  ख्  होने  का  अनुमान

 भारत  भवन  होस्टलों  की  स्थापना  करने  के  कया  उद्देश्य  और

 क्या  इन  भारत  भवन  होस्टलों  की  स्थापना  प्रत्येक  विश्वविद्यालय  में  की  जाएगी  ?

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  सें  राज्य  संत्रो  एम०  के०  :  से  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  का

 कुछ  चुनिंदा  विश्वविद्यालयों  में  भारत  भवन  छात्रावास  स्थापित  करने  का  श्रस्ताव  ताकि  देश  के
 विभिन्न  भागों  के  छात्रों  को  सामाजिक  और  सांस्कृतिक  एकता  के  सांस्कृतिक  परिप्रेक्ष्यों  को
 अच्छी  तरह  समझने  का  अवसर  मिल  सके  ।  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  का  एक  चरणबद्ध  कार्यक्रम
 के  रूप  में  35  छात्रावास  परिसर  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  जो  राशियों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर

 होगा  ।  प्रत्येक  परिसर  में  चार  या  दो  यूनिट  होंगे  और  प्रत्येक  यूनिट  में  50  कमरे  होंगे  ।  एक  यूनिट
 की  अनुमानित  लागत  लगभग  28.42  लाख  रुपए  हैं  ।  अब  तक  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  दिल्ली
 विश्वविद्यालय  में  भारत  भवन  छात्रावास  परिसरों  के  लिए  एक  करोड़  रुपए  देने  के  लिए  सहमत  हो
 गया  है  ।

 सेव  पेरियार  प्रोजेक्ट

 4941.  प्रो०  के०  थो०  बामस  :  कया  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  केरल  सरकार ने  केन्द्रीय  सरकार  को  एक  पेरियारਂ  परियोजना  प्रस्तुत  की
 और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  किया  गया  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  एम०  जो०  के०  :  हां  ।

 निश्चियों  की  उपलब्धता  और  गंगा  कार्य  योजना  से  अनुभव  के  आधार  परਂ  इस
 योजना  पर  आठवीं  योजना  में  विचार  किया  जा  सकता

 सरकारो  कर्मचारियों  को  शिकाण्ते

 4942.  श्रोमती  बासव  राजेश्वरी  :
 श्री  मनोरंजन  भकक्त  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1988,  1989  और  वतंमान  वर्ष  के  अलग-अलग  लोक  शिकायत
 ओर  पेंशन  मन्त्रालय  को  सरकारी  कमंचारियों  की  कितनी  शिकायतें  प्राप्त

 इनमें  से  कितनी  शिकायतों  का  निपटान  किया  गया  और

 शेष  शिकायतों  के  शीघ्र  निपटान”के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 प्रधान  मंत्रो  विश्वनाथ  प्रताप  :  से  विभिन्न  सेवा  के  मामलों  के  सम्बन्ध
 में  लोक  शिकायत  और  पेंशन  मन्त्रालय  को  वर्ष  1988,  1989  और  वतंमान  वर्ष  (1-1-1990
 से  31-3-1990  तक  )  के  दोरान  क्रमशः  2600,  2200  और  300  अभ्यारेदन  प्राप्त  हुए  ।  ये
 बेदन/शिकायतें  सरकारों  और  अन्य  विभिम्न  संगठनों  एलेसियों  सम्बन्धित  हैं  ।

 शिकायत  और  पेंशन  मन््त्रालय  ने  इन्हें  सम्बन्धित  प्राधिकरणों  को  उचित  कारंवाही  .  हेतु  भेज
 दिया  है  ।  जहां  तक  भारत  सरकार  से  सम्बन्धित  शिकायतों  का  सम्बन्ध  मंत्रालयों/विभागों
 सरकारी  कमंचारियों'की  शिकायतें  दूर  करने  के  लिए  अपने  यहां  संस्थागत  व्यवस्थाएं  करने  परामर्श
 दिया  गया  इन  ब्यवस्थाओं  में  स्टाफ  शिकायत  अधिकारी  कीਂ  कमंचारियों  द्वारा  स्टाफ
 शिंकायत  अधिकारी  और  विभागाध्यक्ष  से  आसानी  से'मिलने  की  विभागीय  पदोन्नति
 सभित्ति  की  बेठकें  निकमित  समय  पर  करना  आदि  शामिल  हैं  ।

 दिल्लो  में  दिल्ली  पब्लिकलाइक्रेरो को  शलाएं

 4943.  श्री  दस  :  कया  प्रथन  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  पब्लिक  लाइब्रेरी  की  कितनी  शाखाएं  हैं  तथा  वे  किन-किन  स्थानों  पर

 दिल्ली  पल्लिक  लाइब्रेरी  की  विभिन्न  शाखाओं में  कार्यरत  कर्मचारियों  की  श्रेणीवार
 संख्या  कितनी
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 कें  शाखाएं  ख्केली

 चालू  वर्ष  कें  दोरान  किन-किन  स्थानों  पर  और  अधिक  शाखाएंਂ  खोलमे  का  विचारि  कियाਂ
 गया  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोयोणिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो ंतथा  मानव  संसाधंन  विंकार्स  मंत्रालय  में  शिक्षा

 विभाग  में  राज्य  संत्रो  एम०  के०  :  दिल्ली  में  दिल्ली  पब्लिक  लाइब्रेरी  की

 सेवाएं  173  स्थानों  पर  उपलब्ध  हैं  ।  इनके  नाम  में  दिए  गए  में  रखा  गया  ।

 वेखिंशਂ  संख्या  टीॉ०  844/90]

 दिल्ली  पब्लिक  लाइब्रेरी  में  401  कर्मचारी  कार्यरत  श्रेणीवार  ब्यौरे  में

 दिए  भें  रखा  देलिएँ  संस्यो'एले०  टों०  845/90  ]

 (w)  1989:90  दोरान  ऑकार  नगर  में  औरै  पेशवा  रोड  पर  दो  उप-शास्कए  तथा  बादली
 गांव  के  पास  जमा  केन्द्र  खोला

 चालू  वर्ष के  दोरान  दिल्ली  विश्वविद्यालय  परिंसर  मेंਂ  एक  उप-शाखा  और  इंदिरा  गांधी

 इन्डोर  स्टेडियम  में  एक  खेल  पुस्तकालय  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 हिमाचल  प्रदेश  में  पहाड़ो  क्षेत्रों  का विकास

 ]

 4944.  श्रो  के०  डो०  सुल्तानपुरो  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  हिमाचल  प्रदेश  में  पहाड़ी  क्षेत्रों  क ेविकास  सम्बन्धी  कोई  कार्यक्रम  कार्यान्वित  किया

 जा  रहा

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  है  ओर  पंचबर्धीय/योजना-के  अन्तर्गत  इस
 सम्बन्ध  में  क्या  प्रगति  हुई  और

 अगली  योजना  में  इव  क्षेत्रों  के  और  अधिक  विकास  के  लिए  बनाई:जा  रही  योजनाओं  का

 ब्योरा  क्या  है  ?

 प्रधान  मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 संस्कृत  भाषा  को  बढ़ावा

 4945.  श्री के०  डो०  सुल्तानेपुरी  :  क्या  प्रधान  सत्रों  यहे  क्तांने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  संस्कृत  भाषा  के  अध्ययन  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  रहें
 और

 क्या  सरकार  का  विचार  स्कूलों  में  कक्षा  तक  संस्कृत  का  अध्ययन  अनिवार्य  करने
 का

 हें
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 लिखित  उंत्तरें  16  1990

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिको  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  मानव  संसाध्न  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 बिभाग  में  राज्य  मंत्रो  एम०  जो०  के०  :  देश  में  संस्कृत  के  अध्ययन  को  बढ़ावा  देने  के
 लिए  निम्नलिखित  योजनाएं/कार्यक्रम  आरम्भ  किए  गए  हैं  :--

 (i)  संस्कृत  के  क्षेत्र  में  कायंरत  स्वेच्छिक  संगठनों  को  वित्तीय  अनुदान  ।

 (४)  आदर्श  संस्कृत  पाठशालाओं  को  वित्तीय  अनुदान  ।

 (४)  आदर्श  संस्कृत  पाठशालाओं  और  अन्य  स्वेच्छिक  संगठनों  में  श्रख्यात  वयोवृद्ध  संस्कृत
 अध्येताओं  के  लिए  वित्तीय  सहायता  ।

 हु

 (९)  संस्कृत  शिक्षा  के  विकास  के  लिए  राज्य/संघ  शासित  प्रदेशों  को  वित्तीय  सहायता  ।

 (२  जा  दुलंभ  पाण्डुलिपियों  की खरीद  और  उनके  प्रकाशन  के  अलावा  संस्कृत  साहित्य  तैयार
 करने  के  लिए  वित्तीय  सहायता  ।

 (vi)  प्रतिमा  विज्ञान  आदि  ज॑से  व्यावसायिक  विषयों  में  स्नातकोत्तर  छात्रों  के  लिए
 विशेष  अवस्थापना  पाठ्यक्रम  ।

 वैदिक  मंत्रोच्चारण  की  मौखिक  परम्परा  का  परेरक्षण  ।

 गबिल  भारतीय  वक्ृतता  प्रतियोगिता  और  वंदिक  सम्मेलन  का

 (७)  वैदिक  धमंदाय  अच्छय  पूर्ति  ।

 (5)  मंत्रालय  के  अधीन  स्वायत्त  निकाय  के  रूप  में  स्थापित  राष्ट्रीय  संस्कृत  संस्थान  विभिन्न

 पाठ्यक्रमों  की  शिक्षाएं  आयोजित  करता  है  ।

 (5)  परम्परागत  तथा  वंदिक  शिक्षा  का  विकास  करने  के  लिए  मंत्रालय  के  अधीन  एक
 स्वायत्त  निकाय  के  रूप  में  राष्ट्रीय  वेद  विद्या  प्रतिष्ठान  की  भी  स्थापना  की  गई  है  ।

 (xii)  भारत  के  उपनराष्ट्रपति  के  अध्यक्षता  में  केन्द्रीय  संसक्ृत  बोडं  का  गठन  किया  गया  है  जो
 संस्कृत  शिक्षा  के  विकास  से  सम्बन्धित  वित्तीय  मामलों  में  भारत  सरकार  को  सलाह
 देता

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  भारत  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं

 केरल  में  व॒क्षों  को  अवंध  रूप  से  कटाई

 4946.  थओ  एस०  कृष्ण  कुमार  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ह  क्या  केरल  के  वनों  में  बड़े  पेंमाने  पर  वृक्षों  की  अवेध  रूप  से  कटाई  किए  जाने  के  समाचार का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार
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 विज्ञान  और  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  सें  राज्य  संत्रो  तथा  सानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जोी०  के०  :  और  केरल  राज्य  सरकार  ने  सूचित ”
 किया  है  कि  पेड़ों  की  बड़े  पैमाने  पर  कटाई  नहीं  की  गई  है  ।

 वन  सुरक्षा  को  मजबूत  करने  और  गर-कानूनी  कटाई  को  रोकने  के  लिए  राज्य  सरकार

 द्वारा  उठाए  गए  कदम  नीचे  दर्शाए  जा  रहे  हैं  :--

 (1)  वन  खण्डों  और  बीट्स  को  पुनगंठित  करके  पुलिस  स्टेशनों  के  प्रतिमानों  पर  वन  स्टेशन
 बनाए  जा  रहे  हैं  ।

 (2)  वन  उड़न  दस्तों  को  हथियार  और  युद्ध  उपकरण  दिए  गए  हैं  ।

 (3)  वन  सुरक्षा  कमंचारियों  को वाहन  और  वायरलंस  सेट  प्रदान  करके  उनकी  गतिशीलता
 और  संचार  सुविधाओं  में  सुधार  किया  गया

 गुजरात  के  बनासकंठा  जिले  में  संगमरमर  को  खदानों  का  बन्द  होना

 4947.  श्री  काशोराम  राणा  :

 थरो  हरित  पाठक  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  गुजरात  के  बनासकंठा  जिले  में  अम्बाजी  के  निकट  खदानों  को  पर्यावरण

 और  वन  संत्रालय  द्वारा  स्वीकृति  न  दिए  जाने  के  कारण  उनके  बन्द  होने  के  फलस्वरूप  बड़ी  संख्या  में
 “-  लोगों  को  बेरोजगार  होने  की  जानकारी

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  गुजरात  सरकार  का  प्रस्ताव  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  लम्बे  समय  से

 विचाराधीन  और

 यदि  तो  इसे  कब  तक  मंजूरी  दिए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 f  विज्ञान  और  प्रोद्यो  गिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा

 विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जो०  के०  :  राज्य  सरकार  से  सूचना  एकत्र  की  जा
 !

 है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 और  केन्द्र  सरकार  को  गुजरात  राज्य  के  बनासकंठा  जिले  में  अम्बाजी  में  198.28

 हैक्टेयर  संगमरमर  खनन  पट्टा  क्षेत्र  की  अधिसूचना  को  निरस्त  करने  के  बारे  में  एक  प्रस्ताव

 1988  को  प्राप्त  हुआ  था  ।  प्रस्ताव  अपूर्ण  अतएवं  राज्य  सरकार  से  अतिरिक्त  सूचना  मांगी  गई
 प्रस्ताव  की  मंत्रालय  में  जांच  की  जा  रही  है  ।

 इलाहाबाद  विश्वविद्यालय  को  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  का  इर्जा  देना
 |

 4948,  भी  रामेश्व॑र  प्रसाद  :  क्या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 कमा  सरक्रार  का  इलफ्हानाद  विश्वविद्यालय  को  केन्द्रीय  विश्वचिद्यालय  का  दर्जा  देने  का

 क़रिचार  कौर

 यदि  तो  कब  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  आल़ब  अंसाप्तन  शिकार  मंजसलय से  शििक्ता
 विभाग  में  राज्य  मंत्री  एस०  जी०  के०  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 कान्हा  राष्ट्रीय  उद्यान  के  वन्य  ख्रोओं  क्वारा  को  गई  जाव-माल  को

 हानि  के  लिए  मुआवजा

 4949.  श्री  मोहन  लाल  झिकरास्न  :  क्या  अ्रश्षाम  मंत्री  मह  बताने  क्री  कृपा  करेंगे  कि  :

 कान्हा  राष्ट्रीय  उद्यन  सम्बन्धी  आरकिल्ल  क्षेत्र  के  बल्य  अम्कों  विक्तेत्रकर  सिहों  और  तेंदुओं
 द्वारा  निकटवर्ती  गांवों  में  कितने  व्यक्तियों  और  मवेशियों  को  मार  डाला

 मारे  गए  व्यक्तियों  के  परिवारों  और  मवेशियों  के  मालिकों  को  दी  गई  मुआवजा  धनराशि  का
 ब्यौरा  क्या

 क्या  द्वानि  की  तुलना  में  फ््याप्त  मुआवजा  दिया  गया  क्या  मुआवजे  की  राशि  बढ़ाने
 क्य  कोई  प्रस्ताम्र  ल्रिच्ासक्लीत्  ओर

 गत  एक  वर्ष  तथा  चालू  वर्ष  के  दोरान  कान्हा  राष्ट्रीय  उद्यान  के  वन्य  जीवों  द्वारा  फसलों
 का  कितना  नुकसान  किया  गया  और  फसलों  के  नुकसान  के  लिए  मुआवजे  की  कितनी  धनराशि  का
 भुगत्यत्न  किख़ा  यय्रा  ?

 विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  मंत्रों  छुम०  जो०  के०  :  से  सूचना  एक्रत  की  जा  रही  और  मध्य
 प्रदेश  राज्य  सरकार  से  प्राप्त  होते  ही सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 क्रान्हा  रफक्ट्रोस्  वन््य-नोव  उद्यान  का  असम  करमे  जाते  पर्यटक

 4950.  ओ  मोहन  लाल  झिकराम  :  कया  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ग्रत  ठीन  वर्षों  के दौसन  कितने  ब्रिदेशी  पर्यटकों  ने  कम्म्हा  राष्ट्रीय  वन््य-जीव  उद्यान्न  का
 म्रमण

 इस  राष्ट्रीय  वनन््य-जीव  उद्यान  को  और  अधिक  आकर्षक  बनाने  की  दृष्टि  से  यहां  इस
 वर्ष  क्या  नए  निर्माण  काय  शुरू  करने  का  विचार  है  ओर  इन  निर्माण  कार्यों  के लिए  कितनी  घनराशि

 मंजूर  की  गई

 विदेशी  प्ंटकों  को  उपलब्ध  कराई  जाने  बाली  भोजन  तथा  ठहरमे  की  व्यवस्था  सहिल
 क्षम्य  सुविधाओं  का  कुमपेरा  क्या  है  श्रोर  अग्रा  मौजूदा  व्यक्ात्ता  प्राप्त  क्षौर

 1$2
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 यदि  तो  और  अधिक  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  के  लिए  क्या  निर्माण  कार्य  शुरू
 करने  का  विचार  हे  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जी०  के०  :  मध्य  प्रदेश  राज्य  सरकार से  प्राप्त  हुई
 सूचना  के  अनुसार  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  कान्हा  राष्ट्रीय  उद्यान  में  आए  विदेशी  पर्यटकों  की
 संख्या  नीचे  दी  गई  है  :--

 वर्ष  विदेशी  पयंटकों  की  संख्या

 1986-87  1384

 1987-88  1062

 1988-89  996

 कान्हा  राष्ट्रीय  उद्यान  को  पर्यटकों  के  लिए  और  अधिक  आकर्षक  बनाने  के  लिए  कोई

 नया  कार्य  शुरू  करने  का  प्रस्ताव  नहीं  राष्ट्रीय  उद्यानों  के  प्रबन्ध  का  उद्देश्य  वन्यजोद  संरक्षण  को

 बढ़ावा  देना  है  न  कि  पर्यटन  को  बढ़ावा  देना  ।

 और  इस  समय  किसली  और  मुक््की  में  तीन  पर्यटक  परिसर  हैं  ।  जहां  तक
 भोजन  और  पयेंटक  वाहनों  का  सम्बन्ध  कान्हा  राष्ट्रीय  उद्यान  में  पयंटन  का  प्रबन्ध  मध्य

 प्रदेश  पयंटन  विकास  निगम  द्वारा  किया  जा  रहा  है  ।  विद्यमान  प्रावधान  पर्याप्त  समझे  जाते  हैं  ।

 दिल्लो  विश्वविद्यालय  में  अनुभाग  अधिकारो  स्तर  के  पदों  पर  कार्य  कर  रहे

 अनुसूचित  जातियों  जनजातियों  के  अधिकारी

 4951.  श्री  राजवोर  सिंह  :  क्या  प्रधान  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  विश्वविद्यालय  में  अनुभाग  अधिकारी  स्तर  के  पदों  पर  और  इससे  उच्च  पदों  पर

 कितने  अधिकारी  कार्य  कर  रहे

 इनमें  से  अनुसचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  कितने  अधिकारी

 क्या  इन  पदों  के  सम्बन्ध  में  आरक्षित  कोटा  भर  दिया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  कारणों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा

 विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जी०  के०  :  से  (5)  दिल्ली  विश्वविद्यालय  द्वारा  भेजी

 गई  सूचना  के  अनुसार  दिल्ली  विश्वविद्यालय  में  अनुभाग  अधिकारी  के  स्तर  के  113  अधिकारी  तथा

 अनुभाग  अधिकारी  के  ऊपर  के  स्तर  के  65  अधिकारी  हैं  और  अनुसूचित  जातियों  के  लिए  15%  का
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 अरक्षण  कौटा  और  अनुसूचित  जनजातियों  के लिए  73%  का  आरक्षण  कोटा  बनुभांग  अधिकारी  के
 स्तर  तक  या  गेर-शिक्षण  पदों  में  तदनुरूपी  संवर्ग  तक  लाग्रू  किया  जाता  है  ।  अनुभाग  अधिकारी  का  पंद

 बब्ेन््मति  से  भस  जाता  है  ।  विश्वविद्यालय  की  कार्यकारी  परिषद्  के  15  जुलाई  1988  के  संकल्प  के

 अनुसार  संबगं  में  5  वर्ष  से  कायंरत  कमंचारी  पदोन्नति  के  लिए  विचारणीय  है।इस  समय  अनुभाग
 अधिकारी  के  स्तर  का  कोई  भी  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  का  अधिकारी  नहीं  है  क्योंकि

 आरक्षित  श्रेणी  के  अन्तगंत  अनुभाग  सधिकारी  के  रूप  में  पदोन्नति  के  योग्य  कोई  व्यक्षित  नहीं  पाया

 गया  है  !

 दिल्ली  विश्वविद्यालय  के  इन्जोनियरो  विभाग  में  अनुसूचित  जातियों
 जनजातियों  के  सहायक  इंजोनियर

 4952.  श्रो  राजवोर  सिह  :  क्या  प्रघान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  विश्वविद्यालय  के  इन्जीनियरी  विभाग  में  नियुक्त  सहायक  इन्जीनियरों  तथा  इससे
 उच्च  पदाधारी  इन्जीनियरों  की  कुल  संख्या  कितनी

 उनमें  से  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  इन्जीनियरों  की  संख्या  कितनी
 और

 क्या  जारक्षण  नियमों  के  अनुसार  उन्हें  नियुक्ति  आदि  में  छूद  दी  गई  है  ?

 पविज्ञान  और  प्रोधोगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  सामव  सेंसाधन  थिकारल  संत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  में  रांउंध  मंत्री  एम०  जी०  कैे०  :  से  दिल्ली  विश्वविद्वालय  द्वारा  भेजो
 गई  सूचना  के  अनुसार  इस  समय  दिल्ली  विश्वविद्यालय  के  इन्जीनियरी  विभाग  में  छः  सहायक
 दो  कार्यकारी  इईन्जीनियर  और  एक  विश्वविद्यालय  इंजीनियर  कार्यरत  है  ।  संहांयक  इन्जीनियरों  के  सात
 पद  जिनमें  से  एक  पद  औरक्षण  नीति  के  अनुसार  अनुसूचित  जाति  के  थर्गण  के  लिए  आरक्षित  है  ।  इस
 समय  यह  पद  रिक्त है  ।

 पिलली  विश्वविद्यालय  में  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के
 कर्मचारियों  को  आवास  प्रदान  करना

 4953.  श्री  रांजवोरे  सिहं  :  क्या  प्रधान  भंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  दिल्ली  विश्वविद्यालय  सरकार  के  निर्धारित  नियमों  के  मबुसार  अनुसूचित
 अनुसूचित  जनजातियों  के  कमंचारियों  को  आवास  उपलब्ध  करा  रही

 यदि  तो  इस  सुविधा  के  अनुसार  कितने  कमंचारियों  को  आवास  उपलब्ध  कराया
 ओर

 बदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 लिक्षान  ओर  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तेथा  मानथ  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  सें  राज्य  संत्री  एसਂ  जो०  के०  :  और  हां  ।  दिल्ली  विश्वविद्यालय
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 ने  सरकार  के  अनुदेशों  के  अनुसार  टाइप  1  तथ्य  11  आवास  के  लिए  आवास  के  आवंटन  में  10%  और
 टाइप  11  और  IV  के  लिए  5%  के  आरक्षण  के  लिए  व्यबस्था  की

 है  ।  विश्वविद्यालय  द्वारा  दी  गयी

 सूचना  के  उन  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  कमंचारियों  की  जिनको  विभिन्न
 टाइप  के  आवास  प्रदान  किए  गए  निम्नलिखित  हैं  :

 श्रेणी  अनुसूचित  जाति/अनुसूचिक  जनजाति  के  कमंचारियों  को
 आवंटित  मकानों  की  संख्या

 43

 II  7

 lll  2

 IV  1

 राज्यों  में  केन्द्रोय  भण्डार  के  स्टोर  खोलना

 |

 4954.  श्रो  प्रकाश  कोको  ब्रह्मभट्ट  :
 श्री  राम  सागर  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  से
 बाहर  अन्य  नगरों  में  केन्द्रीय  भण्डार  की  शाखाओं  का  ब्यौरा  क्या

 क्या  राज्यों  में  केन्द्रीय  भन््डार  के  और  अधिक  स्टोर  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  राज्यवार  ब्यौरा  क्या  है  ?

 प्रधान  मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  इस  समय  केन्द्रीय  भण्डार  के  दिल्ली  से  बाहर
 निम्नलिखित  शाखा  स्टोर  कार्य  कर  रहे  हैं  :

 (i)  मद्वास  में  4

 (ii)  बम्बई  में  2

 (11)  हैदराबाद  में  एक  और

 (४)  मसूरी  में  एक

 और  देहरादून  त्था  ककनऊ  में  स्टोर  खोलने  का  केल््रीफ
 भण्डार  का  प्रस्ताव  है  ।
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 _

 परमसाण  विद्युत  केन्द्रों  को  स्थापना

 4955.  डा०  लक्ष्मीनारायण  पाण्डेय  :

 श्री  नाथ  सिह  :

 प्रो०  यदुनाथ  पाण्डेय  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  नए  परमाणु  विद्युत  केन्द्र  स्थापित  करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इन  विद्युत  केन्द्रों  की  स्थापना  की  वर्तमान  स्थिति  क्या  है  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा

 विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जो०  के०  :  से  सरकार  ने  इस  समय  काम  कर

 रहे  और  निर्माणाधीन  परमाणु  बिजलीघरों  के  कर्नाटक  में  कंगा  में  चार  और  जिनमें  से

 प्रत्येक  की  क्षमता  235  मेगावाट  महाराष्ट्र  मे ंतारापुर  में  2  और  जिनमें  से  प्रत्येक  की

 क्षमता  500  मेगावाट  होगी  तथा  राजस्थान  में  रावतभाटा  में  4  और  जिनमें  से  प्रत्येक  की  क्षमता

 500  मेगावाट  लगाने  की  अनुमति  दे  दी  है  ।  इन  यूनिटों  के  लिए  ऐसे  संघटकों  को  जिन्हें  प्राप्त
 करने  में  लम्बा  समय  लगता  है  तथा  जो  महत्वपूर्ण  किस्म  के  पहले  से  ही  प्राप्त  पर्यावरण  संबंधी

 अनुमति  प्राप्त  करने  और  परियोजना  के  लिए  वित्तीय  संस्वीक्ृृतियां  प्राप्त  करने  के  लिए  कारंवाई  की  जा

 रही  20  1988  को  भारत  और  सोवियत  संघ  की  सरकारों  के  बीच  हुए  सहका  र-करार
 की  शर्तों  के  अनुसार  तमिलनाडु  में  कुडानकुलम  में  1000  मेगावाट  क्षमता  वाले  दो  जो  रूस  के
 बी०  वी०  ई०  आर०  किस्म  के  स्थापित  करने  के  बारे  में  बातचीत  चल  रही  है  ।

 यस॒ना  नदी  की  सफाई

 4956.  श्री  कमल  चोघधरो  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  हरियाणा  और  संघ  राज्यक्षेत्र  दिल्ली  में  यमुना  नदी  की  सफाई  के  लिए  बनाई
 गई  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  और

 केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  प्रयोजन  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  तथा  हरियाणा  की  राज्य  सरकारों
 ओर  संघ  राज्यक्ष त्र दिल्ली  की  सरकार  को  कितनी  धनराशि  आबंटित  की  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  मानव  संसाधन  विकास  संत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  संत्री  एम०  जो०  के०  :  और  केन्द्रीय  गंगा  प्राधिकरण  की
 प्रधान  मन्त्री  को  अध्यक्षता  में  11-9-89  को  हुई  बठक  में  निर्णय  लिया  गया  है  कि  यमुना  के  प्रदूषण  में
 कमी  लाने  की  स्कीमें  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  प्रारम्भ  की  स्कीमों  को  हाथ  में
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 लिया  जाना  और  इस  प्रयोजन  के  लिए  आबंटित  की  जाने  वाली  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में

 साधनों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  जिसके  बारे  में  अभी  भी  निर्णय  लिया  जाना

 दिल्लो  सकल  शिक्षा  1973  में  संशोधनों  का  कार्यान्वयन

 4957.  श्री  समदनलाल  खुराना  :

 श्री  प्रतापराव  बाब्राव  भोसले  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  स्कूल  शिक्षा  1973  में  बेहतर  सेवा  शर्तें  प्रदान  करने  और  शिक्षण
 संस्थाओं  पर  बेहतर  नियन्त्रण  रखने  के  लिए  संशोधन  किया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 नियमों  में  किए  गए  संशोधनों  के  कार्यान्वयन  पर  निगरानी  रखने  और  तत्सम्बन्धी  अनुवर्ती
 कार्यवाही  करने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  मानव  संसाधन  विकास  संत्रालय  में  शिक्ष
 विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एम०  जी०  के०  :  हां  ।

 विवरण  संलग्न  है  ।

 नियमावली  में  किए  गए  संशोधनों  के  क्रियान्वयन  तथा  अनुवतंन  का  निरीक्षण  करने  के
 लिए  दिल्ली  प्रशासन  में  शिक्षा  निदेशक  के  पूरे  अधीक्षण  में  एक  शाखा  अलग  से  चूंकि
 संशोधन  अभी  हाल  ही  में  अधिसूचित  किए  गए  हैं  इसलिए  इस  स्तर  पर  इसके  क़ियान्वयन  में  किसी
 कठिनाई  का  पहले  से  अनुमान  लगाना  बहुत  ही  जल्दी  होगा  ।

 विवरण

 दिल्ली  स्कूल  शिक्षा  1973  में  संशोधन  करने  के  लिए  दिल्ली प्र  शासन  द्वारा
 23-2-90  को  जारी  की  गयी  अधिसूचना  नियमावली  में  अनेक  संशोधन  किए  गए  हैं  ।  इनमें  से  कई
 संशोधन  सामान्य  स्वरूप  के  हैं  जो  नियमों  को  अद्यतन  किए  जाने  के  वास्ते  किए  गए  नियमावली  में

 किए  गए  प्रमुख  संशोधन  इस  प्रकार  हैं  :

 (i)  नियम  17(2)  में  यह  प्रदान  किए  जाने  के  लिए  संशोधन  किया  गया  है  कि  प्रत्येक
 स्वायत्त  स्कूल  को  अपना  पाठ्यविवरण  ओर  पाद्यर्च्या  अपनाने  की  पाठ्य
 पुस्तकों  को  आरम्भ  करने  और  अपने  छात्रों  का  मूल्यांकन  करने  और  मिडिल  स्तर  के  अन्त
 तक  परीक्षाएं  आयोजित  करने  की  स्वतन्त्रता  होनी  चाहिए  :

 कि  यदि  निदेशक  एक  स्वायत्त  स्कूल  द्वारा  लगायी  गयी  किसी

 पुस्तक  की  संवीक्षा  करने  की  राय  हो  कि  ऐसी  पाठ्यपुस्तक  शिक्षा  के  हितों  के  लिए
 हानिकर  तो  ऐसे  स्कूल  में  एक  पाद्यपुस्तक  के  रूप  में  ऐसी  पुस्तक  के  प्रयोग  के  लिए
 मना  कर  सकते  हैं  ।”
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 (ii)  में  संशोधन  सुसम्बद्द  पाठ्यचर्या  समित्ति  के  प्रावध्लान  के  लिए  किया  गया

 है  ॥  फिछली  समितिਂ  26  सदस्य  थे  और  संशोक्षित  गठन  में  संख्या  घटकर  16  हो
 गयी

 (४४)  में  संशोधन  स्कूलों  की  सहायता  अनुदान  मुक्त  किए  जाने  के  वास्ते  शर्ते
 निर्धारित  करने  के  लिए  किया  गया  है  ।

 (iv)  में  शर्तों  जिन्हें  अब  संशोंधित  मियमों  में  निदिष्ट  किया  गया  के
 उल्लंघन  किए  जाने  पर  प्रशासक  द्वारा  किसी  भी  समय  स्कूल  को  सहायता  अनुदान
 रोके  कम  किए  जाने  अथवा  भिलम्बित  किए  जाने  की  व्यवस्था  के  लिए  किया
 गया

 (५)  नियम  में  संशोधन  वर्ग  कर्मचारी  की  नियुक्ति  के  वास्ते  चयन-समिति
 के  संशोधित  संगठन  के  प्रावधान  के  लिए  किया  गया  संशोधित  गठन  में  शिक्षा
 निदेशक  का  एक  नामजद  व्यक्ति  निकाल  दिया  गया  है  क्योंकि  इसकी  आवश्यकता
 महसूस  नहीं  की  गई  थी  ।

 )  लियम  98(2)  संशोधन  निम्नलिखित  के  फ्रावधाक  के  लिए  किया  गया  है  :-- बढ  की

 सहायता  प्राप्त  स्कूल  है  तो  प्रबन्ध  समिति  द्वारा  की  गयी  प्रत्येक  नियुक्ति
 प्रारम्भिक  रूप  से  अनन्तिम  होगी  और  उसके  लिए  निदेशक  का  अनुमोदन  अनिवाये
 होगा  ।

 बशतें  कि  निदेशक  का  अनुमोदत्त  उस  मामले  में  अपेक्षित  होगा  जब  जहां  चयनਂ
 किसागीय  पदोन्नति  समिति  में  निवेशक  का  नामजद  व्यक्ति  उपस्थित  नहींਂ  का

 अथवा  यदि  चयन  समिति  के  सदस्यों  में  भिन्न-भिन्न  राय  हो  ।”

 इसके  बशर्ते  कि  इस  उप-नियम  का  प्रावधान  एक  अल्प-संख्यक  सहायता
 प्राप्त  स्कूल  पर  लागू  नहीं  होगा  ।

 नियम  में  संशोधन  इस  प्रावधान  के  लिए  किया  गया  कि  जहां  एक  स्थ्वल  में
 एक  पद  शिक्षक  के  चाहे  सक्षग्रता  प्राप्त  हो  अथवा  सहायता  प्राप्त  ब

 राजकीय  स्कूल  में  किसी  पद  के  सदृश  होता  तो  ऐसे  पद  पर  भर्ती  के  लिए
 न्यूनतम  अहंताएं  वे  होंगी  जो  राजकीय  स्कूल  में  ऐसे  सदृश  पद  के  लिए  निर्धारित  की
 गयीਂ  हैं  ।

 (४॥)  नियम  109  में  संशोधन  कमंचारियों  की  वरिष्ठता  के  निर्धारण  के  वास्ते  मार्गदर्शी  रूप

 रेखाएं  निर्दिप्ट  करने  के  लिए  किया  गया  है  ।

 (9)  नियम  114  में  संसोधन  निम्नांकित  प्रावधान  के  लिए  किया  गया  है  :

 कन््यतप  प्राप्त  प्राइवेट  स्कूल  के  कर्मचारी  गया  त्यागपत्र  निदेशक
 के  आनुस्तोदनਂ  से  प्रकध-सर्मित्ति  द्वारा  त्यागफ्त  फ्राप्त  करमे  की  तारीखःसे  30  दिनों  की
 अवधि  में  स्वीकार  किया  जाएगा  ।
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 बशततें  कि  यदि  30  दिनों  के  अन्दर  कोई  अनुमोदन  प्राप्त  नहीं  होता  है  तो  ऐसा
 अनुमोदन  उकते  अवधि  की  समाप्ति  के  बाद  प्राप्त  हुआ  समझा  जाएगा  ।”

 (5)  नियम  147  में  संशोधन  एक  समान  शिक्षा  शुल्क  की  दर  के  प्रावधान  के  वास्ते  किया
 गया  पिछले  प्रावधान  उच्च  शिक्षा  शुल्क  नामक  उच्च  आय-वर्गों  के  छात्रों
 द्वारा  दिया  जाने  वाला  अपेक्षित  था  |  इसे  अब  समाप्त  कर  दिया  गया  है  ।

 नए  पदव॑ंतोय  क्षेत्रों  के  सम्बन्ध  में  विशेषज्ञ  दल

 4958.  थ्रो  जें०  चोक््काराव  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पव॑तीय  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  के  लिए  नए  पव॑तीय  क्षेत्रों  का  निरूपषण  करने  के  लिए
 1986  में  किसी  विशेषज्ञ  दल  का  गठन  किया  गया  ओर

 यदि  तो  इस  विशेषज्ञ  दल  ने  अपनी  रिपोर्ट  कब  प्रस्तुत  की  थी  और  सरकार  का  इसकी
 सिफारिशी  को  कब  तक  कार्यान्वित  करने  का  विचार  है  ?

 प्रधान  मंन््त्रो  विश्वनाथ  प्रताप  :  हां  ।

 विशेषज्ञ  दल  ने  27  1987  को  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  ।  रिपोर्ट  की  जांच  की
 गई  है  और  निर्णय  प्रतीक्षित

 वित्तोय  संकट  से  प्रस्त  विश्वविद्यालय

 4959.  श्री  श्रीकान्त  दत्त  नरासहराज  वाडियर  :  क्या  प्रधान  भन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  देश  में  विशेष  रूप  से  बिह्वार  में  कुछ  विश्वविद्यालय  गम्भीर  वित्तीय  संकट  का  सामना
 कर  रहे  हैं

 क्या  सरकार  ने  ऐसे  विश्वविद्यालयों  का  पता  लगाया

 यदि  तो  इन  विश्वविद्यालयों  का  ब्योरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  इन  विश्वविद्यालयों  को  वित्तीय  संकट  से  उबारने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए
 जा  रहे  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  किया  गया  है  ?

 और  ज्ोद्ोगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  सानव  संसाधन  जिकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 विभआग  में  राज्य  मंत्री  एस०  जी०  के०  :  से  राज्य  सरकारों  द्वारा  स्थाफ्ति
 विश्वविद्यालयों  को  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  से  अनुदान  प्राप्त  होता  विश्वविद्यालय  अनुदान
 संस्थात्मक  बुनियादी  सुविधाओं  जैसे  पुस्तक  और  उपस्कर  तथा  अन्य  जो
 शिक्षण  और  अनूसंधान  की  कोटि  और  स्तर  को  प्रोन्नत  करने  के  लिए  तैयार  की  गयी  को  सुदृढ़  करने
 के  लिए  विश्वविद्यालयों  को  केवल  विकास  अनुदान  देता  है  कुछ  समय  पूर्व  इस  ओर  कैर््रीय  सरकार  का
 ध्यान  आकर्षित  किया  गया  था  कि  बिहार  के  विश्ववेद्यालय  गम्भीर  वित्तीय  संकट  का  सामना  कर  रहे

 यह  समस्या  मुख्यरूप  से  कालेजों  को  अनायोणित  वृद्धि  तथा  सम्बद्ध  कालेजों  की  संशटक  कालेजों  में
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 परिवर्तित  करने  के  कारण  हुई  जिसके  परिणामस्वरूप  विश्वविद्यालयों  को  उनके  रख-रखाब  के  लिए
 वित्तीय  जिम्मेदारी  लेनी  पड़ी  ।  तथापि  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  बिहार  के  विश्वविद्यालयों
 को  पहले  ही  दिए  जा  रहे  विकास  सहायता  के  अतिरिक्त  बिहार  सरकार  को  कोई  अन्य  विशेष  अनुदान
 देना  सम्भव  नहीं  हुआ  ।

 विश्वविद्यालय  को  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  दी  गई  अनुदान  राशि  तथा  सातवीं
 पंचवर्षीय  योजना  में  बिहार  के  लिए  मुक्त  अनुदान  के  ब्यौरे  इस  प्रकार  हैं  :

 लाखों

 विश्वविद्यालय  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  मुक्त  अनुदान
 अनुमोदित  कुल  आबंटन

 पटना  180.50  84.30

 बिहार  171.70  110.00

 भागलपुर  198.37  105.35

 रांची  235.42  91.00

 के०  एस०  डी०  संस्कृत  72.62  16.00

 मगध  171.00  70.00

 एल०  एन०  मिथिला  72.67  53.50

 अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  उम्मोदवारों  को  अबर  अध्येतावत्ति

 4960.  श्री  यशवन्त  राव  पाटिल  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1989-90  के  दौरान  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  कितने
 उम्मीदवारों  को  वंज्ञानिक  तथा  औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद्  द्वारा  अवर  अध्येतावृत्ति  प्रदान  की  गई

 और

 कया  वर्ष  1989-90  के  दौरान  इनका  कोटा  भर  दिया  गया  है  और  यदि  तो  इसके
 क्या  कारण  हैं  ?

 विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तया  मानव  संसाधन  बिकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जी०  के०  :  वर्ष  1989-90  में  1402  उम्मीदवारों  को
 जनियर  रिसर्च  फंलोशिप  अनुसंधान  प्रदान  की  गई  उनमें  से  104  उम्मीदवार

 अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  वर्ग  के  थे  ।

 चूंकि  जूनियर  रिसर्च  फंलोशिप  नियमित  नियुक्ति  नहीं  इसलिए  अनुसूचित  जाति/अनु-
 सूचित  जनजाति  के  उम्मीदवारों  का  कोई  कोटा  निश्चित  नहीं  15  प्र+:शत  अंकों  तक  छूट

 अनुधूचित  जातियों/अनुसू वित  जनजातियों  के  उम्मीदवारों  को  प्रदान  करने  की  अनुमति  दी
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 गई  क्योंकि  इन  जातियों  के  उम्मीदवार  चयन  क्षेत्र  में  उम्मीदवारों  के चयन  हेतु  निर्धारित  मानक  के

 अनुसार  पर्याप्त  संख्या  में  नहीं  आ  रहे  थे  ।

 सामान  सप्लाईफर्ता

 4961.  श्री  हुक्मदेव  नारायण  यादव  :  क्या  प्रधान  मंत्री  सामान  की  सप्लाईकर्ता  के  बारे  में
 26  1990  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  2140  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 उन  पांच  फर्मों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिनके  व्यापार  पर  सरकार ने  प्रतिबंध  लगाया

 कया  उनके  विरुद्ध  कोई  अन्य  कायंवाही  भी  की  गई  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या
 और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  राजा  :  इस  संबंध  में  सूचना  गोपनीय

 और  रक्षा  पूति  जो  कि  इस  सम्बन्ध  में  एक  प्रमुख  विभाग  ने  सूचित
 किया  है  कि  एक  निश्चित  अवधि  के  लिए  प्रतिबंध  लगाने  सम्बन्धी  आदेश  जारी  होने  के  बाद  आगे  कोई
 कारेवाई  नहीं  की  जाती  ।  सप्लाईकर्ताओं  की  मानकीकृत  संहिता  के  अनुसार  ऐसी  फर्मों  क ेनाम  अनुमोदित
 सप्लाईकर्ताओं  की  सूची  में  से  हटा  दिए  जाते  हैं  ओर  प्रतिबन्ध  लगाने  सम्बन्धी  आदेश  जारी  होने  के

 पश्चात्  प्रतिबंधित  फर्मो  को  किसी  प्रकार  के  ठेके  नहीं  दिए  जाते  ।

 घटिया  माल  को  सप्लाई

 4962.  श्री  हुक्मदेव  नारायण  यादव  :  क्या  प्रधान  मंत्री  घटिया  माल  की  सप्लाई  के  बारे  में
 26  1990  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  2141  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  ;

 उर  86  फर्मो  का  ब्यौरा  क्या  है  जिन्होंने  घटिया  माल  की  सप्लाई  की

 क्या  उनके  विरु  द्ध  कोई  कानूनी  कार्रवाई  की  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया
 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 घटिया  माल  की  सप्लाई  के  कारण  कितनी  हानि  हुई  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राजा  :  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 घटिया  माल  को  बदलने  के  लिए  कारंवाई  की  गई  है  ।  माल  न  बदले  जाने  की  स्थिति  में

 पहले  अदा  की  गई  राशि  को  बसूल  किया  27  फर्मो  से  घटिया  माल  को  बदल  लिया  गया  है  या

 अदा  कौ  गई  राशि  को  वसूल  कर  लिया  गया  संविदा  की  ज्ञ्तों  के  अनुसार  2  फर्मों  के  में

 माध्यस्थम  की  कार्यवाहियाँ  बल  रही  बाकी  फर्मों  के  मामले  में  घटिया  बदल्ने/पहले  अदा  की

 गई  राशि  को  वसूल  करने  कारंबाई  चल  रही  है  ।
 ’
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 सकता  ।

 162

 जब  तक  घटिया  माल  को  बदलने/पहले  से  अदा  की  बई  राशि  की  बसूली  की  कारंवाइयां

 पूरी  नहीं  हो  जातीं  तब  तक  घटिया  माल  की  सप्लाई  के  कारण  हुई  ह्त्रि  की  मात्रा  को  नहीं  बताया  जा

 विवरण

 घटिया  माल  सप्लाई  करने  वालो  86  फर्मों  के  ध्योरे

 «  श्व०  स्वप्न  24  परगना  ।

 में०  अशोक  टिम्बर  यमुनानगर  |

 .  Go  पी०  एऐल०  भंसीन  एण्ड  कं०  नें  दिल्ली  ।

 कै  अरविध्द  एण्ड  के  ०,  इसेहोबाद  ।

 .  मै०  श्री  बालाजी  कानपुर  ।

 में०  जमता  आयरन  कानपुर  ।

 मैं०  कैं०  सौ०  रूधी  एण्ड  कं  ०,  अंलोगढ़  ।

 «  भैं०  स्वदेशी  एग्रो  मेक  ०  प्र  ०  कीनपुर  ।

 में०  तिवारी  कानपुर  ।

 -  बे»  ए०  टी०७  दिहली  ।

 .  मैं०  राणा  इलाहाबाद  ।

 -  मैं०  अनेंस्ट  हैल्थकेयर  इनन््दौर  ।

 -  सैं०  सुद्यान  प्लाईबुड  इण्डस्ट्रीज  प्रा०  कलकत्ता  ।

 -  भं०  जी०  डी०  जेगर्जी  एण्ड  कं०  लि०

 «  में०  मिनीटेक्स  कलकत्ता  ।

 -  में०  भर्धेव  कॉटर्े  केलकेत्ता  ।

 -  मे०  डैल्टा  रोप  कलकत्ता  ।

 -  मैं०  एस०  सी०  मलिक  एण्ड  कलकत्ता  ।

 «  में०  यूनिक  कलकत्ता  ।

 20.  मै०  सी०  आई०  बसन््तलाल  शाह  ।
 )].  मै०  एशस०  एम०  रशीद  एण्ड  कानपुर  ।

 .  सैं०  ७  वि्डरलाल  फूल  दिल्ली  ।

 :  मै  अनिल चुद  59/20,  प्रभात  करोल  भह  दिल्ली  ।
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 24.  में०  केदार  कोरपोरेशन  रतलाम

 25.  में०  प्रगति  मंन्यूफैक्चारिंग  एण्ड  अमर  लाजपत
 नई  ।

 26.  में०  शंकर  टिम्बर  अखनूर  जम्मू  ।

 27.  मैं०  शंकर  विजय  टिम्बर  93,  मैरीन  25  गहूरा
 ।

 28.  में०  पोददार  फार्मास्यूटिकल्स  प्रा०  हरिदृसर  ।

 29.  में०  इंका  सोम  नई  दिल्ली  ।

 30.  मेँ०  डायमण्ड  इण्टरनेशनल  59/20,  प्रभात  करोल  नई  दिल्ली  ।

 31.  मे०  कुन्द्रा  जीटी  जिला  सोनीयत  ।

 32.  मे०  पवन  के०  ज्वायनरी  अखनूर  जम्मू  ।

 33.  मैं०  ईस्टन  छुधियावा  |

 34.  मे०  शिव  बूद  दयालਂ  आ्गस  ।

 35.  में०  अशोक  निवार  गोहानाः  ।

 36.  में०  श्री  गणेश  वूल  जयपुर  ।

 37.  में०  हुडा  इलाहाकद  ।

 38.  में०  ओबोइ  1,  प्रभात  जोस्ेश्करी  ।

 39.  मे०  सोष्टेक्स  रोल्ड  बंण्डेज  इन्दौर  ।

 40.  मैँ०  बाम्वे  फार्मा  इन्दोर  ।

 41.  में०  हिन्दुस्तान  कैसिकल  928  स्रिपिन  किता  कलकरऊा  ।

 42.  मे०  ए०  के०  डॉ०  सुरेश  सरकार  कजकझा  ।

 43.  में०  टेप्स  एण्ड  एलाइड  166/1,  पघम्रंतला  कृषटके  ।

 44.  मै०  अम्बू  वुड  ट्रेंडिग  56,  जाजं  कोड  इस्चक्ाढ़ाद  ।

 45.  में०  ईस्ट  प्वाइंट  2/2  मातृ  कलकत्ता  ।

 46.  मं०  पांचील  एन  एस  रोड  कलकत्ता  ।

 47.  में०  कॉमर्शियल  कानपुर  ।

 48.  में०  ओरिेएफ्ड  खिसिक्र  अम्बाला  छायनी  ।

 49.  मैँ०  दत्ता  एण्ड  नेताजी  अष्यासला  |

 50.  में०  निरंकारी  इंजीनिर्यास्म  79/4  लातोशे  रोरू  गुरुद्वारा  के  सामने
 ।
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 51.  मं०  वेस्ट  कॉस्ट  फार्मास्यूटिकल  140  जी  आई  डी  सी  इस्टेट
 |

 52.  मं०  कृष्णा  ग्रीस  मेन्यूफंक्चरिंग  कं०  प्रा०  279  राय  बहादुर

 53.  मैँ०  कृष्णा  ट्रेंडिग  डॉ०  सुरेश  सरकार  ।

 54.  मे०  अम्बिका  प्रोसेसिंग  जमुनालाल  बजाज  1

 55.  मे०  महाजन  बूट  आगरा  |

 56.  में०  अनिल  कानपुर  ।

 57.  मे०  गौरी  42,  नन््दन  ।

 58.  में०  सचिन  टेक्सटाइल  एश्जय  कर्मीचील  ।

 59.  मेँ०  वी  वी  नई  दिल्ली  ।

 60.  में  ०  इण्डियन  रेयन  इण्डस्ट्रीज  लि०  यूनिट  जयश्री  रिश्रा  ।

 61.  में०  टेक््सटाइल  43/136,  चोक  कानपुर  ।

 62.  में०  व्धंमान  कानपुर  ।

 63.  में०  वीर  होजरी  फंक्टरी  276  औद्योगिक  ।

 64.  में०  रामकुमार  एण्ड  133,  कॉटन  ।

 65.  में०  कालटेक्स  हौजरी  7826/7,  नई  बाड़ा  ।

 66.  मे०  मुईर  कानपुर  ।

 67.  मैँ०  राजधानी  20/55,  रमेश  नई  दिल्ली  ।

 68.  मे०  कानपुर  टेण्ट  89/208,  बॉस  मण्डी  पोस्ट  बाक्स  नं०  136,  कानपुर  ।

 69.  में०  बिहारी  बूट

 10.  मैं०  मिश्रा  एण्ड  111/456,  ब्रह्म  कानपुर  ।

 11.  में  ०.हरि  निबार  गोहाना  ।

 72.  मे०  राजेन्द्र  रबड़  कानपुर  ।

 73.  मै०  राजेन्द्र  प्रसाद  1147,  नेपियर  होम  साइंस  कॉलेज

 जबलपुर-48200व  t

 74.  में०  जय  सोसाइटी  बुड  87/58,  भानना  काल्पी

 75.  मं०  इण्टरनेशनल  इंजीनिर्यारेग  इलाहाबाद  ।

 16.  मै०
 पा

 एण्ड  माउण्ट  रोड  और  विक्टोरिया  कोलाभाई  मुस्तफा
 ।
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 77.  में०  असम  बंगाल  वेनीर  इण्डस्ट्रीज  9  क््लाइव  |

 78.  जेनसन  निकल्सन  प्रा०  इन्दौर  ।

 79.  मै०  कलकत्ता  सोप  23/13,  गड़ियाहाट  |

 80.  मं०  बीके  पेस्टीसाइड्स  प्रा०  बम्बई  ।

 81.  में०  सन  ऑयल  कं०  प्रा०  ब्रिटिश  इण्डियन  ।

 82.  मै०  रमा  हौजरी  चौक  सुभान  ।
 83.  मे०  हिन्दुस्तान  पलवराइजिंग  अनुपम  पोस्ट  बॉक्स  नं०  8062,

 नई  दिल्ली  ।
 हु

 84.  मं०  पी  के  सादल  जालन्धर  [4  ।

 85.  में०  यूनीक्योर  नोयडा  ।

 86.  मं०  अलपाइन  नई  दिल्ली  ।

 सहकारिता  सम्बन्धो  काननों  को  आधुनिक  बनाने  हेतु  समिति

 4963.  डा०  लक्ष्मोनारायण  पांडेय  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  योजना  आयोग  ने  सहकारिता  सम्बन्धी  कानूनों  की  पुनरीक्षा  करने  और  उन्हें  आधनिक
 बनाने  हेतु  एक  13  सदस्योय  समिति  का  गठन  किया

 क्या  विभिन्न  राज्यों  में  इस  विषय  पर  पृथक-पृथक  कानून  यदि  तो  तत्सम्बन्धी
 ब्यौरा  क्या

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  इस  विषय  पर  एक  व्यापक  कानून  बनाने  का  विचार  है
 जिससे  वांछित  उद्देश्य  धूरा  हो

 क्या  सहकारिता के  क्षेत्र  में  विभिन्न  दृष्टियों  स ेगिरावट  आती  जा  रही  और

 (=)  यदि  तो  सहकारिता  कानून  की  पुनरीक्षा  करने  के  साथ-साथ  सहकारी  संस्थाओं  के

 समूचे  कार्यकरण  में  सुधार  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 प्रधान  मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  हां  ।  समिति  के  गठन के  बारे  में  ब्यौरा

 संलग्त  में  दिया  गया  है  ।

 समितियांਂ  एक  राज्य  विषय  राज्यों  में  सहकारी  समितियों  की  देखभाल
 ओऔर  उन्हें  मागगंदर्शन  देने  की  जिम्मेदारी  राज्य  सरकार  की  इस  उद्देश्य  के  लिए  प्रत्येक  राज्य  ने
 अपने  स्वंय  के  सहकारी  समिति  अधिनियम  और  नियम  बनाये  हैं  ।  विभिन्न  राज्य  सहकारी  समिति
 अधिनियमों  की  सूची  संलग्न  में  दी  गयी  है  ।

 भारत  राज्य  सरकारों  और  सहकारिता  के  क्षेत्र  में  विशेषज्ञों  क ेसाथ  परामर्श
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 से  एक  आदर्श  सहकारी  समिति  विधेयक  तैयार  कर  रही  है  और  वहਂ  इसे  राज्य  सरकारों  द्वारा  अंगीकार

 किए  जाने  की  सिफारिश  करेगी  ।

 और  सहकारी  समित्तियां  भारतीय  अ्थंव्यवस्था  का  एक  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  हिस्सा  है  ।
 ग्रामीण  लोगों  को  सीमित  स्पेक्ट्रम  में  ऋण  वितरण  शुरू  स्रहकारी  समितियों  ने  एक  समयावधि  के
 भीतर  सदस्यता  प्रचालन  और  संसाधनों  के  संदर्भ  में  विविधता  हासिल  कर  ली  इस  सहभागी
 तियों  में  भी  इस  प्रक्रिया  के  कतिपय  कमजोरियां  आ  गई  उनमें  से  प्रमुख  (i)  बढ़ती
 बकाया  कर्ज  राशियां  (ii)  लोकतांत्रिक  ब्रक्रियाओं  का  ह्वास  (iii)  नियमित  अब्रधियों  में  चुनाव  न  कराये
 जाना  (iv)  सहकारी  प्रणाली  का  राजनीतिकरण  भारत  सरकार  ने  सहकारी  समितियों  में  प्रबंधन  के
 लोकतांतजिकीकरण  और  व्यवसायीकरण  के  लिए  सहकारी  कानून  के  बारे  में  एक  समिति  अधंनारीश्वरन
 समिति  का  गठन  किया  है  जिसका  उद्देश्य  विभिन्न  राज्य  सहकारी  अधिनियमों  की  जांच  करना  और
 व्यवासायिक  प्रबन्धन  के  उत्थान  के  लिए  लोकतांत्रिक  प्रक्रिया  को  सक्रिय  बनाने  के  लिए  वैधानिक

 वाही  सम्बन्धी  सुझाव  देना  ।

 समिति  ने  राज्य  सहकारी  कानूनों  में  विभिन्न  पुराने  उपबन्धों  जिनकी  प्रासंगिकता  समाप्त
 हो  गयी  बहिष्कार  की  सिफारिश  की  है  और  सहकारी  समितियों  को  प्रचालन  में  पूर्ण  स्वायत्ता  प्रदान
 करने  के  लिए  उपाय  सुझाए  हैं  ।

 अधेनारीश्वरन  समिति  की  रिपोर्ट  में  की  गई  सिफारिशों  को  टिप्पणी  के  लिए  राज्य  सरकारों  के
 पास  भेज  दिया  गया  है  ।

 सहकारी  कानून  के  संशोधन  के  लिए  ग्रोजना  आयोग  द्वारा  गठित  समित्ति  के  कायं  क्षेत्र  को

 विस्तृत  करने  के  लिए  सहकारो  विकास  के  त्वरित  मूल्यांकन  और  भावी  निदेशों  को  भी  इसमें  शामिल
 किया  जाना  है  ।

 साडल  राज्य  सहकारो  बिल--एक  समिति  का  गठन

 समिति  का  गठन  निम्नानुसार  है  :--

 1.  चौधरी  ब्रह्म  प्र  भूतपूर्व  सांसद  पूर्व  राष्ट्रीय  अध्यक्ष
 सहकारी  संघ  और  पूवं  केन्द्रीय  कृषि  एवं  सहकारिता  मंत्री  ।

 2.  श्री  एल०  सी०  योजना  आयोग  ।  सदस्य

 3.  श्री  असीम  दास  वित्त  मंत्री  पश्चिम  बंगाल  सरकार
 कलकत्ता  ।

 4.  श्री  अन्ना  साहब  उपाध्यक्ष  राज्य  योजना  महाराष्ट्र
 सरकार  ।

 5.  डा०  आई०  एस०  उपाध्यक्ष  राज्य  योजना  केरल
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 6.  श्री  आर०  वी०  देशपांडे  बंगलौर  ।  सदस्य

 7.  डा०  वी०  राष्ट्रीय  डेयरी  विकास

 गुजरात  ।

 8.  श्री  एस०  एस०  पूर्व  योजना  आयोग  और  पूर्व
 कार्यपालक  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  ।

 9.  सुश्री  शशी  राजगोपालन

 10.  श्री  एस०  के०  सर्चिष  कृथि  एवं  सहकारिता  विभाग  ।

 11.  श्री  वी०  बी०  एल०  माथुर  मुख्य  राजस्थान  सरकार  ।

 12.  श्री  के०  एन०  अधंनारीश्वरन  विशेष  वाणिज्य

 मंत्रालय  ।

 13.  डा०  ऐम०  कै०  संयुक्त  सेंचिव  एवं  विधि  दि
 विधि  एवं  न्याय  मंत्रालय  ।

 श्री  एम०  वी०  योजना  संयोजक  हैं  ।

 राज्य  को  विभिन्न  सहकारो  समितियों  के  अधिनियमों  को  सूचो

 .  असम  सहकारी  समिति  19491

 .  आंध्र  प्रदेश  सहकारी  समिति  19641

 .  बिहार  सहकारी  समिति  1935

 .  दिल्ली  सहकारी  समिति

 -  गुजरात  सहकारी  समिति  19721

 -  हरियाणा  सहकारी  समिति  19611  |

 «  हिमाचल  प्रदेश  सहकारी  समिति  |  ।

 -  जम्मू  वे  केश्मीर  सहकारी  समिति  1968  ।

 «  कर्नाटक  सहकारी  समिति

 «  केरल  सहकारी  समिति

 -  अध्य  प्रदेश  सहकारी  समिति

 महाराष्ट्र  सहकारी  समिति

 उड़ीसा  सहकारी  समिति  ।

 पंजाब  सहकारी  समिति
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 15.  राजस्थान  सहकारी  समिति  1965

 16.  तमिलनाडु  सहकारी  समिति  1965

 17.  उत्तर  प्रदेश  सहकारी  समिति  1983

 18.  पश्चिम  बंगाल  सहकारी  समिति  1983  1

 19.  बहु-राज्य  सहकारी  समिति  19841

 पंजाब  में  गरोबी  को  रेखा  से  नोचे  रहने  वाले  लोग

 ]

 4964.  श्री  कमल  चोधरी  :  कया  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पंजाब  में  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले  लोगों  की  संख्या  कितनी  है  और  इनको
 प्रतिशतता  क्या

 क्या  सरकार  का  पंजाब  मे  इन  लोगों  को  गरीबी  की  रेखा  से  ऊपर  लाने  का  कोई  समयबद्ध
 कार्यक्रम  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 प्रधान  मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  पंजाब  में  1987-88  के  दौरान  गरीबी  की

 रेखा  से  नीचे  जीवन  यापन  करने  वाले  लोगों  की  संख्या  तथा  उनका  प्रतिशत  अनुपात  अन्तिम  रूप  से
 13.58  लाख  तथा  7.02  होने  का  अनुमान

 नहीं  ।  भारत  सरकार  राज्य  सरकारों  की  उनके  राज्यों  में  त्वरित  रूप  से  गरीबी

 उन्मूलन  के  लिए  सहायता  तो  करती  परन्तु  किसी  राज्य  विशेष  के  बारे  में  स्वयं  कोई  समयबद्ध  कार्यक्रम

 हाथ  में  नहीं  लेती  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बंगलोर  में  रक्षा  प्रौद्योगिको  पाक  को  स्थापना

 4965.  श्री  एच०  सो०  श्रीकान्तय्या  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  बंगलौर  में  रक्षा  प्रौद्योगिकी  पाक  स्थापित  करने  का

 यदि  तो  कब  तक  स्थापित  किया  जाएगा  और  इसे  किस  स्थान  पर  स्थापित  करने  का
 विचार  और

 इससे  क्या-क्या  लाभ  होने  की  सम्भावना  है  ?

 रक्षा  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  राजा  :

 इस  प्रौद्योगिकी  पाकं  को  आगामी  18  से  24  महीनों  में  रक्षा  अनुसंधान  तथा  विफास
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 संगठत  की  प्रयोगशालाओं  के  नजदीक  बेंगलूर  में  सी०  वी०  रमन  नगर  में  स्थावित  किए  जाने  का  प्रस्ताथ

 इस  पाक  को  स्थापित  करने  की  बोजना  इसलिए  बनाई  यई  है  कि  रक्षा  अनुसंघान  तथा
 विकास  द्वारा  विकसित  प्रौद्योगिकियों  को  उद्योगों  को  अन्तरित  करने  को  खुविधा  क्रदान  की  जा  सके  ।
 परिणामस्वरूप  बे  उद्योग  रक्षा  आबश्यकता  की  उच्च  प्रौद्योगिकीय  मदों  का  वेश  में  उल्पादन  कर  सकेंगे  ।

 मंत्र  में  रेअर  अर्थ-रिफाइनिग  प्रोजेक्ट

 4966.  श्री  एथ०  सी०  श्री  क्षान्तय्या  :  क्या  प्रधाम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कर्नाटक  में  मंसूर  में  रेअर  अर्थ  रिफाइनिम  प्रोजेक्ट  का  निर्माण  कार्य  प्रारम्भ  किया
 गया

 यदि  तो  यह  मंसूर  नगर  और  के०  आर०  एस०  जलाशय  से  कितने  किलोमीटर  दूर
 स्थित

 क्या  इस  संयंत्र  से अपशिष्ट  रिस  कर  के०  आर०  एस०  जलाशय  में  मिल  रहा  और

 यदि  तो  इसे  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिको  संत्रालम  में  राज्य  मंत्री  तथा  मानव  संसाधन  विकास  संत्रालम  सें  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जो०  के०  :  मैसूर  जिले  में  एक  विरल  मुदा  संयंत्र
 सगाया  जा  रहा  है  ।

 यह  मंसूर  शहर  से  लगभग  18  किलोमीटर  दूरी  पर और  के०  आर०  एस०  जलाशय  से
 लगभग  8  किलोमीटर  दूरी  पर  स्थित  है  ।

 नहीं  ।

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 बेखलर  ऑफ  इंजोनियारिग  पाट्यक्रम  के  लिए  संयुक्त  प्रबेश  परोक्षा

 4967.  प्रो०  विजय  कुमार  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  विश्वविद्यालय  ने  हाल  ही  में  दिल्ली  कालेज  ऑफ  इंजीनियरिंग  एण्ड  दिल्ब्ी

 इंस्टिट्यूट  ऑफ  टेक्नालाजी  के  श्रौद्योगिकी  संकाय  में  बैचलर  ऑफ  इंजीनियरिंग  पाद्वक्रय  में  प्रश्नेश्ठ  के

 लिए  2  1990  को  एक  संयुक्त  प्रवेश  परीक्षा  आयोजित  करने  का  निर्णय  लिया

 क्या  इस  परीक्षा  के  आधार  पर  केवल  दिल्ली  के  ही  छात्रों  को  प्रवेश  दिया  जाएगा  और

 दिल्ली  के  बाहर  के  छात्रों  को  बारहबीं  कक्षा  में  प्राप्त  अंकों  क ेआधार  पर  प्रवेश  दिया

 क्या  सरकार  इस  मामले  पर  पुनविचार  करेगी  तथा  प्रस्तावित  लिखित  परीक्षा  को  रह

 मदि  तो  पहले  को  सुस्थापित  पद्धति  को  समाप्त  करने  के  कया  कारण  और
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 करने  और  दिल्ली  में  प्राप्तांकों  क ेआधार  पर  प्रवेश  देने  की  पहले  की  पद्धति  को  कायम  रखने  का  उसका
 विचार  है  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जी०  के०  :  से  दिल्ली  विश्वविद्यालय  और  दिल्ली
 प्रशासन  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  दिल्ली  में  कक्षा  के  स्तर  पर  संचालित  की  जा  रही  तीन
 विभिन्न  बोडं  की  परीक्षाओं  के  स्तरों  में  तथाकथित  व्याप्त  अन्तरों  के कारण  उत्पन्न  कठिनाईयों  को  दूर
 करने  तथा  परिणामों  की  विलम्ब  से  घोषणा/उनमें  संशोधन  करने  के  कारण  हुए  विलम्ब  से  बचने  के  लिए
 बी०  ई०  पाठ्यक्रमों  में  दिल्ली  के  छात्रों  के  प्रवेश  के  लिए  संयुक्त  प्रवेश  परीक्षा  शुरू  करने  के
 लिए  निर्णय  किया  दिल्ली  से  बाहर  के  छात्रों  के  लिए  मात्र  15%  आरक्षित  स्थान  अहंक
 परीक्षा  में  अजित  अंकों  क ेआधार  पर  अन्य  राज्यों  तथा  संघ  शासित  क्षेत्रों  के  लिए  निर्धारित  आधार  पर
 आरक्षित  किए  गए  हैं  और  इन  स्थानों  पर  दाखिला  कक्षा  Xi  स्तर  पर  आयोजित  परीक्षा  में  उपलब्ध
 अंकों  के आधार  पर  किया

 इन  दोनों  संस्थाओं  में  प्रवेश  के  लिए  प्रणाली  तथा  मानदण्ड  निर्धारित  करने  का  निर्णय
 करना  दिल्ली  विश्वविद्यालय के  क्षेत्राधिकार  में  आता  है  जिससे  वे  सम्बद्ध  हैं  ।

 इलेक्ट्रानिक  डाटा  प्रोसेसिंग  पदों  के  वेतनमानों  का  युक्तियुक्तकरण

 4968.  श्री  रामदास  सिह  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  डा०  एन०  शेषगिरि  के  नेतृत्व  में  गठित  समिति  ने  योजना  आयोग  के  आधीन

 इलैक्ट्रानिक  डाटा  प्रोसेसिंग  पदों  के  वेतनमानों  का  युक्तियुक्तकरण  करने  की  सिफारिश  की  यदि
 तो  इसकी  कार्य  सूची  का  ब्योरा  क्या  और

 क्या  योजना  आयोग  द्वारा  इसे  लागू  किया  गया  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 प्रधान  मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  और  समिति  की
 सिफारिशें  भारत  के  आधीन  इलेक्ट्रानिकी  डाटा  प्रोसेसिंग  पदों  के  बारे  में  हैन  कि  केवल  योजना  आयोग
 के  अन्तगंत  ।  समिति  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  पर  विचार  करने  के  भारत  सरकार  ने  संलग्न
 विवरण  में  यथा  उल्लिखित  इलेक्ट्रानिकी  डाटा  प्रोसेश्वित  स्टाफ  से  लिए  वेतन  ढांचा  लागू  करने  का
 निर्णय  किया  है  ओर  इसे  1989  में  वित्त  व्यय  विभाग  के
 कार्यालय  ज्ञापन  के  तहत  अधिसूचित  किया  गया  है  ।  इसके  अनुसार  ई०  डी०  पी०  पदों  के  वेतनमान
 आदि  को  संशोधित  करने  के  आवश्यक  आदेश  सम्बन्धित  मंत्रालय/विभाग  द्वारा  जारी  किए  जाएंगे  तचा
 इस  प्रकार  की  अधिसूचनाओं  की  प्रति  व्यय  विभाग  के  कार्यान्वयन  एकक को  पृष्ठांकित  की
 जैसाकि  वित्त  मंत्रालय  द्वारा  निदेशित  किया  गया  योजना  आयोग  के  अधीन  राष्ट्रीय  सूचना  विज्ञान
 केन्द्र  आई०  ने  डाटा  एन्ट्री  आपरेटरों  तथा  प्रोग्रामिंग  स्टाफ  के  विभिन्न  स्तरों  के  लिए
 जाब  एसाइनमैंट  चार्ट  तैयार  किया  जिसे  किसी  आवश्यकता  विशेष  की  पूर्ति  हेतु  विभिन्न  मंत्रालयों  |
 विभागों  द्वारा  आवश्यकतानुसार  उपयुक्त  संशोधन  सहित  अपनाया  जा  सकता  जाव  विवरण  की
 प्रति  1990  में  सभी  मंत्रालयों/विभागों  को  परिचालित  कर  दी  गई  है  ।  इसी  कामिक
 तथा  प्रशिक्षण  विभाग  ने  माडल  भर्ती  नियम  तैयार  किए  हैं  जिन्हें  मंत्रालयों/विभागों  द्वारा  अपनाया  जा
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 सकता  है  राष्ट्रीय  सूचना-विज्ञान  केन्द्र  के साथ  पर  के  कामिक  और  प्रशिक्षण  विभाग
 ने  1990  में  इलेक्ट्रानिकी  डाटा  प्रोसेसिंग  पदों  के  ग्रुप  वर्गों  हेतु  माडल  भर्ती  नियम
 परिचालित  किए  ।  ग्रुप  तथा  पदों  के  लिए  माडल  भर्ती  नियम  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के
 साथ  परामश  से  उनके  विचाराधीन  हैं  ।  राष्ट्रीय  सूचना  विज्ञान  योजना  आयोग  के  अधीन
 आने  वाले  इलेक्ट्रानिकी  डाटा  प्रोसेसिंग  पदों  के  मामले  इन्हें  चरण-बद्ध  रूप  में  कार्यान्वित  किया  जा
 रहा  है  !

 विवरण

 सं०  एफ-7(1/आई०  सी  ०/86  (44)

 भारत  सरकार

 वित्त  मत्रालय

 ब्यय  विभाग

 नई  दिनांक  11  89

 कार्यालय  ज्ञापन

 विषय  :  इलंक्ट्रानिक  डाटा  प्रोसेसिंग  पदों  के  बेतनमानों  को

 यूक्तियुक्त  बनाना

 अधोहस्ताक्षरी  को  चौथे/चौथे  आयोग  की  रिपोर्ट  के  पैराग्राफ  11.45  में  उल्लिखित  सिफारिशों
 का  हवाला  देने  का  निदेश  हुआ  है  जिसमें  यह  मुझाव  दिया  गया  था  कि  इलेक्ट्रानिकी  विभाग  वर्तमान

 इलैक्ट्रानिकी  डाटा  प्रोसेसिंग  पदों  की  जांच  कर  तथा  उनके  पुनगंठन  के  बारे  में  सुझाव  दे  और  कार्मिक
 विभाग  के  साथ  परामशं  करके  उनके  एकरूप  वेतनमान  तथा  पदनाम  निर्धारित  करें  ।  उपर्युक्त  सुझाव
 के  अनुसरण  इलेक्ट्रानिकी  विभाग  द्वारा  1986  में  एक  समिति  गठित  की  गई  इस
 समिति  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  पर  ध्यानपूर्वंक  विचार  करने  के  पश्चात्  भारत  सरकार  द्वारा  यह
 निर्णय  लिया  गया  है  कि  इलैक्ट्रानिकी  डाटा  प्रौसेसिंग  पदों  के  लिए  निम्नलिखित  वेतन-संरचना  लागु
 की  जाए  :---

 क्रम  पद  का  नाम  वेतनमान
 सं०

 1  2  3

 डाटा  एंटरो  आपरेटर

 1.  डाटा  एंटरी  आपरेटर  ग्रेड  र०  1150-1500  डाटा  एंटरी  काय॑  के  ज्ञान  के
 साथ  हायर  सै०  प्रत्याशियों  के
 लिए  यह  प्रवेश  ग्रेड  होगा  ।
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 2  3

 2.  डाटा  एंटरी  आपरेटर  ग्रेड  ०  डाटा  एऐंटरी  कार्य  के
 स््वातकों  के  लिए  यह  प्रवेश
 ग्रेड  झेमा  अथवा  डाटा  एंटरी
 आपरेटर  ग्रेड  के  लिए
 पदोन्नति  का  ग्रेड  होगा  ।

 3.  डाटा  एंटरी  आपरेटर  ग्रेड  रु०  1400-2300  पदोन्नति  ग्रेड  ।

 4.  डाटा  एंटरी  आपरेटर  ग्रेड  रु०  1600-2660  पदोन्नति  ग्रेड  ।

 5.  डाटा  एंटरी  आपरेटर  ग्रेड  रु०  2000-3500  पदोन्नति  ग्रेड  ।

 डाटा  प्रोसेसिंग/प्रोप्रासिग  स्टाफ

 1.  डाटा  प्रोसेसिंग  सहायक  ग्रेड  रु०  1600-2660  डिप्लोमा/कम्प्यूटर  एप्लीकेशन
 में  प्रमाण-पत्र  के  साथ  स्नातकों
 के  लिए  प्रवेश  का  ग्रेड  ।

 2.  डाटा  प्रोसेसिंग  सहायक  ग्रेड  रु०  2900-3200  पदोन्नति  ग्रेड  ।

 3.  प्रोग्रामर  Bo  2375-8500  इंजीभियरिंग  में  डिग्री  धारकों
 या  विज्ञान/गणित  आदि  में
 स््नानकोत्तरों  या  कम्प्यूटर
 एप्लीकेशन  में  स्नातकोत्तर  के
 लिए  सीधा  प्रवेश  तथा  डाटा
 एंटरी  सहायक  ग्रेड  से
 पदोन्नति  द्वारा  ।

 4.  वरिष्ठ  प्रौग्रामर  रु०  3000-4500  पदोन्नति  ग्रेड  ।

 2.  सभी  मंत्रालय/विभाग  जिनके  प्रशासनिक  नियंत्रण  के  अधीन  इलेक्ट्रानिकी  डाटा  प्रोसेशसिंग
 पद  वे अपने  पदों  के  पदनामों  वेतनमानों  तथ्रा  भर्ती  अहँताओं  की  समीक्षा  करेंगे  तथा  जहां  तक
 आवश्यक  हो  अपने  वित्त  सलाहाकारीं  साथ  परामश  से  में  दिए  गए  वेतनमानों  के  अनुसार
 संशोधित  जहां  वर्तमान  पदों  के  वेतनमानों  को  संशोधित  करना  आवश्यक  पाया  सम्बद्ध

 विभाग  द्वारा  एक  अधिसूचना  जारी  की  जाएगी  तथा  अधिसूचना  को  एक  प्रति  कार्यान्वयन
 व्यय  विभाग  को  पृष्ठांकित  की  जाएगी  ।  संशोधित  वेतनमान  सम्बद्ध  मंत्रालय/विभाग  द्वारा  जारी

 की  गई  अधिसूचना  की  तिथि  से  लागू  होंगे  ।

 3.  यदि  उपर्दगृक््त  समीक्षा  के  परिण्ासस्वष्ूत्प  किस्री पद  के  वेत॑नंभान  अस्तर  आ  जात्ता  है  तो
 वर्तमान  पवधारी  का  वेतन  मुलनियम  22(%)/(ii)  के  साथ  पठित  मूल  नियम  23  के  अनुसार  निर्धारित
 किया  जाएया  ।
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 4.  ऊपर  के  पैरा  2  भें  सुझाई  गई  समीक्षा  केवल  डाटा  प्रोसेसिंग  के  वर्तमान  पदों

 के  सन्दर्भ  में  ही  की  जानी  है  तथा  यह  आवश्यक  नहीं  है  कि  सभी  पदों  का  सभी  मंत्रालयों/विभागों  में

 सृजन  किया  क्योंकि  यह  प्रयोग  करने  वाले  विभाग  की  आवश्यकताओं  पर  निर्भर  करेगा  /।  यदि

 मंत्रालय  विभाग  किसी  ऐसे  ग्रेड  का  सृजन  करना  चाहता  है  जो  कतंमान  में  नहीं  तो  यह  व्वित्त

 कार  के  »नुमोदन  से  तथा  इस  सम्बन्ध  में  निर्धारित  की  गई  कार्यंविधि  से  ही  किया  जाएगा  ।

 5.  उपर्युक्त  पैरा  ।  में  प्रत्येक  ग्रेड़  के  साक्षने  उल्लिखित  अहंताएं  आदि  क्रेत्रल  उद्ाढ़रुणम  स्वरूप

 ही  हैं  तथा  मंत्रालय/विभाग़  पहले  से  ही  उनके  निर्धारित  भ्र्ती  नियमों  के  अनुसार  सभी  ब्रतंमान  ई०  ड्ी०
 पी०  पदों  की  समीक्षा  करेंगे  ।  ई०  डी०  पी०  पदों  के  लिए  भर्ती  नियमों  में  एकरूपता  लाने  को  सुनिश्चित
 करने  के  लिए  कामिक  घ॒  रग्रशिक्षण  विभाग  से  एक  माडस  भर्ती  तियम  बनामे  का  अनुरोध  किया  जा  रहा
 है  ।  जिसे  मंघालय/किभाग  द्वारा  अपनाया  जा  सके  ।

 6.  उपर्युक्त  पैरा  1  में  दी  गयी  वेतन  संरचना  इ०  डी०  पी०  पदों  पर  ही  लागू  होगी  तश्ना  किसी
 अन्य  टेलीफोन  का्यलिय  आशुलिपिक  आदि  के  कंडर  धर  न्नाग़ू
 नहीं  होगी  जिनका  आंशिक  रूप  से  अथवा  पूर्ण  रूप  से  ई०  डी०  पी०  काये  के  लिए  प्रयोग  किया  जा  रहा
 हो  ।  जहां  कहीं  शंका  हो  कि  कोई  प्रद्ध  ई०  डी०  पी ०  पदों  की  श्रेशी  में  भत्ता  ह ैअथवा  नहीं  तो  इस  बारे
 में  राष्ट्रीय  सूचना  विज्ञान  नई  दिल्ली  को  सीधे  ही  लिखा  जा  सकता

 7.  जहां  तक  सिस्टम  एनालिस्ट  तथा  उच्च  पदों  के  बेतनमान  के  बारे  से  समिति  की  सिफारिशों
 का  सम्नन्ध  यह  निर्णय  किया  गया  है  कि  इसे  पद  के  कार्यी  त्तथा  जिम्मेवारियों  तथा  पद  से
 सम्बद्ध  भर्ती  अहंत्ताओं  को  भें  रखकर  चित्त  सलाहकार  से  परामश  करके  वेतनमान  निर्धारित  करने
 के  लिए  प्रयोगकर्ता  मंत्रालयों/विभागों/संगठनों  पर  छोड़  दिया

 8.  राष्ट्रीय  सूचना-विज्ञान  केन्द्र  योजना  मंत्रालय  को  कहा  जाएगा  कि  डाटा  एंटरी
 और  प्रोग्रामिंग  स्टाफ  के  विभिन्न  स्तरों  के  लिए  जाब  असाइनमेंट  चार्ट  तैयार  करें  जिन्हें  किसी  विशेष
 आवश्यकताओं  को  के  लिए  उपर्युक्त  संशोधन  करते  हुए  विभिन्न  मंत्रालयों/विभागों  द्वारा
 अपनाथा  जा  सके  ।

 9.  सभी  मंत्रालयों/विभागों  से  अनुरोध  है  कि  प्राथमिकता  के  आधार  पर  काम्ंत्राही  शुरू  करें
 तथा  समीक्षा  के  निष्कर्ष  कार्यात्वयन  एकक  व्यय  विभाग  को  सूक्नित  करें  ।

 हस्ताक्षर

 डी०

 अवर  भारत  सरकार

 खेलों  भें  उत्तेतक  माइक  पदार्थों के  प्रयोग  पर  अध्ययन

 “4969.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अन्तर्राष्ट्रीय  खेल  प्रतिस्पर्धा  में  हाल  के  विवाद  के  परिपष्ममस्क्ररूप  क्षोकिया  और
 पेशेवर  खेलों  में  मांस-पेशियों  को  उत्तेजक  बनाने  वाले  स्टेरायड्सਂ  के  प्रयोग  पर  कोई
 विशेष  अध्ययन  करने  के  आदेश  दिए  गए

 173



 लिखिते  उत्तर  16  1990

 यदि  तो  इस  अध्ययन  के  क्या  परिणाम  निकले  हैं  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 ओर

 सरकार  का  उन  खेल  कोचों  ओर  प्रशिक्षकों  को  दंड  देने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का

 विचार  है  जो  अपने  एथेलिटों  को  मांस-पेशियों  को  उत्तेजक  बनाने  के  स्टेरायड्स  का  प्रयोग  करने  के

 आदेश  देते  हैं  अथवा  सुझाव  देते  हैं  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में

 शिक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जी०  के०  :  और  नहीं  ।

 सरकार  खिलाड़ियों  द्वारा  ऐसे  पदार्थों  के  प्रयोग  सहित  कोचों  ओर  प्रशिक्षकों  द्वारा  इसके
 सेवन  के  लिए  प्रेरित  निर्देश  और  सुझाव  देने  को  अपराध  मानती  है  ।  जब  कभी  ऐसे  मामले
 प्रकाश  में  आते  हैं  तो  ऐसे  प्रशिक्षकों  को  नियुक्त  करने  वाले  खेल  संघों  और  अन्य  एजेंसियों  को  उनके

 विरुद्ध  दंडात्मक  कार्यवाही  करने  के  लिए  कहा  जा  रहा  है  ।  सरकार  इस  पहलू  पर  सतकंता  से  निगरानी
 रख  रही  है  ।

 पॉलिटक्निक  संस्थाओं/फालेजों  को  मांग

 4970.  प्रो०  विजय  कुमार  मल्होत्रा  :  कया  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  दिल्ली  में  निकट  भविष्य  में  पॉलिटंक्निक  संस्थाओं/कालेजों  की  बढ़ती
 हुई  मांग  को  ध्यान  में  रखते  हुए  दिल्ली  में  इन्हें  ओर  अधिक  संख्या  में  खोलने  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  ऐसी  संस्थाएं  कहां-कहां  खोली  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 बिज्ञान  ओर  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जी०  के०  :  और  दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  भेजी

 गई  सूचना  के  अनुसार  उन्होंने  1990-91  के  लिए  अपने  योजनागत  प्रावधान  में  यमुना  पार  क्षेत्र  में  दो
 कालेज  तथा  पश्चिमी  दिल्ली  में  एक  कालेज  खोलने  का  प्रावधान  किया  Vill  योजना  के  दौरान
 पपनकला  में  एक  पालिटेक्निक  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 फिनलेंड  के  साथ  सांस्कृतिक  सम्बन्ध

 4971.  श्री  भक्त  चरण  दास  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  फिनलेंड  के  साथ  सांस्कृतिक  सम्बन्ध  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 कया  दोनों  देशों  ने  किसी  सांस्कृतिक  संधि  पर  हस्ताक्षर  किए  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?
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 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  मानव  संताधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा

 विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एम०  जो०  के०  :  से  भारत  गणराज्य  और  फिनलेंड
 राज्य  के  बीच  सांस्कृतिक  करार  पर  10-6-1983  3  को  हस्ताक्षर  किए  गए  थे  ।  इस  करार  दोनों  देशों
 के  मध्य  शैक्षणिक  एवं  सांस्कृतिक  क्षेत्रों  में  सांस्कृतिक  सम्बन्धों  और  परस्पर  सहयोग  को

 बढ़ावा  देने  की  व्यवस्था  है  ।  इस  करार  के  कार्यान्वयन  मे  विज्ञान  और  शिक्षा  के  क्षोत्रों  में

 द्विपक्षीय  सहयोग  के  दो  कार्यक्रमों  का  कार्यान्वयन  किया  जा  चुका  तीसरे  सांस्कृतिक  विनिमय

 ऋरम  पर  9-3-1990  को  नई  दिल्ली  में  हस्ताक्षर  किए  गए  थे  ।  इसमें  व्यापक  रूप  से  विज्ञान  एवं
 कला  एवं  पुरातत्व  एवं  खेलकूद  आदि  जेसे  क्षेत्रों  में  परस्पर  मिलजुलकर  कार

 कला  एवं  शिल्प  तथा  ऐसी  ही  अन्य  वस्तुओं  की  प्रदर्शनियों  के  शिक्षा  और  संस्कृति
 आदि  जैसे  विभिन्न  विषयों  के  विशेषज्ञों  और  प्रदर्शन  कलाकारों  के  एक  दूसरे  के  देश  में

 आयोजित  अन्तर्राष्ट्रीय  फिल्मोत्सवों  में  भाग  लेने  तथा  दोनों  देशों  के  रेडियो  और  टेलीविजन  संगठनों  के

 परस्पर  मिलकर  कार्य  करने  की  परिकल्पना  की  गई

 आठवों  योजना  के  दोरान  अन्तरिक्ष  कार्यक्रम

 4972.  श्री  गोपीनाथ  गजपति  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आठवीं  योजना  में  अन्तरिक्ष  कार्यक्रम  के  लिए  कितनी  धनराशि
 का

 प्रावधान  किया  गया

 आठवीं  योजना  के  दौरान  कौन-कौन  से  अन्तरिक्ष  कार्यक्रमों
 को

 आरम्भ  करने  का  प्रस्ताव

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा

 दिभाग  सें  राज्य  मंत्री  एम०  जी०  के०  :  से  अन्तरिक्ष  विभाग  की  आठवीं

 वर्षीय  योजना  का  मसौदा  योजना  आयोग  के  विचाराधीन  है  ।  इसमें  प्रस्तावित  परिव्यय  3842.00

 करोड़  रुपए  है  ।  इन  प्रस्तावों  में  दो  प्रचालनात्मक  अन्तरिक्ष  अर्थात्  इन्सेट  प्रणाली  और  आई०

 आर०  एस०  प्रणाली  की  परिकल्पना  की  गई  जिन्हें  प्रचालनात्मक  भू-आधारित  श्रणालियों  और

 आवश्यक  कक्षीय  प्रतिस्थापनों  सहित  सेवाओं  की  प्र  योजित  मांग  की  पूर्ति  के लिए  बनाए  रखने  तथा

 विस्तार  करने  की  जरूरत  होगी  |  आई०  आर०  एस०  प्रणाली  के  सम्बन्ध  में  उपग्रह  आंकड़ों  का

 ग्रहण/संसाधन  और  इन्हें  प्रयोक्ता  समुदाय  को  प्रकीर्णन  करने  की  मुख्य  जिम्मेदारी  भी  अन्तरिक्ष  विभाग

 द्वारा  वहन  की  जाएगी  ।  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  आई०  आर०  एस०

 आई०  आर०  एस०  ज|च  संवधित  उपग्रह

 प्रमोचक  राकेट  एस०  एल०  ओर  ध्रवीय  उपग्रह  प्रमोचक  राकेट  एस०  एल०

 के  प्रचालनीकरण  के  कार्य  को  पूरा  करने  का  विचार  है  ।  इसके  साथ  ही  भू-तुल्यकालिक  प्रमोचक  राकेट

 एस०  एल०  और  निम्नतापी  इंजिन  तथा  डण्ड  का  विकास  काय  भी  इस  अबधि  के  दौरान

 किया  जाने  वाला  एक  महत्वपूर्ण  क्रियाकलाप  है  ।

 औद्योगिक  अपशिष्ट  को  प्रवृषण  रहित  बनाना

 4973.  भरी  सनत  कुमार  संडल  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क््य+  कह  सचਂ  है  कि  ओछोगिक्र  अप्रशिष्ट  को  प्रदूषणः  रहितਂ  क्लाके  की  क्रिया  को  नियमित
 करने  तथा  उसकी  निगरानी  करने  के  लिए  और  ऐसे  खबरे  के  सारे  ओक्केगिफ  अपक्िष्ट  नदी  और

 समुद्र  में  बहुकर  जवने  से  पके  उसके  पूर्णूूपेण  फ्रदूषण  रहित  बन  जाने  के  करे  में  सुनिश्चित  करने  हेतु
 कठोर  प्रश्नासनिक  नियंत्रण  लागू  करने  के  लिए  केन्द्रीय  और  राज्य  दोनों  स्तर  पर  कोई  तन््त्र  बिकस्तित
 किया  गया  और

 क्या  पूरे  देश  के  स्कूलों  और  दोनों  पर्यावरण  सम्बन्धी  शिक्षा  कार्यक्रम

 लागूं  करने  का  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ?

 विशा्न  और  प्रौ्चोगिकों  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  सें  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जो०  के०  :  केन्द्र  और  राज्य  सरकार  दोनों  स्तरों  पर
 तैयार  की  गई  मशीनरी  में  निम्नलिखित  बातें  शामिल  हैं  :--

 (1)  देश  में  पर्यावरणीय  प्रदूषण  को  नियन्त्रित  करने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  ने  तीन  अधिनियम
 बनाए  हैं  अर्थात्  जल  निबारणष  एवं  1974,  वायु

 निवारण  एवं  1981  और  पर्यावरण
 19861

 इन  अधिनियमों  के  उपबन्धों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  सांविधिक  निकायों  के
 रूप  में  केन्द्रीय  और  राज्य  प्रदूषण  नियन्त्रण  बोर्डों  का  गठन  किया  गया  है  ।

 (2)  इन  अधिनियमों  के  तहत  प्रदूषण  फैलाने  वाले  उद्योगों  से  बहिस्नावों  के  विसर्जन  के  बारे
 में  मानक  अधिसूचित  कर  दिए  गए  हैं  ।

 (3)  उद्यीगों  को  अपने  बहिस्रावों  को  नदियों  अथवा  समुद्र  में  विसर्जित  करने  से  पूर्व  निर्धारित
 मानेंकीं  के  अनुसार  उनकों  शोधित  करना  होता  है  ।

 (4)  उद्योगों  को  सशत  स्वीकृति  जारी  की  जाती  है  ताकि  पर्याप्त  प्रदूषण  नियन्त्रण  उपायों  की
 व्यवस्था  सुनिश्चित  कर  सके  ।

 (5)  उद्योगों  के  स्थान  निर्धारण  के  लिए  दिशा-निर्देश  तैयार  कर  लिए  गए  हैं  ।

 (6)  लेंढर  आफ  इन्टेंट  को
 औद्योगिक  साइसेंस  में  बदलने  के  लिए  पर्यावरणीय  दृष्टि  से

 कृति  लेनी  होती  है  ।

 (7)  अत्यधिक  प्रदूषण  फैलाने  वाले  उद्योगों  के  बहिस्राव  शोधन  संयंत्रों  और  उत्सरजन  नियन्त्रण
 यन्त्रों  का  निरीक्षण  करने  के  लिए  कृत्यक  बल  गठित  किए  गए  हैं  ।

 (8)  दोषी  इकाइयों  के  खिलाफ  मुकदमे  चलाए  जाते  हैं  ।

 पर्यावरणीय  शिक्षा  को  राष्ट्रीय  शैक्षिक  अनुसंधान  एबं  प्रशिक्षण  परिषद  द्वारा  तैयार  की
 गई  पाठ्य  पुस्तकों  के  पाठ्यक्रम  में  शाप्तिल  किया  गया  है  ।
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 पंजाब  में  इलेक्ट्रॉनिक  उद्योग

 ]

 4974.  स०  अतिनन््दर  पाल  सिंघ  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  पंजाब  में  विभिन्न  इलेक्ट्रॉनिक  उद्योग  स्थापित  करने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 इन  परियोजनाओं  के  नाम  क्या  हैं  और  उन्हें  किन-किन  जिलों  में  स्थापित  किया

 क्या  पंजाब  सरकार  ने  इलेक्ट्रॉनिक  उद्योग  के  प्रोत्साहन  के  लिए  केन्द्र  को  कुछ  विस्तृत
 योजनाएं  भेजी  हैं  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  का  पंजाब  में  कुटीर  उद्योगों  क ेजरिए  आवश्यक  इलेक्ट्रॉनिक  उपकरणों  का

 उत्पादन  शुरू  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रात्रय  में  शिक्षा

 विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जो०  के०  :  से
 पटियाला  तथा  संगरूर  जिलों  और  साहिबजादा  अजीत  सिंह  मोहाली  में

 निक  वस्तुओं  अर्थात्  श्याम  तथा  श्वेत  और  रंगीन  दूरदर्शन  रिसीवरों/ट्यूबों,  वी०  डी०  ओ०  कैसेट

 इलेक्ट्रॉनिक  निजी  शाखा  मिनी  सुपर  माइक्रो

 चुम्बकीय  इलेक्ट्रॉनिक  पुश  बटन  आदि  के  विनिर्माण  के  लिए  45  औद्योगिक
 38  आशय-पत्र  तथा  29  पंजीकरण  जारी  किए  गए  हैं  ।

 इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  में  ऐसी  कोई  विस्तृत  योजना  नहीं  प्राप्त  हुई  है  ।

 और  नहीं  ।  किन्तु  इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  तथा  खादी  और  ग्रामोद्योग  आयोग  ने

 पंजाब  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  संघटक-पुर्जों  के  स्तर  से  इलेक्ट्रॉनिक  वस्तुओं  के  संयोजन  के  लिए  इकाइयां
 स्थापित  करने  का  एक  संयुक्त  कार्यक्रम  तैयार  किया  है  ।

 पंजाब  में  घन  क्षेत्र

 4975.  स०  अतिन््दर  पाल  सिंघ  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पंजाब  में  वन  क्षेत्र  और  कुल  भूमि  में  से  वन  क्षेत्र  की  प्रतिशतता  का  जिला-वार  ब्यौरा

 कया

 पर्यावरण  की  दृष्टि  से  कम  से  कम  कितनी  प्रतिशत  भूमि  में  वनों  का  होना  अपेक्षित

 बन  क्षेत्र  और  अपेक्षित  वन  क्षेत्र  में  अन्तर  को  पूरा  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  शुरू  की
 «  गई  योजनाओं  का  ब्यौरा  कया

 इस  अन्तर  को  कब  पूरा  किया
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 ee

 इन  क्षेत्रों  में  लगाए  ज  रहे  वृक्षों  का  क्िला-कर  क्या

 (a)  क्या  सरकार  ने  पंजाब  में  पर्यावरण  संरक्षण  ओर  वन  क्षेत्र  में  वृद्धि  करने  के  ल्लिए  क्षोई
 विशेष  योजना  तैयार  की  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विज्ञान  और  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जी०  के०  :  भारतीय  वन  सर्वेक्षण  द्वारा  उपग्रह
 बिस्क्रिकी  का  उपयोग  करके  किए  यर  अप्यक्य  के  अनुद्यार  वर्ष  1985-87  के  दौरान  थंजाब  में  1161

 बगें  किलोमीटर  क्षेत्र  में  वन  फैले  हुए  थे  जो  राज्य  के  कुल  भोगोलिक  क्षेत्र  के  2.3  प्रतिशत  राज्य  में

 जिले-वार  वन  आवरण  के  विस्तार  को  आंकने  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  ।

 बोर  (|)  याष्ट्रीय  बन
 1988  में  ग्रह  कट्ठा  गया  है  कि  देश  के  कु  धू-घाग  के  कम

 से  कम  एक  तिहाई  क्षेत्र  में  वन  अथवा  वृक्ष  आवरण  होना  इस  क॒प्ती  को  पूरा  करने  के  ल्लिए
 कोई  निश्ज्ित  समय  सीमा  नहीं  रखी  गई  है  ।

 और  पर्यावरण  की  सुरक्षा  ओर  वन  आवरण  का  क्षेत्र  बढ़ाने  के  लिए  पंजाब

 औ  निम्नलिखित  स्कीमें  कार्वान्क्ति  की  जा  रही  हैं  :--

 -+  छनों  को  सुस््ता  के  लिए  ब्राप्तारभूत  कंचे  का  विकाम्न

 --  कृथि  कविकी  सहित  सामाज़िक  बराक्की  ।

 -+  खून  नसंरियां  ।

 —  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  तहत  सामाह्निक  द्रानिक्ली  ।

 —  वव-बससाह  विकास  ।

 हम  आपरेशन  सॉयल  वाच  ।

 क्ेक्रोशुआ  इंधन  की  लकड़ी/रूाडटा  परिस्ेजनाएं  ।

 --  बीज  विकास  ।  .

 (=)  पंजाब  में  लगाई  गई  पोध  हकाक्षिल्लों  में  पहाड़ी
 पीपल  आदि  शाम्लिल  हैं  ।

 ,

 ब्राददों  मंचवर्कोय  ग्रोजना  के  लिए  क्रेरल  को  ओशोगिक्र  योजताएं

 4916.  भरी  टौ०  बंशोर  :  क्या  श्रचान  भंत्री  यह  बतसने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कैरल  सरकार  द्वारा  आठवयों  पंचयर्षीय  योंजेना  में  शशमिल  करे  के  लि  अयवा  केन्द्रीय

 सरकार  के  विचारार्थ  भेजी  गई  औद्योगिक  योजनाओं  जिनमें  विद्यमान  एककों  की  बिश्तार  घोजमाएं  भी

 शामिल  का  ब्यौरा  क्या  और
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 इसे  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  करने  का  विचार

 प्रधान  मनन््त्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  ओर  सर्॑ज्य  सरकार  से  आउकीं  पंचवर्षीय
 योजना  के  लिए  विस्तृत  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुए  लेकिन  1989  के  की  आठवों  पंचवर्षीय
 योजना  के  लिए  दृष्टिकोणਂ  दस्तावेज  कीं  एक  प्रति  प्राप्त  हुई  उक्त  दस्तावेज  में  किसी
 वार  की  मांग  नहीं  है  हालांकि  इसमें  अन्य  बातों  के  साविन्सोथ  हुई  परियोजनाओंਂ  और

 प्राथमिकताओंਂ  का  उल्लेख  है  ।

 राज्य  सरकार  से  एक  पत्र  भी  प्राप्त  हुआ  है  जिसमें  फश्िलोइजरें  एं«ह  श्रैविन॑कीर  को
 वर्ष  1990-91  के  लिए  अधिक  आबंटन  ओर  केरल  में  ऋतिक  केसबिक  निवेशें  को  आंग्रहे  किया
 गया  है  ।

 योजना  आयोग  में  अन्य  के  साथ-साथ  केरल  की  वाषिक  योजना  1996-99  9  के  भनि  के  रूप  में
 उद्योग  क्षेत्र  के  विशिष्ट  प्रस्तावों  पर विचार  किया  गया  आबंटन  का  ब्योरा  संलग्न  विवरुण  में  दिया
 गया  है  ।

 बिवरण

 परियोजना  का  नाग

 ₹०)

 क्रम  राज्य  क्षेत्र  कषिक  योजन्त  1990-91

 सं०  में  प्रावधान

 1  2  3

 बड़े  ओर  सध्यस  उच्चोग  4091

 1.  मालाबार  सीमेंट  लि०

 2.  केरल  मिनरल  एण्ड  मंठल  लि०

 3.  केरल  स्पेशल  रीफ्र  क्टरीज  लि०

 4.  दी  चाला  कुडी  रीफ्र  क्टरीज  लि०

 5.  केरल  क्ले  एण्ड  सेरामिक  प्रोडक्ट  लि०

 6.  केरल  ओटोमोबाइल्स  लि०

 7.  केरल  हाइटेक  इण्डस्ट्रियल  लि०

 8.  स्टील  इण्डस्ट्रियल  केरल  लि०

 9.  ट्रेकों  केबल  कं०  लि०
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 10.  ट्रांसफारमस  एण्ड  इलैक्ट्रीकल्स  केरल  लि०

 11.  केरल  इलैक्ट्रीकल्स  एण्ड  एलाइड  इन्जीनियरिंग  कं०  लि०

 12.  यूनाइटेड  इलंक्ट्रीकल  इण्डस्ट्रीज  लि०

 13.  मेट्रोपोलिटीन  इन्जीनिर्यारिग  कं०  लि०

 14.  इल॑क्ट्रोनिक  टंक््नोलोजी  पार्कंस

 15.  केरल  स्टेट  इलेक्ट्रानिक्स  डेवलपमेंट  कारपोरेशन

 16.  केरल  स्टेट  टेक्सलटाइल  कारपोरेशन  लि०

 17.  सीताराम  टंक््सटाइल्स  लि०

 18.  त्रिवेन्द्रम  स्पीनिंग  मिल्स  लि०

 19.  कॉपरेटिव  स्पीनिंग  मिल्स

 20.  ट्रावनकोर  रेयनस  लि०

 21.  फोरेस्ट  इण्डट्रीज  लि०

 22.  सेंटर  फॉर  मेनेजमेंट  डेवलपमेंट

 23.  केरल  फाइनेन्स  कारपोरेशन  लि०

 24.  केरल  स्टेट  इण्डस्ट्रियल  डेवलपमेंट  कारपोरेशन

 25.  केरल  स्टेट  फाइनेन्स  एंटरप्राइसेस  लि०

 26.  स्टेट  इंवेस्टमेंट  सबसी डी

 27.  केरल  स्टेट  एक्सपोर्ट  ट्रेड  डेवलपमेंट  कॉऊंसिल

 28.  इण्डस्ट्रियल  डेवलपमेंट  एरियास
 29.  रीहेबिलिटेशन  ऑफ  सिक  इण्डट्रीज

 खनिज  विकास  60

 प्राम  तथा  लघु  उद्योग

 1.  औद्योगिक  एस्टेट  तथा  काजू  उद्योग  1835
 सहित  लघु  उद्योग

 2.  जूट  490
 3.  खादी  व  ग्राम  उद्योग  300
 4.  हथकरघा  325
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 जपयययययययपययपयथविपफततत----+्््क्््प्न फऱ़्

 5.  2  3

 5.  बिजली  करघा  25
 6.  दस्तकारी  75

 7.  रेशम  उद्योग  435

 जोड़  :  3485

 टिप्पणी  :  इसके  अतिरिक्त  केन्द्रीय  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रम  फर्टिलाइजर  एण्ड  केमिकल्स
 ट्रावतकोर  लि०  के  सन्दर्भ  में  निम्नलिखित  प्रावधान  किए  गए  हैं  :

 नया  अमोनिया  उद्योग  500  लाख  रु०

 2.  विभिन्न  दूसरी  स्कीमें  तथा  परिगोजनाएं  7500  लाख  रु०

 उड़ीसा  के  लिए  बाढ़  नियंत्रण  ओर  भूजल  विज्ञान  संबंधी
 साडल  विफास  का  कार्यक्रम

 4977.  श्री  भक्त  चरण  दास  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  सुदूर  संवेदन  एजेंसी  को  कुछ  राज्यों  के  विशिष्ट  क्षेत्रों  में  बाढ़  नियंत्रण  तथा

 भूजल  विज्ञान  संबंधी  माडल  के  विकास  का  कार्य  सौंपा  गया

 क्या  राष्ट्रीय  सुदूर  संवेदन  एजेंसी  द्वारा  उड़ीसा  राज्य  में  सुदूर  संवेदन  अनुप्रोग्य  केन्द्र  सेंसिग

 एप्लीकेशन  सेन्टर  उड़ीसा  के  लिए  कार्य  आरम्भ  कर  दिया  गया  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  क्या  विशिष्ट  उपाय  किये  गये  हैं  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिको  संत्रालय  ८  राज्य  मंत्रो  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 बिभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जी०  के०  :  से  राष्ट्रीय  सुद्र  संवेदन  एजेंसी
 आर०  एस०  उपग्रह  प्रतिबिम्बिकी  का  प्रयोग  करते  हुए  देश  में  सभी  प्रमुख  बाढ़ों  का  बाढ़  मानचित्रण

 सम्बन्धी  कार्य  कर  रही  चूंकि  केवल  प्रमुख  बाढ़ों  के  लिए  ही  मानचित्रण  किया  गया  अभी  तक

 उड़ीसा  राज्य  के  लिए  कोई  विशिष्ट  बाढ़  मानचित्र  तैयार  नहीं  किए  गए  हैं  ।  एन०  आर०  एस०  ए०  को

 जल-भविज्ञानीय  मॉडल  के  विकास  का  कार्य  नहीं  सौंपा  गया  है  ।

 केन्द्रीय  सरकारों  कर्मचारियों  को  पेंशन

 4978.  श्री  कृपाल  सिह  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकारी  कर्मचारियों  को  अन्तिम  वेतन  परिवार  पेंशन  और
 करण  उनके  द्वारा  प्राप्त  अन्तिम  वेतन  के  आधार  पर  मंजूर  किया  जाता  है  जबकि  उनकी  पेंशन  का
 निर्धारण  सेवानिवृत्ति  से  पहले  के  अन्तिम  10  महीनों  के  दौरान  उनके  द्वारा  प्राप्त  औसत  वेतन  के
 आधार  पर  किया  जाता
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 यदि  तो  सरकार  के  विचाराधीन  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  के

 चारियों  को  पेंशन  उनके  द्वारा  प्राप्त  अन्तिम  वेतन  के  आधार  पर  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है और  यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 प्रधान  मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  उपदान  तथा  परिवार  पेंश्वन  प्राप्त  किए  गए
 अन्तिम  वेतन  पर  आधरित  होती  छुट्टी-नकदीकरण  सेवानिवृत्त  कमंचारी  द्वारा  प्राप्त  किए  गए
 अन्तिम  वेतन  और  महंगाई  भत्ते  के  आधार  पर  होता  है  ।  पेंशन  का  निर्धारण  सेवानिवृत्ति  से  पहले  के

 10  माह  के  दौरान  प्राप्त  किए  गए  औंसत  वेतन  के  आधार  पर  किया  जाता  है  ।

 नहीं  ।

 चतुर्थ  केन्द्रीय  वेतन  आयोग  ने  अभी  हाल ही  में  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  के  पेंशन  ढ़ांचे
 की  गहराई  से  समीक्ष्य  की  है  ओर  विशिष्ट  रूप  से  यह  सिफारिश  की  है  कि  वर्तमान  जिसके
 गंत  पेंशन  का  निर्धारण  सेवा  के  अन्तिम  10  महीनों  में  प्राप्त  औसत  वेतन  के  आधार  पर  किया  जाता
 को  बरकरार  रखा  सरकार  द्वारा  यह  सिंफारिश  स्वीकार  कर  ली  गई  है  ।  अन्तिम  वेतन  के
 आधार  पर  पेंशन  का  निर्धारण  करने  के  लिए  नियम  को  बदलने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 भारतोय  भाषाओं  में  भाषा  पर  आधारित  अनुसंधान

 4979.  श्री  प्यारेलाल  खण्डेलवाल  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  मशीन  अनुवाद  कायंक्रमों  के विकास  हेतु  संस्कृत  व्याकरण  का  प्रयोग  करने

 के  लिए  अमरीका  में  कम्प्यूटर  वैज्ञानिकों  की  बढ़ती  जिज्ञासा  की  जानकारी

 क्या  कम्प्यूटरों  भाषा  की  शिक्षा  और  आलेंख  आलेख  तैयार  करने
 और  स्वर-विज्ञान  जंसे  भारतीय  भाषाओं  में  भाषा  पर  आधारिंत  अनुसंधान  में  उपयोग  को  बढ़ावा  देनें

 हेतु  कोई  योजना  बनाई  गई

 यदि  तो  आठवीं  योजना  के  दौरान  इस  योजना  के  लिए  कितना  लक्ष्य  निर्धारित  किया
 गया  कितने  बजट  कर  प्रावधान  किया  गया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोश्योगिको  संजालतव  में  राज्य  मंझओो  तथा  मायथ  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिवा
 विभाग  में  राज्य  मंत्री  जो०  के०  :  वर्ष  198  5  तथा  1986  के  दौरान

 संयुक्त  राज्य  अमेरिका  में  प्रकाशित  शोध-पत्नों  में  एक  ज्ञान  निरूपण  की  समुचित  प्रणाली  विकसित  करने  के

 उद्देश्य  से  संस्कृत  व्याकरण  में  प्रयोग  की  संभावनाओं  की  जांच  की  गई  व्यावहारिक  मशीनी

 अनुवाद  प्रणाली  के  विकसित  करने  में  उनका  अनुप्रयोग  कहां  तक  सहायक  होगा  यह  अभी  तक  तय  नहीं
 हो  सका

 इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  ने  भारतीय  भाषाओं  के  लिए  प्रौद्योगिकी  विकास  नामक  एक
 क्रम  तैयार  किया  है  जिसे  आठवीं  योजना  के  दौरान  कार्यान्वित  किया  इस  कार्यक्रम  के  अन्तगंत

 चुने  गए  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  इस  प्रकार  हैं  :  ज्ञानाजंन  मशीनी  अनुवाद  प्रण्यलियों  तथा
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 मशीन  सम्पर्क  प्रणालियों  का  उपर्युक्त  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  मे ंभाषा  शिक्षण  तथा  भाषा  पर
 आधारित  अनुसंधान  जसेकि  पाठ  जब  पाठ  सृजन  तथा  ध्वनि  विज्ञान  के  लिए  कम्प्यटर  के
 प्रयोग  से  सम्बन्धित  कार्यकलाप  शामिल  हैं  ।  हे

 इस  कार्यक्रम  के  मुख्य  लक्ष्य  और  उनसे  होने  वाली  अनुमानित  उपलब्धियों  में  निम्नलिखित
 शामिल  हैं  :  पाठ  रचना  प्रणालियों  का  खासकर  मंदगति  से  सीखने  वाले  मूक  तथा  वधिर
 व्यक्तियों  के  लिए  भाषा  ज्ञानाजंन  सीमित  क्षेत्र  में  अनुवाद  के  लिए  कम्प्यूटर  साधित  अबुवाद

 मानव-मशीन  अतः  संपर्क  प्रणालियां  जेसेकि  अशुलिपि  तथा  अक्षर  पहचान
 बहुभाषी  सूचना  प्रदर्श  सीमित  शब्दावली  इनपुट-आउटपुट  प्रणालियां  आदि  ।

 इस  कार्यक्रम  के  लिए  आठवीं  योजना  के  दौरान  17  करोड़  रु०  की  राशि  व्यय  होने  का  अनुमान
 लगाया  गया  है  |  लेकिन  इसे  अभी  तक  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 भारतीय  भाषाओं  हेतु  प्रौद्योगिको  विकास

 4980.  क्रो  शंकर  सिंह  ब्रश्लेल्ा  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  विभाग  और  इलेक्ट्रॉनिकी  विभग  द्वारा  भारतीय  भाषाओं  के
 प्रौद्योगिकी  के  विकास  हेतु  कुछ  परियोजनाओं  का  वित्त  पोषण  किया  जाता

 यदि  तो  इलेक्ट्रॉनिकी  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  और  शिक्षा  विभाग
 जैसे  विभिन्न  विभागों  द्वारा  हिन्दी  और  अन्य  भारतीय  भाषाओं  में  कम्प्यूटर  प्रोसेसिंग  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्र
 में  वित्त  पोषक  प्रत्येक  परियोजना  का  ब्यौरा  क्या

 इन  सभी  कार्यकलापों  में  प्रभावी  समन्वय  स्थापित  करने  की  क्या  पद्धति  अपनाई  गई
 और

 इन  कार्यकलापों  के  सम्बन्ध  में  केन्द्र-राज्य  के  समन्वित  कार्यकलापों  का  ब्योरा  क्या  है  ?

 बविज्ञन  ओर  प्रौद्योगिको  शंतालम  में  राज्य  मंत्री  तन्रा  मासव  संसाधन  थिकास  संत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एलश०  जो०  के०  :

 हिन्दी  तथा  अन्य  प्रादेशिक  भाषाओं  के  लिए  कम्प्यूटर  संसाधन  की  प्रौद्योगिकी  विकसित
 करने  के  क्षेत्र  में  इलेक्ट्रॉनिकी  विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  विध्ञाग  ओर  बंज्ञानिकी  औद्योगिक
 संधान  विभाग  द्वारा  जिन  व्ररिग्रोजमाओं  को  धनराशि  उपलब्ध  कराई  गई  उनके  अ्यौरे  संलग्न
 बिवरण  में  दिए  गए  हैं  ।  शिक्षा  विभाग  ने  इस  क्षेत्र  में  किसी  भी  परियोजना  को  धनराशि  उपलब्ध  नहीं
 कराई  है|

 इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  ने  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  अमल  के  लिए  एक  कार्यक्रम
 बर्थात  भारतीय  भाषाओं  के  लिए  प्रौद्योगिकी  विकास  कार्यक्रम  तैयार  किया  इस  कार्यक्रम  के

 हस  क्षेत्र  मे ंचल  रही  विभिन्न  परियोजनाओं  में  समन्वय  स्थापित  किया
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 राज्य  स्तरीय  तथा  केन्द्रीय  भाषा  संस्थानों  के  साथ  पारस्परिक  सम्पर्क  करके  केन्द्र  तथा

 राज्य  स्तर  पर  समन्वय  स्थापित  करने  की  योजना  बनायी  जा  रही  है  ।

 विवरण

 प्राकृतिक  भाषा  संसाधन  के  क्षेत्र  में  परियोजनाए

 प्रौद्योगिकी  विकास  परिषद्  डी०  इलेक्ट्रॉनिकों  विभाग  द्वारा  उपलब्ध  वित्तपोषित

 कम  शीर्षक  स्थान  आरम्भ  करने

 सं०  की  तरीख

 1  2  3  4

 1.  तमिल-देवनागरी  में  मुद्रित  एवं  लिखित  पाठ  मद्रास  क्रिश्वयन  कालेज  1980
 को  लिपि  की  पहचान  सी

 2.  देवनागरी  पर  आधारित  सूचना  संपाधन  बिड़ला  प्रौद्योगिकी  1980
 प्रणाली  के  लिए  हार्डवेयर  तथा  सॉफ्टवेयर  विज्ञान  संस्थान  आई
 का  विकास  टी

 3.  देवनागरी  पर  आधारित  आगत  व  निर्गत  बम्बई  विश्वविद्यालय  1980

 उटपुट  )  युक्तियों  का  डिजाइन

 4.  अंग्रेजी  से  हिन्दी  तथा  हिन्दी  से  कन््नड़  में  भारतीय  विज्ञान  संस्थान  1980

 कम्प्यूटर  साधित  अनुवाद  आई  एस

 5.  बहुभाषी  शब्दकोश  अभिधानਂ  के  नेक  ई  1980
 निर्माण  में  कम्प्यूटर  का  अनुप्रयोग

 6.  देवनागरी  लिपि  के  मृद्रण  के  लिए  आई  बी  बिड़ला  प्रौद्योगिकी  1981
 एम  1403  लाइन  मुद्रक  का  अनुकूलीकरण  विज्ञान  संस्थान  आई

 टी

 7.  कन्नड़  लिपि  के  लिए  बिट-स्लाइस  पर  भारतीय  प्रौद्योगिकी  8.
 आधारित  प्रदर्श  नियंत्रक  का  विकास  संस्थान  आई  टी )

 8.  तथा  मणिपुरी  भाषाओं  के  _  जादवपुर  1981
 लिए  कम्प्यूटर  पाठ  संसाधन  तथा  फोटो  विश्वविद्यालय
 कम्पोजिशन  के  लिए  अग्र-अन्त्य  प्रणाली
 का  विकास
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 9.  भारतीय  भाषाणओं  में  शब्द  संसाधन  करने
 योग्य  प्रणाली  हार्डवेयर  का  विकास

 10.  भारतीय  लिपियों  में  इलेक्ट्रॉनिक  कम्पोंजिंग
 की  आवश्यकताओं  का  सर्वेक्षण

 कन्ब्क  —  -  बहुभाषी  कम्प्यूटर  टमिनल  का  विकास

 अभिकलनात्मक  भाषा  विज्ञान  में  जनशक्ति
 का  विकास

 12.

 मशीन  अनुवाद

 ज्ञान  पर  आधारित  कम्प्यूटर  प्रणालो  के  अन्तर्गत  वित्तपोधित  :

 14.  कृत्रिम  बुद्धि  के लिए  एक  भाषा  के  रूप

 में  संस्कृत  की  जांच-परख

 संस्कृत  बुद्धिपरक  अनुशिक्षण
 प्रणाली

 समाचार  अवलोकन

 सीमित  अज्ुवाद  श्रणाली

 लिखित  उत्तर

 3  4

 भारतीय  198
 संस्थान  आई

 सी  एम  सी  लिमिटेड  1981

 )

 भारतीय  प्रौद्योगिकी  1983

 संस्थान  आई

 केन्द्रीय  भा रतीय  भाषा
 संस्थान  आई  आई  एल )

 भारतीय  प्रौद्योगिकी  1987

 संस्थान  आई

 उन्नत  अभिकलन  विकास  1988-91

 केन्द्र

 राष्ट्रीय  साफ्टवेयर  1987-91

 प्रौद्योगिकी  केन्द्र
 सी  एस

 भारतीय  भाषाओं  के  लिए  इलेक्ट्रानिक  साधन/भारतोय  भाषाओं  के  लिए  श्रोद्योतिको  विंकास

 कोर्यक्रस  के  अन्तगंत  वित्तपोथित

 15.  आशुलिपि  से  कम्प्यूटर  साधित  बहुभाषी  पा०

 सृजन

 16,  तथा  17.  द्वितीय  भाषा  के  रूप  में  हिन्दी
 तथा  अन्य  भारतीय  के  लिए

 कम्प्यूटर  साधित  शिक्षण/ज्ञानाजन
 साधित  श्ञानाजन  शिक्षण-भा  रतीय

 भागने

 सहाश्क  ज्ञानाजन

 तीय  भागत्रा

 भारतीय  प्रौद्योगिकी  1989

 संस्थान  आई

 1989

 आई  आई  टी
 डी  बी  एच  पी  एस
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 18.  तथा  19.  कम्प्यूटर  साधित  संस्कृत  शिक्षण

 ज्ञानाजन  सॉफ्टवेयर
 1

 भागना

 .  विदेशी  भाषा  के  रूप  में  हिन्दी  के  लिए

 कम्प्यूटर  साधित  ज्ञानाजंन  प्रणाली  तथा
 सजनात्मक  लेखन  प्रणाली  के  लिए  आदर्श
 UST  .  क े|

 .  विकलांगों  के  लिए  वाकोन्मुख  ज्ञानान
 प्रणाली

 विकलांगों  के  लिए  वाकोन्मुख  ज्ञानाजंन
 प्रणाली

 भागना

 है  oO

 व  रा

 22.

 16  1990

 3  4

 जवाहरलाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  1989

 केन्द्रीय  संस्कृत  विद्यापीठ  1989
 दिल्ली  )

 केन्द्रीय  हिन्दी  संस्थान  1989
 दिल्ली  )

 भारतीय  प्रौद्योगिकी  1989
 संस्थान  आई

 अखिल  भारतीय  मूक  1990
 संस्थान  आई  आई  एस

 निसात  आई  एस  एस  टी)/वंज्ञानिक  तथा  ओद्योगिक  अनुसंधान  विभाग  द्वारा  वित्तपोषित
 परियोजनाएं

 1.  मशीन  साधित  अनुवाद  पर  वस्तुस्थिति  राष्ट्रीय  विज्ञान  तथा  86
 रिपोर्ट  प्रौद्योगिकी  एवं  विकास

 अध्ययन  संस्थान

 2.  देवनागरी  लिपि  पर  कार्य  करने  के  लिए  राष्ट्रीय  विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  83
 सी  डी  एस/आई  एस  आई  एस  सॉफ्टवेयर  एवं  विकास  अध्ययन  संस्थान
 पैकेज  का  रूपान्तरण

 3.  मशीन  अनुवाद  पर  क्षेत्रीय  राष्ट्रीय  विज्ञान  तथा  सितम्बर  17-22-

 कार्यशाला  प्रौद्योगिकी  एवं  विकास  1990
 अध्ययन  संस्थान

 विज्ञान  तथा  प्रोद्योगिको  द्वारा  वित्तपोषित  परियोजनाएं

 4.  अंकीय  इन्टरफेस  शब्दकोश  का  विकास  यू  डी  सी आर  आई  1984

 कार्यान्वयनाधीम  केन्द्रीय  परियोजनाएं

 4981.  श्री  कंलाश  मेघवाल  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  कौन-कौन  सी  केन्द्रीय  परियोजनाएं  कार्यान्वित  की  जा  रही  हैं  तथा  क्या  उनकी

 पुनरीक्षा  करने  और  उनमें  सुधार  करने  की  कोई  योजना  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया
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 इनमें  से  प्रत्येक  परियोजना  कितनी  घनराशि  की

 क्या  उनके  कार्यान्वयन  पर  निगरानी  रखने  और  उसकी  जांच  करने  की  कोई  प्रणाली
 और  है

 न्

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ओर  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पर्यावरण  ओर  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो
 मेनका  :  ओर  केन्द्रीय  जिनमें  प्रत्येक  की  लागत  20  करोड़

 रुपए  से  अधिक  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मन्त्रालय  की  प्रबोधन  प्रणाली  में  वर्तमान  में  कार्यान्वयनाधीन
 ऐसी  केन्द्रीय  क्षेत्र  की परियोजनाओं  की  सूची  तथा  उनकी  अनुमानित  मन्त्रालय  की  वाधिक

 जिसका  परिचालन  बजट  सन्न  के  दौरान  संसद  में  किया  जाता  में  दी  गई  सामान्यतः
 सभी  परियोजनाओं  की  समीक्षा  समय-समय  पर  की  जाती  है  और  उनके  कार्यान्वयन  को  आशातीत  बनाने
 के  लिए  उनके  कायंक्षेत्र  और  प्राचल  में  आवश्यक  परिवततंन  किए  जाते  हैं  ।

 हां  ।

 जैसाकि  ऊपर  दर्शाया  गया  कार्यक्रम  केन्द्रीय  क्षेत्र  को  सभी  चालू
 परियोजनाओं  जिनमें  प्रत्येक  की लागत  20  करोड़  रुपए  से  अधिक  के  कार्यान्वयन  का  प्रबोधन
 करता  100  करोड़  रुपए  से  अधिक  लागत  वाली  प्रत्येक  परियोजना  का  प्रबोधन  मासिक  आधार
 पर  और  20  से  100  करोड़  रुपए  के  बीच  की  लागत  वाली  प्रत्येक  परियोजना  का  प्रबोधन  त्रेमासिक
 आधार  पर  मासिक  प्लेश  रिपोर्ट  और  त्रैमासिक  परियोजना  कार्यान्वयन  स्थिति  रिपोर्ट  प्रणालियों
 के  जरिए  किया  जाता  समस्याग्रस्त  क्षेत्रों  पर  प्रकाश  डाला  जाता  है  ताकि  सम्बन्धित  प्राधिकारियों
 द्वारा  उन  पर  समुचित  और  सामयिक  कारंबाई  की  जा  सके  ।  यह  मन्त्रालय  परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन
 के  रास्ते  में  आने  वाली  अन्तर  मन्त्रालयिक  प्रकृति  की  समस्याओं  को  सुलझाने  का  भी  काय  करता

 योजना  व्यय  के  अन्तर्गत  बिहार  को  आबंटित  धनराशि

 4982.  श्री  रामेश्वर  प्रसाद  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चालू  वित्त  वर्ष  के  दोरान  योजना  व्यय  के  अन्तगंत  बिहार  के  लिए  कितनी  धनराशि  का
 नियतन  किया  गया  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या

 क्या  उपरोक्त  राशि  का  नियतन  जनसंख्या  के  आधार  पर  किया  गया  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 प्रधान  संत्रो  विश्वनाथ  प्रताप  :  बिहार  की  वर्ष  1990-91  की  वाधिक  योजना
 के  लिए  1805  करोड़  रु०  के  योजना  परिव्यय  पर  सहमति  हुई  है  ।

 नहीं  ।

 किसी  राज्य  के  योजना  परिब्यय  का  आकार  उपलब्ध  वित्तीय  संसाधनों  के  आधार  पर  तय
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 किया  जाता  है  जिसमें  राज्य  के  अपने  संसाधन  और  केन्द्रीय  सहपयत्ञा  शामिल  हैं  ।  केन्द्रीय
 राज्यों  को  राष्ट्रीय  विक्रास  परिषद  1980  में  यथाअनुमोदित  संशोधित  माडग्रिल

 फार्मूले  क ेआधार  पर  आबंटित  होती  केन्द्रीय  सहायता  के  आबंटन  के  प्रयोजन  राज्यों  को  दो

 श्रेणियों  अर्थात्  विशेष  श्रेणी  राज्य  और  गैर-विशेष  श्रेणी  राज्य  में  बांटा  गया  है  ।  विशेष  श्रेणी  राज्यों  के

 लिए  केन्द्रीय  सहायता  सकल  वितरण  योग्य  पूल  से  पहले  से  अधिकृत  होती  है  ओर  शेष  राशि  गर-विशेष

 श्रेणी  राज्यों  ब्रिहार  बीज  संशोधित  गाडगिल  फार्मूले  सम्रविष्ट  नीचे  देखा  जा  सकता
 सिद्धान्तों  क ेआधार  पर  होती  है  :

 मद  वरीयता

 1.  जनसंख्या  60  प्रतिशत

 2.  प्रति  व्यक्ति  कर  प्रयास  10  प्रतिशत

 3.  राष्ट्रीय  औसत  से  नीचे  20  प्रतिशत
 प्रतिब्यक्ति  आय  वाले  राज्य

 4.  विशेष  समस्याएं  10  प्रतिशत

 योग  :  100  प्रतिशत

 साजस्थान  में  प्रोढ़  शिक्षा

 4983.  श्री  बेगा  रास  घोहान  :  क्या  प्रधान  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के दोरान  राजस्थान  में  कितने  गांवों  में  प्रोढ़  शिक्षा  केन्द्र  खोले

 प्रत्येक  गांव  में  प्रोढ़  शिक्षा  केन्द्रों  में  कितने  अध्यापक  नियुक्त  किए  गए  ?

 विज्ञान  और  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  सानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 ||  बभाग  में  राज्य  मंत्रो  एम०  जी०  के०  मेनन  )  :  और  राजस्थान  सरकार  द्वारा  भेजी
 गई  सूचना  के  राज्य  में  उन  ग्रामों  की  जहां  प्रोढ़  कार्यान्वित  किया  गया
 था  और  पिछले  तोन  वर्षो  के  दौरान  इन  गांबों  में  नियुक्त  किए  गए  की  संझुया

 वर्ष  गांवों  की  संख्या  नियुक्त  किए  अनुदेशकोंਂ  की  संख्या

 1987-88  4845  14537

 1988-89  5805  19344

 1989-90  6670  20016
 Oe
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 36  1912  लिखित  उत्तर

 सरकश्री क्षेण  को  परियोजनाओं को  लागत  में  बड्धि  होना

 ]
 4984.  कओआरी  कमल  नाथ  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकारी  क्षेत्र  की  उन  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  जो  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के
 दौरान  निर्माणाधीन  थीं  और  निर्धारितः  समय  के  भीतर  पूरी  नहीं  की  जा

 इन  परियोजनाओं  के  पूर्ण  होमे  मेंਂ  घिलम्क  के  क्या  और

 ऐसोी  प्रत्येक  योजना  की  मुल्त  कगत  और  संश्लेधिल  लागत  क्या  है  ?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  सन््त्रालय  में  राज्य  संत्रो
 मेनका  :  कार्याब्नयत्  मल्मक्षय  की  फ्रेमसिक  प्रत्नोघक्त  प्रणाली  में  उपलब्ध

 ज्ननकारी  के  अनुसार  31-12-1989  को  सातवीं  योजना  के  दोरान  निर्माणाधीन  केन्द्रीय  क्षेत्र  की
 योजनाओं  में  से  8।  फरिप्रोज़काओं  लिनमें  प्रत्येक  की  कगत  20  करसेड़  रुपए  से  अधिक  चाल्
 होने  की  मुल  तारीख  मे  विलम्ब  हुआ  है  ।  विभिन्न  क्षेत्रों  के  अधीन  आने  वाली  इन  परियोजनाओं  का
 ब्यौरा  निम्नलिखित

 1.  परमाणु  ऊर्जा  2

 2.  कोयला  49

 3.  उबरकः  7

 4.  खान  1

 5.  इस्पात  7

 6.  पेट्रो-रसायन  4

 7.  पँट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गंस  21

 8.  विद्युत  34

 9.  सीमेंट  आदि  पी०  8

 10.  रेलवे  20

 11.  भूतल  परिवहन  21

 12.  दूर  संचार  7

 किलस्क्ति।प  रिक्लेकताएं  व

 परियोजना  प्राधिकारियों  से  प्राप्त  रिपोर्टों  के  प्रबोधन  और  विश्लेषण  के  परिणामस्वरूप
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 लिखित  उंत्तरे  16  1990

 परियोजनाओं  के  पूरा  होने  में  विलम्ब  क ेजिन  अनेक  कारणों  को  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मन््त्रालय  द्वारा
 शिनाखत  की  गई  वे  निम्नलिखित  हैं  :--

 न  भूमि  के  अधिग्रहण  में  विलम्ब

 --.  वन/पर्यावरण  सम्बन्धी  अनुमति  प्राप्त  करने  में  विलम्ब  तथा  आधारी  संरचना  के
 विकास  हेतु  अग्निम  कारंवाई  में  कमी  का

 --.  परियोजना  की  तैयारी  का  पर्थाप्त  न

 —  पर्याप्त  निधियों/निधियों  के  स्त्रोतों  आन्तरिक  बजट  के  अलावा  और
 की  व्यवस्था  में  विलम्ब  का

 न  प्रौद्योगिकी  करारों  को  अन्तिम  रूप  देने  में  विलम्ब  का

 --
 .  विस्तृत  इंजीनियरी  व्यवस्था  को  अन्तिम  रूप  देने  में  विलम्ब  का

 न  आयात  अनुमति  का  देर  से

 — =  परियोजना  के  कायंक्षेत्र  में  बार-बार  परिवर्तन

 न+  निविदाएं  जारी  करने  तथा  आर्डर  देने  में  विलम्ब  का

 न  परियोजना  संगठन  और  परामशंदाता  के  उत्तरदायित्व  के  कार्यक्षेत्र  का  अस्पष्ट

 न+  औद्योगिक  सम्बन्ध  तथा  कानून  और  व्यवस्था  की

 न  निवेशों  की  अपर्याप्त

 निर्मित  उपस्करों  की  सप्लाई  का  अनियमित  और  बिलम्ब  से

 न  उपस्करों  के  ठीक  से  कार्य  न  करने  के  कारण  प्रारम्भिक  कठिनाइयों  का

 न+  प्रतिपादित  प्रौद्योगिकी  का  चयन  न

 न  के  अधिकार  की  प्राप्ति  में  विलम्ब

 --.  परियोजना  स्थलों  की  भू-विज्ञान  की  स्थिति  का  जटिल  होना  ।

 कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मन््त्रालय  की  त्र॑मासिक  प्रबोधन  प्रणाली  के  अनुसार  31-12-1989
 को  विलम्बित  प्रत्येक  परियोजना  की  मूल  और  संशोधित  लागत  संलग्न  विवरण
 में  दी  गई
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 26  1912  लिखित  उत्तर

 विवरण

 क्रम  परियोजना  का  नाम  अभिकरण  का  लागत  .  Bo)
 सं०  नाम  मूल  अब  प्रत्याशित

 1  2  3  4.  5

 परमाणु  ऊर्जा

 1.  भारी  जल  परियोजना  मनुगुरु  डीएई  421.60  661.58

 2.  नरोरा  परमाणु  विद्युत  एन  पी  सी  209.89  532.85

 कोयला

 3.  भालगौरा  यूजी  बी  सी  सी  एल  46.22  46.22

 4.  दामोदर  ओसी  के  57.04  57.04

 5.  झरिया  ओसी  ”  112.05  173.82

 6.  कटरास  यूजी  मर  26.04  87.88

 7.  उत्तरी  अमलाबाद  यूजी  नि  26.18  55.84

 8.  पुतकी  बलिहारी  यूजी  न  199.87  287.62

 9.  मधघुबन्द  वाशरी  तर  71.90  93.54

 10.  डी  एण्ड  एफ  रोपवेज  कि  16.12  21.32

 11.  अमली  सी  सी  एल  33.30  66.82

 12.  न्यू  कल्याणी/सेल  घोरी  ओसी  न  24.38  48.65

 13.  करकटा  ओसी  ड  29.60  63.40

 14.  राजरप्पा  ओसी  कि  41.86  133.63

 15.  केदला  वाशरी  न  32.27  94.55

 16.  राजरप्पा  वाशरी  अ  25.77  76.14

 17.  कंप्टीव  विद्युत  संयंत्र  मर  49.20  56.70

 18.  एल  टी  सी  कोयला  गैस  सी  आई  एल  49.27  135.37

 दनकुनी

 19.  अमृत  नगर  यूजी  आर  पी  ई  सी  एल  10.85  65.45

 आर
 20.  चीनकुरी  यूजी  आर  पी  तर  8.43  45.54

 बार
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 लिबित  उत्तर  16  1990

 1  2  3  4  5

 21.  घेमोमेन  यूजी  ई  सी  एल  21.01  73.76

 22.  सतग्राम  यूजी  फ  26.37  73.37

 23.  सोनपुर  बाजारी  ए  ओ  सी  क्र  192.96  192.96

 24.  कैप्टिव  विद्यु त  संयंत्र  न  49.20  52.96

 25.  अमलोहरी  ओसी  एव  सी  एल  323.32  527.11

 26.  बीना  ओ  सी  फ्  56.91  168.64

 27.  जयन्त  विस्तार  ओ  सी  क्र  313.61  375.04

 28.  ककरी  ओ  सी  के  50.54  137.80

 29.  केन्द्रीय  व्कंशाप  सिंगरोलो  कि  30.38  65.82

 30.  जीनगुरदाह  हे  24.87  63.12

 31.  अमलाई  ओ  सी  एस  ई  सी  एल  30.82  50.51

 32.  बंगवार  ग्रूडी  छः  25.14  38.22
 23.  बालगी  सूजी  कि  38.00  38.16

 34.  बेलपहार  ओ  सी  कि  57.38  99.95
 35.  भरतपुर  ओ  सी  कि  61.84  99.95
 36.  चुरचा  फ्श्क्स  यूजी  ”  32.64  40.18

 37.  घनपुरी  ओ  सी  फ  24.10  59.97

 38.  दीपका  थी  सी  कि  56.05  85.92

 39.  सस्ती  भो  सी  डब्लू  सी  एल  25.15  66.71

 40.  सिलेवास  यूजी  ”  11.94  52.92

 41.  तेंदसी  पेछीं  नि  51.58  70.00

 42.  केन्द्रीय  वैकँश्रप  चन्द्रपुर  कि  23.87  32.56

 43.  400  के  बी  संचरण  लाइन  एन  एल  सी  250.71  384.79
 स्तर-ा

 44.  द्वितीय  खान  विस्तार  हर  334.77  1068.38

 45.  द्वितीय  टौं  पी  एस  कि  638.9  5  1320.57

 46.  गोदावरीखानी  100  आई  एस  सी  सी  एल  27.31  45.00
 एन  ए  सी
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 47.

 खान  इस्पात

 2  3

 गोदावरीखानी  आई  एस  सी  सी  एल

 एन  सी

 »  इन्कलाइन

 «  ओ  सी

 .  ओ  सी

 .  रविन्द्राखानी  आई  एन  सी

 सल्फेट  परि०

 पानीपत

 -  विद्यूत  अपघटन  संयंत्र

 -  पारादीप  उर्वरक  परि  था

 «  अमझोर  फासफोरस  उवंरक
 परियोजना

 .  अमोनिया  संयंत्र  टी  बी  वाई
 की  पुनः  स्थापना

 .  उड़ीसा  अल्यूमिनियम  कम्लंक्स

 «  विजाग  इस्पात  परियोजना  आर  आई  एन  एल

 .  भिलाई  4  एम  टी  वाई
 विस्तार

 .  बोकारों  4  एम
 टी

 वाई
 विस्तार

 .  दुर्गापुर  आधुनिकीकरण
 .  इसको  चासनाला-एल  एल  ए

 वाशरी

 .  बी  एस  बायलर  पी  एण्ड  बी

 स्टेशन

 ”

 .  कंप्रोलक्टम  अमोनिया  एफएसीटी

 .  हल्दिया  उर्वरक  परियोजना  एच  एफ  सी

 .  कैप्टीव  विद्यूत  परि०  एन  एफ  एल

 पीपी  एल

 पीपीसी  एल

 आर  सी  एफ  एल

 नेल्को

 सेल

 1242.40

 2256.00

 937.70

 947.24

 1357.00

 16.87

 32.10

 2476.90

 7332.77

 2288.63

 2198.40

 2696.12

 25.77

 22.61
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 लिखित  उत्तर  16  अप्रैल  1990

 1  2  3  4  5

 66.  इसको  आधुनिकीकरण  सेल  30.00  30.00
 क्लीयर

 रसायन  तथा  पंट्रोरतायन

 67.  अति०  एक्सीलीन्स  उत्पादन  आई  पी  सी  एल  59.36  79.70
 परियोजना

 68.  महाराष्ट्र  गैसक्रेंकट  कम्पलंक्स  ड़  1167.00  1390.00

 69.  एम  वाई  फिला०परि०  पीसी  एल  74.35  113.00

 70.  स्पानडेक्स  यान  परियोजना  बी  पीसी  एल  34.85  48.17

 पैट्रो  एवं  प्राकृतिक  गेस

 71.  एल  पी  जी  नि  147.67  239.03

 72.  एल  पी  जी  विपणन-नाता  एच  पी  सी  एल  140.10  234.08

 73.  एल  पी  जी  आई  ओ  सी  241.50  373.18

 74.  विरगाम-वाकशुक रनाल  छः  198.07  283.86
 पी  आई  पी

 75.  ओ  एल  रोंग  का  अधिग्रहण  ओ  आई  एल  74.33  63.48

 16.  ड्रीलिगरिंग  का  अधिग्रहण  ओ  एन  जी  सी  90.75  55.20
 ओऔर  विकास

 77.  रिंग  कम्पूटर  की  स्थापना  कर  31.35  35.39

 78.  जेकपरीगस  करण  एण्ड  "  99.20  99.95
 एस  यू  डी  वाई

 79.  अति०  आयल  छः  781.54  781.54
 एच  एस

 80.  गैस  स्वीटरनिग  संयंत्र-ा  हर  204.65  204.65

 81.  कंम्बे  बेसीन  विकास  कि  700.90  365.27

 82.  दक्षिण  बेसीन  विकासना  न  246.48  246.48

 83.  इथ/प्रो्थन  रिकवरी  संयंत्र  कि  135.22  135.22

 84.  गस  टरबाइन  विद्युत  उत्पादन  कि  26.03  26.03

 85.  हीरा  चरण-ा  तर  682.02  923.91
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 1

 86.

 87.

 88.

 89.

 90.

 91.

 2

 बम्बई  हाई  आफशोर  का  अति०
 विकास

 बी  3।  विकास

 गंधार  विकास  पी

 विकास

 बी  विकास

 बी  विकास

 .  शार्टसकिट  टेस्टिंग  स्टेशन

 .  बोकारो  बीना  टी  पी  पी

 .  मेजीया  टी  पी  सी

 .  पेंचेत  एच  ई  पी

 .  डोयांग  एच  ई  पी

 .  कोपीली  एच  ई  पी

 .  कथलग्रुडी  जी  बी  सी  सी  पी  पी

 .  रंगनदी  एच  ई  पी

 .  रंगनदी  संचरण  लाइन

 .  डोयांग  संचरण  लाइन
 पीपी .  कथलगुडी  जी  पी  पी  संचरण

 लाइन

 .  चमेरा  एच  ई  पी

 «  दुलहस्ती  एच  ई  पी

 .  कोलकारों  एच  ई  पी

 -  टनकपुर  एच  ई  पी

 .  जेपोर  तलचरण  संचरण  लाइन

 108.

 109.

 दुलहस्ती  संचरण  लाइन

 मोगा-भिवानी  संचरण  लाइन

 110.  फरकक््का  एस  टी  पी  सी

 सी  पी  आर  आई

 डीबीसी

 एन  टी  पी  सी

 22.26

 186.93

 641.40

 16.03

 96.31

 56.77

 203.17

 312.78

 47.34

 40.87

 301.38

 808.29

 183.45

 439.91

 178.75

 84.49

 166.57

 95.16

 290.60

 97.44

 356.25

 134.00

 54.35

 166.65

 241.10

 203.17

 312.78

 47.34

 58.00

 301.38

 14.9.66

 1262.97

 1107.49

 367.25

 120.40

 166.57

 95.16

 692.12
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 लिखित  उत्तर

 रेलथे

 aid.  f

 131

 132

 133.

 2

 .  खेलगांव  एस  टी  पी  पी

 रिहन्द  एस  टी  पी  पी

 ग्राच्ल  एस  टी  पी  पी

 कवास  जी  पी  पी

 सेंट्रल  संबरणथ  लाइन

 फरक्का  बंध रण

 खेलगांव  संचरण

 कोरबा  संचरण  लाइन-ा

 रिहन्द  संचरण  लाइन

 विन्ध्याचल  सं

 «  कवास  जी  पी  पी  संचरण  लाइन

 अंटा  जी  पी  पी  संचरण  लाइन

 ओऔरेय्या  जी  पी  पी
 सं

 लाइन

 रण

 «  तलचर  सच  रण  लाइन

 «  सुदूर  तटीय  प्ररियोजना

 «  नयागांव  थिस्तार

 .  येरागुंटला  विस्तार

 «  दमोदर  सीचेश्ट

 .  औपटिकल  फहबर  परियोजना

 «  कछार  काभज  परियोजना

 .  नेपा  मिल  विस्तार

 टायर  निगम  का  आधुनिकीकरण

 बोहरी  लोइनस  बिछने  वाली  परियोजनाएं

 196

 134.  इटारसी-अमला-नागपुर  चरण-ा

 3

 फरक्का  एस  टी  पी  सी  चरण-ग्र  एन  टी  पीसी

 बी  एस  एल

 सी  सी  आई

 डी  सी  एस  एल

 एसी  एल

 एच  पी  सी

 एन  एन  पी  एम

 टी  सी  आई  एल

 मे  रे  आई  आर

 16  1990

 4  5

 868.48  1309.25

 884.15  1484.00  4.00

 1665.96

 911.57  1335.25

 373.98  598.41

 354.85  419.87

 134.91  180.30

 174.48  216.09

 47.74  107.54

 581.70  1063.00

 198.85  292.93

 36.86  26.63

 51.71  55.45

 100.61  110.66

 76.81  76.81

 8.44  30.53

 89.40  139.00

 75.72  191.25

 21.99  37.70

 28.67  46.88

 11400  385.00

 35.41  80.37

 66.71  66.71

 20.90  $2.11
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 135.  रोहतक  म  रे  आई  आर  14.38  37.40

 136.  तन्दूर-पालखंड  रोड़
 ”

 23.00  36.01

 137.  जैतवारा-मानिकपुर  सी  आर  आई  आर  28.18  28.18

 मंद्रो-परियोजनाएं

 138.  कलकत्ता  भूमिगत
 ह  140.30  1303.00

 139.  परिक्रमा  रेलवे
 ए  35.00  35.00

 140.  मनखुद  बेलापुर  विस्तार  हैं  120.09  153.04

 नई  लाइन

 14].  कोरापुर-रायगढ़  द०पू०रे०
 छ॒

 112.10  322.00

 142.  कोटा-चित्तौड़गढ़-नी  प०रे०  ए  41.09  145.00

 विद्यत्तीकरण  परियोजनाएं

 143.  भुसावल-नागपुर
 ”  93.07  128.85

 144.  इटारसी-नागपुर
 7  34.61  99.95

 145.  झांसी-बीना  इटार्सी
 ”  63.25  145.00

 146.  विजयबाड़ा-काजीपेट-बलारशाह
 ए  76.75  148.64

 147.  टुन्डलाआगरा-बयाना
 रु  22.96  23.02

 अन्य  परियोजनाएं

 148.  विजाग-रेल  सुविधाएं  द०पू  ०रे०
 ”  31.44  59.89

 149.  विजाग-प्री  ई  आर  पी  एच  कडे  27.18  41.38
 बी  एसपी

 150.  ग्रोदावसी  घर  नया  दक्ष  ०ऐ०  कं  26.27  64.11

 154.  दिल्ली  एरिया  वेजिंग  हु  26.64  32.68
 उनण्रे०

 152.  नए  डिब्बों  की  मरम्मत  की  ह  30.20  64.87
 म०रे०

 153.  स्प्रिंग  विर्माण  संयंत्र  ण
 35.00  35.00
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 भूतल  परिवहन

 154.  कलकत्ता-ड्राफ्ट  इम्प्र्  वमेंट  सीपीटी  42.00  45.50

 155.  कलकत्ता  कंटेनर  हैंडलिंग
 हा

 10.36  24.37

 सुविधाएं

 156.  हल्दियाना  आयल  जेटी  टीपीटी  35.71  63.74

 157.  तूतीकोरिन  बर्थ  एण्ड  ऐसिलटी
 ”  21.76  50.55

 सुविधाएं

 158.  मद्रास  कंटेनर  टमिनल  का  एमपीटी  54.71  54.71
 विस्तार

 159.  कोचीन  ड्रगर  टूरिपलेक्स  सीओपी  टी  21.29  22.37

 160.  न्हावा-मेवा  पत्तन  परियोजना  जेैएलपी  टी  581.00  986.08

 161.  की  प्राप्ति  डी  सी  आई  28.20  33.22

 162.  की  प्राप्ति  !  28.20  33.22

 163.  अहमदाबाद-बड़ोदा  एक्सप्रेस  जी  पी  डब्लू  डी  128.40  137.20
 रास्ता

 164.  कलकत्ता-पालर्सिट  खण्ड  डब्लू  बी  पी  डब्लू  48.60  58.00

 165.  नागपुर  हैदराबाद  बंगलौर  एपी  डब्लूडी  29.30  29.30
 एन  को  मजबूत  करना

 166.  वाराणसी  गंगा  पर  यू  पी  पी  डब्लू  डी  41.60  51.00

 दूसरा  पुल

 167.  मुरथल-कर  खण्ड  का  विकास  एच  पी  डब्लू  डी  42.50  46.00
 एन

 168.  सिरहन्द  जलंधर  खण्ड  का  पी  पी  डब्लूडी  66.00  70.00
 विकास  एन

 169.  नहावा  शेवालिग  एच  एम  पी  डब्लू  डी  30.66  30.66

 170.  हुगली  पर  दूसरा  सी आई  एच  आर  बी  सी  57.00  340.00
 टी

 171.  वेकरों  का  एस  सी  आई  111.30  127.04
 ग्रहण

 172.  4  बल्क  कैरियर  का  अधिग्रहण
 !

 89.00  93.14
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 173.  3  बलक  कैरियर  का  अधिग्रहण  एस  सी  आई  54.00  66.22

 174.  एच  एस  एल  :  आधुनिकीकरण  एच  एस  एल  55.00  81.85
 और  विकास

 संचार

 175.  एच  जैंड  एम/डब्लू  लिक  डीओटी  22.77  22.76

 धुलिया  अकोला

 176.  एच  जैड  एम/डब्लू  कलकत्ता  है
 20.47  20.47

 खडकपुर  जयपुर

 177.  नई  उदयपुर
 ”

 53.66  53.66
 एफ

 178.  नई
 हा

 65.73  65.73
 पटना

 179.  बम्बई  पूना  एफ
 ए  33.08  43.08

 180.  डीजीटलट्रेक  आटो  एक्सचेंज  आई  टी  आई  15.95  67.57

 181.  टेली  उपकरण  परियोजना  /
 18.33  21.92

 बिहार  के  मधेपुरा  जिला  में  बनरोपण

 4985.  श्री  रमेन्द्र  कुमार  यादव  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  के  मधेपुरा  जिले  में  भूमि  वनरोपण  के  लिए  उपयुक्त

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  वहां  पर  वनरोषण  के  लिए  कोई  प्रभावी  कदम  उठाने  का
 विचार

 यदि  तो  कब  तक  और  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जो०  के०  :  से  27  सूत्री  कार्यक्रम  केअन्तगंत
 करण  और  वृक्षारोपण  कार्यकलाप  बिहार  के  सभी  जिनमें  मधेपुरा  भी  शामिल  में  चलाए  जा
 रहे  हैं  ।  इसमें  सामाजिक  वानिकी  के  अन्तगंत  सार्वजनिक/सामुदायिक  भूमि  पर  ईंधन  चारा
 इमारती  लकड़ी  आदि  उगाना  तथा  फार्म  वानिकी  के  अन्तगंत  बहु-उपयोग  वाले  वक्ष  उगाना  शामिल
 है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 रोजगारोन्मुखो  व्यावसायिक  पाठ्यक्रम

 4986.  भरी  रोत  लाल  प्रसाद  वर्मा  :  क्या  प्रधान  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  शिक्षा  दिल्ली  ने  व्यावसायिक  शिक्षा  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  उच्चतर

 माध्यमिक  (+2)  स्तर  पर  रोजगारोन्मुखी  व्यावसायिक  पाठ्यक्रम  बीमाਂ  आरम्भ

 किया

 यदि  तो  इस  पाठ्यक्रम  में  उम्मीदबारों  के  चयन  हेतु  प्रस्तावित  मापदंडों  का  ब्यौरा

 क्या  है  और  इसमें  किए  प्रत्येक  विषय  में  कितने  प्रतिशत  अ
 क

 प्राप्त  करनः  आबश्यक

 क्या  छात्नवृति  की  राशि  में  वृद्धि  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 (  हु  चयनित  उम्मीदवारों  के  पहले  बैच  का  प्रशिक्षण  कब  से  आरम्भ  किए  जाने  की  आशा

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  सानव  संतरण््म  दिकाल  संत्रालय  सें  शिक्षा

 विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जो०  के०  :  हां  ।

 सामान्य  बीमा  में  व्यावसायिक  पाठ्यक्रम  में  दास्ल्लि  के  लिए  एक  उम्मीदवार  को  केन्द्रीय
 माध्यमिक  शिक्षा  बोडं  में  प्रत्येक  अर्थात्  अंग्रेजी  और  गणित  में  कम्र  से  कमर  के  साथ  माध्यमिक

 स्कूल  परीक्षा  आवश्य  उत्तीणं  करनी  चाहिए  ।  और  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  छात्र  के

 लिए  ग्रेड  ही  अपेक्षित  किसी  अन्य  मान्यता  प्राप्त  बोर्ड  मा०  शि०  बोड  के  की
 माध्यमिक  स्कूल  परीक्षा  उत्तीर्ण  करने  वाले  वही  उम्मीदवार  ही  इसके  भी  प्राप्त  होते  हैं  जिन्होंने  प्रत्येक
 अर्थात  गणित  और  कुल  अंकों  के  कम  से  कम  60  अंक  प्राप्त  किए  हों  ।  अनुसूक्तित  जाति/अनु-
 सूचित  जनजाति  के  छात्रों  के लिए  55  प्रतिशत  अंक  ही  अपेक्षित  हैं  ।

 छात्र  जब  स्कूल  में  होते  हैं  वो  उन्हें  वजीफा  नहीं  दिया  जाता  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 (=)  1990  के  बाद  ।

 राजस्थान  में  प्रारम्भ  को  गई  वक्षारोपण  योजनाएं

 4987.  आोश्नतो  वसुन्धरा  राजे  :  क्या  प्रधान  कंत्री  यह  क्ताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  योजना  में  राजस्थान  में  केन्द्रीय  राज्य  सरकार  तथा  संयुक्त  रूप  से
 केन्द्रीय  और  राज्य  सरकारों  द्वारा  प्रारम्भ  की  गयी  वृक्षारोपण  योजनाभों  का  ब्यौरा  क्या

 कया  इन  योजनाओं  को  उचित  रूप  से  कार्यान्वित  किया  गया  और

 यदि  तो  इस  योजना  अवधि  के  दौरान  इन  योजनाओं  कौ  क्या  उपलब्धि  रही  ?
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 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जो०  के०  :  से  सातवीं  योजनावधि  (1985-90)
 के  दौरान  वनीकरण  और  वृक्षारोपण  के  लिए  राजस्थान  में  ग्रामीण  रोजगार  मरूस्थल
 विकास  सूखा  पड़ने  वाले  क्षेत्रों  क ेलिए  बीहड़  सुधार  विश्व  बेंक/“यूसेड”
 द्वारा  सहायता  प्राप्त  सामाजिक  वानिकी  प्रायोजना  आदि  के  अधीन  ग्रामीण  इंघन  लकड़ी
 विकेन्द्रित  सिल्वी  चरागाह  सामाजिक  वानिकी  मुख्य  परियोजनाएं  कार्यान्वित
 की  गयी  ।  वनीकरण  और  वृक्षारोपण  का  काये  समग्र  लक्ष्य  से  भी  अधिक  हुआ  ।  इनका  ब्यौरा  निम्न
 प्रकार  है  :

 लक्ष्य  2.61  लाख  हैक्टेयर

 उपलब्धि  2.80  लाख  हैक्टेयर

 उपलब्धि  का  प्रतिशत  107.2%

 जनसंख्या  में  भारी  वद्धि  के कारण  पर्यावरण  को  नुकसान

 4988.  श्री  संतोष  कमार  गंगवार  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 जनसंख्या  में  भारी  वृद्धि  और  ओद्योगीकरण  के  कारण  पर्यावरण  को  हो  रहे  नुकसान  की

 रोकशाम  के  लिए  क्या  प्रभावी  कदम  उठाए  जा  रहे

 क्या  सरकार  का  एक  पर्यावरणीय  निगरानी  एजेंसी  का  गठन  करने  का

 ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा

 विभाग  में  राज्य  संत्री  (So  एस०  जी०  के०  :  जनसंख्या  में  भारी  वृद्धि  तथा

 करण  के  कारण  हुए  पर्यावरणीय  अवक्रमण  के  नियन्त्रण  के  लिए  किए  गए  उपाय  निम्नलिखित  हैं  :

 (1)  बेहतर  पर्यावरण  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  शहरी  तथा  ग्रामीण  विकास  के  लिए

 स्कीमें  ।

 (2)  ओऔौद्योगिक  तथा  अन्य  विकास  परियोजनाओं  का  पर्यावरणीय  मूल्यांकन  तथा  प्रभावों  के

 लिए  उपचारी  उपाय  निर्धारित  करना  ।

 (3)  जल/वायु  प्रदूषण  के  नियन्त्रण  तथा  पर्यावरणीय  सुरक्षा  के लिए  आवश्यक  विधान  ।

 (4)  विधानों  के  कार्यान्वयन  के  लिए  संगठनात्मक  आधारभूत  ढांचा  बनाना  |

 (5)  अवक्रमित  क्षेत्रों  में  वक्षारोपण  तथा  पारिस्थितिकीय  पुनरुद्वार  ।

 (6)  जन-जागरुकता  पैदा  करना  ।
 ह

 और  बहीं  ।
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 केरल  स्थित  पोयमक्ुटंटो  पत  विजलो  परियोजना

 4989.  श्लोमंती  गौता  भुखर्जो  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  ने  कैरल  के  पंश्चिमी  घाट  पर  प्रस्तावित  पोयमकुट्टी  पन

 बिजली  परियीजना  के  सम्बन्ध  में  कोई  अध्ययन  कराया

 यदि  तो  उसके  निष्कर्ष  क्या  हैं

 क्या  इसके  निष्कर्षों  की  जानकारी  राज्य  सरकार  को  दे  दी  गयी  और

 णदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकार  की  क्या
 क्रिया  है  ?

 विज्ञान  ओर  भ्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जो०  के०  :  और  हां  ।

 इस  अध्ययन  में  प्रस्तावित  पोयमंकुटटी  जल  विद्यत  परियोजना  के  फलस्वरूप  व्यापक  रूप  से
 वन  कटाई  के  कारण  संभावित  पर्यावरणीय  और  आशिक  प्रभावों  का  मूल्यांकन  करने  का  प्रयास  किया
 गया  है  ।

 और  केरल  वन  अनुसंधान  पीची  द्वारा  हाल  ही  में  पूरे  किए  अध्ययन  का

 मूल्यांकन  किया  जा  रहा  अतः  राज्य  सरकार  को  अभी  इसके  निष्कर्षों  से  सूचित  नहीं  किया  गया

 है  ।

 वाहनों  से  उत्पन्न  प्रवृषण

 4990.  थी  बालेश्थर  यादव  :
 श्ले  थो०  एस  ०  सईद  :

 क्यों  परधोर्ति  मैत्रों  यह  बैताने  की  कूँपा  कैंरेंगे  कि  :

 ($)  क्या  धंहिनों  के  धु  आ  छोड़ने  सम्बन्धी  मोनेके  कै  सन्दर्भ  में  अब  संशोधितं  मोटर  वाहन
 अधिनियम  का  दिल्ली  और  अन्य  राज्यों  में  कड़ाई  के  साथ  पालन  किया  जा  रहा  है

 (a)  यदि  हो  गते  तीन  महीनों  के  दौरांस  दिल्ली  में  तथा  अन्य  राज्यों  में  कितने
 मालिकों  के  विरुद्ध  कायंवाही  की  गई  और

 यदि  ती  दिल्ली  में  तेजी  से  बढतें  हुए  बायुं  ब्रदूषण  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उपरोक्त
 मधिनियम  का  पालन  न  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोलोगिकोी  लंकऋलज  में  राज्य  संत्री  तथा  सानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  संत्रो  एम०  जो०  के०  :  मोटर  वाहन  1989  के  नियम
 11512)  के  तह॒त  उत्सजंन  मानक  अधिसूचित  कर  दिए  गए  हैं  और  वैं  1-3-1990  से  लागू  हो
 गए
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 (@)  दिल्ली  में  10-4-1990  तक  कुल  110  वाहनों  का  चालान  किया  गया

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  में  लोनी  मिलों  ढ्वारा  अपशिष्ट  पदार्थों  की  निकासी

 4991.  श्री  हरिकेवल  प्रसाद  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कर्णेंगे  कि  :

 पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  में  चीनी  मिलों  और  मद्य-निर्माण  शालाओं  द्वारा  नद्ि्धों  ग्रें  कपशिष्ट  पदार्थों
 की  निकासी  किए  जाने  से  महामारी  फैलने  और  मछलियों  के  मरने  की  घटनाओं  की  रोकथाम  के  ब्रिए
 सरकार  द्वारा  क्या  निवारक  कदम  उठाए  जा  रहे

 यदि  तो  सरकार  ने  अपशिष्ट  पदार्थों  की  निकासी  पर  रोक  लगाने  के  लिए  किन
 योजनाओं  पर  विचार  किया  और

 ये  योजनाएं  कब  तक  लागू  की  जाएगी  ?

 विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  लानव  संसाधन  बिकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जी०  के०  :  से  चीनी  और  मद्य-निर्म[ण  इकाइयों  से

 होने  वाले  प्रदूषण  को  रोकने  के  लिए  अनेक  उपाय  किए  जा  रहें  हैं  ।  इनमें  निम्नलिखित  शामिल

 (1)  मानकों  की  अधिसूचना  जिनमें  चीनी  और  मद्य  निर्माण  इकाइयों  के  बहिस्तावों  के  विसजुेन
 के  लिए  मानक  निर्धारित  किए  गए

 (2)  उत्तर  प्रदेश  प्रदूषण  नियन्त्रण  बोर्ड  ने  चीनी  और  मद्य  निर्माण  इकाइयों  को  बहिस्नाव
 शोधन  संयंत्र  स्थापित  करने  के  निर्देश  दिए  हैं  ताकि  बहिस्राव  निर्धारित  मानकों  के

 अनुरूप  और

 (3)  जल  निवारण  एवं  अधिनियम  1974  ओर  पर्यावरण
 1986  के  तहत  दोषी  इकाइयों  के  विरुद्ध  मुकदमे  चलाए  गए  हैं  ।

 गंगा  की  सफाई  के  बारे  में  कदम

 4992.  श्री  नरासह  राव  सूथवंशी  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  गंगा  के  पानी  में  आंत्रीय  रोथ  फैलाने  वाले  जीवाणु  पाए  गए  हैं  भेद
 इस  पानी  में  आक्सीजन  डिमांडਂ  ओ०  की  मात्रा  0.5  से  .।  5.
 प्रति  मिलियन  पी०  पाई  जो  हानिकारक  और

 यदि  तो  गंगा  को  साफ  करने  के  लिए  या  उठाने  का  प्रस्ताव

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  मंडी  तथा  मानव  संंत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जी०  के०  :  बायोकेमिकल  आन्र्ीजन  डिमांड
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 ओ०  0.5  से  1.15  भाग  प्रति  मिलियन  पी०  के  निरापद  वास्तव
 3  भाग  प्रति  मिलियन  पी०  तक  बी०  ओ०  डी०  स्नान  के  लिए  स्वीकायं  है  ।  नदी  के  किनारे
 स्थित  27  स्टेशनों  पर  परीक्षण  किए  गए  गंगा  के  जल  के  नमूनों  में  से  अधिकांश  में  बी०  ओ०  डी०  स्तर
 अब  3  पी०  पी०  एम०  से  भी  कम  पाए  जाते  बेक्टीरिया  जो  कि  घरेलू  सीवेज  के
 अंश  गंगा  में  पाए  जाते  परन्तु  भारत  में  स्वास्थ्य  विशेषज्ञों  द्वारा  स्नान  के  प्रयोजन  उनके  लिए
 वांछित  मानदण्ड  निर्धारित  नहीं  हैं  ।

 गंगा  कार्य  योजना  के  अन्तगंत  उत्तर  बिहार  और  पश्चिम  बंगाल  के  ती  नराज्यों  के

 लिए  .262  स्कीमें  संस्वीकृत  की  गई  हैं  ।  नदी  के  किनारों  पर  स्थित  के  नगरों  से  घरेलू  सीवेज  के
 दिशा-परिवतंन  और  उपचार  करने  पर  जोर  दिया  गया  है  जोकि  उपयुक्त  में  उल्लिखित  प्रदूषण
 का  एक  प्रमुख  स्रोत  है  ।  औद्योगिक  प्रदूषण  को  कम  करने  के  उपाय  और  स्वच्छता  में  सुधार  लाने
 तथा  नदी  के  किनारों  पर  विद्युत  शवदाहगृह  की  व्यवस्था  कराने  की  स्क्रीमें  भी  हाथ  में  ली  गयो  हैं  ।

 नए  उद्योगों  द्वारा  प्रदूषण  नियन्त्रण  उपाय  करना

 4993.  श्री  पी०  आर०  कुमारमंग लम  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछड़े  क्षेत्रों  में  उद्योगों  की  स्थापना  हेतु  कितनी  परियोजनाओं  को  मंजूरी  प्रदान  की  गयी
 है  और  अंगले  एक  वर्ष  के  दौरान  इन  उद्योगों  द्वारा  किन  वस्तुओं  का  उत्पादन  किया

 क्या  इन  उद्योगों  पर्यावरण  संरक्षण  1986;  जल  निवारण  और
 1974  और  वायु  निवारण  एवं  1981  का

 अनुपालन  करते  हुए  अपशिष्ट  पदार्थ  शोधन  पद्धति  की  पर्याप्त  व्यवस्था  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  मानव  संसाधन  विफास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जो०  के०  :  वर्ष  1989  के  दौरान  पिछड़े  क्षंवों  में
 उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  कुल  553  लैंटर्स  आफ  इन्टेंट  और  176  औद्योगिक  लाइसेन्स  मंजूर  किए

 उद्योग  का  नाम  और  उसका  उसके  द्वारा  बनाई  जाने  वाली  वस्तुएं  और  उसकी  क्षमता
 इन  सबके  बारे  में  ब्यौरे  इंडियन  इंवेस्टमेंट  सेंटर  द्वारा  नियमित  रूप  से  प्रकाशित  किए  जाते  हैं  और  इस
 प्रकाशन  को  संसद  के  पुस्तकालय  में  भेजा  जाता  है  ।

 और  वतंमान  प्रक्रिया  के  अनुसार  प्रदूषण  उद्योगों  के  अभिनिर्धारित  ग्रुप  के  लैटर
 आफ  इन्टेंट  को  तभी  औद्योगिक  लाइसेंस  में  बदला  जाता  है  जब  निम्नलिखित  शर्तों  को  पूरा  कर  लिया

 हो  :--

 (1)  राज्य  के  उद्योग  निदेशक  इस  बात  की  पुष्टि  कर  दें  कि  परियोजना  स्थल  को  पर्यावरण
 की  दृष्टि  से  सक्षम  राज्य  प्राधिकारी  द्वारा  मंजूरी  दे  दी  गई  है  ।

 (2)  उद्योगपति  राज्य  सरकार  और  केन्द्र  सरकार  दोनों  को  यह  वचन  दे  कि  वह  प्रदूषण  के
 निवारण  एवं  नियन्त्र  के  लिए  उपयुक्त  उपकरण  लगाएगा  और  निर्धारित  उपायों  को
 अमल  में  लाएगा  ।
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 (3)  सम्बन्धित  राज्य  प्रदूषण  नियन्त्रण  बोर्ड  यह  प्रमाणपत्र  दे  कि  प्रस्ताव  पर्यावरणीय
 अपेक्षाओं  के  अनुकूल  है  और  लगाए  गए  अथवा  लगाए  जाने  वाले  उपकरण  आवश्यकता  के

 अनुरूप  पर्याप्त  और  उपयुक्त  है  ।

 उद्योग  को  तब  तक  कार्य  करने  की  अनुमति  नहीं  दी जाएगी  जब  तक  वह  जल  निवारण

 एवं  1974  और  वायु  निवारण  एवं  1981  के

 तहत  सहमति  प्राप्त  न  कर  ले  |  उनको  पर्यावरण  1986  की  अपेक्षाओं  के  भी

 अनुकूल  होना  चाहिए  और  सक्षम  प्राधिकारी  से  मंजूरी  ले  लेनी

 बूसरो  बार  विवाह  करने  वाले  भूतपूर्व  सेनिकों  को  पेंशन  प्राप्त  करने  का  हक

 4994.  प्रो०  प्रेम  कुमार  घूमल  :  क्या  प्रधान  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्तमान  नियमों  के  अपनी  सेवानिवृत्ति  के  पांच  वर्ष  बाद  पहली  पत्नी  की

 मृत्यु  के  बाद  दूसरी  बार  विवाह  करने  वाले  भूतपूव  सैनिक  की  दूसरी  पत्नी  45  वर्ष  की  आयु  प्राप्त
 करने  पर  पेंशन  पाने  की  हकदार  होती

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  इस  सम्बन्ध  में  बंध  तरीके  से  विवाहित  दूसरी  पत्नी  के
 मामले  में  इस  विसंगति  को  समाप्त  करने  के  लिए  कोई  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राजा  :  से  सिविलियनों  की  ही  तरह
 1989  से  पूर्व  सशस्त्र  सेना  के  उन  दिवंगत  पेंशनरों  की  पत्नियों  को  सामान्य  परिवार  पेंशन  नहीं  मिलती

 थी  जिन्होंने  सेना  से  सेवानिवृत्त  होने  क ेवाद  विवाह  किया  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि
 सशस्त्र  सेना  के  सैनिक  कम  आयु  में  ही  सेवानिवुत  हो  जाते  प्रचलित  प्रावधानों  को  उदार  बनाते  हुए
 सशस्त्र  सेना  के  संनिकों  द्वारा  सेवानिवृत्ति  के बाद  किए  गए  विवाह  को  मान्यता  देते  हुए  इस  सम्बन्ध  में
 सरकार  ने  2  1989  को  आदेश  जारी  कर  दिए  थे  ।  इन  आदेशों  में  कुछ  शर्ते  रखो  गई  थीं  ।  इनमें
 से  एक  शर्त  यह  है  कि  ऐसे  सैनिक  का  यह  प्रथम  विवाह  होना  चाहिए  लेकिन  29-8-1989  को  उच्चतम

 न्यायालय  ने  अपने  निर्णय  में  केन्द्रीय  सिविल  सेवा  1972  के  उन  प्रावधानों  को  रह
 कर  दिया  है  जो  संनिक  द्वारा  सेवानिवृत्ति  के  बाद  विवाह  करने  पर  उनकी  पत्नी  को  परिवार  पेंशन  देने
 से  वंचित  करते  थे  ।  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  एक  पुनरीक्षा  याचिका  दर्ज  की

 भध्य  प्रदेश  में  श्रम-प्रधान  परियोजनाओं  के  लिए  आबंटन

 4995.  श्री  रेशम  लाल  जांगड़े  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  में  रेल  लाईनों  अथवा  अन्य  श्रम-प्रधान  परियोजनाओं
 के  निर्माण  के  लिए  कितना  वन  भूमि  आबंटित  किया  गया  और

 मध्य  प्रदेश  के  राजस्ब  विभाग  को  कितना  वन  भू-क्षेत्र  आबंटित  किया  गया  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिकों  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  सें  राज्य  मंत्रो  एम०  जी०  के०  :  मध्य  प्रदेश  में  वन  अधिनियम
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 1980  की  के  तहत  1-4-1987  से  बनेतर  प्रयोजनों  के  लिए  49661.199  हैक्टेयर  वन

 भूमि  को  उपयोग  में  लाने  को  स्वीकृति  दी  गई  है  ।

 बनेतर  प्रयोजनों  के  लिए  उपयोग  में  लाए  गए  क्षेत्र  के  ब्यौरे  इस  हैं  :--

 (1)  सिंचाई  और  पन  विद्युत  परियोजनाएं  46,48  1.264  हैक्टेयर

 (2)  सड़के  25.650  »

 (3)  पेयजल  आपूर्ति  स्कीमें  52.050  ,

 (4)  ताप  विद्युत  परियोजनाएं  166.129  ,,

 (5)  रेलवे  परियोजनाएं  41.808  ,,

 (6)  खनन  परियोजनाएं  1,650.833  ,,

 (7)  अन्य  1,233.465

 कुल  :  49,661.199  _,,

 केन्द्र  सरकार  ने  मध्य  प्रदेश  में  राजस्व  विभाग  को  वन  भूमि  उपयोग  में  लाने  के  लिए
 वन  अधिनियम  के  तह॒त  कोई  प्रस्ताव  मंजूर  नहीं  किया  है  ।

 तालचेर  हेवी  वाटर  की  असफलता

 499  ..  श्री  दाऊ  दयाल  जोशी  :  क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तालचेर  हैवी  वाटर  संयंत्र  सफल  रहा

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 इसकी  असफलता  के  कारणों  का  पता  लगाने  के  लिए  क्या  प्रयास  किए  गए  ;

 कया  नियंत्रक  और  महालेखा  परीक्षक  ने  तालचेर  संयंत्र  के  कार्यक्रम  के  बारे  में  अभी  तक
 कोई  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की

 (8)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संयंत्र  को  अरथक्षम  बनाने  के  लिए  क्या  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ?

 बिज्ञान  ओर  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  राज्य  मंडी  एम०  जो०  के०  :  से  भारी  पाती  तलचर
 में  भारी  पानी  का  उत्पादन  करने  के  लिए  अपनाई  गई  प्रौद्योगिकी  सफल  सिद्ध  हुई  है  ।  भारतीय
 उवरक  निगम  के  उवेरक  संयंत्र  जिसके  साथ  भारी  संयंत्र  जुड़ा  हुआ  से  निवेश  प्राप्त  करने  में
 बाधा  पड़ने  के  कारण  संयंत्र  को  सतत  रूप  से  नहीं  चलाया  जा  सका  ।

 नहीं  ।

 206



 26  1912  लिखित  उत्तर

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 भारतीय  उर्वरक  निगम  ने  एक  समिति  का  गठन  किया  है  जो  तलचर  स्थित  उनके  उवंरक

 संयंत्र  क ेलगातार  काम  करने  सम्बन्धी  उपायों  की  पुनरीक्षा  करेगी  ।

 खनन  काय  सम्बन्धी  प्रस्ताव

 499  7.  श्री  प्रकाश  कोंको  बरह्मभट्ट  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गुजरात  राज्य  सरकार  ने  लघु  खनिजों  की  प्राप्ति  क ेलिए  वन  भूमि  अथवा  नदी  तलों

 का  प्रयोग  करने  का  कोई  प्रस्ताव  भेजा

 यदि  तो  क्या  गैर-वन  प्रयोजन  के  लिए  उत्तर  डांग्स  क्षेत्र  और  दक्षिण  डांग्स  क्षेत्रे  में

 खनन  कायं  हेतु  अनुमति  ली  गई  और

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  अब  तक  क्या  कारंवाई  की  गई  है  और  इसे  कब  तक
 मंज्री  दे  दी  जाएगी  ?

 बिज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जो०  के०  :  गुजरात  सरकार  से  डांग्स  जिले  के  वन
 क्षेत्रों  में  वन  1980  के  तहत  नदी  तल  से  लघु  खनिजों  ज॑से  गोला
 पत्थर  आदि  को  बाहर  निकालने  की  स्वीकृति  के  लिए  दो  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  थे  ।

 नहीं  ।

 मुख्य  वन  संरक्षक  क्षेत्रीय  भोपाल  से  निरीक्षण  करने  और  अपनी
 रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  को  कहा  गया

 स्तन  दृध  विकल्पों  का  विज्ञापन

 4998.  श्री  राम  दास  सिंह  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  का  स्तन  दूध  विकल्पों  के  विज्ञापन  के  विरुद्ध  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन/संयुक्त  राष्ट्र
 अन्तर्राष्ट्रीय  बाल  आपात  कोष  की  के  बारे  में  क्या  विचार  और

 कं
 स्तन  दूध  के  विकल्प  के  रूप  में  मिल्क  स्प्रे  इन्फेन्ट  फूडਂ  को  बढ़ावा  देने  वाले  हाल

 ही  में  समाचा  र-पत्रों  में  प्रकाशित  विज्ञापनों  के  विरुद्ध  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  मानव  संसाधन  विकास  संत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जो०  के०  :  और  भारत  सरकार  ने  स्तनपान  संरक्षण
 और  संवर्धन  के  लिए  भारतीय  राष्ट्रीय  कोड  19-12-1983  को  स्वीकार  किया  था  जोकि  विश्व  स्वास्थ्य
 संगठन  एच०  ओ०)/यूनिसेफ  कोड  पर  आधारित  स्तनपान  संरक्षण  और  संवर्धन  के  लिए
 भारतीय  राष्ट्रीय  कोड  के  अनुच्छेद  5.1  के  अनुसार  मां  के  दूध  के  बिकल्प  के  रूंप  में  कोई  विज्ञापन  नहीं

 कोड  के  सिद्धान्तों  को  कानून  के  माध्यम  से  प्रभावी  बनाने  के  लिए  शिशु  दुग्घाहार  और  दुध
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 पिलाने  वाली  बोतल  आपूर्ति  और  वितरण  1986  प्रस्तुत  किया  गया  और
 राज्य  सभा  द्वारा  पास  किया  परन्तु  यह  बिल  लोक  सभा  में  विचारा्थ  पेश  नहीं  हो  सका  ।  आठवीं
 लोक  सभा  के  भंग  हो  जाने  पर  उपरोक्त  बिल  व्यपगत  हो  कोई  कानन  न  होने  पर  अमूल  मिल्क
 स्प्रे  इन्फेन्ट  फूड  को  मां  के  दूध  का  विकल्प  बताने  के  प्रेस  प्रचार  के  विरुद्ध  कोई  कारंवाही  नहीं  की  जा

 सकी  ।

 ताप  विद्युत  परियोजनाओं  से  सम्बन्धित  आंकड़े

 4999.  श्रो  एन०  डेनिस  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  दो  वर्षो  के  दौरान  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  पर्यावरणीय  दृष्टि  से  स्वीकृत  की  गई  ताप

 विद्युत  परियोजनाओं  का  राज्य-वार  और  संघ  राज्य  क्षेत्र-वार  ब्यौरा  क्या  और

 इन  परियोजनाओं  की  लागत  कितनी-कितनी  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  भत्रो  एम०  जी०  के०  :  और  सरकार  द्वारा  पर्यावरणीय

 दृष्टि  से  |  1988  से  मंजूर  की  गई  ताप  विद्युत  परियोजनाओं  की  राज्यवार  और  संघ  राज्य
 क्षेत्रवार  सूची  तथा  इन  परियोजनाओं  की  लागत  संलग्न  विवरण  में  दी  गयी

 विवरण

 1988  के  दोरान  मंजूर  को  गई  ताप  विद्युत  परियोजनाओं  की  सूची

 परियोजना  का  नाम
 क्षमता  परियोजना  की  लागत

 सं०  रुपए

 ।  2  ्ओ

 आन्ध्र  प्र  देश

 आन्ध्न  ताप  विद्युत  रायलसीमा  22<  210  मेगावाट  503.71

 गुजरात

 2.  संयुक्त  साईकिल  विद्युत  138.5  म े०  152.68
 उतरान

 3.  संयुक्त  साईकिल  विद्युत  परियोजना  750  म े०  587.45
 पिपावव  के  दक्षिण  सौराष्ट्र

 4.  संयुक्त  साईकिल  विद्युत  बड़ौदा  135  भे०  148.73
 5.  संयुक्त  साईकिल  विद्युत  परियोजना  600  मे०  573.73

 गन्धार
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 1  2  3  4

 हरियाणा

 6.  गैस  आधारित  कंप्टिब  पावर  100  मे०  84.86

 फरीदाबाद  एसोसिएशन  फरीदाबाद

 मध्य  प्रवेश

 7.  ताप  विद्युत  पेंच  2X210  मे०  534.75

 तमिलनाड़

 8.  शून्य  इकाई  नैवेली  12210  मे०  397.26

 त्रिपुरा

 9.  गैस  आधारित  ताप  विद्युत  10X  2<  7.5  मे०  71.40

 रोखिया

 संघ  शासित  क्षेत्र

 ढ्ल्लो

 10.  डेसू  का  वेस्ट  हीट  रिकवरी  3><  30  मे०  76.92

 ओखला

 1-1-1989  से  31-3-1990  लक  मंजर  को  गई  ताप  विद्युत  परियोजनाओं
 को  सूचो

 क्रम  परियोजना  का  नाम  क्षमता  परियोजना  की  लागत

 सं०
 र०

 1  2  3  4

 आन्प्न  प्रदेश

 1.  संयुक्त  साईकिल  विद्य.त॑  32८  33  मे०  92.91
 विज्जेश्वरम

 2.  भारतीय  खाद  निगम  लि०  का  कंप्टिव  40  मे०  45.62

 पावर  हामागुण्डस
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 चिहार

 3.  ताप  विद्यूत  स्टेज  2.  तेनुघाट  3><८210  मे०

 4.  खेलगांव  सुपर  ताप  वि०  42210  मे०

 गुजरात

 5.  गैस  टर्बाइन  ताप  विद्य॒ूत्  वत्वा  116  मे०

 हरियाणा

 6.  ताप  विद्वत  स्टेशन  इकाई  संख्या  6,  पानीपत  19210  मे०

 अम्भू  ओर  कश्मोर

 1.  छड्ष  टर्बाइन  विद्युत  पम्पोर  4X25  मे०

 बैश  टर्थाइन  विद्युत  बारीग्रहमांनम  1><  25  मे०

 शध्य  प्र  देश

 9.  संजय  गांछी  शाप  बिद्यत  22<210  मे०
 एक्सटेंशन  वीरसिहपुर

 10.  संयुक्त  साईकिल  पावर  झबुआ  .  3X 100  मे०

 र्फः

 1+150  मे०

 11.  संयुक्त  साईकिल  पावर  गुना  3><  100  मे०

 नः
 +  मे०

 संयुक्त  साईकिश्न  पावर  राजगढ़  3><  150  भे०

 न

 +  मे०

 संयुक्त  साईकिल  पावर  32८  150  मे०
 ग्वालियर

 भहाराष्दु

 ताप  विद्युत  दहाबुखबुका  3X  500  भे९

 5

 16  1990

 669.10

 1429.10

 119.18

 238.27

 97.56

 20.77

 493.00

 430.07

 419.56

 432.90

 420.86

 797.33
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 15.  हिन्दुस्तान  पेट्रोकेमिकल्स  लिमिटेड  बम्बई
 की  कैप्टिव  पावर  परियोजना

 उड़ीसा

 16.  भारतीय  एल्युमिनियम  कं०  लि०  ही राकुण्ड
 की  कंप्टिव  पावर  प्लां

 पंजाब

 3

 3X10  मे०

 1X60  मे०

 17.  ग्रुरूतानक  देव  ताप  विद्युत  परियोजना  विस्तार  2 X 210  मे०

 भटिडा

 राजस्थान

 18.  ताप  विद्य्त  परियोजना  कोटा

 19.  ताप  विद्युत  बरसिंगसार

 त्रिपुरा

 20.  कंप्टिव  पावर  परियोजना
 अगरतला

 उत्तर  प्रदेश

 21.  संयुक्त  साईकिल  पावर

 जगदीशपुर
 22.  संयुक्त  साईकिल  पावर

 दादरी

 23.  कानपुर  में  नदी  की  ओर  के  पावर  हाउस  का

 गैस  परिवर्तन  तथा  नवीकरण

 पश्चिम  बंगाल

 24.  ताप  विद्युत  फरक्का

 25.  ताप  बिद्युत

 मुशिदाबाद
 26.  ताप  विद्युत  बक्रेश्वर

 1X210  मे  ०

 2X 210  मे०

 6.1  मे०

 210  मे०

 817  मे०

 52.5  मे०

 1X  500  मे  ०

 52८  210  मे०

 3X 210  मे  ०

 सिखित  उत्तर

 120.02

 690.34

 217.62

 511.45

 16.95

 235.00

 750.04

 9.05

 571.60

 _  2078.00

 682.58

 311
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 संघ  राज्य  क्षेत्र
 पाष्डिचेरो

 27.  विद्युत  परियोजना  पांडिचेरी

 अण्डसान  तथा  निकोबार  होपसमूह

 28.  लिटिल  निकोबार  द्वीपसमृह  पर

 पावर  हाउस

 29.  डीजल  जैनरेटिंग  पावर  बम्बूकाद्वीपसमृह

 30.  डीजल  जेनरेटिंग  पावर  हाउस  नारकोण्डम

 31.  उत्तरी  अण्डमान  में  डी०  जी०  की  क्ष  मता

 का  ऑगमैेंटेशन

 32.  कटचाल  द्वीपसमूह  में  डी०  जी०  क्षमता

 स्कीम  का  ऑरगमैंटेशन

 1.2  मे०

 0.72  मे  ०

 16  1990

 49.50

 0.15

 (1.24  के  वी

 0.18

 (2X  24  के  बी

 0.14

 (1X  24  के  वी

 1.79

 (3X  160  के  वी

 1.57

 (5X  160  के  वी

 अण्डसान  ओर  निकोबार  द्वोपसमूह  में  ग  रोथो  को  रेखा  से  नोचे

 रहने  वालो  जनसंख्या

 5000.  अली  सनोरंजन  भक्त  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अंडमान  और  निकोबार  द्वीपसमूह  में  कितनी  प्रतिशत  जनसंख्या  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे
 जीवन-यापन  कर  रही  और

 जनता  को  गरीबी  की  रेखा  से  ऊपर  लाने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  प्रयास  किए  हैं  अथवा
 करने  का  विचार  किया  है  ?

 प्रधान  मंत्रो  विश्वनाथ  प्रताप  :  और  गरीबी  के  राष्ट्रीय
 दक्श  सर्वेक्षण  के  अन्तगंत  एकत्र  किए  गए  पारिवारिक  उपभोक्ता  व्यय  सम्बन्धी  आंकड़ों  से  तैयार  किए
 जाते  अपेक्षाकृत  छोटे  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  मामले  प्रतिदर्श  का आकार  बहुत  छोटा
 होता  है  जिससे  विश्वसनीय  अनुमान  प्राप्त  नहीं  हो  सकते  ।  बड़े  राज्यों  के  लिए  प्रयोग  में  लायी
 गई  प्रणाली  को  अण्डमान  और  निकोबार  द्वीपसमूह  से  सम्बन्धित  उपलब्ध  आंकड़ों  के  लिए  भ्रयोग  में
 लाए  जाने  वाली  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले  लोगों  की  श्रतिशतता  1.86  आती  फिर
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 सरकार  इस  बात  को  मान्यता  देती  है  कि  इन  द्वीप  समूहों  में  गरीबी  है  तथा  यहां  आधार  संरचनात्मक

 सुविधाएं  विकसित  करने  और  द्वीप  समूहों  के  लोगों  की  आय  बढ़ाने  के लिए  सरकार  ने  अनेक  कार्यक्रम

 शुरू  किए  हैं  |  परिवहन  तथा  विद्युत  सृजन  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  सम्बन्ध  में  तथा  मत्स्य  उद्योगों  तथा
 बन  आधारित  गतिविधियों  के  विकास  के  लिए  विशेष  बल  दिया  गया

 कलपतियों  को  नियुक्ति

 5001.  श्री  अरविन्द  नेताम  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  विश्वविद्यालयों  की  स्वायत्ता  बनाए  रखने  के  उद्देश्य  से  कुलपतियों
 की  नियुक्ति  हेतु  उच्च  न्यायालयों  और  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  की  तरह  एक

 संस्थागत  तंत्र  शुरू  करने  का  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विशान  ओर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  बानव  संसाधन  विकास  संत्रालय  में  शिक्षा

 विभाग  में  राज्य  संत्रो  एम०  जो०  के०  :  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  केन्द्रीय  सरकार  के

 विचाराधीन  नहीं  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 पूर्थी  घाटों  में  झूम  खेती

 5002.  श्री  गोपोनाथ  गजपति  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  स्थानीय  आदिवासियों  द्वारा  बड़े  पैमाने  पर  झूम  खेती

 किए  जाने  से  पूर्वी  घाटों  का  पर्यावरण  संतुलन  नष्ट  होता  जा  रहा  और

 (a)  यदि  तो  पूर्वी  घाट  में  झूम  खेती  को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ताकि  पर्वी

 घाट  का  पर्यावरण  पूर्ववत्  बनाया  जा  सके  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  सें  शिक्षा

 विभाग  में  राज्य  संत्रो  एम०  जो०  के०  :  झूम  खेती  पूर्वी  घाट  क्षेत्र  में

 उड़ीसा  और  आमन्ध्रप्रदेश  के  राज्यों  में  प्रचलित  है  तथा  जिससे  पारिस्थितिकी  पर  हानिकर  प्रभाव  पड़ने

 की  सूचना  मिली  है  ।

 कृषि  मंत्रालय  द्वारा  शतप्रतिशत  केन्द्रीय  सहायता  से  झूम  खेती  के  नियन्त्रण  के  लिए  केन्द्रीय

 प्रायोजित  स्कीम  कार्यान्वित  की  जा  रही  इस  स्कीम  का  उद्देश्य  झूमियों  के  पुनर्वास  को  प्रोत्साहन
 देकर  झूम  खेती  के  अन्तगंत  आने  वाले  क्षीत्रों  में  पारिस्थितिक  संतुलन  की  बहाली  करना  इस  स्कीम

 के  तहत  1987-88  और  1991-92  के  बीच  आन्ध्र  प्रदेश  में  1509  परिवारों  और  उड़ीसा  में  628  |

 परिवारों  का  क्रमशः  275  लाख  रुपए  और  1,700  लाख  रुपए  की  अनुमानित  लागत  से  पुनर्वास  किए
 जाने  का  प्रस्ताव
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 समंदा  नदी  के  उद्गस  के  निकट  चल  रहो  जलाशय  परियोजना  के  कार्य  को  बंद  करना

 5003.  थ्रो  उत्तम  राठौड़  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नमंदा  नदी  के  उद्गम  स्थान  के  निकट  चल  रही  जलाशय  परियोजना  के  कार्य  की

 समीक्षा  करने  के  लिए  नियुक्त  किए  गए  पैनल  ने  पर्यावरण  और  वन  मत्रालय  द्वारा  जारी  किए  गए
 निर्देश  के  अनुपालन  में  उक्त  कार्य  को  तत्काल  बद  कर  देने  के  आदेश  हाल  में  जारी  किए  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  मानव  संसाधन  थिकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जो०  के०  :  ओर  नमंदा  नदी  के  उद्गम  स्थान  पर

 जलाशय  परियोजना  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  परियोजना  के  निर्माण  कार्य  को  तुरन्त  रोकने
 का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 हानिकारक  रसायन

 5004.  श्री  के०  एस०  राव  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  हाल  ही  में  पर्यावरण  1986  के  अन्तगंत  हानिकारक
 रसायनों  के  भंडारण  तथा  आयात  के  बारे  में  नियम  अधिसूचित  किए  और

 यदि  तो  इन  नियमों  के  मुख्य  उद्देश्य  क्या  हैं  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एम०  जो०  के०  :  हां  ।

 विष  पैदा  करने  में  सक्षम  और  जिनसे  दु्धंटनाएं  हो  सकती  ऐसे  परिसंकटमय  रसायनों
 को  अधिसूचित  कर  दिया  गया  है  और  उनके  संचालन  व  भंडारण  को  विनियमित  कर  दिया  गया

 दुर्घटनाओं  के  निवारण  के  लिए  स्थानीय  प्राधिकारियों  के अलावा  परिसंकटमय  रसायनों  का  संचालन
 करने  वालों  के  दायित्वों  का  निर्धारण  किया  गया  है  ।

 सरकारी  कार्यालयों  ओर  सावजनिक  स्थानों  पर  धूम्रपान  पर  प्रतिबन्ध

 5005.  प्रो०  के०  वी०  थामस  :
 श्री  आर०  एन०  राकेश  :
 श्री  आनन्द  सिंह  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सार्वजनिक  स्थानों  और  सरकारी  कार्यालयों  को  वर्जित  क्षेत्रਂ  घोषित  करने
 का  विचार

 कया  ऐसा  प्रस्ताव  धूम्रपान  न  करने  वाले  लोगों  के  हित  में  रखा  गया

 यदि  तो  इन  क्षेत्रों  में  धूम्रपान  करने  वालों  के  लिए  क्या  प्रबन्ध  किया  गया

 214  -



 26  1912  लिखित  उत्तर

 क्या  सरकार  को  वालंटियरी  हैल्थ  एसोसियेशन  आफ  इंडिया  की  ओर से  घूम्रपान  पर
 बंध  लगाने  के  लिए  रेलवे  के  सकिट  टी०  वी०  प्रणालीਂ  के  व्यापक  नेटवर्क  का  उपयोग  करने
 का  अनुरोध  प्राप्त  हुआ  और

 (=)  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में
 शिक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जो०  के०  :  से  यह  मामला  सरकार  के
 बिचाराधीन  है  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 कर्नाटक  में  केन्रोय  योजनाओं  को  पुरा  किया  जाना

 5006.  श्रीमती  बासव  राजेश्वरी  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 कर्नाटक  में  कार्यान््वयनाघधीन  उन  विभिन्न  केन्द्रीय  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  जो
 नवीनतम  सर्वेक्षण  के  अनुसार  निर्धारित  समय  के  अन्तगंत  पूरी  नहीं  की  जा  सकी  और

 क्या  सरकार  ने  उनके  निर्धारित  समय  पर  पूरा  करने  के  लिए  कुछ  सुझाव  दिए  यदि
 तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 मेनका  :  3।  1989  की  स्थिति  के  अनुसार  केन्द्रीय

 जिनमें  प्रत्येक  की  लागत  20  करोड़  रुपए  से  अधिक  के  लिए  कायंक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  की
 त्रमासिक  प्रबोधन  प्रणाली  के  अनुमार  वहु-राज्यीय  जैसे  रेलवे-लाईन  विद्युत  संचरण
 आदि  के  कर्नाटक  में  कार्यान्वयनाधथीन  निम्नलिखित  2  केन्द्रीय  परियोजनाएं  थीं  जिन्हें
 रित  समय  में  पूरा  नहीं  किया  जा  सका  :

 1.  विद्युत  क्षेत्र  का  शार्ट  सकिट  टेस्टिग  स्टेशन  पी  आर  बंगलौर  ।

 दूर-संवार  क्षेत्र  की  टेली-इंस्ट्रमेंट  परियोजना  टी  नेनी  और  बंगलौर  ।

 कार्यक्रम  कार्यान्वयन  इन  परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन  का  प्रबोधन  करता  आ

 रहा  है  और  परियोजनाओं  को  समय  पर  पूरा  करने  के  लिए  समस्याग्रस्त  क्षेत्रों  पर  प्रकाश  डालता  रहा
 है  ताकि  सम्बन्धित  प्राधिकारी  उन  पर  समुचित  और  सामयिक  कार्यवाई  कर

 कर्नाटक  में  वन  भू-क्षेत्र

 5007.  क्रोमती  बासव  राजेशवरी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कर्नाटक  राज्य  में  कितना  वन  भृ-क्षेत्र

 क्या  वन  भू  क्षेत्र  का  कुछ  क्षेत्र  विकास  क्षेत्र  के  अन्तर्गत  लाया  गया
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 यदि  तो  उपरोक्त  राज्य  में  कुल  कितना  वतन  क्षेत्र  सिचित  भू-क्षेत्र  में  परिवर्तित  किया

 गया  और

 कर्नाटक  राज्य  में  वन  भूमि  के  संरक्षण  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा

 विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एम०  जो०  के०  :  कर्नाटक  में  1985-86  5-86  के  दोरान  दर्ज  वन

 क्षेत्र  38,८45  बग  किलोमीटर

 और  1980  से  1989  के  बीच  22,7  /  9.05  हेक्टेयर  बन  भूमि  को  वनेत्तर  प्रयोजनों
 के  लिए  उपयोग  में  लाया  गया  है  इसमें  से  874.31  हेक्टेयर  क्षेत्र  को  सिंचाई  परियोजनाओं  के  लिए
 उपयोग  में  लाया  गया  है  ।

 कर्नाटक  में  वन  भूमि  के  परिरक्षण  एवं  बचाव  के  लिए  निम्नलिबित  उपाय  किए  हैं  :--

 (1)  फार्म  वानिकी  और  कृषि  वानिकी  सहित  सामाजिक  वानिकी  का  विकास  ।

 (2)  पश्चिमी  घाटों  में  वनों  का समन्वित  विकास  ।

 (3)  राष्ट्रीय  उद्यानों  और  वन्यजीव  अभयारण्यों  का  विकास  ।

 (4)  जैवीय  हस्तक्षेप  से  वनों  की  सुरक्षा  ।

 (5)  भू-संरक्षण  स्कीम  के  तहत  वनीकरण  ।

 (6)  चंदन  पुनरूत्पादन  ।

 पर्यावरणोय  कार्यक्रमों  में  स्वयंसेवों  एजेंसियों  को शामिल  करना

 5008.  श्री  श्रीकान्त  दत्त  नरसहराज  वाडियर  :  क्या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  विचार  पर्यावरणीय  अवक्रमण  और  प्रदूषण  नियंत्रण  कार्यक्रमों  पर
 त्रण  करने  के  लिए  स्वयंसेवी  एजेंसियों/संगठनों  को  शामिल  करने  का

 यदि  हां  तो  क्या  सरकार  ने  उन  स्वयंसेवी  संगठनों  की  पूर्ण-भूमिका  की  जांच  की  जिन्हें
 इस  काय  में  शामिल  करने  का  विचार  और

 पारिस्थितिकी  संरक्षण  और  प्रदूषण  नियंत्रण  के  बारे  में  लोगों  को जागरूक  बनाने  के  लिए
 क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  मामव  संसाधन  विकास  संत्रालप  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जी०  के०  :  और  हां  ।  स्वैच्छिक  संगठनों  की
 क्षमता  का  भूल्यांकन  करने  के  पश्चात्  उन्हें  राष्ट्रीय  पर्यावरण  जागरूकता  वनरोपण  के  जरिए
 परती  भूमि  गंगा  कार्य  पारि-विकास  क्षेत्रीय  प्रदर्शन  तकनीकी
 सेमीनार/संगोष्ठियां  आयोजित  करना  आदि  जैसे  अनेक  कार्यक्रमों  मे ंशामिल-किया  जा  रहा
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 यह  1986  से  सुरक्षा  के  लिए  राष्ट्रीय  स्तरों  पर  पर्यावरणीय  जागरुकता  पैदा
 करने  के  उ्ं  श्य  से  स्वेच्छिक  शैक्षिक  राज्य  पर्यावरण  प्रचार  माध्यम  के

 व्याव्रसायिकों  आदि  को  शामिल  करके  एक  राष्ट्रीय  पर्यावरण  जागरुकता  अभियान  चला
 रहा  है  ।

 लड़कियों  के  लिए  होस्टलों  का  निर्माण

 5009.  श्री  राजवोर  सिंह  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  महिला  कॉलेजों  में  लड़कियों  के  लिए  पर्याप्त  संख्या  में  होस्टल  न  होने  के  कारण  अनेक
 लड़कियां  कॉलेज  की  शिक्षा  ग्रहण  करने  से  वंचित  रह  जाती  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 विज्ञान  और  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  मानव  संसाधन  विकास  संछालग्रस्में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जो०  फे०  :  और  शिक्षा  विभाग  और
 विद्यालय  अनुदान  आयोग  को  कोई  विशिष्ट  सूचना  प्राप्त  नहीं  हुई  है  कि  अपर्याप्त  छात्रावास  सुविधाओं
 की  वजह  से  अनेक  छात्राएं  कालेज  शिक्षा  से  वंचित  रह  गई  हैं  ।  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  वास्तव
 में  छात्रावासों  के  लिए  विश्वविद्यालयों/कालेजों  को  सहायता  प्रदान  करता  महिला  छाद्ावासों  के

 लिए  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  निर्माण  के  वास्तविक  व्यय  का  75%  वहन  करता  है  जबकि  पुरुष
 छात्रावास  के  मामले  में  50%  वहन  करता

 ॥

 इंदिरा  गांधी  खुला  विश्वविद्यालय  के  अध्ययन  केन्द्र

 ]

 5010.  गंगाचरण  लोधी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  इंदिरा  गांधी  खुला  विश्वविद्यालय  के  अध्ययन  केन्द्रों  की  संख्या  का  राज्यवार  ब्योरा

 क्या  और

 चालू  वर्ष  के  दौरान  इन  अध्ययन  केन्द्रों  के लिए  कितनी  धनराशि  आबंटित  की  गई  है  ?

 बिजशञाम  ओर  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  मानव  संसाधन  विकास  समंत्रासय  में  शिक्षा

 विभाग  में  राज्य  मंत्रों  एम०  जो०  के०  :  इन्दिरा  गांधी  राष्ट्रीय  किश्व॒विद्धालय

 के  अध्ययन  केन्द्रों  की  राज्यवार  संख्या  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 :990-91  के  इन्दिरा  गांधी  राष्ट्रीय  मुक्त  विश्वविद्यालय  के  बजट  में  अधष्यम्रन्  केन्द्रों  में

 कार्यरत  आदि  के  पारिश्रमिक  तथा  प्रशिक्षण  के  लिए  160.70
 पा

 लखख़  रुपए  का

 प्रावधान  किया  गया  इसके  अध्ययन  केन्द्रों  के
 आदि  पर  होने  वाला  व्यय  इन्दिरा  गांधी  राष्ट्रीय  मुक्त  विश्वविद्यालय  के  सम्पूर्ण  बजट  भ्रय्नच्चानों  में  से
 बरजत  जितात  जक
 बहन  कया  जाता  है  ।

 शः
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 अध्ययन  केन्द्रों  की  संख्या
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 1  2

 संघशासित  प्रदेश

 चण्डीगढ़

 दिल्ली  16

 लक्षद्वीप  1

 मंडमान  तथा  निकोबार  दीपसमृह

 पांडिचेरी  1

 अध्यापकों  के खयन  को  नई  योजना

 5011.  श्री  गंगा  चरण  लोधी  :  क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  अध्यापकों  के  चयन  के  लिए
 एक  नई  योजना  तैयार  की  गई  और

 यदि  तो  योजना  के  मुख्य  उद्देश्य  कया  हैं  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  सानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एम०  जी०  के०  :  और  22-7-88  को  राज्य  सरकारों
 को  प्रेषित  विश्वविद्यालयों  और  कालेज  शिक्षकों  के  वेतनमानों  के  संशोधन  की  योजना  में  यह  निर्धारित
 किया  गया  है  कि  केवल  वही  उम्मीदवार  लेक्चरर  के  रूप  में  नियुक्ति  के  पात्र  होंगे  जिन्होंने  लेक्चरर  के
 पद  के  लिए  निर्धारित  न्यूनतम  शैक्षिक  योग्यता  को  पूरा  करने  के  अतिरिक्त  इस  प्रयोजनार्थ  विशेष  रूप
 से  आयोजित  व्यापक  परीक्षा  उत्तीर्ण  की  लेक्चररों  के  रूप  में  नियुक्ति  के  लिए  पात्र  होंगे  ।

 लेक्चर रों  की  भर्ती  के  लिए  अहंता  परीक्षा  प्रारम्भ  करने  का  मुख्य  उद्देश्य  विभिन्न  विश्वविद्यालयों
 में  स्नातकोत्तर  डिग्री  स्तर  पर  परीक्षाओं  के  स्तरों  में  असमानताओं  को  दूर  स्थानोय  प्रभावों  को
 कम  करना  तथा  शिक्षण  पदों  पर  भर्ती  के  लिए  अहुंता  क्षेत्र  को  व्यापक  बनाना

 --  राज्य  सरकारें  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  प्रत्यायित  पृथक्  परीक्षा  लेने  या
 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  आयोजित  राष्ट्रीय  परीक्षा  को  स्वीकार  करने  के  लिए
 स्वतन्त्र  होंगी  ।

 --  सामान्य  जूनियर  अनुसंधान  शिक्षावृत्ति/लिक््चरर  परीक्षा  में  शामिल  होने  की  न्यूनतम
 पात्रता  शर्ते  स्नातकोत्तर  डिग्री  स्तर  पर  55%  अंक  प्राप्त  करने  होंगे  ।

 —  एम०  फिल०/पी०  एच०  डी०  करने  वाले  उम्मीदवारों  को  क्रमशः  1990
 और  1992  तक  इस  परीक्षा  से  छूट  दी  गई

 सशस्त्र  बलों  में  भर्तों  सम्बन्धी  नोति

 5012.  स०  अतिनन््दर  पाल  सिंघ  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सेना  में  भाषा  अथवा  धर्म  के  आधार  पर  भर्ती  के  लिए  कोई  कोटा  प्रणाली  लागू  की

 गई

 क्या  उनकी  जनसंख्या  के  आधार  पर  राज्य-वार  कोई  प्रतिशतता  निर्धारित  की  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  पृथक-पुथक  ब्यौरा  क्या

 यदि  तो  सेना  में  भर्ती  के  सम्बन्ध  में  क्या  नीति  अपनाई  जाती  और

 स्वतनंत्रता  प्राप्ति  के  पश्चात्  सेना  की  भर्ती  में  खिखों  की  संख्या  में  लगातार  कमी  होने  के

 क्या  कारण  हैं  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  राजा  :  नहीं  ।

 से  सेना  में  भर्ती-योग्य  पुरुषों  की आबादी  के  आधार  पर  की  जाती  है  ।  भर्ती

 योग्य  पुरुष  पुरुषों  की  आबादी  का  वह  अनुपात  है  जो  लेना  में  भर्ती  के  लिए  निर्धारित  आयु
 सीमा  और  शिक्षा-स्तर  की  औचित्यात्मक  आवश्यकता  को  पूरा  करता  है  ओर  देश  या  राज्य  या
 जैसी  भी  स्थिति  की  पुरुष  आबांदी  के  !0  प्रतिशत  कै  रूप  में  संगण॑नीय  है  ।  भर्ती  थीग्य  पुंरेष  आबादी
 के  लिए  क्तंमान  योजना  1981  की-जनगणना  के  आंकड़ों  पर  आधारित

 सिख  रंगरूटों  की  संख्या  में  लगातार  कमी  नहीं  आई

 वक्षारोपण  के  लिंए  महाराष्ट्र  को  सहायता

 5013.  श्री  वसन््त  साठे  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की-कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  आदिवासी  क्षेत्रों  में  वृक्षारोपण  करने  के  लिए  महाराष्ट्र  राज्य  को

 सहायता  प्रदान  की

 यदि  तो  इससे  लाभान्वित  होने  वाले  क्षेत्रों  का  ब्यौरा  क्या  और

 ह  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  प्रायोजित  इस  योजना  के  अन्तग्ंत  इन  क्षेत्रों  में  गत  तीन  वर्षों  के
 दोरान  किस  प्रकार  के  वृक्ष  लगाए  गए  हैं  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योभिकी  मंत्रालय  में  रंश्य  मंत्री-तथा  मानव  संसाधन  विकास  संत्ररलय में  शिक्षा
 जिभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जो०  के०  :  ओर  ग्रामीण  ईंधन  लकड़ी  वृक्षारोपण
 परियोजना  भर  सूा  पड़ने  बाले  क्षेत्रों  के लिए  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  वन  जिनमें  आदिवासो  क्षेत्र
 भी  शामिल  में  वृक्षारोपण  के  लिए  महाराष्ट्र  राज्य  को  केन्द्रीय  सह्ययता  प्रदान  की  गई  है  ।  जिन
 राज्यों  में  वृक्षारोपण  किया  जा  रहा  है  वे  सिन्धु

 बीड  और

 ह  मुख्यतः  इंधन  चारा  और  वन  उत्पादों  के  लिए  वृक्ष  प्रजातियों  का  रोपण  किया
 जा  रहा

 भुकत-विश्वविद्ञालय

 5014.  श्ेबती  वसुन्धरा  राजे  :  क्या  प्रघातन्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 देश  में  राज्य-बार  अब  तक  कितने  मुक्त-विश्वविद्यालयीं  की  स्थापना  की  गई

 क्या  ऐसा  कोई  मुक्त-विश्वविश्वांलय  राजस्थान  के  कोटा  में  स्थापित  किया  गंया

 यदि  तो  1987-89  और  1989-90  के  दौरान  इस  विश्वविद्यालय  को  कितनी
 केन्द्रीय  सहायता  प्रदान  की  और

 आठवीं  योजना  में  ऐसे  म्ुक्त-विश्वविद्यालयों  का  विस्तार  करने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  की

 क्या  नीति

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जी०  के०  :  अब  तक  देश  में  स्थापित

 विद्यालयों  की  राज्यवार  संख्या  निम्नलिखित  है  :--

 आंध्र  प्रदेश

 राजस्थान  1

 बिहार  1

 भंहांसष्ट्र

 हां  ।

 अब  तक  कोटा  मुक्त  विश्वविद्यालयों  को  कोई  भी  विकास  सहायता  नहीं  दी  गई  है  ।
 विश्वविद्यालय  अभुदान  आयीगे  ने  अपनी  पुस्तक  लेंखन  थीजना  के  अन्तंगंत  1988-89  में

 विद्यालय  को  5,000  शपए  की  रांशि  और  सामाजिक  घिज्ञान  के  दशेनशास्त्र  के  सम्बन्ध  में  अन्तर्राष्ट्रीय
 सेमिनार  आयोजित  करने  के  लिए  60,000  रुपयों  की  राशि  प्रदान  की  ।

 इन्दिरा  गांधी  राष्ट्रीय  मुक्त  विश्वविद्यालय  के  उददैश्यों  में  से  देश  की  शंक्षिक  पद्धति
 में  मुक्त  विश्वविद्यालय  और  सुदूर  शिक्षा  पद्धति  को  प्रोत्साहित  और  ऐसी  पद्धति  में  स्तरों  को
 समन्वित  तथा  निर्धारित  करना

 योजना  में  मुक्त  विश्वविद्यालय  पद्धति  का  काफी  हृद  इस  प्रयोजन  के  लिए
 निधियों  की  उपलब्धता  और  राज्य  सरकारों  द्वारा  इस  मामले  में  लिए  गए  दृष्टिकोण  पर  निर्भर  व.रता
 है  ।

 देश  में  आदियासो  भाषाओं  का  विकास

 5015.  डा०  ए०  के०  राय  :  कया  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  सरकार  की  आदिवासी  भाषाओं  का  विकास  करने  की  कोई  योजना

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 बोतियों
 क्या  बिहार  स्थित  छोटा  नागपुर  और  संथाल  परगना  क्षेत्रों  मे ंबोली  जाने  वाली  आदिवासी

 बोलियों  का  विकास  कंरंने  की  कोई  संभावना  और
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 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जो०  के०  :  से  मैसूर  स्थित  केन्द्रीय  भारतीय  भाषा
 संस्थान  जनजातीय  भाषाओं  के  विकास  और  प्रसार  के  काम  में  लगा  हुआ  है  |  इस  काम  में  प्राथमिक

 स्कूलों  और  प्रीढ़  साक्षरता  कार्यक्रम  के  लिए  भाषायी  सचित्रण  लोक  साहित्य  का  संग्रह  शक्षिक  सामग्रियां
 तैयार  करना  और  इन  भाषाओं  और  बोलियों  के  शिक्षकों  और  सामग्री  उत्पादन  कर्ताओं  के  लिए  सर्वाश्त
 प्रशिक्षण  प्रदान  करना  शामिल  है  ।  बिहार  के  छोटा  नागपुर  और  संथाल  परगनों  की  जनजातीय  बोलियों
 के  सम्बन्ध  में  संस्थान  ने  राष्ट्रीय  शैक्षिक  अनुसंधान  तथा  प्रशिक्षण  परिषद  के  सहयोग  से

 खारिया  और हो  में  प्राइमर  तैयार  किए  मुण्डारी  में  ध्वन्यात्मक  रीडर  तथा

 हो  और  भूमिजी  में  व्याकरण  तथा  माल्टों  में  व्याकरण  तैयार  की  है  ।  कुरूक  में  ध्वन्यात्मक
 रीडर  तथा  व्याकरण  और  संथाली  में  व्याकरण  तैयार  करने  के  काम  में  प्रगति  हो  रहो  है  ।

 नेहरू  जन्मशतोी  समारोहों  पर  ख्च

 5016.  श्री  ए०  विजयराघवन  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  नेहरू  जन्मशती  समारोहों  पर  कुल  कितनी  धनराशि  खर्च  की
 ओर

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 प्रधान  मंत्रों  विश्वनाथ  प्रताप  :  1987-88  से  1989-90  9-90  तक  के  तीन  वर्षों
 के  दौरान  भारत  की  स्वतन्त्रता  की  वर्षगांठ  समारोह  तथा  जवाहरलाल  नेहरू  जन्मशती  सम्बन्धी
 कार्यान्वयन  समिति  द्वारा  किया  गया  कुल  व्यय  11,64.45  लाख  था  ।

 वास्तविक  व्यय  के  विस्तृत  ब्यौरे  इस  प्रकार  हैं  :--

 लाख

 बेतन  तथा  भत्ते  88.14

 कार्यालय  व्यय  239.09

 कार्यक्रम  और  कार्यकलाप  837.22

 कुल  :  11,64.45

 दक्षिण  भारत  में  पानी  को  कमो  को  पूरा  करने  के  लिए
 क्लाउड  सोडिग  तकनोक  का  प्रयोग

 5017.  श्री  बाई०  एस०  राजशेलर  रेड्डी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनका  ध्यान  17  1990  के  में  सीडिंग  विल  हेल्प  वाटर
 स्केअ  रसिटिਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया

 |
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 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 क्या  सरकार  का  विचार  केरल  और  आंध्र  प्रदेश  के  सूखा-प्रवण  क्षेत्रों  में
 पानी  की  कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  इस  तकनीक  का  प्रयोग  करने  का  है  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जी०  के०  :  हां  ।

 और  वर्षा  में  वृद्धि  के विभिन्न  मेघ  बीजन  तकनीकों  की  सरकार  को  जानकारी
 यद्यपि  यह  सूचित  करना  है  कि  चक्रवातीय  अवस्थाओं  के  दौरान  प्राकृतिक  स्थितियों  में  सामान्य  वर्षा

 होती  है  तथा  कृत्रिम  वर्षा-वुद्धि  की  आवश्यकता  नहीं  होती  ।  मेघ  बीजन  का  सामान्यतः  तब  प्रयास
 किया  जाता  है  जब  वास्तविक  वर्षा  में  कमी  होती  है  मानसून  मौसम  के  परन्तु
 बड़े  बादल  पर्याप्त  संख्या  में  विद्यमान  होते  भारतीय  उष्णदेशीय  मौसम  विज्ञान  पुणे  के  द्वारा
 भारत  सरकार  राज्यों  के  अनुरोध  पर  उनके  मेघ  बीजन  कार्यों  में  सहायता  देने  की  स्थिति  में  है  ।  उत्तर

 गुजरात  तथा  केरल  सरकारों  ने  भूतकाल  इस  संस्थान  की  सेवाओं  का  उपयोग  किया  है  ।
 केरल  सरकार से  प्राप्त  ऐसे  ही  एक  अनुरोध  को  आगामी  मानसून  के  दौरान  संचालन  के  लिए  प्रक्रिया
 में  लाया  जा  रहा

 मुद्रण  मशोनरी  उद्योग  सम्बन्धी  प्रौद्योगिको-स्थिति  रिपोर्ट

 5018.  श्री  एम०  अरुणाचलम  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  मुद्रण  मशीनरी  उद्योग  सम्बन्धी  प्रौद्योगिकी-स्थिति  रिपोर्ट  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया

 गया

 यदि  तो  रिपोर्ट  में  की  गई  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्या  और

 इन  सिफारिशों  पर  क्या  कार्रवाई  करने  का  विचार  किया  गया  है  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में
 शिक्षा  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जी०  फे०  :  अभी  नहीं  ।  रजिस्टर
 ऑफ  फॉरिन  कॉलेबोरेशन्सਂ  प्लान  स्कीम  के  अन्तगंत  तेयार  की  गई  मुद्रण  मशीनरी  सम्बन्धी  प्रौद्योगिकी
 स्थिति  प्रारूप  रिपोर्ट  पर  फरवरी  1990  में  सम्पन्न  हुई  एक  कार्यशाला  में  चर्चा  की  जा  चुकी

 और  इस  प्रारूप  प्रतिवेदन  में  की  गई  सिफारिशों  में  निम्नांकित
 शामिल  हैं  :  भुद्रण  मशीनरी  विकास  के  लिए  केन्द्रीय  अनुसंधान  संस्थान  की  विशेषकर
 निक्स  का  उपयोग  नई-नई  प्रतियोगिता  तथा  आशिक  प्रतिफल  के

 उद्भव  के  फलस्वरूप  मुद्रण  मशीनरी  की  गुणवत्ता  तथा  बिक्री  के  बाद  की  सेवा  में  सुधार  किए  जाने  की
 आवश्यकता  ;  तकनीकी  स्तर  तथा  मुद्रण  मशीनरी  की  डिजाइन  व  विकास  दोनों  ही  के  लिए  मुद्रण
 उद्योग  के  जनशक्ति  को  प्रशिक्षण  दिए  जाने  की  आवश्यकता  इस  रिपोर्ट  के  जांच-परिणामों  को
 सभी  सम्बन्धि  मंत्रालयों/विभागों  की  विस्तृत  रूप  से  प्रचारित-प्रसारित  कर  दिया
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 सफ़ाहिक्  हों  महिलाक्षों  का  प्रश्चिचिधिव्य

 5019.  श्री  माधवराव  सिंधिया  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकारी  समाज  कल्याण  तथा  समाज  सेवा  संगठनों  में  महिलाओं  को  समुचित
 निधित्व  देने  के लिए  कोई  निर्णय  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  महिलाओं  के  लिए  के  यदि  कोई  कोटा
 रित  किया  गया  तो  वह  कितना  और

 इसे  कार्यात्वित  करने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योणिको  मम्त्रालय  मों  राज्य  मन्धी  तथा  मम्तनव  संसाधव  विकास  सन्जालय  में
 शिक्षा  विभाग  में  राज्य  मन्त्रोी  एम०  जी०  के०  :  से  यद्यपि  समाज
 कल्याण  ओर  समाज  कल्याण  संगठनों  में  महिलाओं  को  समुचित  प्रत्तिनिधित्व  देने  के  लिए  कोई  कोटा
 बताने  अथवा  निर्धारित  करने  के  लिए  कोई  बिशिष्ट  तिर्णय  नहीं  लिया  गया  है  तथापि  महिलाओं
 विशेषकर  ऐसे  संगठनों  में  प्रतिनिधित्व  देने  क ेलिए  जो  कल्याण  और  बिकास  कार्यों  में  संलग्न  सरकार
 द्वारा  सयुक्त  प्रयास  किया  जा  रहा  है  ।  इस  प्रयास  को  पर्याप्त  रूप  से  सुदृढ़  बनाया  जाएगा  ।  केन्द्रीय
 समाज  कल्याण  बोर्ड  भी  यह  सुनिश्चित  करता  है  कि  कल्याण  विशेषकर  महिला  कल्याण
 क्रमों  के  कार्यान्वयन  के  लिए  अनुदानग्राही  संस्थाएं  अपनी  प्रबन्ध  समितियों  में  पर्याप्त  संख्या  में
 महिलाओं  को  प्रतिनिधित्व  देने  की  व्यवस्था  करें  ।

 12.00  मध्याद्न

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  सब  लोग  जाएं  तो  सुमूंगा  । आप  एक-एक  करके  बोलिए  ।

 मैं  नहीं  देख  रहा  आप  बढ

 ]
 श्री  सेफ्दीत  चोधरो  :  एक  बहुत  कुटिख  षड़यत्व  पर्दाफाश  हुआ

 अतिरिक्त  पुक्सि  सीमा  सुरक्षा  बल  द्वारा  पता  बाग  गय्या  कि  आनन्दमरागियों  ने
 एक  ग्रुद्धड़िय  थाद्धा  बनाई  जिसमें  हथिग्रार  बेजते  वाले  से  सम्ह्रइ्न  सीमाप्रार
 पाकिस्वात  के  से  हथ्रिय्रार  म्रिज्न  रहे  उन्चका  लय  माकयूंद्ादी  पार्टी  हुए  नेताओं
 को  मारना  ये  आनन्दमार्गी  धर्म  के  नाग  वास्तव  हिंसा  फैला  रहे  हैं  और  राजनैतिक  बल्नों  के

 श्अव
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 नेताओं  की  हत्या  की  योजना  बना  रहे  और  कांग्रेस  के  नेताओं  ने  भी  ऐसा  करना  शुरू  कर
 दिया  मैं  गृहमन्त्री  से  एक  वक्तव्य  की  मांग  करता  मैं  पूरी  बात  जानना  चाहूंगा  और  यह  भी
 जानना  चाहूंगा  कि  क्या  सरकार  इन  आनन्दमार्गियों  को  एक  आतंकवादी  गुट  घोषित  करेगी  ।

 )

 अध्यक्ष  महोवय  :  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण  ।

 श्री  सेफुदीन  चौधरी  :  मैं  गृह  मन्त्री  स ेएक  वक्तव्य  देने  की  मांग  करता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुफ्ती  साहब  कुछ  कहना  चाह  रहे

 ]  हि

 गह  सन््त्री  सुफ्तो  मोहम्मद  :  आनन्द  मागियों  के  बारे  में  जो  भी  तथ्य  मैं
 इसकी  रिपोर्ट  मिलते  ही  एक  वक्तव्य  दूंगा  ।

 प्रो०  संफुहीन  सोज  :  कश्मीर  में  11  दिन  तक  लगातार  कर्फ्यू  से  उत्पन्न

 हुई  स्थिति  पर  मैंने  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  और  स्थगन  प्रस्ताव  की  सूचना  दी  है  ।  पूरे  नगर  में  ग्यारहवें
 दिन  भी  24  घण्टों  का  दर्फ्यू  लगा  रहा  ।  वृद्ध  और  घायल  और  बीमार  व्यक्तियों  को

 बड़ी  भारी  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़  रहा  गृह  मन्त्री  ने  यहां  एक  वक्तव्य  दिया  है  कि  वे
 राज्यपाल  से  कर्फ्यू  में  कुछ  ढील  देने  के  लिए  कहेंगे  परन्तु  उन्होंने  ऐसा  नहीं  पहले  उन्होंने  सिविल
 लाइन्स  के  कुछ  क्षेत्रों  में  सिफे  दो  घण्टे  की  छूट  दी.थी  |  लोग  भूख  से  मर  रहे  हैं  ।  वहां  दवाइयां  नहीं

 जीवन-रक्षक  औषधियां  नहीं  हैं  और  औरतें  बच्चों  को  जन्म  देने  के  लिए  अस्पताल  जाने  में  असमर्थ

 हैं  ।

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  कफ्यूं  कब  तक  जारी  रहेगा  ।  केन्द्रीय  सरकार  का  कश्मीर  के  साथ

 एक  कालोनी  जंसा  व्यवहार  करना  क्या  उचित  है  ?  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  आप  किसी  अन्य  नगर
 में  इस  प्रकार  कर्फ्यू  लगा  सकते  हैं  ?  मैं  चाहता  हूं  कि  गृह  मन्त्री  एक  वक्तव्य  दें  |  कश्मीर  में  लोग  मर  रहे
 हैं  ।  आप  लोगों  को  उनके  घरों  में  कंद  नहीं  रख  यहां  तक  कि  उन्हें  दवाइयां  भी  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 मेरे  ख्याल  यह  इतिहास  का  सबसे  ज्यादा  अन्धकारमय  काल  गृह  मन्त्री  को  वक्तव्य
 देने  दें  ।

 |

 अध्यक्ष  महोदय  :  सोज  साहब  हो  आप  दोनों  बँठ  जाएं  ।  मि०  खुराना  को  बोलने  दें  ।

 श्री  मोहम्मद  शफी  :  क्या  इसीलिए  हिन्दुस्तान  के  साथ  उसको  मिलाया  था  कि  वहां
 के  लोगों  के  साथ  नाइंसाफी  हो  ।

 246  SGL Wise Lotrrage  ००४  etas| |

 _  2:03५०॥७४..८८
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 ऋण  श्रहेदय  :  आम  ढ्ेढ़  जायूं  ।  खुदा  को

 झो  मोहम्मद  शफौ  :  आप  होम  मिन्तिस्टर  की  कहें  कि  वह  बयान  दें  ।  लोग  मर  रहे  हैं  ।

 ५42८०  24,  122८4  |
 Te,

 ,
 अध्यक्ष  महांइय  :  आप  बंठ  जाएं  ।

 भो  सोहम्भद  शफी  :  40  लाख  लोगों  को  आप  कंफाइन  नहीं  कर  सकते  हैं  ।

 (व्यवधा न) ,  ~  |

 ऋकुबक ]
 हम  गह  कत्री  सै  एक  बक्तका  देने  के  लिए  अनुरोध  कहते  हैं  |

 झेफूडीन  खली  ४  आपकी  डा  रूलिंग  है  ?

 ०४००४-८०4|

 अब  अहालाब  कड़े  :  क्रप्र  भी  उनको  कृफ्राइत  करता  चाहते  हैं  ।

 oh अहालाब कड़े : ATE) SAR OHTA करता Wigs हैं ।  LEAP tl |

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण  करें  ।

 प्रो०  संफुद्ीन  सोच  :  जब  तक  गृह  छते  क्रकतव्य  नहीं  देते  हम  नहीं  बैठ  सकते  ।  उन्हें  वक्तव्य
 औना  पड़ेगा  4

 कुछाक  महोदय  :  मि०  खुराना  को  सुनें  ।

 १

 की  अक्षम  जाल  शुराणा  :  मैंने  दिल्ली  में  हुए  ब्रम  बिस्फोटों  के  बारे  में  बोलना

 286.
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 न  ——— —

 अध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  ।

 ]

 प्रो०  संहीन  सोज  :  उन्होंने  अपना  वादा  पुरा  नहीं  किया  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  कैंठ  मापने  जौं  संवील  उठाना  हें  रिसपौंट  कर  रह  हैं  ।

 ]

 भौ  मुफ्तों  मीहंम्मद  सईद  :  कैश्मीरं  के  लीग  कंपयू  के  कारण  जो  कंटिनीईियों  भुँगत  रहे
 हैं  उनके  प्रति  सरकार  समान  रूप  से  चिंतित  किन्तु  मैं  यह  कहंगा  कि  आतंकवादियों  सै  मिंपटेंनें  में
 कोई  भी  ढीलापन  और  नरमी  महीं  बरती  जाएगी

 प्रो०  संफुहीन  सोज  :  निर्दोष  लोग  इसको  सजा  क्यों  भुगलें  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रो०  क्या  आप  कृषया  अपना  स्थान  भ्रहण  करेंगे  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  अभी  बोल  रहा  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण  करें  ।

 प्रो०  संफुहीन  सोज  :  भारतीय  जँन॑ती  पोर्टी  हम  पर  धौँंस  जमों  रही  हम  जनता
 पार्टी  को  अपने  ऊपर  धौंस  नहीं  जमाने  देंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  तो  अध्यक्ष  नहीं
 **

 अध्यक्ष  सहेक्य  :  श्री  कंपयां  बढ  जैरइए  ।  गृह  मन्त्रो  जी  ।

 )

 श्री  मुफ्तो  मोहम्मद  सईद  :  हमें  भी  उन  लोगों  की  गिरफ्तार  पकड़ने  के  लिए  समान  रूप
 से  गम्भीर  हैं  जिन्होंने  कश्मीर  की  शांति  और  अमन-चेन  नष्ट  कर  दिया  मैं  सदन  को  सूचित  करना
 चाहूंगा  कि  पिछले  कुछ  सफलता  प्राप्त  हुई  है  |  )

 श्री  सदन  लाल  खुराना  :  और  तेजी  से  कराएं  भोर

 ]

 ओर  मुफ्ती  मोहम्मद  सईद  :  इन  आतंकवादियों  भोर  उम्रवाविधों  के  छिक्ले  की  कई  जकहों  की
 खोज  की  और  हमने  खतरनाक  उम्रवादियों  को  गिरफ्तार  पकड़ने  में  सफलता  प्राप्त  की  है  ।

 उंध्रंयादियों  की  सहातुक्षाति  करते  बलि  मिल  जांते  मैं  सदन  की  सूर्चित  करना
 वाहंता  हूँ  कि  राज्य  सरकार  की  और  से  स्वेष्ट  मिदश  हैं  कि  ओम  ऑद्भी  कौ  परेशार्न  न  किया
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 प्रो०  संफुद्दीन  सोज  :  पर  उन्हें  तंग  किया  जा  रहा  है  ।

 श्री  मुफ्ती  मोहम्मद  सईद  :  ओर  खोजबीन  में  महिला  पुलिस  को  भी  लगाया  गया  वहां  से
 कोई  शिकायत  नहीं  मिली  है  ।  यहां  तक  कि  श्री  सोज  को  भी  मालूम  होगा  कि  वहां  से  कोई  शिकायत

 नहीं  मिली  है  ।

 प्रो०  सेफुद्दीन  सोज  :  कृपया  मुझे  अनुमति  मैं  उन्हें  बताऊंगा  ।

 श्री  मुफ्तो  मोहम्मद  सईद  :  किन्तु  यह  स्थिति  की  मजबूरी  है--हमें  कफ्यूं  लगाना  क्योंकि
 जब  आप  कर्फ्यू  में  ढील  देते  हैं  तो  उग्रवादियों  को  अपने  स्थानों  से  भागने  में  आसानी  होती  है  ।

 ...  प्रो०  सैफुद्दीन  सोज  :  किन्तु  क्या  आप  सारी  जनसंख्या  कमजोर  और  वृद्ध  लोगों
 को  बंधक  बनाकर  रखेंगे  ?

 श्री  मुफ्ती  मोहम्मद  सईब  :  बिल्कुल  नहीं  |  हमारी  मंशा  यह  नहीं  है  ।

 प्रो०  संफुद्दीन  सोज  :  परन्तु  आप  कर  रहे

 श्री  मुफ्तो  मोहम्मद  सईद  :  जब  यहां  श्री  सोज  ने  कर्फ्यू  लगाने  की  बात  कही  तो  मैंने  राज्यपाल
 से  बात  की  ।  मैं  समझता  हूं  कि  आज  कर्फ्यू  में  ढील  दी  गई  है  ।

 ]

 .  भ्री  मोहम्भद  शफी  :  गवनंर  की  बात  कर  रहे  )

 वह  हिन्दू  परिषद्  का  आदमी  बजरंग  दल  से  वह  बी०  जे०  पी०  से  है  ।

 कि
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 |  Sud  (८६४८८  | ।
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 श्री  सदन
 लाल  खुराना  :  जिस  समय  वह  कांग्रेस  में  वह  ठीक  था  ?

 ..

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  कृपया  बंठ  जाइए  ।  माननीय  मन््त्री  जवाब  दे  रहे  हैं  ।  श्री
 कृपया  बंठ  जाइए  ।  श्री  कृपया  बैठ  जाइए  ।

 )
 प्रो०  सफुदीन  सोज  :  आप  हम  पर  धौंस  नहीं  जमा

 थी  मुफ्ती  भोहम्मंद
 सईद  :  मैं  सदन  के  माननीय  सदस्यों  को  आश्वासन  देता  हूं'*ਂ

 सरकार  में  श्लांति  बहाल  करने  के  लिए  बहुत
 आज़  छूट  दी  गई  कल  भी  इसमें  छूट
 कश्मीर  की  जनता  भी  चाहती  है  कि  शांति  को  नष्ट

 हुत  उत्सुक  है  ।  जहां  तक  कर्प्यू  का  सवाल

 धीरे-धीरे  इसे  उठा  लिया  जाएगा  ।  ) रने  के  जिम्मेवार  लोगों  के  साथ  सबच्ती  से  पेश
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 गाया  कश्मीर  की  जनता  पूछती  रहती  है  :  आप  उगद्रवादियों  को  पकड़ने  में  कंसे

 सफल  होंगे  ?  जब  तक  आप  उद्रवादियों  पर  काबू  नहीं  पा  वहां  शांति  स्थापित  नहीं  हो  सक्ती  ।
 इस  मामले  में  कोई  ढिलाई  नहीं  बरती  जाएगी  ।

 प्रो०  सफुद्दीन  सोज  :  किन्तु  क्या  आपको  कमजोर  और  वृद्ध  व्यक्तियों  को  बंधक  बना  कर  रखना

 चाहिए  ?

 भ्री  मुफ्तो  मोहम्मद  सईद  :  यह  राज्य  सरकार  के  ऊपर  सरकार  की  ओर  से

 कोई  दबाव  नहीं  हो  सकता  ।  वे  लोग  जिन  पर  कश्मीर  में  स्थिति  को  संभालने  का  उत्तरदायित्व  है  ।

 जम्मू  और  कश्मीर  में  शासन  काय॑  जिनके  हाथों  में  वे  ही  स्थिति  का उचित  आकलन  कर  सकते  हैं  ।
 मैंने  राज्यपाल  को  यह  पूरी  तरह  स्पष्ट  कह  दिया  था  कि  कश्मीर  की  जनता  को  कठिनाइयों
 का  सामना  करना  पड़ता  कर्फ्यू  में  ढील  दी  जानी  और  मैं  आशा  करता  हूं  कि  वहां  शांति
 और  व्यवस्था  स्थापित  हो  जाएगी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  वसंत  साठे  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  श्री  साठे  को  बुलाया  है  ।

 प्रो०  सेफुद्दीन  सोज  :  वहां  दवाइयां  नहीं  जीवन  रक्षक  औषधियों  का  वहां  अभाव
 मैं  मन्त्री  महोदय  के  उत्तर  से  संतुष्ट  नहीं  हूं  । हम  इस  सदन  से  बाहर  जा  रहे  हैं  ।

 12.15  स०  प०

 प्रो०  संफुद्दीन  सोज  ओर  कुछ  अन्य  माननीय  सदस्य
 सभा-भवन  से  बाहर  चले  गए  ।]

 )

 श्री  बसंत  साठे  :  मैं  आपका  और  इस  सदन  का  ध्यान  उस  मझ्रांति  की  ओर  आढक्रृष्ट
 करना  चाहता  हूं  जिसके  फंलने  का  कारण  विदेश  मन्त्री  व  स्वयं  प्रधानमन्त्री  द्वारा  एक  ऐसे  युद्ध  के  खतरे
 के  बारे  में  परस्पर-विरोधी  बक्तव्यों  का  दिया  जाना  है  जिसके  बारे  में  सरकार  के  वरिष्ठ  नेताओं  ने
 आशंका  व्यक्त  की  है  |  यह  एक  अत्यन्त  गम्भीर  मामला  है  जिसके  अन्तर्राष्ट्रीय  व  राष्ट्रीय  दोनों  प्रकार
 के  परिणाम  सम्भावित  हैं  ।  राष्ट्रहित  में  यह  वांछनीय  होगा  कि  सरकार  अत्यन्त  स्पष्ट  रूप  में
 नीति-सम्बन्धी  वक्तब्य  क्योंकि  विदेश  मंत्री  ने  दो  एक  बार  यहां  और  दूसरी  बार  13  अप्रैल
 को  हैनोई  जाते  समय  कलकत्ता  में  कहा  था  कि  युद्ध  का  कोई  प्रश्न  ही  नहीं  है  ।  आदरणीय  प्रधानमंत्री  ने
 10  अप्रैल  को  कहा  था  कि  लोगों  को  पहिले  से  सावधान  कर  दिया  जाना  चाहिए  |  यह  जरूरी  है

 +  कि  हम  इस  बारे  में  अधिकारियों  ने  कहा  था  कि  प्रधानमंत्री  का  यह  नतलब  नहीं  मैं  नहीं
 समझता  यदि  सरकारी  अधिकारी  प्रवकता-प्रधानमंत्री  की  बात  की  व्याख्या  इससे  आंति  उत्पन्न
 होती  है  ।  मेरे  विचार  यह  एक  बड़ा  ही  गम्भीर  मामला  हम  सरकार  से  अपेक्षा  करेंगे
 कि  वह  एक  स्पष्ट  नोति-गत  वक्तव्य  दे  और  आप  इस  अत्यन्त  गम्भीर  मसले  पर  नियम  193  के  अन्तगंत
 इस  सदन  में  सम्यक्  चर्चा  की  अनुमकह्षि  प्रदान  करें  ।

 ह
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 पे

 क्रो  सुयं  नारायण  यादव  :  अध्यक्ष  मैं  कल  15-4-1990  को  दिल्ली  में

 कश्मीर  से  आए  हुए  शरणा्थियों  से  मिलने  गया  था  ।  उन  लोगों  ने  स्पष्ट  शब्दों  में  मुझे  जब  मैंने

 उनसे  कश्मीर  छोड़कर  यहां  आने  का  कारण  कि  वहां  के  स्थानीय  मुसलमानों  और  वहां  की

 स्थानीय  पुलिस  ने  हमें  कश्मीर  छोड़कर  अन्यत्र  चले  जाने  को  बाध्य  कर  तभी  हम  वहां  से  छोड़कर

 यहां  आए  हैं  ।  इतना  ही  जब  भी  कश्मीर  में  हमारी  बोडंर  फोर्सेत  के  लोग  स्थानीय  जनता  से  पानी

 आदि  की  मांग  करते  तो  जो  व्यक्ति  उन्हें  पानी  आदि  से  सहायता  कर  देता  उसके  दूसरे  दिन  वहां
 के  स्थानीय  मुसलमान  या  पुलिस  उस  व्यक्ति  को  जान  से  मार  देते  हैं  ।  वहां  की  स्थिति  बहुत  खतरनाक

 हो  गयी  है  ।  मेरी  मांग  है  कि  कश्मीर  के  आतंकवादियों  के  विरुद्ध  सख्त  कायंवाही  की  जाए  और  घारा

 370  को  अविलम्ब  तोड़कर  वहां  ज्यादा  से  ज्यादा  भारतीय  मूल  के  लोगों  को  बसाया

 क्री  मदन  लाल  खराना  :  अध्यक्ष  मैंने  आपको  एक  कॉलिंग  अटेंशन  नोटिस  भी  दिंया  है
 कि  पिछले  हफ्ते  दिल्ली  के  दो  थानों  में  जिस  तरह  से  बम  अनेक  लोग  घायल  हो  गए  और  अभी
 तीन  दिन  पहले  नार्थ  दिल्ली  के  वजीरपुर  इलाके  में  जिस  तरह  से  टाइम  बम  उसी  तरह  से  बम्बई
 में  भी  बम  फटने  के  समाचार  मिल  रहे  पूना  से  भी  बम  फटने  के  समाचार  मिल  रहे  जितनी

 दूसरी  खबरें  मिल  रही  उनसे  स्पष्ट  लगता  है
 ”

 गम्भीर  तो  आपने  5  साल  से  किया  हुआ  है  ।

 अध्यक्ष  सहोवय  :  खुरामा  आप  चेयर  को  सम्बोधित  करके  बोलिए  |

 श्री  मदन  लाल  खुराना  :  मैं  आपसे  यही  कहना  चाहता  हूं  कि  दिल्ली  में  पिछले  दिनों  जिस  तरह
 की  बम  फटने  की  घटनाएं  हुई  उनकी  जिम्मेदारी  किसी  को  अपने  ऊपर  लेनी  चाहिए  ।  मेरी  खबर  यह
 है  कि  पहले  गुप्तचर  एजेंसी  ने  बता  दिया  था  और  दिल्ली  पुलिस  को  रिपोर्ट  दे  दी  थी  कि  इस  तरह  से
 आतंकवादी  कश्मीर  से  पंजाब  से  भी  दिल्ली  में  कुछ  स्थानों  पर  एन्टर  कर  रहे  मेरा  कहना  यह
 है  कि  उसके  बाद  भी  कोई  प्रिकॉशनरी  मंजर्स  नहीं  लिए  जब  भी  ऐसी  घटना  होती  है  तो  रैड
 एलर्ट  कह  दिया  जाता  लेकिन  कोई  कार्यवाही  नहीं  होती  है  ।  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  इसके  बारे  में

 होम  मिनिस्टर  साहब  अपना  बयान  दें  ।

 ]

 क्रो  मुफ्ती  मोहम्मद  सईद  :  में  |  बजे  इस  पर  एक  वक्तव्य  दूंगा  ।

 अध्यक्ष  महीदव  :  महिला  सदस्य  की  बात  सुनें  ।

 श्रीमती  बेजयन्तीमाला  बालो  :  मैं  आपके  ध्यान  में  यह  लाना  चाहूंगी  कि  आर ०
 ई०  में  पढ़  रहे  1,500  छात्रों  में  स ेलगभग  40  मेरे  राज्य  तमिलनाडु  के  वे  छात्र
 अब  बड़े  ही  हताश  हैं  ओर  दयनीय  दशा  में  हैं  ।  स्थिति  अत्यन्त  गम्भीर  है  क्योंकि  जो  महाविद्यालय
 मार्च  में  खुल  जाता  है  वह  अभी  तक  नहीं  खुला  है  ।  कोई  सूचना  भी  नहीं  माता-पिता  व  छात्रों  के
 तमाम  प्रयासों  के  बावजूद  अभी  कुछ  भी  नहीं  उन्हें  उनकी  ओर  से  कोई  सूचप्ता  मंह्वीं  मिली  है  ।  मैं
 सम्बद्ध  अधिकारियों  व  भारत  सरकार  से  यह  बतलाने  की  प्रार्थना  करूंगी  कि  छात्रों  की  दुर्देशा  के  बारे
 में  वेक््या  करने  जा  रहे  में  यह  बात  ऐसे  चालीस  छात्रों  की  ओर  से  कह  रही  हूं  जो  श्रीनगर  में  पढ़
 रहे  हैं  ।
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 अध्यक्ष  अ्रहोदय  :  आपने  ब्रपनी  बात  कह  महोदया  ।

 श्री  ए०  चाल्स  :  यह  बड़ी  गम्भीर  स्थिति

 अध्यक्ष  महोदय  :  चाल्सं  महोदय  ।  मैंने  श्री  सन््तोष  मोहन  देव  का  नाम  पुकारा

 )

 श्री  बृज  भूषण  तिवारी  :  अध्यक्ष  मैंने  एक  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  का
 नोटिस  दिया  है  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बात  कहिए  ।

 थ्री  सन्दोध  मोहन  देव
 :  पूर्बोत्तर  क्षेत्र  रेल-मार्ग  से  जुड़ा  है  और  एकमात्र

 यही  एक  परिवहन  साधन  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  रेल  मंत्रालय  पर  जब  बहस  हो  रही  तब  आप  इस  पर  बोले  चुके

 ]

 थ्री  सन््तोष  मोहन  देव  :  मैं  अपनी  बात  पूरी  कर  पिछले  सात  दिनों  में  यह  हुआ  कि  एक
 बम-विस्फोट  हुआ  था  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  जी  आज  वक्तव्य  देने  जा  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  तिवारी  कृपया  ।

 श्री  सन््तोष  सोहन  देव  :  यदि  सन्त्री  जी  इस  पर  वक््तब्ध  देने  जा  रहे  हैं  तो आपका  धन्यवाद  ।

 )

 ]
 श्रो  बज  भूषण  तिवारी  :  अध्यक्ष  विश्व  बेंक  की  रिपोर्टो  में  भारत  का  जो  नक्शा  दिखाया

 गया  उसमें  कश्मीर  का  हिस्सा  नहीं  दिखाया  गया  है  |  अखबारों  में  भी  ऐसी  खबर  आई  लेकिन *  इसके  बावजूद  भी  सरकार  की  तरफ  से  कोई  कार्यवाही  नहीं  है|  मैं  चाहृंगा  कि  इस  पर***

 म्रध्यक्ष  खहोद्दय  :  आपका  हो  गया  आप  बैठ  जाएं  ।
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 श्री  सन््तोष  कुमार  गंगवार  :  अध्यक्ष  मैंने  कॉलिग  अटेंशन  दिया  है  कि  उत्तर
 प्रदेश  के  12,000  डाक्टर  हड़ताल  पर  हैंਂ

 ]
 अध्यक्षा  महोदय  :  आप  बंठ  जाएं  |  सभा-पटल  पर  रखे  गए  पत्रों  को  लिया

 श्री  राम  विलास  पासवान  ।

 )

 ]
 श्री  सन््तोष  कुमार  गंगवार  :  अध्यक्ष  पश्चिमी  उत्तर  प्रदेश  का  काफी  भाग  ओले  से

 प्रभावित  है  |  प्रदेश  सरकार  ने  ऐसी  कोई  कायंवाही  नहीं  की  जिससे  वहां  राहत  कार्य  शुरू  हो
 मेरा  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  वह  वहां  राहत  कार्य  शुरू

 ह

 r  ४  चु
 |  अनवाद नवाद  |

 श्रो  ए०  चाल्स  :  मैंने  एक  प्रस्ताव  दिया  है  |  एक  बहुत  खराब
 समाचार  है  कि  माननीय  मन्त्री  श्री  जाजं  फर्नात्डीज  ने  एक  रिपोर्ट  दी  है  जिसमें  उन्होंने  कहा  है  कि  देश
 के  गृह  मन््त्री  श्री  मुफ्ती  मोहम्मद  सईद  के  आतंकवादियों  के  साथ  सम्बन्ध  हैं  ।  एक  आठ  पृष्ठों  का  नोट

 है  ।  हम  इस  रिपोर्ट  के  सम्बन्ध  में  प्रधानमन्त्री  की  ओर  से  एक  स्पष्ट  वक्तव्य  चाहते

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  कृपया  बंढ  जाएं  ।

 श्री  ए०  चाल्सं  :  दोनों  मन्त्री  यहां  उपस्थित  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बेठें  । आपने  अपनी  बात  कह  ली  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  अपना  प्वाइन्ट  उठा  चुके  मैं  मन््त्री  जी  को  बाध्य  नहीं  कर  सकता  ।

 )

 श्रो  पो०  आर०  कुमारसंगलम  :  इस  सदन  को  अनुमान  लगाने  होंगे  ।  दोनों  ही  मन्त्री
 सदन  में  उपस्थित  इस  सदन  की  जानकारी  में  यह  लाया  गया  है  कि  इस  आशय  की  कोई  प्रेस  रिपोर्ट
 है  कि  श्री  फर्नान्डीज  ने  एक  रिपोर्ट  अथवा  एक  आठ  पृष्ठीय  पत्र  में  कहा  है  कि  गृह  मन्त्री  के
 वादियों  के  साथ  सम्बन्ध  हैं  ।  हम  जानना  चाहेंगे  कि  यह  सच  है  अथवा  नहीं  ।  स्थिति  क्या  है  ?  देश  में
 ऐसा  गृह  मन््त्री  नहीं  रखा  जा  सकता  जिसके  बारे  में  स्वयं  कश्मीरी  मामलों  का  प्रभारी  मन्त्री  कहे  कि

 सके  उग्रवादियों  से  सम्बन्ध  हमें  सही  स्थिति  स ेअवग॒त  कराया  जाए'*ਂ

 शो  कमल  चोधरो  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  जानना  कि
 प्रधानमन्त्री  और  उनकी  सरकार  रक्षा-सम्बन्धी  भेद  खोलने  के  दोषी  नहीं  क्या  वे  इस  देश  में
 युद्धोन्माद  फंलाना  चाहते  हैं  ?  मैंने  सशस्त्र  सेनाओं  में  2।  वर्ष  बिताए  हमारी  सशस्त्र  सेनाएं  युद्ध  के
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 लिए  सर्देव  तत्पर  किन्तु  हम  गली-गली  घूमकर  देश  को  यह  नहीं  बतलाएंगे  कि  हम  युद्ध  के  लिए
 तैयार  हैं  ''  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  आपकी  बात  पूरी  हो  गयी  ।  श्री  भजन  लाल  ।

 श्री  कमल  चोधरो  :  यह  अत्यन्त  गम्भीर  मामला  है  ।

 |

 श्री  हरिन  पाठक  :  अध्यक्ष  गुजरात  की  स्थिति  खराब  आप  मुझे
 बोलने  दीजिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आ  रहा  आप

 श्री  भजन  लाल  :  अध्यक्ष  गृह  मन्त्री  जी  हाउस  में  बंठ  इन्होंने  अभी

 एक  छोटा  सा  स्टेटमेंट  दिया  और  जम्मू  कश्मीर  को  चर्चा  उसमें  आप  जानते  हैं  और  सारा  देश
 जानता  है  कि  आज  पंजाब  के  हालात  बहुत  ही  खराब  है  ।  पंजाब  में  अकाली  दल  के  अध्यक्ष

 एस०  एस०  मान  ने  लगातार  चार  दनों  से  जो  बयान  दे  रहे  यह  इतना  डमेजिग  और  घातक  स्टेटमेंट

 है  ।  उनका  यह  कहना  कि  हम  देश  के  संविधान  को  नहीं  मानते  और  कहते  हैं  कि  खालिस्तान  तो  बनकर

 ही  रहेगा  आनन्दपुर  साहिब  जो  देश  को  तोड़ने  वाला  को  मानना  पड़ेगा  ।  यह  सारी  बातें

 इन्होंने  की  हैं  और  कहा  है  कि  अगर  पाकिस्तान  ने  वार  यानी  हमला  भी  कर  दिया  तो  हम  लोग

 हिन्दुस्तान  का  साथ  नहीं  देंगे  ।  इसलिए  मैं  भारत  सरकार  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  भारत  सरकार  ने  ऐसे
 लोगों  के  खिलाफ  अब  तक  क्या  का्यवाही  की  है  और  का्यंवाही  न  करने  के  क्या  कारण  हैं  ।  असम  में

 भी  हालात  इतने  बदतर  हो  गए  हैं  कि वह  भी  संभालना  मुश्किल  हो  गया  इस  सरकार  की  कमजोर

 नीतियों  की  वजह  से  ।  इसलिए  मैं  सरकार  से  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  इसमें  क्या  कार्यवाही  कर

 रही  है  ?

 श्री  हरिन  पाठक  :  अध्यक्ष  जंसे  पंजाब  और  कश्मीर  वैसे  ही  गुजरात  भी  एक

 सरहदी  प्रान्त  है  ।  पिछले  15  दिनों  में  गुजरात  में  जो  दंगे  हुए  हैं  उसमें  7  से  भी  अधिक  लोग  मारे

 गए  हैं
 ्ब

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  पर  हाउस  में  बहस  हो  चुकी  है  ।

 श्री  हरिन  पाठक  :  मैं  दूसरी  बात  कहना  चाहता  हूं  |  मेरी  बात  यह  है  कि  गुजरात  में  इस  बार

 के  दंगे  में  एण्टी  नेशनल  एलीमेंटस  सक्तिय  बने  |  मेहतराने  से  एक  स्टेनगन  भी  पकड़ी  जिसकी  कीमत

 एक  लाख  रुपया  अहमदाबाद  में  से  फ्रेंच  रिवाल्वर  पकड़ी  गयी  ।  अहमदाबाद  में  एक  धर्मस्थल  से  40

 लोग  पकड़े  गए  जिनमें  से  एक  आदमी  फ्रीक्वेंटली  अरब  राष्ट्रों  की  मुलाकातों  में  जाता  है  ।  मैं  सदन  को

 चिन्तित  अवस्था  में  रखना  चाहता  हूं  कि  यह  कोई  मामूली  दंगा  नहीं  इसमें

 |

 ष्ट्र  विरोधी  तत्व  बहुत  सक्तिय  हैं  ।

 इसके  बारे  में  गृह  मंत्री  जी  को  कल  मैंने  अहमदाबाद  में  बताबा  भी  था  कि  इस  पर  गौर
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 ग्ोवें  ओर  इसको  स्मूल्ली  कौसी  दंगा  न  समझा  जाए  ।  देश  की  बर्बादी  करने  वाले  तत्व  इसमें  शामिल

 इसमें  कड़ी  कायंवाही  करके  उनको  ढूंढ  निकाला  जाए  ।

 श्री  तुलसोभुद्दीन  :  अध्यक्ष  बिहार  में  धृणिया  रेलवे  स्टेशन  के  बगल  में

 खक््सीबाग  जो  एन०  एच०  31  की  गुमटी  वहां  चार-चार  घण्टे  ट्रेन  रुकती  है  ।  14  तारीख

 को  एक  महिला  श्रीमती  रामा  देवी  जो  गर्भवती  चार  घण्टे  गाड़ी  रुकने  के  कारण  उनकी  मृत्यु  हो
 ग्रशी  वे  भी  वहीं  जा  सकी  ।  मैंने  इस  स्थिति  को  देखा  मैं  माननीय  रेल  मंत्री  जी  का  ध्यान
 आकर्षित  करना  चाहता  हूं  कि  वहां  ओवर  ब्रिज  बनाकर  मृतक  के  परिवार  को  मुआवजा  देने  की  कृपा
 करें  ।

 ]

 शरो.एम०  जें०  अकबर  :  गृह  मंत्री  ने  कश्मीर  में  कर्फ्यू  के  सम्बन्ध  में  भावपूर्ण  ढंग
 से  बचाब  प्रक्ष  प्रस्तुत  किया  है'**

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  पर  हो  गया  आप  बार-बार  क्यों  कह  रहे  हैं  ।

 ज्िनियाद  ] प्

 एम०  जें०  अकबर  :  असम  की  जनता  ने  क्या  अपराध  किया  है  कि  वे  यू०  एल०  एफ०  ए०
 के  विरुद्ध  कायेवाही  नहीं  कर  रहे  हैं  ?  गृह  मंत्री  ने  अपने  वक्तव्य  में  कहा  है  कि यू०  एल०  एफ०  ए०  पर
 प्रतिदन्ध  जहीं  लगाया  वह  यू०  एल०  एफ०  ए०  को  क्यों  चरित्र-प्रमाणपत्र  दे  रहे  हैं  जबकि  पूरे
 असम  में  पूर्ण  रूप  से  आतंक  फैला  हुआ  है  ?  मैं  पुनः  आपका  ध्यान

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  कोई  नया  मुद्दा  नहीं  उठा  रहे  आप  क्यों  सभा  का  समय  नष्ट  कर
 रहे  हैं  ?

 श्री  एम०  जें०  अकबर  :  असंख्य  हत्याओं  के  बावजूद  यू०  एल०  एफ०  ए०  के  विरुद्ध  कुछ  भी
 नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 सपभ्रा  फ्टल  पर  रखे  गए  पत्र

 अम  मंत्रालय  को  वर्ष  1990-91  की  अनुदानों  को  विस्तृत  मांगें

 ]

 अरम  ओर  कल्याण  सन््त्रो  राम  बिलास  :  अध्यक्ष  मैं  श्रम  मंत्रालय  की
 वर्ष  1990-91  की  अनुदानों  की  विस्तृत  मांगों  की  एक  श्रति  और  अंग्रेजी  सभा
 पटल  पर  रखता  हूं  ।

 ह

 5
 में  रखो  देशिए  संस्या  एल०

 Ada
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 सोसाइटी  फार  प्रोमोशन  आफ  बेस्टलेण्ड्स  मई  दिल्लो  के
 वर्ष  1988-89  का  वाधिक  प्रतिवेवन  ओर  समोक्ता

 ]

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्री  पो०  :  मैं  श्रीमती  मेनका

 गांधो  की  ओर  से  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता

 (1)  सोसाइटी  फार  प्रोमोशभ  आफ  वेह्टलेस्ट्स  नई  दिल्लो  के  वर्ष
 1988-89  9  के  वाधिक  प्रतिबेदन  की  एक  प्रति  तथा  अग्रेजी  तथा
 लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 सोसाइटी  फ़ार  प्रोमोशन  आफ  बवेस्टलेण्ड्स  नई  दिल्ली  के  वर्ष
 1988-89  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी  ०-663/90]

 भारतोय  प्रबन्ध  अहमदाबाद  के  वर्ष  1988-89  का  वाधिक
 प्रतिविदन  और  अलीगढ़  मुल्लिस  विश्वर्चिद्चालय  अलोगढ़

 के  वर्ष  1986-87  ओर  1987-88  के  वाजिक
 ओर  समीक्षा  आदि

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तथा  भांगेथ  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा
 विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  जो०  के०  :  में  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता
 हू  ण

 (1)  भारतीध  अ्रबन्ध  अहमदाबाद  के  वर्थ  1988-89  के  वाषिक
 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 भारतीय  प्रबन्ध  अहमदाबाद  के  वर्ष  198 8-8  9  के  कार्यकरण  की  सरकार
 द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (2)  उपर्युक्त  (1)  में  उल्लिब्वित  पत्रों
 को

 सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 प्रल्थालय  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०

 (3)  अलीगढ़  मुस्लिम  अलीगढ़  के  वर्ष  1986-87  के  वाधिक  प्रतिवेदन
 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  अलीगढ़  के  वध  1987-88  के ढ़  के
 वे  ;  भ्रतिवेदन

 की  एक  प्रति  तथा  अँग्रेजी  !

 अलीगढ़  भुस्लिभ  अलौगेढ़  के  बंष  1986-87  और  1987-88
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 के  का्यंकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी
 ।

 (4)  उपयुंक  (3)  में  उल्लिखित  पत्रों
 को

 सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दर्शाने
 वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 [  प्रन्यालय  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  ]

 (5)  हैदराबाद  हैदराबाद  के  वर्ष  1988-89  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की

 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 हैदराबाद  हैदराबाद  के  वर्ष  1988-89  के  कार्यंकरण  की  सरकार
 द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्र जी  ।

 (6)  उपयुक्त  (5)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दर्शाने  वाला  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०

 (7)  भारतीय  ऐतिहासिक  अनुसंधान  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1988-89  8-89  के  वाधिक
 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रंजो  तथा  लेखा  परीक्षित
 लेखे  ।

 भारतीय  ऐतिहासिक  अनुसंधान  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1988-89  के
 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०

 (8)  राष्ट्रीय  औद्योगिक  इन्जी  नियरी  प्रशिक्षण  बम्बई  के  वर्ष  1988-89  के
 वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 राष्ट्रीय  औद्योगिक  इन्जीनियरी  श्रशिक्षण  बम्बई  के  वर्ष  1988-89  के
 वा्िक  लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर
 लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 राष्ट्रीय  औद्योगिक  इन्जीनियरी  प्रशिक्षण  बम्बई  के  वर्ष  1988-89  के
 का्यंकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 ।

 (9)  उपयुक्त  (8)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 '

 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्र॑ं जी  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०  668/90]
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 (10)  शिक्षु  प्रशिक्षण  बोर्ड  बम्बई  के  वर्ष  1988-89  के  वाधिक
 प्रतिविदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रंजी  तथा  लेखापरीक्षित
 लेखे  ।

 शिक्ष्  प्रशिक्षण  बोर्ड  बम्बई  के  वर्ष  1988-89  के  का्यंकरण  की
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (11)  उपयुक्त  (10)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्व  के  कारण
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अ ग्र ॑जी  ।

 में  रखें  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०  669/90 ]

 म०  प०

 महोदय  पीठासीन  हुए ]

 राज्य  सभा  से  संदेश

 महासचिव  :  मुझे  राज्य  सभा  के  महासचिव से  प्राप्त  निम्न  सदेशों  की  सूचना  सभा  को
 देनी  है  :--

 लोक  सभा  को  यह  बताने  का  निदेश  हुआ  है  जांच  आयोग  1990  जो
 29  1990  को  हुई  अपनी  बंठक  में  लोक  सभा  द्वारा  पारित  किया  गया  राज्य  सभा  द्वारा  10

 1990  को  निम्नलिखित  संशोधनों  से  पारित  किया  गया  है  :--

 खंड  2  के  स्थान  निम्नलिखित  प्रतिस्थापित  किया

 “2,  जांच  आयोग  अधिनियम  1952  की  धारा  3
 1952  के  अधिनियम  सं०  60  की  धारा  3  में  संशोधन  :

 उपधारा  (1)  और  उपधारा  (4)  में  आने  वाले  सभा  राज्य  की
 विधान  सभाਂ  तथा  लोक  सभा  या  राज्य  सभाਂ  शब्दों  के  स्थान  पर

 संसद  या  राज्य  के  विधान  मंडल
 के  प्रत्येक  सदनਂ  शब्द  प्रतिस्थापित  किए

 उपधारा  (5)  और  उपधारा  (6)  का  लोप  किया  ।

 अतः  राज्य  सभा के  प्रक्रिया  तथा  कार्यसंचालन  नियमों  के  नियम  128  के  उपबन्धों  के
 सरण  में  में  इस  अनुरोध  के  साथ  उक्त  विधेयक  बापस  लोटाता  हूं  कि  उक्त  संशोधन  पर  लोक  सभा  की
 स्वीकृति  की  सूचना  इस  सभा  को  दी  जाए  ।
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 जांच  आयोग  1990

 राज्य  सभा  हारा  यथा  सशोधित

 सहासचिव  :  मैं  जांच  आयोग  1990  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 जिसे  राज्य  सभा  द्वारा  संशोधन  करके  लौटा  दिया  गया  है  ।

 12.34  प०

 मंत्री  द्वारा  वक्तव्य

 पूर्वोत्तर  सीमांत  रेलवे  के  अलोपुरद्वार  डिबोजन  में  12  1990  को  5718

 दुआसं  एक्सप्रेस  और  13  1990  को  5609  अवध  असम  एक्सप्रेस
 में  बस  विस्फोटों  को  घटना  तथा  16  1990  को  383

 अप  समोकामसा-दानापुर  यात्रो  रेलगाड़ी  में  आग  लगने
 की  घटना

 रेल  मंत्री  जाजं  :  मुझे  बड़े  ही  के  साथ  सदन  को  सूचित  करना  पड़  रहा  है
 कि  एक  ही  रात  में  बम  विस्फोटों  के  कारण  दो  दुर्भाग्यपूर्ण  दुघंटनाएं  हो  पहली  गाड़ी  नं०  2718

 दुआसे  एक्सप्रेस  की  तथा  दूसरी  गाड़ी  नं०  ८6७9  अवध-असम  एक्सप्रेस  जो  बहुत  ही  गम्भीर  थी  ।

 ये  दोनों  दु्ेटनाएं  पूर्वोत्तर  सीमा  रेलवे  के  अली  पुरद्वार  मंडल  में  हुई  ।

 पहली  दुर्घटना  1:-4-90  को  21.30  बजे  उस  समय  हुई  जब  5718  गुवाहाटी-कटिहार
 दुआ  एक्सप्रेस  गुवाहाटी-न्यू  बोगाईगांव  मीटर  लाइन  खण्ड  पर  बिजनी  और  चापरकाटा  के  बीच  चल

 रही  थी  तब  चलती  गाड़ी  के  नीच  बम  विस्फोट  हो  गया  जिसके  परिणामस्वरूप  कि०्मी०  134/11
 पर  गाड़ी  के  इन्जन  से  छठे  स्थान  पर  लगा  सवारी  डिब्बा  पटरी  से  उत्तर  गया  ।  इस

 दुर्घेटना  के  परिणामस्वरूप  एक  दात्री  की  मृत्यु  हो  गयी  तथा  10  यात्रियों  को  चोटें  आयीं  जिनमें  से  5  को
 गम्भीर  चोटे  आयीं  ।

 दुर्घटना  की  सूचना  मिलते  ही  न्यू  बोंगाईगांव  से  चिकित्सा  यान  तुरन्त  दुर्घटना  स्थल  को  रवाना

 हो  गया  जो  मण्डल  अधिकारियों  तथा  चिकित्सा  दल  के  साथ  23.30  बजे  वहां  पहुंच  गया  ।  घायलों  को
 उपचार  के  लिए  न्यू  बोंगाईवगांव  के  रेलवे  अस्पताल  में  ले  जाया  गया  ।

 कुछ  ही  घण्टों  के  बाद  13-4-90  को  02.50  बजे  एक  दूसरी  बहुत  ही  गम्भीर  दुघंटना  उस
 समय  हुई  जब  न्यू  बोंगाईगांव-न्यू  जलपाईगुड़ी  बड़ी  लाइन  के  इकहरी  लाइन  वाले  खण्ड  पर  कोकराझार
 तथा  फकी  रग्राम  स्टेशनों  के  बीच  कि०  मी०  216/03  पर  गाड़ी  नं०  5609  अवध-असम

 एक्प्रप्रेस  के  नीचे  बम  विस्फोट  हो  गया  जिसके  परिणामस्व*ूप  गाड़ी  के  इन्जन  से  तीसरे  से  दसवें  स्थान
 पर  लगे  8  सवारी  डिब्बे  पटरी  से  उतर  गए  जिनमें  से  गाड़ी  के  इन्जन  से  चौथे  से  नौंवे  स्थान  पर  लगे
 6  सवारी  डिब्बे  उलट  गए  ।  इस  दुघेटना  के  13  यात्रियों  की  जानें  गयीं  तंथा  65  यात्रियों
 को  चोटें  जिनमें  से  2।  यात्रियों  को  गम्भीर  चोटें  आईं  ।
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 इस  दुधंटना  के  बारे  में  सूचना  मिलते  ही  अलीपुरद्वा  न्यू  बोंगाईगांव  और  ग्रुवाहाटी  से  चिकित्सा

 सहायता  यान  के  साथ  मण्डल  के  अधिकारी  और  चिकित्सा  दल  दुघंटना  स्थल  के  लिए  रवाना  हो  गए  ।
 मण्डल  रेल  अलीपुरद्वार  और  मण्डल  के  कुछ  जो  पहले  दुघंटना  स्थल  पर  गए  हुए

 वापस  आए  और  05.20  बजे  फकीराग्राम  के  निकट  हुई  दुघंटना  स्थल  पर  पहुंचे  ।  स्थानीय  सिविल
 तथा  पुलिस  के  अधिकारी  भी  दुघंटना  स्थल  पर  पहुंच  गए  ।

 घायल  यात्रियों  को  रेलवे  चिकित्सा  यान  द्वारा  अलीपुरद्वार  के  रेलवे  अस्पताल  में  ले  जाया
 गया  ।  उनमें  से  कुछ  घायलों  को  बाद  में  हासीमारा  स्थित  वायु  सेना  के  अस्पताल  में  भेज  दिया  गया  ।

 पूर्वोत्तर  सीमा  रेलवे  के  जो  कलकत्ता  में  सहायता  कार्य  से  सम्बन्धित  प्रबन्धों
 की  देख-रेख  करने  के  लिए  तुरन्त  दुघेटना  स्थल  को  रवाना  हो  गए  ।

 रेलवे  बोर्ड  भी  दुघेटना  स्थल  के  लिए  रवाना  हो  गए  ।

 मुझे  इस  दुर्घटना  की  खबर  कश्मीर  में  यद्यपि  मैं  दुर्घटना  स्थल  को  रवाना  हो  गया  था

 किन्तु  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  मौसम  खराब  होने  के  कारण  मुझे  रास्ते  से  ही  वापस  लौटना  पड़ा  ।  मैं

 हवाई  जहाज  से  हासीमारा  गया  और  हासीमारा  तथा  अलीपुरद्वार  के  अस्पतालों  में  घायलों  को  देखा  ।
 इसके  पश्चात्  असम के  मुख्य  मन्त्री  तथा  राज्य  के  गृहमन्त्री  की  अनुपस्थिति  में  मैंने  राज्य  के  राजस्व
 राज्य  विधि  राज्य  योजना  मन्त्री  तथा  मुख्य  सचिव  तथा  गृह  सचिव  और  महानिदेशक  पुलिस
 सहित  राज्य  सरकार  के  अधिकारियों  के  साथ  गाड़ियों  के  चालन  में  सुरक्षा  सुनिश्चित  करने  के  लिए  किए
 जाने  वाले  उपायों  के  बारे  में  विचार-विमर्श

 इन  दो  दु्घंटनाओं  का  गम्भीर  पहलू  यह  है  कि  ये  दोनों  दुघंटनाएं  पूर्वोत्तर  सीमा  रेलवे  के  बड़ी
 लाइन  और  मीटर  लाइन  के  खण्डों  के  मुख्य  मार्गों  पर  हुईं  जिन  पर  समूचे  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  को

 पेट्रोलियम  आदि  जंसी  अनिवाय  पण्यों  +t  ढुलाई  निभंर  करती  है  ।

 ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  यह  समूचे  क्षेत्र  को  अस्त-व्यस्त  करने  की  एक  सुनियोजित  योजना  थी  जिसका
 इस  बात  से  पता  चलता  है  कि  उसी  रात  राष्ट्रीय  राजमार्ग  पर  मानस  नदी  पर  बने  महत्वपूर्ण  सड़क
 जो  बिजनी  के  निकट  हुई  दुर्घटना  के  स्थल  से  अधिक  दूर  नहीं  को  भी  उड़ा  दिया  गया  ताकि  पूर्वोत्तर
 क्षेत्र  का सड़क  सचार  अस्त-ब्यस्त  हो  वास्तव  में  स्थिति  बहुत  ही  गम्भीर  है  ।

 इन  दो  दुर्घटनाओं  के  परिणामस्वरूप  रेलपथ  की  जो  बलों  को  अन्यत्र  तैनात  किए  जाने  के
 कारण  7  अप्रैल  से  बन्द  कर  दी  गयी  असम  और  पातिकादह  के  बीच  गड़बड़ी  वाले  क्षेत्र
 में  राज्य  सरकार  के  समन्वय  से  शुरू  कर  दी  गयी  अब  रेलपथ  की  गश्त  रेल  कमंचारियों  और
 असम  राइफलल्स  के  रुशस्त्र  कर्मियों  द्वारा  संयुक्त  रूप  से  की  जा  रही  है  ।  अचानक  जांच  करने  और  सामान्य
 अधीक्षण  के  लिए  पुलिस  कमियों  को  ले  जाने  की  सुविधा  प्रदान  करने  के  लिए  सामरिक  स्थलों  पर  रेलवे
 मोटर  ट्रालियों  की  व्यवस्था  की  गयी  है  ।  बड़ी  लाइन  और  मीटर  लाइन  के  संवेदनशील  खण्डों  पर
 दिन  तड़के  में  पुलिस  मार्गरक्षियों  सहित  पायलट  इन्जन  चलाया  जाएगा  ।  फिलहाल  गड़बड़ी  वाले  क्षेत्र
 में  यात्री  गाड़ियां  दिन  के  समय  में  ही  चलायी  जा  रही  हैं  ।  सामान्य  गाड़ी  सेवाओं  को  पुनः  बहाल  करने
 के  लिए  रेलवे  के  प्रतिष्ठानों  की  गश्त  को  सुदृढ़  करने  के  लिए  मैंने  गृह  सचिवਂ  को  असम  में  अतिरिक्त
 बल  तैनात  करने  के  लिए  कहा  है  ।

 मैं  उत्तर-पू्वे  क्षेत्र  के लोगों  से पुरजोर  अपील  करता  कि  वे  उन  गुमराह  तत्वों  को अलग-यलग
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 करने  में  सरकार  की  सहायता  जो  आतंकवादी  गतिविधियों  के  द्वारा  इस  क्षेत्र  में  जन-जीवन  को  अस्त

 व्यस्त  करने  के  लिए  उतारू  मैं  अपनी  ओर  से  सदन  को  यह  विश्वास  दिलाना  चाहता  हूं  कि  इस

 बुराई  से  लड़ने  तथा  इस  क्षेत्र  में  सामान्य  स्थिति  अविलम्ब  बहाल  करने  के  लिए  हम  कृत

 संकल्प  हैं  ।

 इस  दुर्भाग्यपूर्ण  दुर्घटना  में  मारे  गए  व्यक्तियों  के  परिवारों  के  प्रति  सभी  रेल  कर्मचारी  तथा  मैं

 हादिक  संवेदना  तथा  घायलों  के  प्रति  सच्ची  सहानुभूति  प्रकट  करते  हैं  ।

 मुझे  विश्वास  है  कि  सदन  शोक  संतप्त  परिवारों  के  प्रति  हादिक  संवेदना  प्रकट  करने  और  इन

 जघन्य  जिनके  परिणामस्वरूप  बेकसूर  लोगों  की  मृत्यु  हुई  और  चोटें  की  भत्सना  करने  में

 मेरे  साथ  है  ।

 जब  मैं  सदन  की  ओर  आ  रहा  था  तो  मुक्षे  पूर्वी  रेलवे  के  सहायक  महाप्रबन्धक  से  यह

 सूचना  प्राप्त  हुई  कि  आज  9.45  अर्थात्  सुबह  9.45  पर  383  मोकामेह-दानापुर  यात्री  गाड़ी  में

 गुलजारबाग  के  समीप  एक  डिब्बे  में  आग  लग  गई  ।  रेलवे  फाटक  पर  तैनात  के  चौकीदार  ने  एक  डिब्बे
 में  धुंआ  देखा  और  स्टेशन  सूचित  किया  जब  खतरे  का  सिगनल  देकर  रेलगाड़ी  को  रोक  दिया
 गया  ।  दमकल  बुलाने  के  लिए  तेजी  से  कायंबाही  की  गई  ।  +िन्तु  उस  समय  तक  30  यात्रियों  की  मृत्यु
 हो  गई  थी  ।  घायल  यात्रियों  को  अस्पताल  पहुंचा  दिया  गया  सही  संख्या  अभी  मालूम  नहीं  हुई  है  ।
 मैं  अतिरिक्त  जानकारी  की  प्रतीक्षा  कर  रहा  हूं  ।

 12.40  भ०  प०
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 बंगलौर-मंसूर  मोटरगेज  रेल  लाइन  का  निर्माण  शौघ्न  पूरा  किए  जाने  के  लिए
 अधिक  धनराशि  आबंटित  किए  जाने  की  सांग

 भ्रो  श्रोकान्त  दत्त  नरसिहराज  वाडियर  कर्नाटक  की  जनता  बंगलौर-मंसूर  मीटरगेज
 लाइन  का  निर्माण  का  पूरा  होने  में  अत्याधिक  विलम्ब  के कारण  अत्यन्त  उत्तेजित  है।यह  परियोजना
 1979  में  आरम्भ  की  गई  थी  और  26.02  करोड़  रुपए  की  अनुमानित  लागत  के  मुकाबले  1983  के
 अन्त  तक  केदल  6.38  करोड़  रुपए  खच  किए  गए  1985-86  5-86  के  दौरान  केवल  50  लाख  रुपए  की
 राशि  उपलब्ध  की  गई  है  और  निरन्तर  निवेदन  करने  के  पश्चात्  इसमें  1.59  करोड़  रुपए  की  वद्धि  की

 वर्ष  1987-88,  1988-89  और  1939-90  में  भी  अहुत  कम  राशि  आबंटित  की  गई  है  इस
 रफ्तार  से  तो  इस  परियोजना  के  पूरा  होने  में  अनेक  वर्ष  लग  जाएंगे  ।

 इस  लाइन  को  बदलने  का  काम  पूरा  होने  पर  इस  रास्ते  से  यात्रियों  की  संख्या  में  वद्धि  होगी  ।
 रेलवे  को  इस  लाइन  से  अतिरिक्त  राजस्व  प्राप्त  होगा  ।  पर्यटकों  की  संख्या  भी  कई  गुना  बढ़
 कर्नाटक  सरकार  हर  वर्ष  इस  काम  के  लिए  राशि  आबंटन  में  वृद्धि  का  निवेदन  करती  रही  है  ।

 मैं  बंगलौर-मैंसूर  परियोजना  के  लिए  1990-91  के  वित्तीय  वर्ष  में  आबंट्न े  ।  की  वृद्धि  की
 मांग  कर  रहा  हूं  ताकि  परियोजना  शीघ्र  पूरी  हो
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 हिन्दुस्तान  एल्यूमिनियम  रेणुक्ट  द्वारा  कोयले  को
 सप्लाई  केवल  रेल  द्वारा  मंगाई  जाना  सुनिश्चित  किए  जाने  तथा  पूर्व

 में  ऐसा  न  किए  जाने  पर  रेलवे  को  हुए  नुकसान  को  राशि
 हिन्डालकों  से  वसूल  किए  जाने  को  सांग

 ]

 क्रो  हरि  केवल  प्रसाद  :  उपाध्यक्ष  मैं  नियम  377  के  अधीन  सदन  का  ध्यान
 इस  महत्वपूर्ण  विषय  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  ।

 हिन्दुस्तान  एल्यूमिनियम  कारपोरेशन  हिन्डालको  रेनुकूट  को  कोल  इण्डिया  कलकत्ता
 द्वारा  नार्थ  करनपुरा  फील्ड  द्वारा  कोयले  की  सप्लाई  का  आदेश  है  तथा  यह  शर्त  रखी  गई  है
 कि  रेल  द्वारा  ही  कोयला  मंगाया  हिन्डालको  को  प्रति  दिन  दस  हजार  टन  कोयले  की  जरूरत  पड़ती
 है  जिसे  रेल  द्वारा  मंगाने  पर  250  रुपए  प्रति  टन  अतिरिक्त  अधिभार  देने  पड़ते  इस  प्रकार  25  लाख

 रुपए  की  बचत  के  लिए  हिन्डालको  रेनुसागर  पावर  कम्पनी  से  ट्रकों  द्वारा  कोयला  मंगाकर  भारतीय  रेल
 को  लगभग  दस  लाख  रुपए  प्रति  दिन  की  क्षति  पहुंचा  रहा  इस  सम्बन्ध  में  माननीय  रेल  मन्त्री  व
 प्रधान  मन्त्री  को  मैंने  12  फरवरी  90  को  पत्र  लिखकर  अवगत  कराया  अभी  भी  ऐसी  सूचना  है
 कि  अवैध  रूप  से  कोयले  को  ढुलाई  हिन्डालको  द्वारा  आज  भी  जारी

 अस्तु  रेल  मन््त्री  जी  से  मिवेदन  है  कि  अवध  ढुलाई  को  रोका  जाए  और  जो  रेल  को  घाटा

 हुआ  हिन्डालको  से  वसूल  किया  जाए  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  रानाघाट  और  लालगोला  के  बीच  रेल  लाइन  को

 दोहरा  किए  जाने  की  मांग

 ]

 डा०  असोम  बाला  :  रानाघाट-लालगोला  रेल  लाइन  स्थालदाह-लालगोला  बड़ी  रेल
 लाइन  का  एक  संक््शन  रानाघाट  से  लालगोला  तक  160  किलोमीटर  से  अधिक  की  दूरी  इसके
 अन्तगंत  आती  है  ।  यह  रेल  लाइन  घनी  आबादी  वाले  क्षेत्र  से  गुजरती  है  और  लाखों  दैनिक  यात्रियों  की
 आवश्यकता  पूरी  करती  इसके  अतिरिक्त  इस  लाइन  पर  अधिक  रेल  यातायात  होने  के  कारण
 लय  जाने  वालों  को  अत्यन्त  कठिनाई  होती  नाडिया  और  कृशनगर  और  बहरामपुर
 के  जिला  मुख्यालय  हैं  ।  इनकी  बहुत  ही  ऐतिहासिक  महत्ता  है  और  ये  सांस्कृतिक  धरोहर  हैं  ।

 मैं  रेल  मन्त्री  से  प्रार्थना  करूंगा  कि  वे  शीघ्रता  से  रानाघाट  और  लालगोला  सेक्शन  पर  रेल
 लाइन  को  दोहरा  करवाएं  ।

 ठाण-बलापुर  क्षेत्र  में  स्टेंडड  अल्काली  फेक्टरी  में  क्लोरोन  गेस  के  रिसाव
 जसोी  घटनाओं  फो  पुनरावत्ति  रोके  जाने  के लिए  कदम  उठाए

 जाने  को  सांग

 आओ  विद्याधर  गोखले  उत्तर  ;  3  अप्रैल  1990  लगभग  .8.00  बजे  म०  प०

 241



 सिम  377  के  जधीन  भमेमेले  16  1990

 एल्किलोਂ  केर्लेले  मंर्गि  में  खतरतोक  क्लौरीन  गैस  रिंसने  लंगी  ।  इससे
 सैंकड़ों  व्यक्तियोण्कीदेभ  बुैंटने  लेगा  जीर  उस्टियां  जाने  लेगी  ।

 25  मार्च  1990  को  ये  क्लोरीन  गैस  के  सिलेन्डर  तथाकथित  प्रीवेन्शन  प्लानਂ  के
 विशेषज्ञों  द्रा  सही  बताए  गए  और  एल्कलीਂ  इत्यादि  के  शीर्ष  अधिकारियों  से
 बनी  समिति  द्वारा  तैयार  की  गई  यह  योजना  अनुपयोगी  सिद्ध  हुई  इस  गैस  रिसाव  के
 स्वरूप  अनेक  लोगों  को  अस्पताल  ले  जाना  पड़ा  ।  यह  भी  ध्यान  रहे  कि  गत  21  अक्तूबर  को  उपरोक्त
 कम्पनी  के  ऑठ  केंमेंचरी  सेल्फगूरिक  ऐसिंड  के  स्किंवें  से  घायल  ही  गए  थे  ।

 अतः  मैं  सरकार  से  निवेदन  करता  हूं  कि  भविष्य  में  इस  प्रकार  की  घटनाओं  की  पुनरावृत्ति  को

 रोकने  के  लिए  अर्वे््यंक  कंर्देंस  उठोएं  ।

 शाह  सुलिश्थित किए  जाने  कीਂ  मींग  को  जंगलਂ  स्यन्थी  वन

 नागपुर  शहर  में  गैग्दीਂ  बस्ती  कैत्रों ਂका  सुधार  फिए
 जाने  में  कक न  कनਂ  सके

 अीਂ  बमेबारो लाल  पुरोहित  :  नागपुर  शहर  की  गन्दी  बस्तियों  में  रहने
 वाले  लोगों  में  अत्यधिक  असन्तोष  हैं  क्योंकि  भारत  सरकार  के  कक्न  विभाग  के  निर्देशों  के  कारण  गन्दी
 बस्तियों  के  सुधार  की  योजनाएं  लागू  नहीं  की  जा  रही  हैं  ।  मैं  सदन  को  यह  बताना  चाहूंगा  कि  अकेले

 नागपुर  में  ही लगभग  6  लाख  लोग  गन्दी  बस्तियों  में  रहते  हैं  ।  वे  वहां  पिछले  25-30  बर्षों  से  रह  रहे
 20  सूत्री  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  गन्दी  बरती  सुधार  योजं॑नाएं  पहले  से  ही  लागू  की  जा  चुकी  हैं  ।

 संशोधित  योजना  के  अनुसार  यह  उचित  समय  है  कि  इन  लोगों  की  सहायता  के  लिए  ऊंचे  स्तर  की

 योजनाएं  शुरू  की  जाएं  परन्तु  जंगलਂ  सम्बन्धी  कानून  इसके  रास्ते  में  रुकावट  बन  रहा  है  ।

 नागपुर  नगर  निगम  की  सीमा  में  जहां  हजारों  छोटे-छोटे  आवास  हैं  और  एक  भी  वृक्ष  नहीं  उन्हें  भी
 जंगलਂ  कहा  जा  रहा

 मैं  गम्भी  रता  से  पर्यावरण  और  वन  मन्त्री  से  निवेदन  करता  हूं  कि  वह  इन  गन्दी  बस्तियों  में

 हहनें  बालें  लोगों  के  पुनर्वास  में  आने  वाली  इस  मुख्य  बाधा  को  दूर  करने  के  लिए  उच्च  स्तरीय  दल  वहां
 ।  तागपुरं  मंगेंर  निगम  के  अन्तर्गत  आने  वाली  भूमि  जंगल  से  मुक्त  घोषित  की  जाए  ।

 महाराष्ट्र  में  विभिन्न  रेल  पंरिंयीजनाओं  को  पूरा  करने  के  लिए
 ऋण-पेत्र  जारी  किए  जाने  को  माँग

 हा०  वेकटेश  काबड्ड  :  मैं  माननीय  रेल  मन्त्री  द्वारा  बम्बई  में  की  गई  इस
 घोषणा  का  स्वागत  करता  हूं  कि  महाराष्ट्र  में  रेलवे  परियोजनाओं  को  पूरा  करन  के  लिए  महाराष्ट्र
 सरकार  को  ऋण-पत्र  जारी  करने  की  अनुमति  दी  गई  मराठवाड़ा  महाराष्ट्र  का  बहुत  पिछड़ा  हुआ
 क्षेत्र  मोनेंवाडःऑरिंगांबार्दे्शुदसैंड-आदिलबिाद  को  दौहरी  लाइन  में  बदलने  का  स्वीकृत  कार्यक्रम

 पूरा  नहीं  हो  पाया  हैं|  यशेपि  थहं  काये  1977  ओरथभ्भ  किधा  भेया  था  ।  मराठवाड़ा  में  निम्नलिखित

 अतिरिक्त  रेल  परियोजनाओं  की  मांग  रही  है  और  इनके  लिए  आन्दोलन  हुए

 (1)  लाटूर-क्रडवाडी-मिराज  छोटी  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलना  ।

 2432



 26  1912  अनुदानों की  मांगे  1990-91

 (2)  लादूर-लटूरे  रोड  नई  बड़ी  बिछाना  ।

 (3)  पारली-बीड-भहमदनगर  बड़ी  रेलब्रे  लाइन  ब्रिछलात्ना  ।

 जब  तक  उपरोक्त  रेल  लाइनें  नहीं  जाएगी  महादाड़ा  का  ओछेगिक  अन्य  विकास
 सम्भव  नहीं  हो  पाएगा  ।  यह  निवेदन  है  कि  न  केवल  रेल  मन्त्री  द्वारा  प्रस्तावित
 बाद  रेल  लाइन  बल्कि  सभी  रेल  लाइनों  के  लिए  ऋण-पत्र  जारी  किए

 |

 हिमाचल  अदेश  में  कार्यरत  केद्वीय  सरक्तार  तथा  सरकारी  दे
 कर्ंचारियों  को  पहाड़ी  पूरक  भत्ता  दिए  जाने  को  सांग

 प्रो०  प्रेम  कुमार  धमाल  :  उपाध्यक्ष  केन्द्रीय  सरकार  एवं  केल्द्र  के
 लोक  उपक्रमों  के  हिमाचल  प्रदेश  में  का्मंरत  कर्मचारियों  को  राज़्य  सरकार  के  पैदने  पर  आधारित
 पहाड़ी  पूरक  भत्ता  कम्मेंसें्री  एलाउन्स--एच.०  स्री०  न  द्विछ्  जाले  से  में
 तीव्र  रोष  की  भावना  भरती  जा  रही  जबकि  कुछ  अन्य  राज़्यों  जसे  सिकछम  में  एुड०  ए०
 एवं  राजस्थान  में  वाडंर  अलाउस  केन्द्र  सरकार  ओर  केन्द्रीय  सरक्कार  के  उप्रक्तमों  में  का  करने  ब्यले
 कर्मचारियों  को  वहां  के  आधार  पर  दिया  जा  रहा  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  में  कार्य रत  इन  कमेज़ारिमों  के  कई  संगठनों  कई  प्रकार  से  स#एएं  कर
 के  अल्प  उपायों  से  क्षरेभ  हुए  कहा  है  कि  पहाड़ी  क्षेत्र  के  उनक्ने  अफ्ते
 परिवार  के  भरण-पोषण  पर  ज्यादा  खरे  करना  पड़ता  आम  तौर  पर  अब  तक  यह  होता  है  कि
 प्रदेश  सरकार  के  कमंचारी  केन्द्र  सरकार  के  पंटन  पर  वेतन  एवं  भत्तों  की  मांग  करते  रहते  किन्तु
 दुर्भाग्य  का  विषय  है  कि  ये  कमंचारी  हिमाचल  राज्य  के  पेटन  पर  भत्ता  दिए  जाने  का  कई  वर्षो  से
 अनुरोध  कर  रहे  हैं  ।

 उपयुक्त  को  दृष्टिगत  रखते  मेरी  सरकार  से  मांग  है  कि  हिमाचल  प्रदेश  में  कार्य  रत  सभी
 केन्द्रीय  एवं  केन्द्र  क ेपब्लिक  अण्डरटेकिग्स  में  कार्यरत  कमंचाष्यों  को  हिमाचल  सरकार  के  पेटन  के
 आधार  पर  एच०  सी०  ए०  तुरन्त  प्रदान  किया  ताकि  इनसे  व्याप्त  रोष  दूर  हो  सके  ।

 12.50  स०  प०

 अबुद्यनों  क्मंगें  1990-91

 उद्योग  मन्त्रालय--जा री
 [apes]

 ]

 उपाध्यक्ष  सहोद्य  :  अब  हमर  दद्योग  मन््त्राज्नय  मांगों  प्र  अर्चा  करू  कुस्के  हैं  ।

 सूचना  ओर  भ्रसारण  अन््त्रो  तश्ना  संसदोय  कार्य  मन््त्रो  पो०  :  उद्योग
 मन्त्री  4  बजे  उत्तर  देंगे  और  उसके  शीक्ष  बाद  हम  मतदान  करवा  सकते
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हमारे  पास  बजे  से  4.30  बजे  म०  प०  तक  का  समय

 श्री  पी०  उपेन्द्र  :  माननीय  मन्त्री  महोदय  4.30  म०  प०  पर  उत्तर

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  अब  श्री  एम०  अरुणाचलम  बोलेंगे  ।

 कली  एम०  अरुणाचयम  उपाध्यक्ष  मैं  मन्त्रिपरिषद्  के  भूतपूर्व  सदस्य  के  रूप

 में  अपनी  बात  आरम्भ  करना  चाहता  मैं  उद्योग  मन्त्री  था  और  मैंने  श्री  अजित  सिंह  को  उनके  काये

 के  लिए  शुभकामनाएं  दी  ।  उन्हें  पिछली  सरकार  से  विरासत  में  बहुत  सुदृढ़  आधार  मिला  है  ।
 प्रश्न  यह

 है  कि  क्या  वह  इस  आधार  पर  विकास  कार्यों  को  मूतंरूप  दे  पाएंगे  ?  पिछले  चार  महीने  में
 उन्होंने  जो

 कुछ  थोड़ा  बहुत  काये  किया  है  उस  पर  कुछ  टिप्पणी  करने  से  पहले  मैं  कुछ  बातें  कहना  चाहता

 जँसाकि  1989-90  के  वार्षिक  प्रशासकीय  प्रतिवेदन  में  सहमति  व्यक्त  की  गई  है  कि  योजना

 के  पहले  चार  वर्षो  में  औद्योगिक  विकास  योजना  लक्ष्य  से  बढ़ा  है  ।  1989-90  के  पहले  चार  महीनों  में

 मंदी  के  कुछ  संकेत  थे  ।  जैसाकि  बाद  में  जुलाई  से  नवम्बर  के  सूचकांक  से  पता  चलता  है  कि  अधिक

 विकास  के  लिए  हमारे  प्रयास  सफल  हमने  वर्ष  2000  की  निर्माण  अवस्था  का  अनुमान  लगा  लिया

 यह  रूप  से  आज  की  तुलना  में  बहुत  भिन्न  होगी  ।  हमारे  नेता  श्री  राजीव  गांधी  ने  हमें
 तीब्र  विकास  के  लिए  नए  प्रयासों  द्वारा  पुनः  व्यवस्था  करने  और  नए  साधन  जुटाने  का  निर्देश  दिया

 है  ।

 हमने  उसको  अपने  ध्यान  में  रखा  यह  सब  हमारी  उपलब्धि  परन्तु  इस  नई  सरकार  ने

 पिछले  चार  महीनों  में  क्या  किया  है  ?  मैंने  अत्यधिक  सदुभावना  के  साथ  नईं  सरकार  की  नीति  जानने  का

 प्रयास  किया  है  ।

 मुझे  यह  कहते  हुए  दुख  होता  है  कि  मेरा  प्रयोजन  सिद्ध  नहीं  हुआ  मिला  ।

 काफी  शोर  शराबा  किया  गया  है  परन्तु  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गयी  है  ।  तमिल  में  एक
 बत  है  कि  गगरी  छलकत  मुझे  केवल  वही  कहावत  याद  आ  रही  मैं  नई  सरकार  के

 द्वारा  प्रायः  दोहराने  वाले  दावों  को  पेश  करता  हम  विलम्बित  सिद्धान्त  को  अस्वीकार  करते

 हमारा  ऐसा  सिद्धान्त  कभी  नहीं  मैं  नहीं  जानता  कि  इसमें  अस्वीकार  करने  योग्य  क्या  हम
 अर्थव्यवस्था  का  पुनगंठन  कर  रहे  हैं  |  ठीक  उन्होंने  अब  तक  योजना  आयोग  का  पुनगेंठन  10,  12
 अथवा  20  सदस्यों  को  मिलाकर  किया  यह  कया  है  ?  तीन  सदस्य  उद्योग  को  देखते  हैं  और

 एक  दूसरे  से  लडाई  झगड़ा  करते  हैं  कि  कौन-सा  सदस्य  उद्योग  के  किस  भाग  को  देखे  ।  जहां  तक  मेरी
 जानकारी  है  यही  अब  तक  का  तथाकथित  पुनर्गठन  है  जो  किया  गया  बेचारे  मंत्री  महोदय  की

 सहायता  के  लिए  कोई  नहीं  है  ।  उप-प्र  धानमत्री  सोचते  थे  कि  वे  अधिक  व्यस्त  थे  और  पार्टी  की  बंठक
 का  कायंवाही  सारांश  तैयार  करने  में  उनकी  सहायता  के  लिए  दूसरे  व्यक्ति  की  आवश्यकता  यह
 हमारी  चिन्ता  का  विषय  नहीं  परन्तु  प्रधान  मंत्री  महोदय  उन्हें  कुछ  सहायता  देना  आवश्यक  नहीं
 समझते  इसका  परिणाम  निर्णय  और  समन्वय  का  नितान्त  अभाव  रहा  मंत्रालय  में  अव्यवस्था
 व्याप्त  मैं  आपके  सामने  एक  उदाहरण  पेश  करता  काफी  शोर  मचाकर  यह  घोषित  किया  गया
 था  सरकार  लघु  उद्योगों  पर  अधिक  जोर  दे  रही  है  ।'  एक  नया  विभाग  बनाया  गया  एक
 सचिव  के  पद  का  सृजन  किया  गया  यदि  मैं  ऐसा  कहूं  कि  यह  सब  धोखेबाजी  है  तो
 श्योक्ति  नहीं  होगी  ।  जहां  तक  मेरी  जानकारी  है  कि  पिछले  सप्ताह  तक  कोई  विभाग  नहीं  बनाया  गया
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 है  ।  इस  मामले  पर  अभी  बहस  की  जानी  एक  अधिकारी  ने  सचिव  के  रूप  में  कार्यभार  संभाला

 यही  हुआ  है  |  इसके  विपरीत  इस  सरकार  के  सत्ता  में  आने  के  चार  महीने  बाद  तक  भी  लघु  उद्योग  क्षेत्र
 के  लिए  विकास  आयुक्त  का  पद  खाली  पड़ा  है  ।  मेरी  सूचना  यह  है  कि  लघु  उद्योग  क्षेत्र  में  कोई  कार्य

 नहीं  हो  रहा  मुझे  सन्देह  है  कि  माननीय  मंत्री  पार्टी  के  कार्यों  में  व्यस्त  होने  क ेकारण  इस
 विषय  में  पूर्ण  रूप  से  अनभिज्ञ  हैं  ।

 वे  कहते  है  कि  वे  रोजगारोन्मुख  योजना  बना  रहे  और  खादी  एवं  ग्रामीण  उद्योगों
 पर  जोर  देते  मुझे  कुछ  वर्ष  पूर्व  खादी  एवं  ग्रामीण  उद्योग  आयोग  अधिनियम  से  सम्बन्धित  एक
 संशोधन  विधेयक  पेश  करने  का  अवसर  मिला  था  ।  गत  वर्ष  योजना  आवंटन  125  करोड़  रुपए  से

 बढ़ाकर  175  करोड़  रुपए  कर  दिया  गया  था  जोकि  40  प्रतिशत  की  वृद्धि  हमने  सूची  में  70-80

 नए  उद्योगों  को  शामिल  किया  था|  हमने  कहा  था  कि  सदस्यों  को  खादी  एवं  ग्रामीण  उद्योगों  के  क्षेत्र
 में  अनुभव  होना  चाहिए  और  उसका  कार्यकाल  5  वर्ष  होना  चाहिए  तथा  उन्हें  दलगत  राजनीति  से  दूर
 रहना  चाहिए  ।  उन्होंने  वया  किया  है  ?  जैसे  उन्होंने  राज्यपालों  को  हटा  दिया  है  उसी  प्रकार  आयोग
 के  सदस्यों  को  भी  हटा  दिया  है  और  उन  नए  सदस्यों  को  नियुक्त  किया  है  जो  कुल  मिलाकर  इस
 क्षेत्र  मे ंकोई  अनुभव  नहीं  रखते  हैं  !  क्या  यह  कार्य  युक्तिसंगत  है  ?  क्या  यह  सरकार  देश  के  दीघंकालिक
 विकास  कार्यक्रम  को  इसी  प्रकार  चलाएगी  ?  कृपया  देशिए  कि  इस  वर्ष  इस  क्षेत्र  में  कितनी  मामूली
 प्रगति  हुई  क्या  यही  रोजगार  पर  अधिक  ध्यान  देना  है  ?

 जनता  की  स्मरण  शक्ति  बहुत  कमजोर  है  ।  परन्तु  कुछ  को  शायद  याद  हो  कि  चुनाव
 से  पूर्व  जनता  दल  ने  कहा  था  कि  यदि  वे  सत्ता  में  आए  तो  नमक  की  कीमत  कम  ठीक

 मैंने  व्यक्तिगत  रूप  से  आदेश  दिए  थे  कि  आयोडीनयुक्त  नमक  :.50  रुपए  प्रति  किलो  की  दर
 से  वेचा  जाना  चाहिए  |  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  केवल  मेरे  निर्णय  को
 ही  नहीं  बल्कि  अपने  दल  के  वायदे  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  क्या  किया  है  ?  क्या  शब्द

 यदि  यह  शब्द  संसदीय  है  तो  मैं  इस  बारे  में  यही  कह  सकता  हूं  ।

 मैंने  चार  महीनों  में  कोई  बड़ी  नीति  अथवा  निर्णय  की  घोषणा  नहीं  सुनी  युक्तिसंगत  नीति
 तैयार  नही  की  गई  मैं  शब्द  का  प्रयोग  नहीं  करूंगा  क्योंकि  यह  सरकार  उस  विशेषण  से
 काफी  दूर  है  ग्रामीण  उद्योग  लघु  उद्योग  हो  अथवा  बड़े  पैमाने  का  उद्योग  उन  पर  कोई  विचार

 नहीं  होता  है  ।  हमने  जो  कुज  शिलान्यास  किए  मुझे  उनपर  निर्माण  कायं  का  कोई  श्रयास  नजर  नहीं
 आता  है  ।

 मैं  कोई  दवंष  भावना  से  नही  कहता  हूं  ।  मैं  स्वयं  को  हताश  अनुभव  करता  हूं  ।  मुझे
 ऐसा  कहते  दुख  होता  है  परन्तु  मैंने  अब  तक  जो  कुछ  देखा  है  उससे  महसूस  होता  है  कि  यह  मान  लिया
 गया  है  कि  हमारी  जनता  सरकार  के  सभी  कार्यों  को  अपनी  सहमति  दे  देंगी  ।

 अपना  भाषण  समाप्त  करने  से  पूर्व  मैं  नए  विकास  केन्द्र  स्थापित  किए  जाने  का  उल्लेख  अवश्य
 करूंगा  ।  प्रशासकीय  प्रतिवेदन  में  कहा  गया  है  कि  मामले  की  समीक्षा  की  गयी  है  ।  पिछड़े  क्षेत्रों  को
 विकसित  करने  के  लिए  यह  हमारी  योजना  का  एक  अत्यधिक  महत्वपूर्ण  हिस्सा  सरकार  इसकी
 समीक्षा  में  कितना  समय  लगाएगी  ?  मैं  नहीं  जानता  ।  सरकार  कहती  है  कि  वह  ॒पिठड़े  क्षेत्रों  को
 सित  करेंगे  और  लघु  उद्योगों  के  लिए  प्रोत्साहन  योजना  लागू  सरकार  इस  काय॑  को  कब  करने

 जा  रही  है  ?  ये  पांच  वर्ष  के  पश्चात्  वहां  नहीं  होंगे  ।  यदि  मैं  गलती  पर  नहीं  इसी  बीच  सरकार  ने
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 पिछड़े  क्षेत्रों  क ेलिए  अयकर  राहत  को  समाप्त  कर  दिया  है  ।  यदि  म्रन््त्री  को  इसकी  जानकारी

 है  कि  क्या  हो  रहा  है  तो  मैं  में  हुं  अथवा  उनके  बारे  में  भी  उनके  वित्त  मंज्नी  यह  मानक़र
 चल  रहे  हैं  कि  वे  तो  इस  बात  को  स्वीकार  कर  ही  लेंगे  ?

 जैसाकि  आप  अच्छी  प्रकार  जानते  देश  की  अर्थव्यवस्था  में  औद्योगिक  विकास  के  लिए
 जनिक  क्षोत्र  की  महत्वपूर्ण  भूमिका  होती  यह  औद्योगिक  विकास  की  गति  का  निर्धारक  होगा  ।  इससे

 बहुतਂ  अधिक  पैदा:करने  की  आन्ला  की  जाती  कमा  उद्योग  मंत्री  महेदय  का-ग्रर  सरकारी
 क्षेत्रों  को  प्रोत्साहित  करने  की  नीतियों  के  बारे  में  प्राप्त  अमरीकी  अनुभव  के  अ्प्नार  पर  सरकारी  क्षेत्र
 की  भूमिका  को  समाप्त  करने  का  विज्लार  है  ?  ओद्योगिक  में  ती्र  वृद्धि  करने  के  लिए  उद्योग
 मंत्रालय  क्या  कर  रहा  है  ?  इसमें  कोई  शक  नहीं  कि  उद्योग  मंत्री  ब्यस्त  हैं  ।  इसमें  मुझे  नीलग्रिरि

 पहाष्डियों  की  जनजातियों  का'एक  किस्सा  याद  आ  जाता  है  ।  जब  बर्षा  नहीं  होती  तो  जनजातियों
 का  मुखिया  वर्षा  के  केक्ता  का  आह्वान  के  लिए  नाक्षता  इसके  बाब॒हूद  यदि  वर्षा  नहीं
 होती  है  तो  आदिवासी  सन्तुष्ट  हो  जाते  हैं  कि  उनका  मुखिया  प्रयास  कर  रहा  है  ओर  देवता  को  प्रसन्न
 करने  के  लिए  कुछ  कर  रहा  है  ।

 अंत  में  मैं  कहूंगा  कि  कार्यवाही  की  तो  बात  छोड़िए  मुझ  ऐसा  कोई  प्रमाण  नहीं  नजर  आता  कि

 उन्होंने  इस  विषय  में  कभी  विचार  भी  किया  हो  ।  वे  सोचते  हैं  कि  वे  गड़बड़  कर  सकते  हैं  और  लोग

 इसे  नहीं  देखेंगे  ।  परन्तु  इससे  बात  नहीं  बनेगी  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  माननीय  गृह  मंत्री  महोदय  वक्तव्य  देंगे  ।

 1.00  भम०  प०

 मंत्री  द्वारा  वक्तथ्य

 दिल्लो  में  13  1990.  को  रिग  रोड  पर  प्रेमबाड़ो  पुल  पर

 एक  बस  में  बसम-विस्फोट  को  घटना

 गृह  मंत्री  मुफ्तो  मोहम्मद  :  13  1990.  की  शाम  को  थाना
 सरस्वती  बिहार के  क्षेत्र  में  रिंग  रोड  पर  प्रेमवाड़ी  पुल  के नजदीक  एक  बस  में  हुई  विस्फोट  की  अत्यन्त

 दुःखद  घढना  के  बारे  में  इमः  सम्मपरननीय  सदन  के  माननीय  खदस्यों  को  बताना  चाहता

 13-4-1990  को  लगभग  7  बजे  सांय  जब  एक  प्राइवेट  बस  संख्या  डी०  ई०  पी०  1217

 आजादपुर  से  लाजपत  नगर  जा  रही  थी  तो  रिग  रोड  पर  प्रेमबाड़ी  पुल  के  नजदीक  बस  में  एक  घिस्फोट

 हुआ  ।  दिल्ली  पुलिस  के  अधिकारी  कुछ  ही  मिनटों  में  घटना  स्थल  पर  पहुंच  गये  ।  फायर  अपराध
 शायर  और  बम  स्क््वेडस्टाफ  की  घटना  स्थल  पर  पहुंचे  ।  वस  बुरी  तरह्  क्षतिग्रस्त  हो  विस्फोट  बस
 के  अध्य  में  बहने  तरफ  हुआ  ।  बस  की  सीटें  जहां  पर  विस्फोट  हुआ  बाहर  गिर  पड़ी  और  बस  के  निम्न
 भाग  में  एक  छेद्  हो  मा  ।  एक  मारुति  जिप्सी  सं०  डी०  एन०  जे०  3459  में  भी  आग  लग  गई  जो  बस
 के  साथ-साथ  जा  रद्दी  थी  ।  घायल  व्यक्तियों  को  अस्पताल  ले  जाया  गया  और  फायर  ब्रिगेड  द्वारा  आग

 बुझा  दी  पूरे  क्षेत्र  को  घेराबंदी  की  मई  ।
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 विस्फोट  के  परिणामस्वरूप  4  व्यक्ति  घटना  स्थल  पर  ही  मारे  गए  और  दो  व्यक्ति  अस्पताल  में
 भर्ती  किए  जाने  के  बाद  जरुधीं  क ेकारणਂ  मर  यए  ।  5  अन्य  व्यक्ति  जख्मी  हुए  और  उनमें  से  13  गम्भीर
 रूप  से  जख्मी  हैं  ।

 प्रत्यक्ष  दर्शियों  से  पूछताछ  करने  पर  यह  पता  चला  कि  बस  लगभग  50  बजे  आजादपुर  से
 चलनी  शुरू  लाजपतनगर  जाते  हुए  रास्ते  में  यह  4  स्थानों  पर  अन्तिम  जगह  प्रेमबाड़ी  पुल
 पर  रुकी  ।  बस  लाल  कती  जंक्शन  पर  रुकी  और  ज॑से  ही  हरी  बत्ती  हुई  और  बस  रवाना
 विस्फोट  हो

 प्रारम्भिक  जांच-पड़ताल  से  पता  चला  कि  शक्तिशाली  इस्तेमाल  किए  गए  ज॑ंसाकि
 राजोरी  गार्डन  और  तिलक  नगर  पुलिस  स्टेशनों  के  लिए  प्रयोग  किया  गया  था  |  विस्फोटक  एक  से  दो
 कि०  ग्रा०  वजन-तक  का  रहा  होगा  और  एक  छोटे  पैकेट  में  किसी  सीट  के  नीचे  रखा  गया  होगा  ।  लगता

 है  कि  बम  में  टाईमर  डिचाईस  का  प्रयोग  किया  गया  बम  में  छारों  के  रूप  लोहे  के  छोटे-छोटे

 टुकड़ों  का  प्रयोग  किया  गया  लगता  था  ।

 पुलिस  स्टेशन  सरस्वती  दिल्ली  में  भा०  द०  सं०  की  धारा  30

 और  विस्फोटक  पदार्थ  अधिनियम  की  धारा  3,  4,  तथा  टी०  ए०  डी०  ए०  अधिनियम  की  घारा  3  और
 4,  के  तहत  ।  3-4-90  को  प्रथम  सूचना  रिपोर्ट  मामला  दर्ज  किया  गया  ।

 स्थिति  की  समीक्षा  करने  के  लिए  मैंने  दिल्ली  पुलिप्त  सहित  मृह  मंत्रालय  और  दिल्ली  प्रशासन
 कि  वरिष्ठ  अधिकारियों  के  साथ  एक  बंठक  की  राजधानी  में  सुरक्षा  व्यवस्था  को  सुदृढ़  बनाने  के  लिए
 सभी  सम्बन्धितों  को  निर्देश  जारी  कर  दिए  गए  जैसाकि  मैंने  पहले  कहा  पूरी  दिल्ली  में  आम
 सतकंता  जारी  कर  दी  गई  रेलवे  हवाई  सिनेसा  बस  टंभिनलों  तथा  व्यस्त
 बाजारों  जैसे  सावंजनिक  स्थानों  पर  विशेष  क्ञोकसी  रखी  जा  रही  बसों  में  सीटों  के  नीचे  किसी
 लावारिस  पैकेट  इत्यादि  के  प्रति  सतक  रहने  के  बारे  में  यात्रियों  को  नोटिस  तथा  उद्घोषणाओं  द्वारा
 बताने  के  लिए  विशेष  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  और  विभिन्न  रूटों  पर  बसों  को  चलाने  से  पहले  बसों  की

 डिपुओं  पर  जांच  करने  के  लिए  सुरक्षा  प्रबंध  कड़े  कर  दिए  गए  हैं  ।

 दिल्ली  के  उपराज्यपाल  ने  मारे  गए  प्रत्येक  व्यक्ति  के  निकटतम  रिश्तेदार  को  50,000  रु०

 गम्भी र  रूप  से  घायल  हुए  व्यक्ति  को  10,000/-  रु०  तथा  मामूली  रूप  से  घायल  हुए  प्रत्येक  व्यक्ति  को

 3,000/-  ₹०  की  अनुग्रह  राशि  दिये  जाने  की  घोषणा  की  है  ।

 मैं  माननीय  सदस्यों  से  निवेदन  करता  हूं  कि  वे  राष्ट्र-विरोधी  तत्वों  के  इन  कायरतापूर्ण
 जिसके  कारण  निर्दोष  व्यक्तियों  की  जाने  की  निदा  करने  में  मेरा  साथ  मैं  माननीय  सदस्यों  से

 यह  भी  निवेदन  करूंगा  कि  वे  शोक  संतप्त  परिवारों  के  प्रंति  गहरी  सहानुभूति  प्रकट  करने  में  मेरा  साथ

 )

 श्री  लयप्रकाश  अग्रवाल  :  उपाध्यक्ष  मैं  होम  मिनिस्टर  साहब  से  जानना

 चाहता  हूं  कि उनकी  ऋंटेलिजेंस  क्या  कर  रही
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 थी  मदन  लाल  खुराना  :  उपाध्यक्ष  इंटंलिजेंस  की  रिपोर्ट  थी  कि
 आतंकवादी  कश्मीर  और  पंजाब  से  यहां  घुस  गए  यह  रिपोर्ट  दिल्ली  पुलिस  के  पास  भी  लेकिन

 दुख  की  बात  है  कि  कोई  प्रिकॉशनरी  मैजस  नहीं  लिए  गए  ।  किसी  के  ऊपर  तो  इसकी  जिम्मेदारी  डालनी

 गहिए  थी  ।

 श्री  निर्मल  कान्ति  चटर्जी  :  सुरक्षा  उपाय  महत्वपूर्ण  हैं  परन्तु  गुप्तचर  विभाग  की
 रिपोर्ट  भी  उसी  प्रकार  महत्वपूर्ण  हैं  ।  मैं  यह  मुद्दा  उठाना  चाहता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हम  इसकी  अनुमति  नहीं  देते  हैं  ।

 श्री  जयप्रकाश  अग्रवाल  :  हादसा  होने  के  बाद  कहते  हैं  कि इसकी  इनक्वायरी  कर  रहे
 एक  आदमी  की  चेकिंग  करना  क्या  सम्भव  है  ?  दिल्ली  में  पुलिस  स्टेशन  में  भी  बम  फट  गया  है  ।

 )

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  आपने  अपनी  बात  कह  दी  है  ।

 प्रो०  राम  गणेश  कापसे  :  मालवा  स्टेशन  पर  इसी  प्रकार  का  बम  विस्फोट  हुआ  था  ।  मैं
 जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  दिल्ली  के  विस्फोट  और  पुणे  की  घटना  में  कोई  सम्बन्ध

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हम  इसकी  अनुमति  नहीं  देते  हैं  ।

 )

 श्री  मदन  लाल  ख्राना  :  पिछले  हफ्ते  राजौरी  गार्डन  और  तिलक  नगर  के  थानों  में  बम  फटे  ।
 आफिसर  मेरे  पास  आए  और  मुझे  कहा  कि  हमारे  पास  सूचना  है  कि  वे  लोग  यहां  घुस  गए  अगर
 आफिसर  कह  रहे  हैं  कि  वे  यहां  घुस  गए  हैं  तो  आपने  कोई  एक्शन  पहले  से  क्यों  नहीं  लिया  ?  होम
 मिनिस्टर  साहब  ने  जो  कुछ  यहां  बताया  वह  तो  अखबारों  में  भी  आ  गया

 ]

 थ्री  संफुद्ीन  चौधरी  :  थानों  के  अन्दर  बम  विस्फोटों  की  इन  दो  घटनाओं  ने  लोगों  के
 मन  में  गम्भीर  आशंका  पैदा  कर  दी  मैं  समझता  हूं  कि  इसकी  सावंजनिक  जांच  होनी  चाहिए  कि
 इसके  पीछे  कौन  में  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  इस  बात  से  सहमत  होगी  ।  थाने  के  अन्दर
 बम  विस्फोट  कंसे  हुआ  ?  यह  एक  अत्यधिक  गम्भीर  मामला  क्या  वे  एक  सावंजनिक  जांच  के  लिए
 सहमत  होंगे

 ?
 हमें  अत्यन्त  चौकन्ने  होने  की  जरूरत  है  ।

 श्री  जयप्रकाश  अग्रवाल  :  कया  स्टेटमेंट  पढ़  देना  ही  काफी  है
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 श्री  हरोश  रावत  :  उपाध्यक्ष  कोई  इस  तरह  की  घटना  होती  है  तो  ऐसा लगता  है  कि  एक  सुनियोजित  तरीके  से  वे  सब  हो  रही  हैं  ।  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  इस  पर  किसी  दिन
 हाऊस  में  चर्चा  होनी  चाहिए  ।

 क्री  सदन  लाल  खुराना  :  इंटेलिजेंस  की  रिपोर्ट  थी  या  नहीं  कि  दिल्ली  में  कश्मीर  से  और  पंजाब
 से  आतंकवादी  घुस  गए  हैं  ?  अगर  थी  तो  आपने  क्या  कार्यवाही  की  ?  आखिर  कब  तक  ऐसी  घटनाएं  हम
 सुनते  रहेंगे  ?

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  आपने  अपनी  बात  कह  दी  है  ।  श्री  ईश्वर  चौधरी  बोलें  ।

 अनुदानों  को  मांगें  1990-91

 उद्योग  सन्त्रालय--जारो

 श्री  ईश्वर  चोधरो  :  उपाध्यक्ष  मैं  उद्योग  मन्त्रालय  की  अनुदान  मांगों  पर  बोलने के
 लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।  आपने  मुझे  इस  पर  बोलने  का  जो  समय  इसके  लिए  मैं  आपका  आभारी

 हूं

 उपाध्यक्ष  भारतवर्ष  उद्योगों  के  मामले  में  पिछड़ा  हुआ  अन्य  देशों  के हिसाब  और
 हमारे  बिहार  में

 तो  वह  और  भी  पिछड़ा  हुआ  है  इसलिए  वहां  उद्योग  लगाने  की  आवश्यकता  की  पूर्ति
 को  अनुभव  करना

 जिस  देश  में  हम  लोग  रहते  बह  कृषि  प्रधान  देश  है  और  क्रषि  प्रधान  देश  होने  और  उस  पर
 ध्यान  न  देने  के  कारण  ही  गांवों  से  बहुत  तादाद  में  लोग  शहरों  की  ओर  पलायन  कर  रहे  आवश्यकता
 इस  धात  की  है  कि  गांवों  में  सड़कों  पानी  बिजली  की  व्यवस्था  कर  दी  जाय  ताकि  वहां  के  लोगों
 को  छोटे  लघु  उद्योग  लगाने  का  मौका  मिल  सके  ।  इसके  अभाव  में  हमारे  यहां  से  पलायन  शहर
 की  ओर  हो  रहा  जो  सरकार  की  निगाह  में  जो  नहीं  रोका  गया  है  ।  उसी  के  चलते  आज  हमारा
 देश  जजर  विशेषकर  बिहार  लघु  इकाईयां  लगाने  में  पीछे  लघु  उद्योगों  को  पूंजीगत  सहायता
 दिया  जाना  बहुत  जरूरी  पूंजीगत  सहायता  न  मिलने  के  कारण  हमारे  बहुत  सारे  उद्योग  जँसे  के  तैसे
 पेण्डिग  पड़े  हुए  विचाराधीन  पड़े  हुए  बिहार  में  उद्योग  स्थापित  करने  सम्बन्धी  आवश्यकता  को
 ध्यात  में  रखते  हुए  स्वीकृति  प्रदान  करनी  चाहिए  ।  बसे  हमारा  बिहार  भ्रान्त  सभी  प्रान्तों  से  धनधान्य
 मिनरल्स  सभी  साधनों  कच्चे  माल  में  बहुत  अधिक  समृद्धभाली  माना  जातः  है  किन्तु  हमारे  यहां
 का  कच्चा  सामान  दूसरे  स्थानों  पर  ले  जाकर  पक्का  कर  लिया  जाता  इसके  कारण  बिहार  में  आज  भी
 गरीबी  बनी  हुई  क्या  उद्योग  मन््त्री  इस  बात  की  सम्भावबा  का  पता  लगाएंगे  कि  बिहार  के  पास
 उचित  संसाधन  होने  के  बावजूद  आज  सभी  प्रान्तों  से  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  क्यों  इसका  मुख्य
 कारण  कया  है  ?  मैं  चाहूंगा  कि  इसकी  आवश्यकता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  जितने  भी  उद्योग  केन्द्र  से
 सुनिश्चित  कर  दिए  गए  थे  आज  हमारे  यहां  वह  उद्योग  लगाने  जो  अभी  तक  नहीं  लग  पाए
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 १2  वर्षी  के  बावजूद  जिस  क्षोत्र  गया  से  मैं  आता  वहां  एक  भी  उद्योग-धन्धा  नहीं  लगाया  गया
 जो  हमारे  यहां  छोटे-मोटे  उच्चोग  जेसे  गया  काटन  मिल  और  गुराख  चीनी  मिल  वह  भी  आज  रुग्ण
 अवस्था  में  पड़े  हुए  हैं  उनकी  स्थिति  आज  दयनीय  हो  गई  है  और  वहां  के  हजारों  हजार  लेबरर  आज

 इब्सीय

 जीवन  दयनीय  हालत  में  बिता  रहे  हमारे  यहां  का  देहरी  आनसोन  तथा  रोहताश  समूह इण्डस्ट्रीज
 वर्षों  से  बन्द  पड़ें  हुए  एक  जमाना  था  जब॑  वंहाँ  15  से  20  हजार  लेबर  काम  करती

 उसी  कारखाने  उमी  उद्यौग  में  कागज  और  अन्य  प्रकार  के  सामान  बनते  आज
 स्थिति  यह  हो  गई  है  कि  वहां  गरीबी  इतनी  चरम  सीमा  पर  पहुंच  गई  है  कि  लोग  अपना  शरीर  बेचेने  पर
 उतारू  हो  गए  हैं  और  प्राणह॒त्या  भी  की  मैं  चाहूंगा  कि  मन्त्री  महोदय  अपने  उत्तर  में  इसका  जिक्र
 करें  और  हमारे  उद्योगों  पर  अवश्य  ध्यान  दें  जो  हमारी  एक  असें  से  मांग  रही  इस  सम्बन्ध  में  भारतीय
 जनता  पार्टी  और  बिहार  सरकार  ने  भी  अँनेंकों  बारं  सरकार  का  ध्याने  आईष्टं  किया  मैं  चाहूंगा  कि
 मन्त्री  महोदय  इस  पर  अवश्य  प्रकाश  डालें  ।  ज॑सा  कि  मैंने  कहा  है  कि  बिहार  में  संसाधन  बहुत  हैं  किन्तु
 क्या  कारण  है  कि  इन  संसाधनों  के  रहते  हुए  भी  बिहार  आज  गरीबी  की  ओर  अग्रसर  हो  रहा  पहले
 की  सरकार  ने  इस  पर  ध्यान  नटीं  दिया  और  वतंमांन  सरकार  ने  भी  इस  पर  ध्यान  नहीं  दिया  तो  1970-
 71  के  जपाने  में  बिहार  चौथी  पोजीशन  पर  था  जो  खिसक  कर  पोजीशन  पर  चला  गया  है  तो
 मन्त्री  महोदय  से  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  इस  मामले  में  आप  एक  अध्ययन  दल  बिहार  में  जिसमें  केन्द्र

 राज्य  सरकार  और  प्रोइवेट  सैक्टर  में  काम  करने  वाले  लोग  उनके  अनुभवों  का  लाभ

 उठाकर  वहां  की  क्षामताओं  का  पता  जिसकी  आवश्यकता  वह  लोग  महसूस  करते  हमारे  यहां
 बिजली  के  अभाव  के  चलंते  छोटे-छोटे  उद्योग  बंबार्द  हों  रहें  पावर  के  चंलंतें  उद्योग  बर्बाद  हो  रहे  हैं
 तो  क्या  इन  अभावों  को  राज्य  संरंकारं  से  बीते  कैरकें  पूरा  करंने  में  उर्नकी  मदद  करेंगे  । आज  वित्तीय

 सहायता  के  अभाव  में  राज्य  सरकार  केन्द्र  की ओर  देखती  हैं  और  जितनी  उदार  नीति  भारत  सरकार
 को  होती  बोहिएं  वह  विहार  के  प्रति  नहीं  यही  कारण  है  कि  बिहार  आज  सभी  क्षामताओं  के  रहते
 हैएं  भी  उसेनी  क्षमता  जुटा  पाने  में  अक्षम  जितनी  उसकी  क्षमता  होनी  चाहिए  |  आज  हमारे  यहां
 अनएम्पलायमेंट  की  समस्या  हो  गई  बेकारी  की  समस्या  हो  गई  है  और  उसके  चलते  उमग्रवाद  पनप
 रहा  है  ।  मैं  पूछना  चाहता  क्या  इसको  दूर  करने  के  लिए  सरकार  की  कभी  इच्छा  रही  है  ?  अगर
 इच्छा  रही  है  तो  इसको  तत्काल  रोकेनी  चाहिए  ।  इने  आंरवेश्यकंताओं  की  महः  नजर  रखतें  हुए  तत्काल
 डचित  कदम  उठाने  को  आंवंश्यर्कतां

 हमारे  देश  में  उंचयोग  स्थोपितं  करने  के  लिए  बेहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  को  आमन्त्रित  किया  जाता
 इसेंके  बेजाएं  छीटी  कम्पनियों  को  आमैन्त्रित  करना  चाहिए  जोर  उद्योगों  को  प्रोत्साहित  करना

 हंमारे  यहां  छोटे  उद्योग  ने  के  बराबंर  बढ़  रहे  हैं  और  जो  अपने  बलबूते  पर  चले  रहे  वे  भी  पंग्रू  और
 रुग्  हैं  ।  जैसैं-तेसें  चल  रहै  जिर्तसें  हमारे  यहां  बेकासे  बड़  रही  हम  बहुत  बड़े  शीतल  पेयजल  बनाने
 वाली  कम्पनियों  को  आमेन्त्रित  करते  लेकिन  मैं  पूछने  कहता  क्या  छोटे  उद्योगों  को  स्थापित  करने
 के  लिए  कीई  मार्गदर्शन  इतना  जरूर  है  हमारे  यहां  कुछ  लिमिटेड  क्षोत्रों  में  छोटे  उद्योगों  को
 लगाने  के  मिंए  आंप  इनकी  टच  नहीं  लेकिन  इस  पर  पुनविचार  होता  लेकिन  ऐसा  हो
 नहीं  रहा  है  और  बड़े  उोंग  छोटे  उद्यीग  वालों  को  क्रश  कर  रहे  हैं  |  हमारे  यहां  छोटे  उद्योग  उत्पादन

 स्वेयं  कैर  रहें  जिंतैसे  हमारे  यहां  की  गरीबी  जैसी  की  त॑सी  बनी  हुई  बिहार  में  महात्मा  गांधी  ने
 दाई  उद्योग  की  बहूँतें  प्रोस्सोहिंत  कियो  था  ओर  ईसको  कछुंटीर  उद्योग  में  लिया  था  ।  इंसके  उल्टे  बिहार
 संरकीर  ने  तोड़  से  जी  नौरा  निकलतों  उससे  मिश्री  और  मुड़  बनतां  ह ैतथा  इस  उद्योग  को  एक  खास
 समुदाय  के  लोगों  हर्श्जिर्न  संमुंदाय  के  लोगों  को  दिया  इस  पर  ट्री-टैबंस  लगाकर  अपनी  आमदनी
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 का  साधन  बना  दिया  है  ।  मैं  माननीय  मन््ती  से  मांग  करता  ऐसे  उद्योगों  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए
 तत्काल  ट्री-टैक्स  हटाना  चाहिए  |  खास  तौर  से  इस  मामले  में  यदि  ट्री-टंक्स  नहीं  हटता  तो  कड़े  से

 कड़े  कदम  उठाने
 ह

 हमारे  यहां  का  पतरातु  थर्मल  पावर  स्ट्रेशन  दयनीथ  स्थिति  में  आ  ग्र॒या  है  क्रेर  ब्रैनी  की  भरी
 यही  हालत  है  ।  हमारे  यहां  उत्पादन  करने  की  जो  क्षामता  होनी  वह  दिन  पर  पद्विन  ब्ल्ल्ास  होती
 जा  रही  मैं  जानना  चाहता  इसमें  रुग्णता  क्यों  पंदा  हो  रही  यह  ब्रीमारी  क्यों  पंद्रा  हो  रही  है  ?
 इसका  पता  लगाकर  इसको  दूर  करना  चाहिए  ।  हमारे  यहां  के  कुल-कारखाने  ब्रिजली  पर  श्षात्रारित
 इन  कल  कारखानों  के  विकास  के  लिए  आपको  इस  ओर  जूरूर  ध्यान  देना  चाहिए  ।  हमारे  यहां
 मोटे  उद्योग  तो  बसे  ही  बन्द  होते  चले  जा  रहे  किन्तु  बड़े  उद्योगों  को  लगाने  के  बजाए  मैं  आआांग्र  कुहूंगा
 कि  छोटे  उद्योगों  को  प्रोत्साद्वित  जहां  बड़े  उद्योगों  को  लगाने  की  सम्भावना  दिख़ाई  पड़ती  वहां
 बड़े  उद्योग  भी  लगाए  जाने  चाहिए  ।  लघु  उद्योगों  के  बन्द  होने  का  मुख्य  कारण  जो  प्रकाश  म्रें  आया
 वह  है  ऋण  का  समय  पर  उपलब्ध  न  होना  ।  बैंकों  द्वारा  स्वीकृत  पूंजी  की  अदायगी  में  द्िल्म्बृ  एक
 सबसे  बड़ा  कारण  उद्योगों  में  रुग्णता  और  शिथिलता  पंदा  होने  का  सामने  आया  है  ।  प्लेरा  सरकार  से
 निवेदन  है  कि  सरकार  को  इस  पर  विशेष  ध्यान  देना  चाहिए  ।  ब्यूरो  आफ  प्रढ्ल्िलक  एन्टरप्राह्रमसेज  द्वारा
 दिए  गए  मागंदश्शन  की  अवहेलना  बड़े  उद्योगों  द्वारा  किए  जाने  का  भी  एक़  कारण  स्रामने  भादा  है  ।  ज़ेसे
 बोकारो  स्टील  बी०  सी०  सी०  टाटा  उद्योग  एच०  ई०
 इण्डियन  ऑयल  इन  सब  का  रवैया  उदार  नहीं  कया  इस  मामले  में  म्रन्त्री  म्रह्मोदय
 एक  अध्ययन  दल  बिहार  जिसमें  कि  बिहार  क्रेन्द्न  सरकार  क्षोर  प्राइब्वेट  सेक्टर  क्लें  काम
 करने  वाले  समूहों  को  आमन्त्रित  करके  इन  अभाव़ों  को  प्रता  लगाया  जा  सके  ?

 मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  हमारे  उद्योग  मन्त्री  बंग  हैं  और  हमें  जनता  दल  की  सरकार  से  काफी
 उम्मीदें  हैं  ।  हमारे  प्रदेश  की  गरीबी  किसी  से  छिपी  हुई  नहीं  है  ।  हमारे  बिहार  प्रदेश  की  ग्ररीदी  ड्रूप़  बात
 की  द्योतक  है  कि  हमारे  यहां  जरूरत  से  ज्यादा  संसाधन  होते  हुए  भी  उस  स्थान  पर  प्रोसंस  नहीं  होता  है  ।
 कच्चा  ब्राल  निकाला  जाता  लेशक़न  उस  स्थान  पर  प्रौसेस  न  होबे  के  कारण  गरीबी  फ्नप  रही  मेरा
 सरकार  से  निवेदन  है.कि  वहां  उद्योग-धन्धे  लगाए  ईजम्नसे  वहां  की  गरीबी  दूर  हो  ।  हम  इसकी
 मांग  पांचवी  छठी  लोकसभा  से  करते  आ  रहे  हैं  ओर  हमारे  ब्रिह्मर  के  सभी  संसद  सदस्य  इस  बात  से
 चिन्तित  हैं  और  सरकार  को  इसका  पता  लगाने  के  लिए  इसकी  तह  में  जाना

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  आपका  आधभारी  हूं  कि  आपने  मुझे  बोलने  के  लिए  समय  दिया  और  पुनः
 आपके  माध्यम  से  मन््त्री  महोदय  से  निवेदन  करूगा  कि  वे  गया  की  ओर  विशेष  ध्यात्न  देंगे  ।  वहां  के  विकास
 के  लिए  जो  क्षापने  विज्ञार  किया  वह  तो  आप  करेंगे  लेकिन  नए  उ्गोगों  को  स्थापित  करने  के  लिए
 भी  आप्र  विचार  करेंगे  ।

 ह

 ]

 श्री  मुरलो  देवरा  :  उपाध्यक्ष  देश  के  सम्मुख  आज  सबसे  बड़ी  समस्या
 ग्रामीण  अथवा  शहरी  क्षेत्र  में  व्याप्त  व्यापक  थे  रोजगा री  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  के  हाल  के  सर्वेक्षण
 के  मुताबिक  हमारे  देश  में  सन्  1980-2000  के  दौझन  15  से  29  वर्ष  उमञ्र  कओ  श्रेणी  के  अम्रिक
 बल  में  पूर्व  के  1960-80  के  20  वर्षों  में  हुई  लोमेगें  को  कृद्धि  की  तुलना  में  110
 यन  लोगों  की  वृद्धि  होगी  ।  इसलिए  सरकारें  ने  यह  सही  समझा  है  कि  हुंआनरे  सम्मुख  सबसे  बड़ी  समस्या
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 बेरोजगा री  है  ओर  हमें  देश-भर  में  रोजगार  उत्पन्न  करना  यह  तभी  हो  सकता  है  जब  हम  एक
 उचित  उदार  औद्योगिक  नीति  तथा  उदार  आधथिक  नीति  का  भी  अनुसरण  हाल  ही  में  अथंशास्त्रियों
 ने  भविष्यवाणी  की  है  कि  आगामी  वर्षों  में  सकल  राष्ट्रीय  उत्पाद  में  कम  वृद्धि  होगी  ।  मैं  आशा  करता

 हूं  कि सरकार  इस  बारे  में  अत्यधिक  गम्भीर  है  ओर  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  हर  सम्भव  कार्य
 करेगी  कि  हमारे  देश  में  औद्योगिकरण  पर  कुप्रभाव  न  पड़े  ।  उदार  औद्योगिक  नीति  के  साथ  उचित

 आश्िक  नीति  अपनाने  से  अधिक  उत्पादन  में  मदद  मिलती  मैं  माननीय  मन्त्री  को  इस  सम्बन्ध  में

 एक  छोटा-साः  उदाहरण  देना  चाहूंगा  ।  उदाहरण  के  लिए  सीमेंट  को  लीजिए  ।  हम  दस  वषं  पहले  19  से

 20  मिलियन  टन  सीमेंट  का  उत्पादन  कर  रहे  थे  ।  सीमेंट  का  मुल्य  60  रुपए  प्रति  बेग  था  और  सरकारी

 तौर  पर  यह  18  रुपए  से  19  रुपए  प्रति  बैग  था  |  सरकार  ने  एम०  आर०  टी०  पी०  के  अन्तगंत  आने

 वाली  कम्पनियों  बड़े  ओद्योगिक  एफ०  ई०  आर०  ए०  कम्पनियों  को  सीमेंट  का  उत्पादन  करने

 की  अनुमति  देकर  एक  अत्यन्त  साहसिक  कदम  उन्होंने  सीमेंट  के  उत्पादन  पर  से  लाइसेंस  हटा
 लिया  ।  आपको  10  लाख  टन  सीमेंट  का  उत्पादन  करने  के  लिए  130  करोड़  रुपए  की  जरूरत  पड़ती

 है  ।  आप  लघु  क्षेत्र  और  मझोले  क्षेत्र  से  सीमेंट  उत्पादन  की  अपेक्षा  नहीं  रखते  |  सरकार  ने

 बड़ी  कम्पनियों  को  सीमेंट  का  उत्पादन  करने  की  अनुमति  दी  ।  सरकार  ने  इसके  मुल्य  पर  नियन्त्रण  भी

 हटा  दिया  ।  इसके  फलस्वरूप  आज  :0  वर्ष  से  भी  कम  समय  में  सीमेंट  का  उत्पादन  44  से  45  मिलियन

 टन  हो  गया  यह  दुगुने  से  भी अधिक  अथवा  100  प्रतिशत  से  भी  अधिक  वृद्धि  इससे  प्राप्त

 राजस्व  भी  अत्यन्त  संतोषजनक  है  ।  हम  1980-81  में  सीमेंट  पर  उत्पाद  शुल्क  से  160  करोड़  रुपए

 एकत्र  कर  रहे  थ ेऔर  आज  इसके  लिए  बजट  अनुमान  1085  करोड़  रुपए  एक  उचित  औद्योगिक

 तथा  आर्थिक  नीति  के  कारण  ही  सीमेंट  की  कमी  खत्म  हो  गई  है  इसका  आयात  भी  समाच्त  हो  गया  है
 और  विदेशी  मुद्रा  बाहर  नहीं  जा  रही  है  और  उत्पादन  में  कोई  कमी  नहीं  है  ।  हमारे  पास  अब  अधिक

 सीमेंट  ह ैऔर  आपको  अधिक  राजस्व  मिल  रहा

 कर  ह्रोश  रावत  :  इस  सबके  बावजूद  मूल्य  बढ़ते  जा  रहे  हैं  ।  )

 श्री  मुरली  देवरा  :  अब  प्रति  कट्टा  मूल्य  70  से  80  रुपए  काला  बाजार  में  जाने  की  बजाय

 उद्योग  के  खजाने  में  80-90  रुपए  जाते  हैं  तो  अच्छा  /  ।  कम  से  क्रम  यहां  व्यक्ति  कर  दे  रहा  है  ओर

 उस  राशि  को  उत्पादन  में  पुनः  लगा  रहा  है  ।  मेरा  अभिश्राय  यह  है  कि  कोई  नियन्त्रण  नहीं  है  ।  सीमेंट

 पर  कोई  नियन्त्रण  नहीं  था  ।  आज  ऐसी  स्थिति  है  ।  आप  नई  औद्योगिक  नीति  घोषित  करने  जा  रहे  हैं  ।

 मैं  मन्त्री  महोदय  से  आग्रह  करता  हूं  कि  वह  ऐसा  करें  कि  भारत  में  प्रत्येक  उद्योग  को  सीमेंट  का  उत्पादन

 करने  की  अनुमति  चाहे  वह  लघु  मझोले  क्षेत्र  या  बड़े  उद्योग  हों  या  एफ०  ई०  आर०  ए०

 अथवा  गैर-एफ०  ई०  आर०  ए०  कम्पनी  हो  या  एम०  आर०  टी०  पी०  के  तहत  हो  अथवा

 गैर-एम०  आर०  टी०  पी०  मैं  पहले  आपके  विभाग  के  अन्त्गंत  कम्पनी  लॉ  सलाहकार  बोडं  का

 सदस्य  मुझे  याद  वे  जो  कुछ  कर  रहे  थे  वह  उद्योगों  के  सम्बन्ध  में  उत्पादन  को  रोकने  के  लिए

 था  ।  मैं  नहीं  जानता  उन्होंने  ऐसा  क्यों  हमें  उद्योगों  पर  और  अधिक  पाबन्दी  लगाने  की  बजाय

 अपनी  लाइसेंस  क्षमता  से  अधिक  उत्पादन  कर  रहे  उद्योगों  को  बढ़ावा  देना  चाहिए  ।

 उपलब्ध  संसाधनों  पर  पाबन्दी  एक  अन्य  बड़ा  कारण  है  जो  हमारी  अर्थव्यवस्था  के  लिए  बाधा

 बन  रहा  आजकल  हमारे  देश  में  बहस  चल  रही  है  कि  सरकार  विदेशी  निवेश  पर  अपनी  नई  नीति

 किस  प्रकार  की  माननीय  वित्त  मंत्री  तथा  श्री  जाजं  फर्नान्नडीज  ने  वर्ड

 इकानॉमिक  फोरम  द्वारा  पिछले  हफ्ते  दिल्ली  में  आयोजित  एक  सेमीनार  को  सम्बोधित  मुझे  ,
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 पक्का  विश्वास  है  कि  माननीय  मंत्री  ने  जिस  मुद्दे  का  वहां  पर  सामना  किया  वह  उसके  बारे  में  जानते
 प्रधानमंत्री  ने  कहा  कि  केन्द्र  विदेशी  निवेश  के  लिए  एक  सूची  तेंयार  कर  रहा  फर्नान्डीज
 आपकी  टिप्पणी  पर  आज  ऑफ  इण्डियाਂ  में  सम्पादकीय  लेख  छपा  है|  कुछ  दिन  पूर्व
 नेंशियल  एक्सप्रेस  में  एक  सम्पादकीय  में  आपने  कहा  था  कि  हमारे  देश  में  प्रति  वर्ष  हो  रहे  100  या
 150  मिलियन  डालर  विदेशी  निवेश  की  तुलना  में  आप  लगभग  एक  बिलियन  डालर  की  अपेक्षा  कर

 रहे  हैं  ।  यह  अच्छा  मैं  इसके  विरुद्ध  नहीं  मैं  तो  यही  कहना  चाह  रहा  हूं  कि अब  समय  आ  गया

 है  जब  सरकार  विदेशी  निवेशकों  को  स्पष्ट  सकेत  दे  ।  प्रधानमंत्री  न ेकहा  कि  जिनकी  इक्विटी  40  या
 40  प्रतिशत  से  कम  है  उन्हें  कोई  कठिनाई  नहीं  होगी  ।  प्रो०  दण्डवते  ने  कहा  कि  फिर  भी  हम  एक
 चुनी  हुई  सूची  बनाएंगे  ।  इसी  बंठक  में  श्री  जाजं  फर्नान्डीज  कहते  हैं  कि  हमें  किसी  विदशी  निवेश  की
 जरूरत  नहीं  है  ।  मंत्री  आपने  कहा  कि  आप  एक  बिलियन  डालर  का  निवेश  प्राप्त  करने  की
 आशा  कर  रहे  हैं  जोकि  हमारे  मोजूदा  निवेश  स  10  ग्रुणा  अधिक  है  ।  आप  इससे  लोगों  को  कया  बता

 रहे  आप  विदेशी  निवेशकों  को  क्या  कह  रहे  क्या  आप  उन्हें  अनुमति  दे  रहे  हैं  या  नहीं  ?

 इण्डोनेशिया  और  थाईलैंड  में  क्या  हो  रहा  है  ?  वहां  पर  हमारे  यहां  की  अपेक्षा  विदेशी  निवेश
 20  या  25  गुणा  अधिक  अर्थात्  एक  व  में  चार  बिलियन  है  ।  भारत  में  पिछले  25  वर्षों  में  कुल  विदेशी
 निवेश  1.8  बिलियन  डालर  भी  नहीं  हुआ  ।  मैं  जानता  हूं  कि आप  अधिक  से  अधिक  निवेश  सुनिश्चित
 करने  के  लिए  अपने  पूर्ण  प्रयास  कर  रहे  वे  इण्डोनेशिया  में  क्या  कर  रहे  उन्हें  अनुमति  देने
 वाली  सूची  त॑यार  करने  की  अपेक्षा  यह  बेहतर  होगा  कि  आप  एक  ऐसी  सूची  बनाएं  जिसमें  अनुमति  न
 देने  के  लिए  कह्दा  गया  हो  ।  10-15  मदों  को  एक  सूची  का  चयन  कर  लीजिए  जिसमें  आप  विदेशी
 निवेशक  नहीं  इनके  लिए  कोई  नहीं  और  फिर  अन्य  क्षेत्रों  में  सभी  को  अनुमति  दे  दें  चाहे
 उनकी  इक्विटी  40  प्रतिशत  हो  या  इससे  आंधक  ।  किसी  भी  अन्तर्राष्ट्रीय  मंच  पर  विशेषकर  हमारे  जैसे
 विभिन्न  विकासशील  देशों  के  वित्त  मंत्री  अथवा  उद्योग  मंत्री  भाते  आप  तो  एक  ही  आधिक  मंच  के
 कार्यक्रम  में  नहीं  गए  लेकिन  आपके  अन्य  साथी  गए  थे  ।  वह  आपको  बताएंगे  कि  किस  प्रकार  विकासशील
 देशों  के  वित्त  मंत्री  और  प्रधानमत्री  स्वयं  ही  विदेशी  निवेश  आकर्षित  करने  के  लिए  आते  हमें  अपने
 में  नहीं  पता  कि  हमें  क्या  कठिनाई  है  ।  ये  उद्यमी  और  कथित  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियां  हमारे  लिए  क्या  कर
 सकती  हैं  |  हमारे  पास  एम०  आरण०  टी०  कम्पनी  कार्यों  का  विभाग  इत्यादि  के  तहत  अनेक
 शक्तियां  हैं  जिससे  यह  सुनिश्चित  हो  सकेगा  कि  वे  हमारे  देश  का  शोषण  न  मैं  सम्पादकीय  नहीं
 पढ़ना  चाहता  लेकिन  मैं  आपसे  एक  अनुरोध  करना  चाहता  हूं  ।  एक  ही  मंच  पर  चार  माननीय  मंत्रियों
 द्वारा  भाषण  देने  के  बाद  काफी  भ्रान्ति  उत्पन्न  हो  गई  यह  दिल्ली  में  पिछले  सप्ताह  हुआ  था  ।  जब
 आप  कल  बम्बई  में  थे  तब  आपने  इस  भ्रान्ति  को  दूर  करने  का  प्रयास  किया  था  और  दो  बैठकों  को
 सम्बोधित  किया  ।  आप  इस  विभाग के  प्रभारो  हैं  और  मैं  चाहता  हुं  कि आप  एक  निश्चित  कायंक्रम  पेश
 करें  अर्थात्  आप  किन  क्षेत्रों  में  विदेशी  नित्रेश  की  अनुमति  इसमें  इक्विटी  किठनी  प्रतिशत
 क्या  इसकी  अनुमति  चुने  हुए  क्षेत्रों  में  होगी  या  गेर-चुने  हुए  क्षोत्रों  आप  उन्हें  किस  प्रौद्योगिकी  के
 हस्तांतरण  की  अनुमति  बया  इसमें  कोई  समस्या  निवेश  सम्बन्धी  पाबन्दियां  क्या
 इत्यादि  ।  इन  मुद्दों  को  स्पष्ट  किया  जाए  ताकि  अ्रान्ति  दूर  हो  सके  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यम  विभाग  आपके  मंत्राजय  के  अधीन  यद्यपि  तेल  और  प्राकृतिक  गैस
 ऑयल  इण्डिया  लिमिटेड  इत्यादि  अनेक  बड़े  सरकारी  क्षोत्र  के  उद्यम  लेकिन  वे  सरकारी  क्षोत्र

 के  उद्यम  विभाग  के  अधीन  नहीं  हैं  ।  इस  बारे  में  विश्व  भर  में  अनेक  अर्थशास्त्रियों  ने  भी  अक्सर  अपने
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 विचार  प्रकट  किए  हैं  ।  विशेषकर  पूर्वी  यूरोपीग्र  देशों  के  घटनाचक्क  को  देद्धते  हुए  रूस  में  भी  सरकारी

 निवेश  को  नियन्त्रित  करने  की  स्थिति  आ  रही  है  ।  आप  यह  अच्छी  तरह  जानते  हैं  कि  हम  सरकारी

 क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  जो  निवेश  कर  रहे  हैं  सरकार  उस  पर  न्यूनतम  10  प्रतिशत  आय  प्राप्त  करने  में  भी

 समर्थ  नहीं  है  ।  मैं  मन््त्री  म्रद्दोदय  से  एक  मुद्दे  पर  ब्रिचार  करने  का  क्षतुरोध  करता  हूं  ।  मैं  निजीकरण

 के  लिए  नहीं  कह  लेकिन  सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्रमों  की  10  प्रतिशत  हिस्सेदारी  कम  कर  आम

 जनता  द्वारा  खरीदने  की  अनुमति  दी  जाए  ।  इसमें  यह  पाबन्दी  लगाई  जा  सकक्री  है  क्रि  इतने  शेयर  से

 अधिक  एक़  व्यक्त  अथवा  एक  परिवार  द्वारा  नहीं  खरीदे  जा  ताकि  किसी  अधिग्रहण  का  खतरा

 न  हो  ।  इससे  वास्तव  में  रुप्ण  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  काफी  मात्रा  में  संसाधन  मिल  जाएंगे  ।  एक

 तरफ  तो  विभिन्न  मंत्रालयों  द्वारा  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  पर  प्रस्तुत  प्रतिवेदनों  में  उन्होंने  कहा  है  कि

 कोई  भी  उपक्रम  अच्छा  कार्य  नहीं  कर  रहा  है  और  दूसरी  ओर  वे  इनका  विस्तार  कर  रहे  हैं  ।  परन्तु
 इनकी  संख्या  अभी  भी  बढ़  रही  हमें  निजी  क्षेत्र  को  उन्नति  के  तथा  प्रबन्ध  में  स्वतन्त्रता  के  और

 अवसर  देने  चाहिएं  और  अपनी  गतिविधियां  केब्रल  रेलवे  और  विद्युत  आदि  जं॑से  आधारभूत
 ढांचे  को  उपलब्ध  कराने  तक  ही  सीमित  रखनी

 रोजगार  उपलब्ध  करवाने  के  सम्बन्ध  में  मैं  म्रन्त्री  जी  को  यह  स्मरण  कराना  चाहूंगा  कि  इस
 सम्बन्ध  में  बी०  आई०  एफ०  आर०  कया  कर  रहा  इस  विभाग  की  स्थापना  घाटे  में  चल  रहे
 कारखानों  की  मदद  के  लिए  की  गई  थी  ताकि  ऐसे  कारखानों  का  प्रबन्ध  अपने  हाथ  में  लेकर  यह
 उद्यमियों  की  सहायता  कर  सके  और  जो  लोग  वहां  काम  कर  रहे  थे  उन्हें  रोजगार  प्रदान  किया  जा

 सके  ।  इस  विभाग  को  भूमिका  ब्रड़ी  नकारात्मक  रही  ऐसी  अन्नेक  शिकायतें

 मिलीं  हैं  कि  यह  विभाग  इन  कारखानों  को  दृढ़ता  प्रदान  करने  के  लिए  मदद  देने  की  बजाय  उनके  रास्ते
 में  अनेक  रुकावटे  पैदा  कर  रहा  इसलिए  मैं  मंत्री  जी  से  यह  निवेद्रन  क़रता  चाहूंगा  कि  अगर  बे  काम
 के  अधिकार  जैसे  नारों  को  क्रियान्वित  करना  न्लाहते  जिसे  उन्होंने  संबंधानिक  दर्जा  देने  का  भी  वादा
 किया  तो  उन्हें  अधिक  से  अधिक  औद्योगभिकीकरण  को  ओर  ध्यान  देना  चाहे  वह  निजी  क्षेत्र  में

 हो  या  सावंजनिक  क्षेत्र  में  ।

 श्री  प्रहलाद  झिंह  पटेल  :  उपाध्यक्ष  मैं  उद्योग्य  संत्राज्य  क़ी  अनुद्यान  मांगों  के
 सम्बन्ध  में  अपनी  बात  कहने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।  निश्चित  रूप  से  उद्योग  मन्त्रालय  के  सम्बन्ध  में  जो
 भी  बातें  हैं  व ेइस  देश  के  रोजगार  से  जुड़ी  हैं  ।

 साथ  ही  हम  जिन  वर्गों  को  लाभ  पहुंचाना  ब्वाहते  जैसे  मैं  अपने  दल  के  घोषणा-पत्र  के

 मुताबिक  कह  सकता  हूं  कि  हमारी  नीतिग्ां  राष्ट्रीय  परिस्थितियों  के  आधार  पर  औदयोगिक  नीति  कंसे
 बनायी  जा  सकती  हम  हर  एक  वर्ग  को  लाभ  पहुंचाना  चाहते  हैं  चाहे  वह  कितना  ही  दलित  वगं  क्यों
 न  हम  जिस  माध्यम  से  लाभ  पहुंचाना  चाहते  इसके  लिए  उद्योग  की  जो  भी  हमारी  नीतियां

 व ेनिश्चित  रूप  से  रोजगार  उन्मुख  होनी  चाहिएं  ।  ऐसी  नीतियां  बनाने  के  लिए  हम  सदन
 में  अपनी  बात  कहने  के  लिए  खड़े  होते  हैं  ।

 उपपक्ष्यक्ष  मैं  कहना  चाहता  हूं  क्रि  अधिकाधिक  उपयोग  की  जो  भी  बस्तुएं  उन्हें
 लघु-उद्योगों  क्रे  माध्यम  से  त़िर्माण  करने  की  अनुमति  प्रदान  करनी  चाहिए  ।  जो  भी  बहुराष्ट्रोय  कम्पनियां
 हैं  उन्हें  ऐसे  उप्रयोम  वाली  अस्तुएं  नहीं  बनाने  देना  उन  पर  अंकुश  लगाना  उन  पर
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 नियन्त्रण  लगाना  चाहिए  ।  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियां  जो  हमारे  यहां  आती  बड़ें  उद्योग  हैं  या  लघु-उद्योग
 एक  सीमा  तय  होनी  चाहिए  कि  कौन-सा  उद्योग  कितना  बड़ा  है  और  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियां

 कौन  सी  वस्तुएं  बनाएंगी  ।  मैं  उदयोग  मन्त्री  महोदय  से  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  प्रकार  का  एक
 करण  हमारे  देश  में  होना  चाहिए  ताकि  अधिक  सम्पत्ति  वाले  लोग  एकाधिकार  न  कर  और  इस
 समाज  में  जो  विषमता  बढ़  रही  वह  समाप्त  हो  सके  |  आर्थिक  आधार  पर  एक  विकेन्द्रित  व्यवस्था
 जो  हम  देश  में  लाना  चाहते  हैं  उसको  लाने  में  निश्चित  रूप  से  हम  सफल  होंगे  ।

 मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  मैं  जिस  चुनाव  क्षेत्र  से  आता  हूं  वह  सारे  का  सारा  प्रदेश  उदयोग  की

 दृष्टि  से  काफी  पिछड़ा  है  जबकि  वहां  पर  संसाधन  इतने  अधिक  चाहे  मैंगनीज  कोयला  बहुत
 बड़ी  मात्रा  में  संसाधन  वहां  मौजूद  मानव  संसाधन  की  दृष्टि  से  भी  मध्य  प्रदेश  का  प्रत्येक  क्षेत्र  इस
 मामले  में  आत्मनिर्भर  ही  नहीं  बल्कि  देश  के  अन्य  क्षेत्रों  स ेबेहतर  है  ।  लेकिन  दुर्भाग्य  यह  है  कि  वहां  पर
 गलत  नीतियों  का  क्रियान्वयन  हुआ  है  ।  उस  कारण  से  हमारा  सारे  का  सारा  समाज  आज  पिछड़ा
 शोषित  मैं  उदाहरण  देना  चाहता  हूं--हमारे  यहां  बालाघाट  जिला  जहां  पर  मँग्नीज

 बहुतायत  मात्रा  में  पाया  जाता  है  और  निश्चित  रूप  से  कॉपर  के  वहां  पर  प्रतिदिन  20  ट्रक  निकलते  हैं
 और  राजस्थान  के  खेतरी  स्मैलटिंग  प्लांट  की  ओर  जाते  सरकार  दो  तीन  लाख  रुपए  प्रतिदिन
 उन  ट्रक  मालिकों  को  देती  अगर  वह  प्लांट  बान्नाघाट  जिले  में  लग  जाता  तो  निश्चित  रूप  से  सरकार
 को  भी  बचत  होती  ।

 इन  परिस्थितियों  में  करोड़ों  रुपए  सरकार  ने  परिवहन  के  नाम  पर  खर्च  किए  यदि  वहां  पर
 स्मेलटिंग  प्लांट  लग  जातां  तो  निश्चित  रूप  से  सरकार  को  भी  बचत  होती  ।  इसके  माध्यम  से  कई
 फैक्टरियां  वहां  खुल  सकती  थीं  और  उस  जिले  के  लोगों  को  रोजगार  मिल  सकता  यह  अपव्यय
 एक  मण्डला  जिला  मैं  विशेषर्ष  से  उसकी  ओर  आपका  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  कि  जोभी
 आरक्षित  क्षेत्र  हैं  चाहे  वह  अनुसूचित  जाति  या  पिछड़े  वर्ग  के  हों  हम  उनका  दुरुपयोग  करते  रहे  हैं  ।  इस
 पर  मंत्री  जी  को  ध्यान  देना  चाहिए  कि  दोषी  कौन  मैं  सामने  बैठे  हुए  लोगों  से  भी  कहना  चाहता  हूं
 कि  मण्डला  जिला  एक  आदिवासी  बहुल  जिला  है  जहां  पर  90  फीसदी  लोग  आदिवासी  उनके  नाम
 पर  उद॒योग  लगाए  गए  हैं  और  एक  ऐसा  उद्योग  केन्द्र  निभित  किया  गया  है  कि  उनको  लाभ  पहुंचाया

 लेकिन  जबलपुर  की  सीमा  से  मात्र  6  किलोमीटर  आगे  जाकर  ग्रोथ  सेंटर  बना  दिया  इससे
 किसी  आदिवासी  को  वहां  पर  लाभ  नहीं  उस  समय

 जो
 भी  वहां  के  जन  प्रतिनिधि  रहे  होंगे

 उन्होंने  भी
 सम्भवतः  इस  बात  पर  ध्यान  नहीं  दिया  ।  प्रशासनिक  तरीके  से  भी  कहीं  न  कहीं  हमसे  भल

 हुई  है  ।  इसलिए  जो  क्रियान्विति  में  भूल  उसको  सुधारना  सरकार  की  यह  मंशा  थी  कवि
 वहां  आदिवासियों  को  लाभ  मिले  और  वहां  ग्रोथ  सेंटर  बनाया  लेकिन  सरकार  के  लोगों  के  द्वारा
 वहां  के  मूल  आदिवासियों  को  उसका  लाभ  नहीं  मिल  पाया  |  हमारे  यहां  सिवनी  जिले  में  बड़े-बड़े
 उद्योग  हैं  जहां  पर  खुलेआम  सारे  के  सारे  नियमों  का  उल्लंघन  किया  जा  रहा  पर्यावरण  के  नाम
 पर  वे  एक  भी  नियम  की  पालना  नहीं  करते  ।  जितनी  भी  फैक्टरीज  हमारे  यहां  पर  हैं  उन  पर  करीब
 ढाई  हजार  करोड़  रुपया  कर  का  बकाया  है  और  उन्होंने  पर्यावरण  के  नियमों  का  पालन  नहीं  किया
 उसके  बावजूद  भी  उनके  लाइसेंस  रिन्यू  किए  जाते  हैं  ।  वहां  मैंने  एक  घटना  के  बारे  में  आपत्ति  व्यक्त

 चार  दित  से  उस  आसवानी  को  बन्द  कर  दिया  पांचबे  दिन  यह  कह  कर  लाइसेंस  दे  दिया  गया
 कि-जो  खामियां  हैं  उन  पर  विचारं  किया  जाएगा  और  दोषी  अधिकारियों  की  दण्डित  किया  जाएगा  ।
 क्या  आप  ऐसे  अंधिंकारियों  के  या  जन-प्रतिनिधियों  के  अधिकार  पर  अंकुश  लगाएंगे  जिससे  भविष्य  में
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 ऐसा  न  सांसदों  को  संसद  में  यह  प्रश्न  उठाना  पड़ता  है  कि  आदिवासियों  के  लाभ  के  लिए  जो

 योजनाएं  चालू  की  जाती  हैं  उसका  वास्तविक  लाभ  उन  तक  नहीं  पहुंच  पाता  और  इसमें  भ्रष्टाचार

 की  सीमाएं  बढ़ती  जाती  हैं  ।  तो  क्या  मन्त्री  महोदय  ऐसी  क्रिसी  आपत्ति  पर  या  ऐसे  नियम  के  उल्लंघन

 पर  कोई  ऐसी  सख्त  व्यवस्था  अपनाएंगे  जिससे  जन-प्रतिनिधि  की  भागीदारी  पर  अंकुश  लगाया  जा  सके  ?

 लघु  उद्योगों  की  हम  बात  करते  मेरा  कहना  यह  है  कि  लघु  उद्योगों  को  प्राथमिकता  मिलनी

 चाहिए  ।  प्राथमिकता  इसके  लिए  सरकार  नीतियां  बना  रही  मगर  जो  वास्तविक  अनुभव  मध्य

 प्रदेश  मे आया  है  उसके  अनुसार  32  प्रतिशत  लघ  उद्योग  ईकाइयां  बीमार  हमारे  ग्वालियर  में
 ग्रोथ  सेंटर  में  हालत  यह  है  कि  वहां  पर  70  प्रतिशत  लघु  उदयोग  बीमार  हो  गए  उसका  कारण

 यह  है  कि  जो  सब्सिडी  दी  जाती  है  वह  साल-डेढ़  साल  के  बाद  उनको  मिलती  अगर  उसकी  हैसियत
 आर्थिक  रूप  से  मजबूत  है  तो  वह  फैक्टरी  चालू  कर  लेता  लेकिन  जिसकी  आथिक  हालत  सही  नहीं
 है  और  उसे  साल-डेढ़  साल  बाद  सब्सिडी  दी  जाती  है  तब  तक  उसकी  लगी  हुई  पूंजी  पर  इतना  ब्याज

 हो  जाता  है  कि  बेंक  वाले  उस  पूरी  सब्सिडी  को  उसकी  किस्त  के  नाम  से  अपने  पास  रख  लेते  उद्योग
 के  नाम  पर  जितने  बेरोजगार  गरीब  लोग  उद्योग  लगाते  हैं  उनकी  पूंजी  से  ब्याज  दुगुना  हो  जाता

 है  जिसके  कारण  हमारे  मध्य  प्रदेश  में  कई  उद्योग  बीमार  पड़े  हुए  अगर  किसी  बेरोजगार  आदमी
 को  या  गरीब  आदमी  को  किसी  प्रशासनिक  अधिकारी  या  बेक  अधिकारी  के  कारण  दुर्भाग्य  भोगना

 पड़ा  है  तो  उप्तकी  जिम्मेदारी  उद्योगपति  पर  क्यों  ठहराई  जाती  इसलिए  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि
 सरकार  इस  बारे  में  क्या  व्यवस्था  अपनाएगी  जिससे  इन  लघु  उद्योगों  को  महत्व  मिले  ताकि  जो  हमारी
 आधिक  व्यवस्था  है  उसको  सुचारू  बनाया  जा  हमारी  नीतियां  तो  राष्ट्रोन्मुब  और

 राष्ट्रवादी  होती  लेकिन  प्रशासनिक  रूप  से  उसका  क्रियान्वयन  सही  नहीं  हो  पाता  इसलिए  मेरा

 उद्योग  मन्त्री  जी  से  निवेदन  है  कि  हमें  इन  नीतियों  को  कार्यान्वित  करने  की  ओर  प्रयास  करना
 चाहिए  ।  इस  नाते  हमारे  उद्योग  मन्त्री  प्रशासनिक  ढांचे  में  कौन  सा  बदलाव  लाना  चाहते  हैं  इस  पर
 क्या  विचार  कर  रहे  यह  हमें  बताएं  ।

 इन्हीं  शब्दों  के साथ  मैं  उद्योग  मन्त्रालय  की  अनुदानों  की  मांगों  का  समर्थन  करते  हुए  अपनी
 बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 श्री  छेदो  पासवान  :  उपाध्यक्ष  माननीय  मंत्री  जी  द्वारा  जो  अनुदान  की
 मांगें  पेश  की  गयी  उसका  समर्थन  करने  के  लिए  मैं  खड़ा  हुआ  हूं  ।  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री  जी  का
 ध्यान  बिहार  की  ओर  ले  जाना  चाहता  हूं  जहां  पर  प्रकृति  की  अपार  सम्पदा  है  लेकिन  फिर  भी
 गिक  दृष्टि  से  काफी  पिछड़ा  हुआ  इसका  सबसे  बड़ा  कारण  तत्कालीन  सरकार  की  गलत
 नोति  है  ।

 उपाध्यक्ष  मैं  जिस  क्षेत्र  से  आया  वहां  डालमिया  फैक्टरी  है  जो  1984  से  बंद  पड़ी
 हुई  है  ।  इसका  परिणाम  यह  हुआ  कि  करीब  20  हजार  मजदूरों  के  सामने  और  खासकर  उनके  ऊपर
 आश्रित  परिवारों  के  सामने  भूखों  मरने  की  नौबत  आ  गथी  मुझे  यहां  यह  कहते  हुए  शर्म  आ  रही  है
 कि  उस  परिवार  की  मातायें-बहिनें  अपना  तन  बेचने  पर  मजबूर  हो  गयी  इसलिए  सरकार  से
 कड़े  और  मजबूत  शब्दों  में  मांग  करूंगा  कि  डालमिया  फंक्टरी  को  तत्काल  खोला  जाए  ।  इसके  अलावा
 पं«  जवाहर  लाल  नेहरू  ने  जो  उद्योग  नीति  बनायी  उनका  जो  उद्देश्य  था  वह  कुछ  ह॒द  तक  तो  ठीक
 था  लेकिन  उनका  यह  भी  उद्दंश्व  था  कि  जो  बड़ी  फंक्ट्रियां  वे  छोटे-छोटे  उद्योगों  से  कल  पुरजे  ले
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 लेकिन  उन  छोटे-छोटे  उद्योगों  से  सामान  न  लेकर  विदेशों  से  सामान  मंगाया  जाता  रहा  |
 छोटे  उद्योग  दिन-प्रतिदिन  बंद  होते  जा  रहे  उपाध्यक्ष  एक  कहावत  है--हर  बड़ी  मछली
 छोटी  मछली  को  खा  जाती  उसी  नीति  के  आधार  पर  हमारे  देश  की  औद्योगिक  नीति  चल  रही  है  ।
 न्यायोचित  तो  यह  होता  कि  बड़े  उद्योग  छोटे  उद्योगों  की  मदद  करते  लेकिन  वास्तविकता  इसके
 रीत  बड़ी-बड़ी  औद्योगिक  इकाइयां  छोटे  उद्योगों  से  जो  सामान  खरीदती  उसका  भुगतान  समय
 पर  नहीं  करती  इस  पर  भी  सरकार  को  गंभीरता  से  विचार  करना  चाहिए  ताकि  छोटे  उद्योगपति
 भी  पनप  सके  ।

 उपाध्यक्ष  बड़ी  औद्योगिक  इकाई  एक  तरफ  तो  उनको  ज्यादा  आड्डर  देकर  माल
 वाती  हैं  तो  दूसरी  तरफ  उसकी  डिलीवरी  लेने  में  देर  करती  हैं  या  उसे  रिजेक्ट  कर  देती  हैं  ।  इससे
 छोटी  इकाइयों  के  सामने  आ्िक  संकट  उत्पन्न  हो  जाता  है  और  दूसरी  तरफ  माल  को  अपने  यहां  स्टाक
 करना  पड़ता  है  ।  इस  ओर  भी  सरकार  को  गौर  करना  चाहिए  ।  ऐसा  देखा  जा  रहा  है  कि  एक  तरफ
 तो  सरकारी  कागजों  पर  लघु  उद्योगों  एवं  कुटीर  उद्योगों  के  विकास  के  लिए  तरह-तरह  की  योजनायें
 घोषित  की  जाती  हैं  किन्तु  दूसरी  तरफ  सरकारी  अधिकारी  एवं  वित्तीय  संस्थान  बेरुद्ो  से  उनके  साथ
 पेश  आ  रहे  लगभग  प्रतिदिन  अखबार  में  एक  न  एक  लघु  उद्योग  को  वेचने  का  इश्तहार  देखा  जा

 रहा  मैं  सरकार  से  जानना  चाहता  हूं  कि  बड़े  उद्योगों  के  बारे  में  तो  कभी  ऐसे  इश्तहार  देखने  को

 नहीं  मिलते  हैं  कि  बड़े  उद्योगों  को  बेचा  जा  रहा  ऐसा  जो  हो  रहा  उसका  सबसे  बड़ा  कारण  है
 सरकार  की  गलत  औद्योगिक  नीति  ।  मैं  माननीय  मंत्री  से  उनके  भाषण  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि
 हमारी  सरकार  की  औद्योगिक  नीति  क्या  आपको  जानकर  आश्चरं  होगा  कि  रिजवं  बैंक  ऑफ
 इण्डिया  के  गवनंर  ने  अपने  बयान  में  कहा  था  कि  पचास  हजार  करोड़  रुपया  बड़े  पूंजिपतियों  का  भारतीय
 फाईनेंशियल  इंस्टी  ट्यूशन्स--आई  ०  एफ०  सी०  आई०  डी०  बी  आई  ०सी  ०आई०  एवं  सी ०
 आई०  पर  बकाया  जब  पचास  हजार  करोड़  रुपया  बड़े  उद्योगपतियों  पर  बकाया  रह  गया  है  तो  उसके

 बावजूद  बड़ी  फंकिट्रियां  बंद  क्यों  नहीं  छोटी  इकाइयां  ही  बंद  क्यों  हो  रही  हैं  ?  छोटी  फैक्ट्रियों  को

 ही  बंद  होने  पर  मजबूर  क्यों  किया  जाता  है  ?  माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  देखता  आ  रहा  हूं  कि आज
 लगभग  एक  करोड़  रुपया  प्रतिदिन  आई  ०एफ०सी  ०आई  ०,  आई०डी  आई०सी०आई०  एव  सी०
 आई०  की  मिलीभगत  से  बड़े  उद्योगपति  ऋण  म्फ  करा  रहे  हैं  जिसकी  खबर  गोपनीयता  के  नाम  पर  किसी
 को  नहीं  लगने  देते  इस  तरह  से  गोपनीयता  के  नाम  पर  सरकारी  वित्तीय  संस्थायें  और  बड़े  उद्योगपति
 मिलक र  करोड़ों  रुपयों  का  घोटाला  कर  रहे  इस  पर  भी  सरकार  को  सख्ती  से  विचार  करना

 चाहिये  ।  बड़े  उद्योगों  के बीमार  होने  पर  उन्हें  ठीक  करने  की  बहुत  सारी  सुविधायें  प्रदान  करने  की
 योजनायें  हैं  ब्याज  की  दरों  में  जुर्माना  एवं  चन्रवृद्धि  ब्याड  की  सस्ती  एवं  आसान
 किश्तों  पर  लम्बी  अवधि  के  लिए  ऋण  और  वतंमान  ऋण  के  भुगतान  पर  कम्पनी  के  ठीक  होने  पर

 ऋण  एवं  मूलधन  की  माफी  भी  केन्द्रीय  स्तर  पर  बनायी  गयी  हैं  और  इसके  लिए  कुछ  गाईडलाइन्स  बना

 रखी  हैं  लेकिन  छोटे  उद्योगों  के  लिए  कोई  गाईडलाइन्स  नहीं  बनाये  इसलिए  मैं  सरकार  से  मांग
 करता  हूं  कि  वह  मजबूती  एवं  गंभीरता  से  इस  पर  विचार

 अंत  में  आपके  माध्यम  से  माननीय  मंत्री  जी  से  कड्डे  शब्दों  में  यही  निवेदन  करना  चाहूंगा  नि

 हमारे  यहां  जो  डालमिया  सीमेंट  फैक्टरी  पिछले  कई  वर्षो  से  बंद  पड़ी  उसे  तुरन्त  खोला  जाये  और
 शिक्षित  बेरोजगारों  को  उद्योग  विभाग  की  तरफ  छोटे-छोटे  उद्योग  स्थापित  करने  के  इस  समय
 जो  25  हजार  या  35  हजार  रुपए  की  ऋण  राशि  दी  जाती  मैं  उसे  आज  के  हालात  में  बहुत  कम
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 मानता  हुँ  और  निवेदन  करता  हूं  कि  उस  राशि  को  बढ़ाकर  कंम  से  कम  एक  लाख  रुपए  कर  दिया  जाना

 इन  शब्दों  के  साथ  उपाध्यक्ष  आपने  मुझे  बोलने  का  अवसर  मैं  आपको  धन्यवाद

 देंता  हैं  और  मांगों  का  संमर्थन  करता  हूं  ।

 आी  मिध्रशेंस  यादव  :  मानभीय  उपाध्यक्ष  उद्योग  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  अनुदान
 कभी  जैसे  महत्वपूर्ण  दियय  पर  आपने  मुझे  बोलने  का  अवसर  प्रदान  मैं  भापका  आभाएी  हूं  ।

 हमारे  देश  औद्योगिक  नीति  कुछ  ऐसी  रही  जिससे  हमारे  विकास  की  दर  बहुत  गिर  गयी

 उसका  सबसे  पहला  कारण  यह  है  कि  हमारे  देश  में  विदेशी  कम्पनियों  को  कारोबार  करने  का

 आऔँधक  दिया  गया  ।  उन्होंने  न  केवंल  भारी  मात्रा  में  लाभ  कमाया  ब॑ल्कि  हमारी  अर्थ  व्यबस्था  को

 झंकैझोर  कर  रख  दिया  ।  विदेशी  कम्पनियों  के  आने  से  देश  की  आर्थिक  स्थिति  ही  नहीं  गड़बड़ा  गयी
 इल्किं  देश  कौ  स्थिरता  में  भी  अवंरोध  पैदा  हो  गया  ।  उसी  के  परिण।मस्वरूप  देश  में  अशान्ति  का
 अरे  अतिकचाद  नवेसलवादे  वढ़ा  और  बेकारी  की  समस्या  भी  बढ़ेती  चली  गयी  ।  इस  नीति
 के  चलते  दुनियां  के  कई  देश  इन  रांमस्थाओं  को  शिकार  हुए  चिलि  का  उदाहरण  हमारे  सामने

 अन्य  कई  देश  भी  विंदेशी  कम्पनियों  के  आने  से  प्रभावित  हुए  विदेशी  कम्पनियों  के  आने
 बार  बंड़ने  किसी  भी  देश  की  आन््तरिक  स्थिति  में  विकार  पंदा  हो  जाते  हैं  और  हमारे  देश  पर  भी

 ही  अंसरे  पड़ा  है  ।  देखने  में  यह  आया  है  कि  हमारे  देश  का  लगभग  90  प्रतिशत  जो  हमारे
 कैश  का  पैसा  ऋण  के  रूप  में  विदेशी  कम्पनियों  को  दिया  जिसके  जरिए  उन्होंने  यहां  एक  बड़ा

 स्थापित  किया  और  उसके  बाद  इस  तरह  शीषंण  इस  तरह  चूसा  कि  वह  उद्योग  कुछ  समय
 आंदे  बोभार  उद्योगीं  की  श्रेणी  में  आ  गया  |  उसकी  कमाई  उन्होंने  दूसरे  स्थानों  दूसरे  राज्यों  में
 और  दूसरे  देंशों  मे ंजाकर  नए  उद्योग  लगाए  ।  इन  उंगद्योगों  जिनमें  हमारे  देश  का  90  प्रतिशत  पंसा
 ऋण के  हूंथ  में  वहीं  हिमारे  बेरोजगार  नौजवामों  को  कोई  काम  नहीं  क्योंकि  उद्योग  के
 औभार  हो  आमने  वे  भो  उसका  शिकार  हुए  और  फिर  उन्हें  किसी  दूसरी  जगह  नौकरी  नहीं  मिलती  ।
 हंस  तरहे  लाखों  लोग  बीभार  ठेद्योगों  के  कोरंण  हर  वर्ष  बेंफारी  का  शिकार  होते  जा  रहे  हैं  और  उनंकी
 संख्या  लगेतार  बढ़े  है  ।  इंस  स्थिति  की  ओर  सरकार  को  छंयान  घहुते  कम  गया  है  और  कानून  बनाने

 कैध्ॉबेजद  फोई  विशेष  निरयश्रेण  महीं  हो  पाया  है  ।

 जैसे  तो  हमारी  सरकार  ने  घोषणा  की  है  कि  हम  उद्योगों  में  मजदूरों  की  भागीदारी  कायम

 परन्तु  देश  में  कहीं  अभी  हमें  वसा  देखने  में  नहीं  आया  माननीय  मंत्री  जी  शायद  इस  समथ
 कतों में  उसझे  हुंए  यह  गम्भीर  मसेला  है  जिस  पर  उन्हें  ध्यान  देना  हमारे  यहां  लखनऊ  में

 ऋकटर  इण्डिया  मामंक  एक  कारखाना  साथंजसिक  क्षेत्र  में  लगो  जिसे  पिछली  सरकार  अरबों  रुपए

 का  फुछे  करोड़  रुपए  में  राहुल  बजाज  नाभ  के  उद्योगपति  के  हाथों  बेच  दिया  ।  हो  सकता  है
 आऑभनतय  मंत्री  जी  को  उसके  बारे  में  ज्यादा  जानकारी  उन्हें  वहां  जाने  का  अवसर  भी  मिला

 ऋरू्तु  उस  कारखाने  के  हजारों  भर्जदूरों  ने  लिखकर  कमिट  किया  है  कि  हम  इस  कारखाने  का  सारा  घाटा

 पूरा  कर  पूरे  कारखाने  को  लाभ  की  स्थिति  में  आप  इस  कारखाने  को  मजदूरों  की
 द्यरी  में  कर  लेकिन  आज  तक  उस  मांग  पर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  सरकार  की  तरफ  से
 कोई  कार्यवाही  नहीं  हुई  ।  उस  कारखाने  के  मजदूर  आन्दोलन  की  राह  पर  हैं  और
 मरी  के  कगार  पर  आ  पहुंचे  हैं  ।  वंसे  तो हमारी  सरकार  मिसाल  देती  है  कि  हम  देश  में  मजदूरों  को

 उद्योगों में  चांगौदार  परन्तु  जिस  कारखाने  के  मजदूर  आपसे  भागीदारी  चाहते  हैं  उन्होंने
 कर  लैपको  दिया  हर  तरह  से  वे  आपसे  निवेदन  करते  आ  रहे  उसमें  आप  मजदूरों  को  भागीदारी
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 देने  में  संकोच  क्यों  कर  रहे  वह  सार्वजनिक  क्षेत्र  का काफ़ी  बड़ा  कारखाना  है  और  आपके
 मिसात  है  ।  हमारे  देश  की  औद्योगिक  नीति  हमेशा  से  विदेशी  कम्पनियों  को  प्रोत्साहन  उन्हें  लाभ

 देश  को  लूटने  और  यहां  बेकारी  फंलाने  की  रही  है  ।  यही  कारण  है  कि  हमारे  देश  की  क्किस  दर
 लगातार  गिरती  गयी  है  ।  इन  उद्योगों  के  जरिए  हमारे  देश  में  ऐसी  वस्तुओं  का  उत्पादन-किया
 जिसे  अक्सर  बड़े  लोग  खरीदते  जिनका  सम्बन्ध  इस  देश  की  5  प्रतिशत्त  जनता  से  जंसे  बी

 कारें  बनाने  का  उद्योग  और  न  जाने  कितने  ऐसे  उद्योग  इस  देक्न  में  विदेशी  कम्पनियों  द्वास  स्थापित
 किये  जिनका  इस  देश  की  आम  जनता  से  दूर  का  वास्ता  भी  कहीं  रहा  ।  हमारी  राग्र  हैं
 कि  अब  देश  में  लघु  उद्योगों  को  प्रोत्साहन  दिया  जाना  मैं  जानता  हुं  कि  हमारी  बतंम्नन  सरकार
 इस  दिशा  में  प्रयत्नशील  है  और  ज्यादा  जोर  दे  रही  लेकिन  मेरा  निवेक्न  है  कि  लघु  उच्योगों  को  यधिਂ
 सरकार  की  तरफ  से  बढ़ावा  तभी  वे  चल  पायेंगे  ।  यदि  त्रघु  उद्योगों  कोਂ  उक  वस्तुओं  का  उत्पादन
 करने  का  मौका  जो  आज  कुछ  बड़े  उद्योगों  ने  अपने  आधिपत्य  में  की  हुई  तन्की  उनक्रा  हिक  हैः
 अन्यथा  बड़े  उद्योगों  के  सामने  वे  कम्पटीशन  नहीं  कर  चल  नहीं  टिक  नहीं  पायेंगे  ।  इसलिए
 जो  लघु  उद्योग  उत्पादन  उसके  लिए  बड़े  उद्योगों  के  ऊपर  प्रतिबंध  लगाया  जो  कपड़ा
 करघा  से  तैयार  या  दूसरे  कोई  सामान  लघु  उद्योगों  से  तैयार  बड़े  उद्योग  उसे  तैयार  न  इस
 बात  को  आप  देखें  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  लघु  उद्योग  के  कच्चे  माल  की  थोड़ी  बहुत  ग्रारण्दी  आप  करें  बरना  बड़े
 उद्योग  लघु  उद्योग  के  कच्चे  माल  को  बाजारों  में  रोक  तीसरी  बात  यह  है  कि  आप  कमर  से  कम
 उत्तर  प्रदेश  में  एक  आल  इण्डिया  लघु  उद्योग  बैंक  कायम  उत्तर  प्रदेश  के  पूर्वांचल  में  आबादी
 प्रशर  बढ़ता  जा  रहा  है  ।  वहां  डनसिटी  आफ  पापुलेशन  बहुत  बढ़ती  जा  रही  है  और  जम्रीन  के  दुकड़े
 होते  चले  जा  रहे  हैं  व  बेकारी  बढ़ती  चली  जा  रही  अगर  आप  इस  प्रेशर  को  जमीन  पर  रोकना  चहतेः
 हैं  तो  लघु  उद्योगों  का  बढ़ावा  दें  और  लोकल  उद्योगों  के  आधार  पर  टंक््नालाजी  डेवलप  करें  व  इब  लघु
 उद्योगों  के  जरिए  बेकारी  की  समस्या  को  हल  इसके  अलावा  उनके  उत्पाद्रित  माल  को  बेकने  के

 लिए  बाजार  मुहैया  करें  ।  आप  उद्योगों  के  जरिए  चाहे  मस्टर्ड  आयल  तैयार  चाहे  आटा  तंयार

 चाहे  चिप्स  त॑यार  करें  या  दूसरी  चीज  तंयार  करें  लेकिन  उसके  लिए  माकिट  होनी  चाहिए  |  इत  सक  घर
 ध्यात्र  देने  क ेलिए  यह  आवश्यक  हो  जाता  है  कि  आप  आल  इण्डिया  लथ्ु  उद्योग  बेंक  पूर्वाचब्न  में:णा:
 लखनऊ  में  खोलें  ।

 अगर  आप  देश  की  उद्योग  नीति  के  जरिए  देश  की  बेकारी  की  समस्था  को  हल  करना  चाहते  हैं
 और  देश  के  अन्दर  जो  अशांति  फंल  रही  है  व  आर्थिक  स्थिति  खराब  हो  रही  अगर  हम्रासी  सरकार
 उसमें  सुधार  लाना  चाहती  है  तो  ग्रामीण  अंचल  में  ज्यादा  उत्पादन  करने  वाज़ों  को  लघु  उद्योगों  के

 जरिए  बढ़ावा  दे  |  इससे  बेकारी  की  समस्या  दूर  होगी  व  उत्पादन  के  सही  दाम  दमारे  किसावों  को  मिल
 सकेंगे  ।  पढ़ें-लिखे  बेरोजगार  नवयुदक  रोजगार  तन  मिलने  के  कारण  गलत  रास्ते  पर  जा  रहे  हैं  और
 इसका  नतीजा  यह  हो  रहा  है  कि  देश  में  अशांति  पंदा  हो  रही  है  ।  हमारी  सरकार  क्ये  देश  के  नोजक्लन्रों
 की  बेका री  को  देखते  छृषि  क्षेत्र  व  ग्रामीण  अ  चलों  में  उत्पादन  को  देखते  हुए  और  विद्रेक्की  क्पक्षक्रों
 के  जरिए  देश  में  जो  लूट  का  धन्धा  हो  रहा  उन  सब  को  देखते  हुए  एक  सुस्ंगठित  ओर  सोकी+
 विचारी  औद्योगिक  नीति  देश  को  बेकारी  और  अर्थव्यवस्था  को  दुद्डस्त  करने  के  लिए  दामू  करनी

 चाहिए  ।  यही  हमें  कपती  मौजूदा  सरकार  से  आशा  इतता  ही  कहते  हुए  मैं  इत्फसद
 देता  हूं  ।
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 श्री  ५१०  नरसा  रेड्डो  :  उपाध्यक्ष  मैं  आपका  धन्यवाद  करता  हूं  कि

 आपने  इस  मांग  पर  मुझे  बोलने  का  अवसर  दिया  ।  हमारी  सरकार  की  औद्योगिक  नीति  अस्पष्ट  है  और

 पतवारहीन  जहाज  की  भांति  है  ।  कोई  भी  इसकी  दिशा  और  उद्देश्यों  के  बारे  मे  नहीं  जानता  ।  योजना

 आयोग  के  उपाध्यक्ष  तथा  राष्ट्रीय  मोर्चे  के  उपप्रधान  ने  अपने  वक्तन्यों  में  कई  बार  यह  विचार  प्रकट

 किए  हैं  कि  जौद्योगिक  विकास  तथा  कृषि  के  विकास के  क्षेत्र  प्रशंसनीय  उन्नति  हुई  अभी  भी

 46  प्रतिशत  हमारे  लोग  गरीबी  को  रेखा  से  नीचे  रह  रहे  हैं  ।  उपाध्यक्ष  ने  कई  बार

 जनिक  रूप  से  यह  बात  कही  है  कि  हमारी  औद्योगिक  नीति  में  परिवर्तन  की  आवश्यकता  है  और  हमें
 रोजगार  के  अवसर  बढ़ाने  वाली  औद्योगिक  योजनाओं  को  अपनाना  चाहिए  ताकि  ज्यादा  से  ज्यादा

 बेरोजगार  लोगों  को  इन  योजनाओं  के  अन्तगंत  लाभ  पहुंचाया  जा  सके  ।

 उन्होंने  यह  भी  कहा  है  कि  ज्यादातर  ग्रामीण  क्षेत्रों  की  उपेक्षा  की  गयी  है  और  योजना  बनाते

 समय  कृषि  की  ओर  अधिक  ध्यान  देने  की  आवश्यकता  है  ।  उद्योग  विभाग  की  मांग  इस  बात  की  सूचक
 है  |  हम  यह  देखते  हैं  कि  यह  मांग  संख्या  23  पहले  1989-90  में  776  करोड़  55  लाख  रुपए  की  थी
 और  इस  वर्ष  यह  घट  कर  उसकी  आधे  के  लगभग  अर्थात्  349  करोड़  21  हजार  रह  गयी  है  और  जहां
 तक  औद्योगिक  विकास  का  सम्बन्ध  19६9-90  में  69]  करोड़  रुपए  था  जो  वतंमान  मांग  में  केवल
 664  करोड़  रुपए  रह  गया  है  ।  लघ॒  उद्योग  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों  क ेलिए  आबंटित  राशि  से  हमें  पता  चल

 जाएगा  कि  क्या  सरकार  इन  क्षेत्रों  को  प्रोत्साहन  देना  चाहती  है  अथवा  नहीं  ।  लघु  उद्योग  सबसे

 पूवे  क्षत्रों  में  स ेएक  है  क्योंकि  लघु  उद्योगों  के  माध्यम  से  कम  पूंजी  लगाकर  ज्यादा  लोगों  को  रोजगार
 दिया  जा  सकता  क्योंकि  इसके  द्वारा  औद्योगिक  गतिविधियों  का  विवेन्द्रीकरण  होता  है  और  उद्यम
 के  आधार  को  विकसित  करने  में  भी  मदद  मिलती  इस  क्षत्र  क ेलिए  1989-90  में  134.4  करोड़
 रुपए  आबंटित  किए  गए  थे  ।  इस  वर्ष  उसमें  केवल  5  करोड़  रुपए  ही  अधिक  रखे  गए  हैं  ।  इस  तरह  से
 सरकार  बेरोजगारी  की  समस्या  को  कंसे  हल  कर  पाएगी  ।  अब  इसके  कायं-निष्पादन  को  देखते
 हैं  ।  वर्ष  1987-88  में  15.76  लाख  इकाइयां  थी  एिन्मे  107  लःख  लोग  काये  करते  थे  ।  वर्ष
 1988-89  8-89  में  इनकी  संख्या  बढ़कर  17  लाख  हो  गया  और  इनमे  रोजगार  प्राप्त  करने  वालों  की  संख्या

 बढ़कर  113  लाख  हो  गयी  ।  लघु  क्षेत्र  में  निर्यात  जो  1787-88  में  2,617  करोड़  रुपए  अब  बढ़
 कर  4,534  करोड़  रुपए  हो  गया  ।

 इसके  ग्रामीण  ओऔद्योगिकोकरण  की  दृष्टि  से  जो  दूसरा  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  वह  है
 खादी  तथा  ग्रामोद्योग  ।  अगर  आप  बजट  में  दिए  गए  आंकड़ों  को  देखें  तो  आपको  पता  चलेगा  कि
 1989-90  में  इस  क्षत्र  के  लिए  404  करोड़  रुपए  रखे  गए  थे  और  इस  वर्ष  मुश्किल  से  इसमें  20

 करोड़  रुपए  की  वृद्धि  की  गयी  इस  तरह  से  सरकार  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ऐसी  योजनाएं  लागू  करके
 बेरोजगारी  की  समस्या  को  कैसे  हल  कर  पाएगी  ।  योजना  आयोग  ने  बार-बार  इस  बात  को  दोहराया  है
 कि  आठवीं  योजना  के  अन्तगंत  जी०  डी०  पी०  को  7  प्रतिशत  के  लगभग  या  इससे  अधिक  परन्तु  न्यूनतम
 6  प्रतिशत  करने  का  लक्ष्य  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  एक  भ्रम  पैदा  हो  गया  है  कि  कृषि  की  उपेक्षा
 को  गई  थी  इसलिए  कृषि  क्षेत्र  में  औद्योगिक  क्षेत्र  की  तुलना  में  अधिक  धन  लगाने  और  अधिक  ध्यान  देने
 की  आवश्यकता  सातवीं  योजना  के  दौरान  औद्योगिक  उत्पाबन  में  महत्वपूर्ण  वृद्धि  हुई  है  ।  वर्ष
 1989-90  के  अतिरिक्त  हर  वर्ष  आठ  प्रतिशत  वृद्धि  का  सामान्य  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिया  गया  था  जबकि
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 1989-90  के  दोरान  कुछ  कारणों  से  इसमें  कुछ  कमी  रह  गयी  परन्तु  पिछले  दो  तीन  सालों  में

 कृषि  उत्पादन  में  कमी  का  रूझान  कभी  नहीं  उत्पादन  हुआ  था  ।  वर्ष  1:87-88  के  दौरान  लगातार  दो
 वर्ष  तक  सूखा  पड़ने  के  कारण  क्ृृषि  उत्पादन  में  कमी  आई  वर्ष  .988-89  तथा  1989-90  के
 दौरान  अनाज  का  उत्पादन  क्रमशः  17  करोड़  टन  17.2  करोड़  टन  रहा  था  ।  इसलिए  योजना  आयोग
 अथवा  सरकार  के  पास  यह  साबित  करने  का  कोई  करना  नहीं  कि  कृषि  क्षोत्र  को  उपेक्षा  की  गई  थी
 और  ओद्योगिक  विकास  को  अधिक  महत्व  दिया  गया  था  ।

 पिछली  सरकार  की  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  सम्बन्धी  नीतियों  की  विभिन्न  प्रकार
 से  आलोचना  की  गई  है  |  यह  कहा  गया  कि  1956  की  औद्योगिक  जिसमें  सावंजनिक  क्षेत्र  को
 अधिक  महत्व  दिया  गया  उसे  तिलांजलि  दे  दी  गई  थी  और  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  में  उत्पादन  का  कार्य
 सरकार  ने  अपने  पास  नहीं  रखा  और  उसे  बहुराष्ट्रीय  निगमों  को  सौंप  दिया  गया  था  तथा  इससे

 राष्ट्रीय  निगमों  ने  इन  क्षेत्रों  में  काफी  हद  तक  सावंजनिक  क्षेत्र  के  हितों  को  हानि  पहुंचायी  ।  मैं
 विनम्नता  से  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  जहां  तक  सावंजनिक  क्षेत्र  का  सम्बन्ध  इसने  पिछले  चार-पांच
 वर्षो  में  प्रशंशसनीय  उन्नति  की  है  ।  यह  क्षेत्र  में  हुई  उन्नति  से  बिल्कुल  स्पष्ट  है  ।

 वर्ष  195  में  हमारे  पास  केवल  पांच  उद्यम  थे  जिनमें  कुल  पूंजी  निवेश  -9  करोड़  रुपए

 वर्ष  1989  में  231  उद्यमों  में  85,564  करोड़  रुपए  का  निवेश  किया  गया  इस  ह॒द  तक

 लाभ  हुआ  कि  निर्यात  स ेआमदनी  और  करों  में  काफी  प्रशंसनीय  वृद्धि  हुई  और  किसी  भी  तरह  से

 यह  नहीं  कहा  जा  सकता  कि  सावंजनिक  क्षोत्र  की  उपेक्षा  हुई  थी  और  इसे  अच्छी  सफलता  नहीं
 मिली

 2.00  स०  प०

 अब  मैं  पिछड़े  क्षेत्रों  क ेविकास  की  बात  लेता  हूं  ।  इसमे  कोई  सन्देह  नहीं  कि  विकास  केन्द्रों  को

 स्वीकृति  दी  गई  है  और  यह  विभिन्न  जगहों  में  स्थापित  वि.ए  गए  हैं  ।  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि
 100  स्वीकृत  विकास  केन्द्रों  में  60  की  पहचान  कर  ली  गयी  है  और  40  की  अभी  की  जानो  बाको

 आन्ध्र  प्रदेश  राज्य  में  अनेक  पबंतीय  और  पिछड़  क्षेत्र  अतः  विव्रास  केन्द्र  उन  क्षेत्रों  के लिए
 रखे  जाने  चाहिए  जहां  पर्याप्त  रूप  से  पानी  और  बिजली  उपलब्ध  आदिलाबाद  जैसे  जिलों

 जहां  इनके  लिए  आधारभूत  ढांचा  मौजूद  यह  आवश्यक  है  कि  विकास  केनद्रों  की  स्थापना  ऐसे  क्षेत्रों
 में  की  जाएं  ।

 जहां  तक  आंध्र  प्रदेश  के  औद्योगिक  विकास  का  सम्बन्ध  मैं  ध्यान  दिलाना  चाहूंगा  कि  दो  ऐसी
 योजनाएं  हैं  जिन  पर  मन्त्री  महोदय  को  गौर  करना  चाहिए  ओर  उन  पर  कारये  शुरू  होना  चाहिए  ।  एक
 है  आयुध  कारखाना  प्रोपोलंट  जिसे  वारगल  मे  स्थाप्ति  बिया  जाना  चाहिए  बयोकि  राज्य
 सरकार  इस  उद्देश्य  के  लिए  7500  एकड़  भूमि  और  बिजली  देने  को  तैयार  आयुध  कारखानों  के
 निदेशक  श्री  जयरामन  ने  1986  में  यहां  का  दौरा  किया  यह  एक  पिछड़ा  हुआ  क्षेत्र  है  ।  और

 चूंकि  सरकार  ने  पिछड़े  क्षेत्रों  को  आवश्यक  प्रोत्साहन  देने  का  भाश्वासन  दिया  हुआ  है  मैं  सरकार
 से  निवेदन  करूगा  कि  यह  कारखाना  वारंगल  में  ही  स्थापित  किया  जाना  चाहिए  ।
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 पूर्व  गोदावरी  और  श्रीकाकुलम  क्षेत्र  में  सेंकड़ों  मिलियन  टन  बाक्साइट  अयस्क  के  भण्डार

 सोवियत  संघ  के  सहयोग  से  यहां  एल्युमीनियम  परियोजना  की  स्थापना  की  योजना  थी  ।  रूस  के  विशेषज्ञ

 यहां  आए  थे  और  स्थल  का  निरीक्षण  भी  किया  था  ।  वर्ष  1980  में  परियोजना  व्यवहायंता  रिपोर्ट  तैयार

 कर  ली  गई  जिसके  अनुसार  इसकी  लागत  500  करोड़  रुपए  थी  और  इससे  लगभग  300  लोगों  को
 रोजगार  मिलता  ।  मै  सरकार  से  निवेदन  करूंगा  कि  बाक्साइट  अयस्क  के  निर्यात  की  जगह  इस
 विषय  पर  विचार  करें  और  इस  क्षोत्र  जहां  बहुत  अधिक  ओद्योगिक  पिछड़ापन  कारखाने  की
 स्थापना  करें  ।

 जब  हैदराबाद  राज्य  उस  समय  हैदराबाद  के  भूतपु्व  प्रधानमन्त्री  श्री  लायक  अली  ने  कहा
 था  कि  वह  आदिलाबाद  को  अपने  राज्य  का  मंनचेस्टर  बना  देंगे  ;  यहां  सभी  प्रकार  का  आधारभूत  ढांचा

 मौजूद  है  अतः  विभिन्न  प्रकार  के  उद्योगों  की  यहां  स्थापना  हो  सकती  बिरला  द्वारा  कुछ  फैक्ट्यां
 स्थापित  की  गयी  हैं  |  तीन-चार  वर्ष  पहले  उनकी  एक  फैक्ट्रा  फैक्ट्रीਂ  बन्द  कर  दी  गयी  थी
 जिसके  कारण  3000  लोग  बेरोजगार  हो  गए  थे  ।  इसके  लिए  औद्योगिक  वित्त  पुनर्निर्माण  ब्यूरो  न ेएक
 निर्णय  दिया  है  कि  यह  योजना  उपयुक्त  है  और  उन्होंने  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  को  इस  योजना

 को  लेने  के  लिए  कहा  लेकिन  ओद्योगिक  वित्त  पुनर्तिर्माण  ब्यूरो  आई०  एफ०  एक
 परमाशंदात्री  संस्था  है  ।  मैं  सरकार  से  अपील  करू गा  कि  मात्र  परमाशंदात्री  संस्था  रहने  से  औद्योगिक
 वित्त  पुर्नानर्माण  ब्यूरो  टिका  नहीं  रह  सकता  ।  इसको  कुछ  शक्तियां  दी  जानी  इसको  कुछ
 कानूनी  अधिकार  दिए  जाने  चाहिए  जिससे  कि  यह  वहां  भादेश  दे  सके  जहां  इसे  लगता  है  कि  फंक्ट्री
 अथेक्षम  है  और  इसे  चलाया  जा  सकता  मैं  सरकार  से  निवेदन  करूंगा  कि  इस  बात  को  मद्देनजर
 रखते  हुए  कि  इन  फंक्ट्रियों  से  बहुत  अधिक  लाभ  न  मिलने  पर  बिरला  बन्धुओं  ने  इन  फंक्ट्रियों  को
 बन्द  कर  दिया  है  और  इस  प्रकार  इन  गरीबों  को  बेसहारा  छोड़  दिया  है  और  वे  बेरोजगार  हो  गए
 सरकार  को  इन  फंक्ट्रियों  को  अपने  नियन्त्रण  में  ले  लेना  चाहिए  ।  मैं  उद्योग  मन्त्रालय  की  अनुदानों  की
 मांगों  पर  बोलने  का  अवसर  देन  के  लिए  आपका  धन्यवाद  करता  हूं  ।

 श्री  मान्धाता  सिंह  :  बपाध्यक्ष  अपने  भाषण के  प्रारम्भ  में  ही  मैं  यह  कहूंगा
 कि  जब  हम  प्रत्येक  मन्त्रालय  की  अनुदानों  पर  चर्चा  के  अंतिम  चरण  पर  होते  उस  समय  अंतिम
 वक्ताओं  को  सबसे  अछिक  हानि  होती  आपको  कुछ  ऐसे  उपाय  करने  होंगे  जिससे  हमें  अपनी
 बात्त  कहने  का  पर्याप्त  अवसर  मिले  ।  यह  मेरा  भुख्य  मुद्दा  नहीं  मैं  तो  इस  सच्चाई  की
 ओर  आपका  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  था  ।

 यह  चर्चा  हमारे  सम्माननीय  साथी  श्री  वसनन््त  साठे  द्वारा  शुरू  की  गई  थी  जिन्होंने  अपनी

 वाक्पदुता  से  सर्वान्मुडी  सठुलित  विकास  की  छवि  बनायी  जो  उनके  क्थानानुसार  भारत  के  प्रथम  प्रधानमंत्री
 श्री  जवाहर  लाल  नेहरू  द्वारा  औद्योगिक  नीति के  प्रस्ताव  में  प्रस्तुत  को  गई  थी  ।  कंसा  संतुलित  विकास  ?
 जब  हम  यह  कहते  हैं  तो  हम  पाते  हैं  कि  जो  राजनैतिक  रूप  से  सशवत  जिनके  चुनाव  चुनिंदा  जिलों
 को  भारी  में  पूंजी  निवेश  से  लाभ  होता  मैं  नाम  नहीं  यहां  तक  कि  भूतपूर्व  प्रधानमंत्री
 के  काल  में  भी  सुत्रतानपुर  जंसे  पिछड़े  जो  मानतीय  श्री  राजीव  ग्रांधी  के  चुनाव  क्षोत्र  में  आता

 उसे  भी  माननीय  मंत्री  द्वारा  इसी  सत्र  में  एक  प्रश्न  के  उत्तर  में  उद्योग  रहित  जिला  बताया  गया

 यह  उत्तर  प्रदेश  के  फंजाबाद  संभाग  का  एक  भाग  जबकि  फंजाबाद  संभागीय  मुख्यालय  में  कोई
 उद्योग  नहीं  उसे  उन  जिलों  की  सूची  में  रखा  गया  है  जहां  उद्योग  हैं  लेकिन  सुल्तानपुर  जहां  बड़ी
 संख्या  में  उद्योग  उसे  संतुल्षित  विकास  के  नाम  पर  सरकारी  दस्तावेजों  मे  उद्योग  शुन्य  जिला  बताया
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 गया  है  और  यह  जानकारी  जो  हमारे  मंत्री  द्वारा  सदन  को  दी  गई  उत्तर  प्रदेश  सचिवालय

 द्वारा  दी  गई  जानकारी  पर  आधास्ति  जहां  तक  पिछड़े  क्षेत्रों  या  उद्योग  शुन्य  जिलों  की  पहचान  की

 बात  उनकी  स्थिति  बहुत  ही  दयनीय  है  ।

 भतः  बिना  समय  नष्ट  किए  मैं  यह  वताना  चाहूंगा  कि  संतुलित  औद्योगिक  विकास  की
 अब  तक  सात  पंचवर्षीय  योजनाओं  मे  उपेक्षा  की  गई  केवल  इसकी  चर्चा  ही  की  गई  मैं  यह
 राजनैतिक  आरोप  लगा  रहा  हूं  कि  जो  लोग  सत्ता  में  थे--मैं  वर्ष  और  नाम  नहीं  जो  भी  सत्ता  में

 उन्होंने  अपने  राजन॑तिक  प्रभाव  का  इस्तेमाल  कि  1  और  अपनी  पंसद के  क्षेत्रों  में  छोटे-बड़े  उद्योगों
 को  खोलने  का  प्रयत्न  किया  |  यद्यपि  हर  समय  हम  राष्ट्र  के  योजनाबद्ध  विकास  की  बात  करते
 लेकिन  एक  स्तर  तक  संसाधनों  का  सृजन  किए  बिना  योजना  बनाना  असम्भव  है  और  योजना  की  पूरी
 प्रक्रिया  में  कोई  वर्गीकरण  नही  क्या  गया  ।

 2.04  म०  प०

 जसवन्त  सिह  पीठासीन  हुए ]

 श्री  मान्धाता  सिह  :  हमें  अभी  भी  ऐसी  प्रणाली  विकसित  करनी  है  जहां  एक  स्तर  तक  संसाधनों
 का  सृजन  किया  जा  सके  और  जहां  बिना  किसी  र.जनेतिक  दबाव  के  उद्योग  या  विकास  परियोजनाएं
 स्थापित  वी  जा  सकें  |  श्री  साठे  ने  आधारभूत  ढांचे  सम्बन्धी  संरचनाओं  की  उपलब्धता  की  बात
 की  थी  ।  मैं  उनसे  इस  बारे  में  विवाद  नहीं  करना  चाहता  क्योंकि  जब  वह  पर्याप्त  ऊर्जा
 सप्लाई  और  सड़कों  आदि  की  बात  करते  तो  निश्चित  रूप  से  यह  आवश्गक  लेकिन  वह  दो
 महत्वपूर्ण  कारकों  को  बताना  भूल  गए  |  प्राकृतिक  सम्पदा  और  हमारे  पास  न  केचल
 अकुशल  मानवशक्ति  है  अपितु  हमारे  पास  में  पर्याप्त  कुशल  मानवशक्ति  मौजूद  है  और  जब  हम
 औद्योगिक  विकास  की  योजना  बनाते  उस  समय  जेसाकि  बिहार  के  हमारे  साथियों  ने  इंगित  किया

 हम  यह  भूल  जाते  हैं  कि  सौभाग्यवश  हमारा  राष्ट्र  प्राकृतिक  मानवशक्ति  और  बुद्धिजीवी
 से  भरपूर  लेकिन  हर  समय  हम  प्रतिभा  पलायन  की  बात  करते  तथाकथित  प्रतिभा
 हमारे  तकतीकी  ज्ञान  रखने  वाले  लोग  नौकरी  के  लिए  विदेशों  में  जा  रहे  वंज्ञानिक  और
 औद्योगिक  अनुसंधान  परिषद  और  हमारे  अन्य  संस्थान  प्रत्येक  लड़कियों  के  जिन्हें  हम
 तकनीकीविद  के  रूप  में  अपनी  आई०  आई०  टी०  और  अन्य  संस्थानों  में  तैयार  करते  धन  उपलब्ध
 कराते  इसमें  से  अधिकांश  सिविल  सेवा  चुनते  हैं  और  आई०  ए०  एम०  अफसर  बनने  की  कोशिश
 करते  हैं  और  इसमें  असफल  होने  पर  वह  अपने  जीवनयापन  के  लिए  विदेशों  को  चले  जाते  क्या  इसे
 राष्ट्र  का

 योजनाबद्ध  विकास  कहा  जा  सकता  जहां  युवा  पुरुष  और  जो  हमारे  धन  से
 प्रशिद्षित  किए  जाते  उनका  उपयोग  अमेरिका  वगे  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  द्वारा  किया  जाता
 मेरे  परिवार  को  स्वयं  इससे  सर्वाधिक  हानि  हुई  मेरे  तीन  कजिन  जो  उच्चकोटि  के

 संयुवत  राज्य  अमेरिका  चले  गए  हैं  और  उन्हें  अपनी  पत्नियों  को  वहां  बुलाने  के  लिए  मजबूरन '  अमेरिकी  नागरिकता  स्वीकार  करनी  पड़ी  है  ।  सबसे  छोटा  इस  माह  की  22  तारीख  को  जा  रहा  है  ।
 यह  दुर्भाग्य  ह ैऔर  औद्योगिक  विकास  की  योजना  बनाते  समय  हमें  अपनी  वहुमुल्य  प्राकृतिक  संपदा
 ओर  मानवशक्ति  को  नजरअन्दाज  नहीं  करना  चाहिए  ।  बिशेषकर  प्रशिक्षित  मानवशक्ति  को  ।

 असिरिकत  सभी  वषताओं  ने  रोजगारोन्मुख  परियोजनाओं  की  आवश्यकता
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 पर  जोर  दिया  है  और  वह  नई  राष्ट्रीय  मोर्चा  सरकार  की  इसलिए  आलोचना  कर  रहे  हैं  क्योंकि  हमने
 लोगों  को  वचन  दिया  था  कि  हम  उन्हें  काम  का  अधिकार  देंगे  ।  मैं  जानता  हूं  कि  यह  हमारे  आश्वासन
 का  बहुत  महत्वपूर्ण  पहलू  ह ैऔर  हम  इसके  प्रति  समर्वित  हैं  और  अग्रली  पंचवर्षीय  योजना  में  हमें  ठोस
 ओर  सकारात्मक  रूप  से  इस  बारे  में  कुछ  करना  होगा  ।  मैं  उस  बात  पर  भी  जोर  दूंगा  जो  मेरे  पूर्व
 वक्ता  और  कम्युनिस्ट  पार्टी  के  श्री  मित्रसेन  यादव  ने  कही  जब  उन्होंने  यह  कहा  था  कि  उपभोक्ता

 वस्तुओं  की  राष्ट्र  में  भारी  मांग  है  इन  साधारण  उपभोक्ता  बस्तुओं  के  उत्पादन  को  मध्यम  और  लघु
 कुटीर  उद्योग  को  दिया  जाना  चाहिए  और  बहुराष्ट्रीय  कंपनियों  या  बड़े  औद्योगिक  घरानों  द्वारा

 इनके  उत्पादन  पर  रोक  लगाई  जानी  चाहिए  ।  जब  माननीय  मंत्री  नई  औद्योगिक  नीति  सम्बन्धी  प्रस्ताव
 पर  विचार  कर  रहे  हैं  और  उसे  प्रस्तुत  रहे  हैं  तो  मैं  उनसे  अपील  मैं  सम्बन्धित  मंत्रियों  से
 अपील  मैं  मंत्रिमंडल  से  भी  अपील  करूंगा  कि  वह  हमारी  औद्योगिक  नीतियों  की  कमियों  को

 गम्भी  रतापूर्वक  हमें  यह  स्पष्ट  कर  देना  च!हिए  कि  कौन-सी  चीजें  बड़े  सावंजनिक  उच्च
 प्रौद्योगिकी  क्षेत्र  में  उत्तादित  की  जाएगी  ।  लेकिन  सामान्य  उपभोक्ता  वस्तुएं  जेसे  और  कपड़े
 धोने  का  बालपेन  यह  सब  बड़े  क्षेत्रों  द्वारा  उत्पादित  की  जा  रही  है  और  यदि  हम  अपनी
 दिशा  नीति  में  परिवर्तन  नहीं  करते  हैं  तो  हम  इस  देश  के  युवाओं  को  कभी  भी  रोजगार  के
 अवसर  नहीं  दे  पाएंगे  ।

 इसके  लिए  हमारे  दृष्टिकोण  में  मूल  परिवतंन  होना  चाहिए  ।  मैं  इस  बात  पर  जोर  देना  चाहता
 हूँ  कि  पिछली  सात  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  हमारी  स्वतन्त्रता  के  42  वर्षो  के  पश्चात्  भी  हम
 पूंजी  पर  आधारित  उद्योगों  पर  अधिक  ध्यान  दे  रहे  जिसके  लिए  बहुत  अधिक  धनराशि  की  आवश्यकता

 पड़ती  है  ।  तत्पश्चात्  समानान्तर  क्षोत्र  को  श्रमोन्मुख  क्षेत्र  कहा  जाता  है  ।।  मैं  यहां  श्रमोन्मुख  प्रोद्योगिकी
 को  अपनाने  और  इसकी  शीघ्र  आवश्यकता  पर  बल  देने  के  लिए  उठा  हूं  ।  हमारी  मन्त्रिपरिषद्  में
 प्रो०  मेनन  और  डा०  राजा  रमन्ना  ज॑से  प्रसिद्ध  वज्ञानिक  वे  इस  देश  में  अन्य  कई  लोगों  की  सेवाएं
 प्राप्त  कर  सकते  जो  हमें  श्रमोन्मुख  प्रौद्योगिकी  दे  सकते  इसका  उपयोग  करते  हुए  हम  अपने
 लाखों  बेरोजगार  युवकों  और  युवतियों  क ेलिए  का  अधिकारਂ  सुनिश्चित  कर  सकते  इसके
 लिए  ध्यान  दस्तकारी  की  ओर  आकर्षित  किया  जा  रहा  है  और  मैं  इसके  विस्तार  में  नहीं
 जाऊंगा  ।  तब  हम  हथकरघा  क्षेत्र  या  विद्युत  करघा  क्षोत्र  या  दर्जनों  अन्य  दस्तकारियों  की  बात  करते
 जिनकी  मांग  न  केवल  हमारे  देश  में  है  अपितु  विदेशों  में  भी  इससे  हमारे  देश  के  लिए  बहुमूल्य  विदेशी

 मुद्रा  की  आय  होती

 सभापति  जैसे  कि  मैं  लखनऊ  शहर  का  प्रतिनिधित्व  करता  मैं  यह  याद  दिलाना

 चाहूंगा  कि  मुर्गीपालन  उद्योग  लगभग  एक  कुटीर  उद्योग  है  और  इससे  काफी  विदेशी  मुद्रा  की  आय  होती
 है  ।  इसके  लिए  वहां  सरकार  द्वारा  एक  प्रशिक्षण  केन्द्र  चलाया  जा  रहा  था  जो  गत  दिसम्बर  में  बन्द  कर
 दिया  गया  है  ।  क्या  इस  प्रकार  की  दयनीय  अवस्था  में  हम  अपने  देश  में  दस्तकारी  को  बढ़ावा  दे  सकते
 हैं  ?  यहां  तक  कि  ग्रामीण  महिलाएं  भी  कुछ  ऐसे  उत्पादों  का  निर्माण  करती  हैं  जो  न्यूयाक॑  और
 वाशिगटन  जंसे  शहरों  में  भी  लोकप्रिय  इनमें  अधिक  पैसा  भी  खर्च  नहीं  होता  ।  परन्तु  अभी  तक
 हमने  स्वतन्त्रता  के  42  वर्ष  व्यर्थ  गंवा  दिए  हमने  उनके  तकनीकी  ज्ञान  और  ऊर्जा  का  उपयोग  नहीं
 किया  हू  । रे

 मैं  अधिक  समय  नहीं  तत्पश्चात्  लोग  कृषि-उद्योग  एवम्  ब्राद्य  प्रसंस्करण  एककों
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 की  बात  करते  यहां  हमारे  पास  अलग  वस्त्र  मन्त्री  राज्यों  मे ंअलग  से  चीनी  मन्त्री  मन्त्रालयों
 के  अपने  उपकरणों  के  साथ  हमारा  खाद्य  प्रसंस्करण  के  लिए  अलग  मन्त्रालय  हमारे  नौजवान  और
 गतिशील  उद्योग  मन्त्री  पहले  ही  हमारे  समक्ष  बँठे  इतने  अधिक  विभागों  की  कहां  आवश्यकता  है  ?
 मैं  यह  सुझाव  देना  चाहता  हूं  कि  सभी  प्रकार  के  औद्योगिक  क्रिया-कलाप  एक  ही  विभागं  के  अन्तगंत  रखे

 जाएं  जो  एक  ही  उद्योग  मन्त्री  के  नियन्त्रण  में  यदि  काय॑  में  अन्य  लोगों  की  सहायता  की
 आवश्यकता  हो  तो  अलग  उप-अनुभाग  या  विभाग  बनाएं  जा  सकते  जिस  बात  की  मैं  आलोचना
 करना  चाहता  हूं  वह  यह  है  कि  हमें  औदयोगीकरण  की  प्रक्रिया  को  विभिन्न  चरणों  में  नहीं  बांटना

 चाहिए  |  जब  हम  खादय  प्रसंस्करण  की  बात  करते  हैं  तो  मैं  एक  उदाहरण  देना  चाहता  जब
 किसानों  से  आलू  खरीदा  जाता  है  तो  हम  अब  भी  इस  स्थिति  में  नहीं  हैं  कि उनको  100  रुपये  प्रति
 क्विटल  मूल्य  दे  सकें  |  परन्तु  जब  यही  आलू  चिप्स  में  परिवर्तित  कर  दिया  जाता  है  और  जिन्हें
 पालिथीन  की  थंलियों  में  डालकर  लखनऊ  के  सम्भ्रांत  हजरतगंज  क्षेत्र  में  बेचा  जाता  है  तो  उपभोक्ताओं
 को  एक  क्विटल  आलू  चिप्स  के  लिए  1250  रुपए  अदा  करने  होते  इसमें  क्या  प्रौदयोगिकी  है  ?
 इसमें  कितनी  पूंजी  की  आवश्यकता  है  ?  जब  हम  खादय  प्रसस्करण  और  कृषि  उद्योगों  की  बात  करते

 हैं  तो  हमें  यह  सुसिश्चित  करना  चाहिए  कि  यदि  हम  एक  गरीब  किसान  को  '00  ₹०  प्रति  क्विटल  नहीं
 दे  सकते  और  यदि  उपभोक्ता  आलू  के  चिप्स  1250  रु०  क्विटल  प्राप्त  करता  है  तो  मेरी  तरह  एक
 व्यक्ति  यह  जानना  चाहता  है  कि  शेष  1150  रु०  कहां  जाते  किसानों  और  उपभोक्ता  से  धोखा
 होता  है  और  बिचौलिए  को  मुख्य  लाभ  होता  इसे  शी  ध्र  ही  रोका  जाना  चाहिए  ।

 हम  जोर-शोर  से  श्रमिकों  की  भागीदारी  की  बात  कर  रहे  मैं  स्कूटर्स  आफ  इण्डिया  का
 मामला  नहीं  मैं  अपने  गतिशील  मन्त्री  महोदय  से  व्यक्तिगत  रूप  से  प्रार्थना  कंरता  हूं  कि  वे
 उनकी  समस्याओं  को  देखें  ।

 इस  सारी  व्यवस्था  में  मैं  नौकरशाही  को  रेखांकित  करना  चाहता  अखिल  भारतीय  सेवा
 संवर्ग  में  मेरे  अपने  मित्र  वे  बहुत  ही  योग्य  और  गुणवान  व्यक्ति  परन्तु  त्रासदी  यह  है  कि  आज
 भारतीय  अभ्रशासकीय  सेवाओं  का  एक  अधिकारी  शिक्षा  सचिव  बनता  है  तो  कल  वह  सरकारी  उपक्रमों
 का  सचिव  बन  जाता  तीसरे  दिन  वह  स्वास्थ्य  चौथे  दिन  सचिव  बन  जाता  पांचवें
 दिन  वह  इस्पात  और  खान  मन्त्रालय  की  अध्यक्षता  करने  लगता  है  और  सप्ताह  के  अन्तिम  दिन  उसे  श्री

 मुरासोली  मारन  जी  के  साथ  शहरी  विकास  मन्त्रालय  की  देखभाल  करने  के  लिए  लगा  दिया  जाता

 ऐसी  बातें  और  अधिक  समय  के  लिए  जारी  नहीं  रहनी  चाहिए  ।  लोक-क्रिया-कलाप  के  सभी  क््षेत्रो
 विशेषज्ञों  क ेलिए  अखिल  भारतीय  संवर्ग  होना  चाहिए  जहां  उन्हें  विशेषज्ञता  हासिल  करनी  चाहिए  और
 तब  देश  की  उन्नति  की  कुछ  हृद  तक  गारन्टी  दी  जा  सकती

 प्रबन्ध  में  श्रमिकों  की  भागीदारी  अभी  एक  नारा  मात्र  यह  केवल  नारा  नहीं  रहना
 श्रमिकों  की  भागीदारी  होनी  चाहिए  ऐसी  बात  चल  रही  है  ।  जैसाकि  माननीय  मन्त्री  महोदय  जानते  हैं
 कि  यहां  विज्ञान  भवन  में  आयोजित  प्रथम  सम्मेलन/सेमीनार  में  एक  अ्रतिनिधि  के  रूप  में  मैंने  भी
 भाग  लिया  ।  मैं  सदा  यह  कहता  रहा  हूं  और  मैंने  वहां  पर  भी  यह  कहा  कि  यह  भागीदारी  प्रभावी
 होनी  आधा  दर्जन  नौकरशाहों  एक  यूनियन  के  प्रंतिनिधि  के  साथ  बैठना  श्रमिकों  की
 आगोीदारी  नहीं  इसको  प्रभावी  भागीदारी  के  रूप  में  परिवर्तिक  किया.जाना  ---

 श्री  साठे  ने  मैं  उस  व्यक्ति  की  बात  कर  रहा  हूं  जिसने  चर्चा  आरम्भ  की  ओर  किसी  ने
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 भी  उसकी  ओर  ध्यान  नहीं  दिया  है--कि  कार्य  संस्कृति  गिर  गई  है  ।  यह  खराब  हो  गई  है  ।  रुणण  इकाई

 ओऔर  सावजनिक  क्षोत्र  एक  नि  बात  वहां  कोई  कार्य  संस्कृति  नहीं  इसके  अनेक  कारण  मैं
 उनके  विस्तार

 बस

 जाऊंगा  ।  इस  जटिल  समस्या  का  समाधान  किया  जा  सकता  हम  केवल  तश्ी

 एक,नई  कार्य  ते  कायम  कर  सकते  हुँ  जब  उन्हें  संस्थाओं  को  चलाने  में  भागीदार  बनाया  जाए  और

 तुभी  वे  उत्तरदायी  हो  सकते  अन्य  लोगों  को  स्वामी  बना  देते  हैं  और  श्रमिकों  से आशा  करते

 हुँ  कि  वे  बन्धुआ  मजदूर  की  तरह  कार्य  इस  देश  में  नई  कारये  संस्कृति  कभी  उत्पन्न  नहीं  हो

 सकती  ।

 नियत  समय  से  कुछ  क्षण  शायद  अधिक  लेने  और  मुझे  सुंनने  क ेलिए  आपका  विशेष  धन्यवाद  ।

 मैं  उद्योग  मन्त्रालय  की  अनुंदान  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 _  ot  पोयूष  तोरकी  :  इस  मन्त्रालय  की  अनुदान  मांगों  का  समर्थन  करते  हुए  मैं

 कुछ  आंकृड्डे  देना  चाडूं गा  ताकि  हमारे  युवा  मन््त्री  महोदय  उन  कमियों  को  दूर  कर  सकें  जो  स्वतन्त्रता  के
 40  वर्षों  के  बाद  भी  ज्यों  की  त्यों  हैं  ।

 सामूहिक  क्षेत्र  के  पुनरावलोकन  ने  देश  में  सरकार  द्वारा  नियन्त्रित  और  गैर-सरकारी  नियन्त्रित
 1,155  55  कम्पनियों  का  जिक्र  किया  है  ।

 31-12-1989  को  कार्य  अनुसार  कम्पनियों  का  बंटबारा  यह  प्रदर्शित  करता  हैकि  सम के  उस  दन
 51.4  प्रतिशत  कम्पनियां  प्रक्रिया  और  निर्माण  में  लगी  5.5  श्रतिशत  कम्पनियां  कई  अन्य  कार्यों २  जच्धच  पी

 निर्माण  सावंजनिक  और  भण्डारण  प्रणाली  इत्यादि  में
 संलग्न  थी  ।  24  कम्पनियां  ऐसी  थीं  जो  शेयर  प्रतिबन्धित  और  31  दिसम्बर  1988  को  ये

 असीमित  देनदारियों  के  साथ  काये  प्र  थीं  ।.  ये.सब  कम्पनियां  गर।सरकारी  निजी  कंपनियां
 असौमित  देनदारियों  वाली  कम्पनियां  सारे  देश  में  बिखरी  इस  प्रकार  की  153  कंपनियां

 महँराष्ट्र  80  गुजरात  49  35  और  शेष  7  अन्य  राज्यों  में

 वर्ष  1988-89  के  दौरान  कम्पनी  अधिनियम  के  अन्तगेत  कुछ  नई  कम्पनियां  पंजीकृत  की
 उंस  समय  27  सरकारी  और  21,884  गुँर-सरकारी  कम्पनियां  थीं  जिनके  पास  2,465  करोड
 रुपए  और  2,330  करोड़  रुपए  अधिकृत  पूंजी  थी  ।  इसके  साथ-साथ  असीमित  देनदारियों  के  साथ
 10  सरकारी  कम्पनियां  पंजीकृत  को  गईं  |  उनकी  अंसीमित  देंनदारियों  के  साथ  उनकी  पृष्ठभूमि  के
 कारण  उन्हें  और  लाइसेन्स  नहीं  दिए  जाने  चाहिए  थे  ।  इसके  अतिरिक्त  1988-89  के  सीमित
 देनदारियों  के  साथ  76  गर-सरकारी  कम्पनियों  को  नए  सिरे  से  मौके  दिए  जिनका  पंजीकरण
 अर्पल-दिसम्बर  1989  के  दौरान  किया  .  उनकी  अधिकृत  पूंजी  7290  करोड़  रुपए  थी  ।  31
 दिसम्बर  1989  को  कार्य  करने  वाली  विदेशी  कम्पनियों  संख्या  455  कम्पनी  अधिनियम  1956
 और

 एकार्धिकार
 तथों  अवरोधंक  व्यापारिक  व्यवह्यार  1969  के  अतिरिक्त  कम्पनी  मामलों

 का  विभाग  चॉर्टई  अकोउन्टेन्ट  1949,  लागत  और  संकर्म  अकाउस्टेन्ट  1959
 और  सँक्रटरी  1980  के  साथ  भी  सम्बन्ध  रखता  है  ।  इंस  प्रकार  मन्त्रालय  को  इन
 सब  कम्पनियों  से  सम्बन्ध  रुखुना  होता  साथ  कम्पनी  मामलों  का  बिभाग  सहभागिता  अधिनियम
 1932,  कम्पनी  निधियों  में  अधिनियम  और  सोसाइटी  रजिस्ट्रीकरण  1960
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 के  प्रशासनिक  मामलों  को  द्वेखना  है  |  इस  विभाग  द्वारा  अन्रेक  व्रिषयों  से  सर  बन्ध्रित  मामले  भी है
 ।  इग्न  ड्रिभाग़  द्वारा  अनेक  ब्विषयों  से  सम्बन्धित  मामले  भी  देखे

 अब  मैं  लम्बित  मामलों  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहना  चाहूंगा  ।  31  1989  तक  धारा  10H
 (4)  के  अधीन  जांच  सम्बन्धी  मामल्लों  क॑  अन्तगंत  317  मामले  एड्राधिक्रार  तथा  भ्रत्ररोघुक
 व्यापारिक  व्यवहार  आयोग  के  पास  लम्बित  पड़े  31  1989  की  स्थिति  के  अनुसार  घारा

 के  अन्तर्गत  अनुचित  व्यापार  के  सम्बन्ध  में  75  मामले  आयोग  के  प्राप्न  लम्बित  पड़े  हैं  ।  93
 मामले  31  दिसम्बर  1989  तक  आनिर््नीत  पड़े  थ्रे  ।  ये  व ेआवेदन-पत्र  हैं  झो  जांच  और  पंड्रीकरण
 महानिदेशक  द्वारा  धारा  के  अन्तगेत  भेजे  गए  धारा  के  अधीन  गठित

 अवरोधक  व्यापारिक  व्यवह्टार  आयोग  के  पास  लम्बित  पड़े  थे  ।  3।  1989  तक  धारा
 के  अन्तर्गत  अस्थायी  आदेश  के  अधीन  78  मामले  लम्बित  पड़े  हैं  ।  3  1989  तक  घारा  125
 के  अन्तगंत  प्रतिकर  अधिनिर्णीत  सम्बन्धी  3,465  मज़े  लम्बित  मैं  यह  कुहना  चाहता  हूं  क्लि
 ओद्योगिक  नीति  को  एक  नयी  दिशा  देने  की  आवश्यकता  है  क्योंकि  अभी  तक  भूतपूर्व  सरकार  ने  ड््स
 नीति  का  पालन  किया  था  जो  और  नौकरशाही  के  अनुकूल  थी  तथा  जनता  और
 उपभोक्ता  के  प्रतिकूल  थी  ।  इसमें  तुरन्त  परिवतुंत  किय्रा  जाना  चाहिए  |  जनता  की  उम्मीदों  पर
 पानी  फ़िर  जायेगा  ।  यद्दि  नीति  में  संशोधन  नहीं  क्रिया  जाता  तब  स्वाभाविक  है  कि  ल्येग़  इस  नी
 सरकार  को  भी  माफ  नहीं  करेंग्रे  ।

 अमीर  और  अमीर  हो  गए  और  गरीब  और  गरीब  होते  जा  रहे  निःसन्देह्  औद्योगिक  रूप
 से  हमारे  देश  का  विकास  हुआ  है  ।  परन्तु  सत्ता  और  लाभ  के  वितरण  में  अभी  भी  अस़ुंतुलन  है  और  यह
 हमारी  दोषपूर्ण  नीति  के कारण  है  और  इसीलिए  हमारी  नीति  में  परिवर्तन  करना  अत्यन्त  आवश्यक
 नीति-निर्माता  अभी  तक  तो  हमेशा  ही  बड़े  नौकरशाहों  और  पूंजीपतियों  के  पक्ष  में  रहे  देश
 की  प्रत्येक  परियोजना  में  आम  आदमी  को  ध्यान  में  रखा  जाना  चाहिए  ।  प्रबन्धन  में  मजदूरों  की

 एक  अथंहीन  नारा  है  ।  बल्कि  उद्योग  को  चलाने  के  हर  पक्ष  में  प्रबंधन  पर  मजदूरों  का  नियन्त्रण  होना
 चाहिए  ।  वही  पूर्णरूप  से  सही  नीति  होगी  और  मैं  यह  इच्छा  करता  हूं  कि  यहू  सरकार  इस  दिशा  में  काम

 रेगी  ।

 सभापति  महोदय  :  अब  श्री  आर०  मुथिग्रा  मुझे  आपुक्रों  समय  के  बारे  में  सतक॑  कर
 देना  चाहिए  ।  आपको  कितने  मिनट  की  आवश्यकता  है  ।

 श्री  आर०  मुथ्िया  :  दम  |मिवट  की  अआद्श्य॒क़ता  है  ।

 सभापति  महोदय  :  कृपया  पांच  मिनट  में  अपनी  बात  समाप्त  करने  का  प्रयत्न  करें  ।

 श्रो  आर०  सुथिया  :  सभापति  उन्रोग़  मन्त्रालय  को  इस  अत्यन्त  अहत्वपूर्ण  मांग  पर  अपने
 दल  अखिल  भारतीय  अन्ना  द्रविण  मुनेत्र  कष्रगम  की  ओ्रेर  से  कुछ  बोलते  के  लिए  मुझे  अ्वस्तर  द्वेते  हेतु  मे
 आपका  धन्यवाद  करता  हूं  ।

 सूबसे  पहूले  तो  भुझे  यह  बताते  हुए  आफपोम  द्वोता  है  कि  तमिलनाडु  की  जनता  की  कुछेकू  लम्बे
 समय  से  चल्ली  आ  रही  ब्रास्तबिक  मांगों  पर  सरकार  की  पूर्ण  और  चुप्पी  के  कारण  इस  मांग
 पर  हमें  अत्यधिक  निराशा  हुई  हूम  विशेषरूप  से  तथाकृथित  सुल्लेम  दस्पात  सुंयुन्त्र  को  उसके  वतुमान
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 स्वरूप  सलेम  स्टील  रोलिंग  प्लांट  से  बदल  कर  एक  पूर्ण  स्टील  संयन्त्र  के  रूप  में  उसका  विस्तार  करने

 की  मांग  कर  रहे  तथा  हम  यह  चाहते  हैं  कि  उस  क्षेत्र  में  उपलब्ध  लौह  अयस्क  का  प्रयोग  इस  निमित्त

 जाए  ।  हम॑  पहले  से  ही  थे  परन्तु  इंस  सरकार  ने  भी  इस  विस्तार  योजना  के  बारे  में  कुछ  न  करके
 काफी  निराश  किया  इसी  हम  ऊटी  स्थित  हिन्दुस्तान  फोटो  फिल्म्स  संस्थान  को  भी  वहां
 स्थित  रंगीन  फोटो  फिल्म  संस्थान  का  विस्तार  करके  उसके  विस्तार  की  मांग  कर  रहे  हैं  ।  परन्तु  इस

 समय  दुख  की  बांत  यह  है  कि  यद्यपि  विस्तार  की  कोई  योजना  नहीं  बनाई  गई  प्ररन्तु  वतंमान
 योजना  वित्त  मन््त्री  द्वारा  की  गई  इस  घोषणा  से  कि  आयातित  रोल्सਂ  को  कर  में  छूट  दी
 से  काफी  कठिनाई  में  पड़ने  जा  रही

 यद्यपि  नारीमनमम  और  आदिवमंगलेम  में  एक  तेलशशोधक  परियोजना  स्थापित  करने  के  लिए
 कावेरी  बेसिन  से  सम्बन्धित  सारी  छानबीन  पूरी  हो  चुकी  परन्तु  निकट  भविष्य  में  उसे  साकार  करने
 के  लिए  हमारे  पास  कोई  ठोस  उपाय  नहीं  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  निवेदन  करूगा  कि  वह  अपने
 मित्र  पेट्रोलियम  मन्त्री  जी  से  कहें  कि  इस  एकक  को  कम  से  कम  नवीं  योजना  अवधि  में  पूरा  कर  लिया
 जाये  ।

 एक  ओर  इस  सरकार  द्वारा  बरती  गई  लापरवाही  को  यदि  हम  अनदेखा  कर  दें  तो  दूमरी  तरंफ
 हमारी  अपनी  सरकार  है  जो  कुछेक  विद्यमान  ओद्योगिक  प्रस्तावों  के  बारे  में  राजनैतिक  रूप  से
 पक्षपात  बरत  रही  उदाहरण  के  हमारे  पास  शिवगंगा  में  ग्रेफाइट  परियोजना  का  प्रस्ताव  आया
 था  ।  इस  परियोजना  के  प्रारम्भिक  कार्यों  का  भूतपूर्व  प्रधानमन्त्री  श्री  राजीव  यांधी  द्वारा  पहले  ही  यहां
 पर  उनके  दौरे  के  दौरान  उद्घाटन  कर  दिया  गया  परन्तु  जंसे  ही  डी०  एम०  के०  सरकार  सत्ता  में

 कुछ  राजनेतिक  कारणों  से  इसे  इस  रुमय  दिया  गया  है  और  बिद्यमान  ग्रेफाइट  को  कुछ
 गेर-सरकार  एजेंसियों.के  माध्यम  से  किसी  अन्य  स्थान  पर  ले  जाया  गया  है  तथा  यह  कार्य  भी  तमिलनाड़
 के  वर्तेमान  मुख्यमंत्री  के  दामाद  के  आदेश  पर  किया  बताया  जाता  है  केन्द्रीय  और  राज्य  सरकारों
 के  इस  व्यवहार  से  मुझे  भय  है  कि  कुछ  समय  पश्चात्  हम  यह  सुनेंगे  कि  तमिलनाडु  दृष्टि
 से  विकास  शृन्य  राज्यਂ  घोषित  कर  दिया  गया  है  जंसे  कि  हम  कुछ  जिलों  के  बारे  में  सुन  रहे  हैं  जिन्हें

 विहीन  जिलाਂ  घोषित  कर  दिया  गया  है  ।

 -  सरकार  ने  अपने  चुनाव  घोषणा  पत्र  में  यह  वादा.किया  था  कि  सरकार  के  50%  संसाधनों
 का  इस्तेमाल  ग्रामीण  अर्थव्यवस्था  के  विकास  के  लिए  किया  जाएगा  ।  यह  स्वाभाविक  है  कि  औद्योगिक
 विकास  ऐसा  क्षेत्र  है जिसमें  जनता  यह  उम्मीद  करेगी  कि  यह  सरकार  अपने  वादे  पूरे  करे  ।  परन्तु  हमारे
 मंत्री  जी  को  यह  स्पष्ट  करना  होगा  कि  यह  सरकार  ग्रामीण  अथंव्यवस्था  के  विकास  पर  कितने  संसाधनों
 का  इस्तेमाल  करने  जा  रही

 इसी  प्रकार  पिछड़े  क्षेत्रों  क ेविकास  के  इस  सरकार  ने  काफी  वायदे  किए  हैं  ।  पिछड़े  क्षेत्रों
 के  विकास  के  लिए  राजसहायता  भी  दी  गई  है  ।  राज्य  सरकार  ने  एक  बड़ी  राशि  राजसहायता
 भौर  शुल्क  में  रियायत  के  रूप  में  देने  की  भी  मंजूरी  दे  दी  परन्तु  पिछड़े  क्षेत्रों  में  उद्यमियों  द्वारा  केर्द्र
 ओर  राज्य  सरकारों  से  ये  रियायत  पाकर  शुरू  किए  गए  उद्योगों  में  हम  यह  देखते  हैं  कि अधिकतर
 मामलों  में  उन्होंने  पिछड़े  क्षेत्रों  में उद्योग  स्थापित  किए  हैं  जिससे  कि  उस  क्षेत्र  मे ंरोजगार  के  अवसर
 बढ़े  परन्तु  वास्तव  में  वे लोग  यह  कर  रहे  हैं  कि  वे  अपने  स्थानों  से  उस  पिछड़े  क्षेत्र  में  अपने  आदमी  ले
 रहे  मैं  इस  बाते  पर  जीर  देना  चाहता  हूं  कि  हमारे  मंत्री  जी  इन  सब  बातों  पर  ध्यान  दें
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 ओऔर  इन  उद्योगों  का  पूरा  सर्वेक्षण  करायें  और  देखें  कि  राज्य  और  केन्द्र  से  सहायता  प्राप्त  करने  के

 पश्चात्  कया  उन्होंने  उस  पिछड़े  क्षेत्र  की जनता  को  उचित  और  पर्याप्त  रोजगार  के  अवसर  दिए  हैं  जहां
 पर  उन्होंने  उद्योग  स्थापित  किए  हैं  ।

 मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  के  अन्दीपत्ती  क्षेत्र  में  मुझे  अनुभव  है  जहां  से  भूतपूर्व  मुख्यमंत्री  और  हमारे
 राजनंतिक  सलाहकार  डा०  एम०  जी०  आर०  ने  चुनाव  लड़ा  उनके  निजी  हित  के  कारण  उस
 क्षेत्र  में  कुछ  उद्योगों  की  स्थापना  की  गई  परन्तु  उन्होंने  पांच  प्रतिशत  स्थानीय  जनता  को  भी  रोजगार
 नहीं  दिया  प्रत्येक  स्थान  पर  यही  सब  होगा  ।  अतः  आप  इन  उद्योगों  का  पूरा  सर्वेक्षण  करें  कि  क्या

 उन्होंने  उस  पिछड़े  क्षेत्र  में  कम  से  कम  पचास  प्रतिशत  लोगों  को  रोजगार  के  अवसर  प्रंदान  किए  हैं  अथवा

 नहीं  ।  यदि  ऐसा  नहीं  होता  है  तो  बिना  कोई  कारण  बताए  आप  उन  लोगों  से  राजसहायता  वापस  लेने
 के  लिए  ठोस  कदम  उठाए  जो  उन्होंने  सरकार  से  ला  केवल  तभी  हम  पिछड़े  क्षेत्रों  की जनता  के  लिए
 रोजगार  के  अवसर  उत्पन्न  कर  सकते  हैं  ।  मेरे  क्ष  त्र  बोदी  में  हमारे  यहां  काफी  अच्छी  रेशमी  सूती  कपड़ा
 और  अन्य  ऐसी  चीजें  हैं  जिनका  इस्तेमाल  खादी  और  श़ाम-उद्योगों  द्वारा  किया  जा  सकता  खादी
 और  ग्राम  उद्योग  विभाग  को  बोदेी  क्षेत्र  में  कुछ  करना  वे  इसे  वहां  से  ले  जाकर  अन्य  स्थानों  पर
 भेज  रहे  हैं  ।  उन्हें  बोदी  में  ही  कुछ  करना  चाहिए  ।  अन्दीपत्ती  और  बोदी  के  अलावा  मेरे  निर्वाचन-दक्षेत्र
 में  सेदापत्ती  ओर  करबम  क्षत्र  अभी  तक  वहां  कोई  उद्योग  नहीं  है  ।  अतः  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से
 निवेदन  करूंगा  कि  वे  ऐसे  क्षेत्रों  पर  ध्यान  दें  जहां  पर  अभी  तक  कोई  उद्योग  नहीं  हैं  ।

 अन्त  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  का  ध्यान  उद्यमियों  के  मन  में  बढ़ते  हुए  भय  की  ओर  दिलाना
 चाहता  हूं  जो कि  लारसन  एण्ड  टूबरो  के  मामले  में  सरकार  द्वारा  उठाए  गए  कदम  के  कारण  बढ़  रहा
 है  ।  जीवन  बीमा  निगम  के  माध्यम  से  सरकार  ने  लारसन  एण्ड  टूबरो  के  प्रबन्धन  से  अम्बानी  को  हटाने
 की  पहल  की  जबकि  लारसन  एण्ड  टूबरों  से  इस  परिवार  को  हटाने  की  कारंवाई  करने  के  पीछे  क्या
 कारण  है  यह  स्पष्ट  नहीं  हो  सका  है  परन्तु  मैं  समझता  हूं  कि  सरकार  ने  यह  निर्णय  नेक  इरादे  से  किया
 है  जिससे  कि  लारसन  एण्ड  टूबरों  में  जनता  के  और  छोटे  शेयरधारियों  के  हितों  की  रक्षा  हो  सके  ।  यदि
 ऐसा  है  तब  मैं  सरकार  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  अन्य  कम्पनियों  के  मामले  में  भी  इसी  प्रकार  से
 कारंवाई  की  जाएगी  ।  मैं  आपको  तमिलनाडु  की  एक  बड़ी  सीमेंट  दि  इण्डिया  सीमेन्ट्स
 मद्रास  का  उदाहरण  देना  चाहता  जो  भारत  की  सबसे  बड़ी  और  पुरानी  सीमेंट  निर्माता  कम्पनी  है
 तथा  जिसकी  क्षमता  प्रति  वर्ष  लगभग  1.5  मिलियन  टन  इस  शानदार  कम्पनी  में  वर्ष  .980  के
 आरम्भ  में  उद्यमियों  ने अपने  गलत  प्रबन्ध  और  कम्पनी  की  पूंजी  का  दुरुपयोग  और  जालसाजी  करके
 कम्पनी  को  पूर्ण  बर्बादी  के  कगार  तक  पहुंचा  दिया  वित्तीय  संस्थाओं  जिनके  पास  कम्पनी
 के  50  प्रतिशत  से  भी  अधिक  ईविबटी  पूंजी  प्रबन्ध  को  बदलने  के  लिए  कड़ें  कदम  उठाए  तथा  1981
 में  हुई  एक  असाधारण  आम  बैठक  में  एक  प्रस्ताव  के  द्वारा  प्रोत्साहक  परिवार  को  हटा  दिया  ।  कम्पनी
 ने  वित्तीय  संस्था  के  नियन्त्रण  में  व्यावसायिक  प्रबन्ध  के  द्वारा  एक  असाधारण  नई  नीति  ग्रहण  की  ।  विश्व
 बैंक  जिन्होंने  1955  में  देश  में  करोब  एक  दर्जन  सीमेंट  एककों  का  निरीक्षण  जिससे
 निकीकरण  के  लिए  उन्हें  मदद  दी  जा  ने  भारत  सीमेंट  को  सुप्रबन्धित  कम्पनी  होने  के  नाते  मदद
 देने  के  लिए  चुना  ।  वैसे  कम्पनी  बहुत  अच्छी  चल  रही  थी  और  आधघुनिकीकरण  के  लिए  150  करोड़
 रु०  की  लागत  से  इसको  आगे  बढ़ाने  का  कार्यक्रम

 पांच  वर्षों  के  अन्दर  उन्होंने  प्रोत्साहकों  द्वारा  जमा  किए  पांच  करोड़  रुपए  की  हानि  को
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 सुमाप्त  कर  दिया  था  क्षौर  कर्मचारियों  क्रो  आश्चिकतम  20  प्रतिशत  बोजस़  और  शेयरक्षारियों  को  20
 प्रतिशत  लाभांश  देने  के  बाद  भी  आन्तरिक  रूप  से  लगभग  50  करोड़  द्रपए  के  संसाधन  छुटाए  ।

 ऐसे  समय  1989  के  दौरान  वह  प्रोत्साहक  जो  कम्पनी  का  नियन्त्रण  फिर  से  अपने  हाथ  में

 लेने  के  लिए  अपनी  साजिशों  से  कभी  पीछे  नहीं  हटे  ्षर  जो  द्रविड़  मुनेत्रकषगम  नेता  श्री  करुणानिधि  के

 मित्र  फिर  से  चुपचाप  इस  क्षेत्र  में  वापिस  आ

 क्षी  श्रीनिवासन  का  वही  ज़िसने  व्यवस्थित  रूप  से  कृम्पन्नी  में  घपल्ना  क़िया  फ़िर  से

 ज्ापिस  आ  गया  है  ।  ब्रही  व्यक्ति  ज़ो  1981  सें  अपने  अधिकारों  के  झुपग्रों  के  कुप्रबन्ध
 झौर  अन्य  कई  कारणों  से  हटाया  गया  1989  में  द्रविड़  मुनेत्र  कृषग्रम  के  सूत्ता  में  झरने  के  बाढ़  उसी
 ब्ित्तीय  संस्था  के  द्वारा  कम्पनी  सें  वापस  गय़ा  ।

 इस  परिवार  के  किसी  भी  रूप  ईक्विटी  पंजी  का  5  प्रतिशत  से  अधिक  भाग  नहीं  है  ।
 रकार  ने  लारसन  एण्ड  टूबरो  के  मामले  में  का्यंवाही  की  जिसमें  अम्बानी  के  करीब  34  प्रतिशत

 शेयर  अब  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  सरकार  सीमेंट्सਂ  के  मामले  जिसमें  श्रीनिवासन  के
 करीब  5  प्रतिशत  ईक्विटी  शेयर  चुपचाप  बैठकर  तमाशा  देखेगी  ।

 मैंने  इसे  ब्रिस्तृत  रूप  में  प्रस्तुत  किया  है  क्योंकि  यह  क॒स्पद्नी  तमिलनाडु  में  है  और  मैं
 इसका  इतिहास  जानता  हूं  ।  किन्तु  मुझे  मालूम  हुआ  है  कि  इस  तर  की  क़रीब  12  कम्पूल्निग्रां  मैं
 मन्त्री  महोदय  से  यह  भी  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  सरकार  इन  सभी  12  कम्पनियों  के  विरुद्ध  कदम  लेने
 जा

 यद्वि  ऐसा  तो  क्या  आप  ब्रेख्ली  द्वो  कायंवाही  करने  जा  रहे  हैं  जैसे  लारसेन  एए्ट  टूबरो  के  मामले
 में  की  थी  ?

 मैं  माननीय  मन्त्री  से  निवेदन  करता  हूं  कि  मन्त्रालय  का  भार  सम्भालते  हुए  वे  यह  ध्यान  में  रखें
 कि  कोई  क्षेत्रीय  असन्तुलन  न  हो  ।  इन  शब्दों  के  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 ओ  ख़तक़  राज  गृप्त  :  सश्नाप्ति  देश  की  तद़क्क़ी  के  लिए  और  द्वेश  की  दोलुत
 को  बढ़ाते  के  देश  में  इण्डस्ट्री  की  त्रफ  ज्यादा  ध्यान  दिया  ज़ाना  ताकि  ज्यादा  प्रोडकृश्नन  हो  ।

 )

 इस  देशू  की  द्रौज़ञत  को  बढ़ाने  के  देश  की  तरक्की  के  लिए  ज़ितना  ज्याद्रा  से  ज्यादा  इंडस्ट्री
 को  बढ़ावा  दिया  ज़ा  जाए  ।

 इस  वक्त  सबसे  बड़ी  सबसे  बड़ा  मसला  हमारे  सामने  बेस्रेजगारी  का  अगर  इंडस्ट्री
 को  बढ़ावा  दिया  ओद्योगिक  उन्नति  हो  तो  यह  समस्या  भी  कम  हो  सकती  बेरोजगारी  की
 समस्या  को  सुलझाने  में  काफी  मदद  मिल  सकती  है  ।  मैं  चाहूंगा  कि  हमारी  सरकार  इस  तरफ़  तबज्जह
 दे  और  उद्योगों  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  ज्यादा  से  ज्यादा  कोशिश  होनी  इसके  लिए  लोग्रों  को
 प्रोत्साहित  क्रिया  जाना  चाहिए  और  सुब्रिधाएं  दी  जानी  चाहिए  और  इसके  लिए  जो भी  प्रावधात्
 आवश्यक  वे  किए  जाने  चाहिए  ।

 सबसे  प्रदले  हृम्क़ो  लाइसेसिंगर  पाज़िस़ी  को  ल़िबरल  करता  वाक़ि  जोड़ों  को  लाइसेंस
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 लेने  में  दिक्कत  न  हो  ।  वन  विन्डो  सिस्टम  शुरू  करना  ताकि  लोग  जिस  तरह  से  दफ्तरों में
 भटकते  रहते  उनको  मुश्किलात  आती  वे  दूर  हो  उनको  फायदा  हो  और  उनका  समय  बचे  और
 बे  जल्दी  से  जल्दी  अपने  काम  में  लग

 इसके  बड़ी-बड़ी  इण्डस्ट्रीज  तो  ठीक  हैं  लेकिन  ज्यादो  तवज्जो  स्माल  स्केल  इण्डस्ट्री  की
 तरफ  देनी  चाहिए  ।  क्योंकि  जितने  छोटे-छोटे  एरियाज  डिस्ट्रिक्ट  लेवल  तहसील  लेवल  ब्लाक
 लेवल  यदि  वहां  पर  स्माल  स्केल  इण्डस्ट्री  को  एनक्रेज  किया  जाएगा  तो  लोगों  को  ज्यादा  फायदा
 होगा  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  अभी  एक  मेरे  फाजिल  दोस्त  कह  रहे  थे  कि  जहां  भी  इण्डस्ट्री  लगानी  हो
 या  लाईसेंस  देने  हों  तो  उसके  लिए  पॉलिटोकल  कंसीड्रंशन  नहीं  होना  चाहिए  ।  मैं  भी  यह  कहुंगा  कि
 यह  कंसीड़े शन  नहीं  होना  चाहिए  अलबत्ता  यह  देखना  चाहिए  कि  कहां  फिजिबिलिटी  रॉ-मंटीरियल
 कहां  लेबर  कहां  आसानी  से  मिल  सकती  बिजली  कहां  मिल  सकती  वहां  इण्डस्ट्री  लगाई
 उससे  देश  को  भी  फायदा  होगा  और  वहां  के  रहने  वाले  लोगों  को  भी  फायदा

 लेबर  पार्टीसिपेशन  की  बात  यहां  बहुत  जौर-शोर  से  हुई  ।  मैं  यह  समझता  हूं  कि  अभी
 तक  इसकी  इम्पलीमेंट  करने  के  लिए  कोई  तरीका  सामने  नहीं  आया  और  न  ही  कोई  स्टैप्स  ऐसे  लिए
 गए  हैं  जिससे  लेवर  पार्टीसिपेशन  हो  ।  इसलिए  यह  जरूरी  है  कि  जल्दी  जल्दी  यह  किया  जाए  ।  यदि
 लेबर  और  मैनेजमेंट  के  ताल्लुक  अच्छे  होंगे  तो  उससे  फंक्टरी  में  काम  अच्छा  प्रोडक्शन  बढ़ेगा  और
 देश  को  फायदा  होगा  ।  जहां  तक  पब्लिक  संक््टर  अण्डरटेकिग्स  का  ताल्लुक  उस  भी  तवज्जो
 देनी  चाहिए  ।  क्योंकि  यह  देखने  में  आया  है  कि  जनरली  पब्लिक  संक्टर  अण्डरटेकिग्स  घाटे  में  जाती  हैं  ।

 5  में  1112  करोड़  रुपए  का  नेट  लाँस  था  ओर  1986-87  में  1710  करोड़  रुपए  का  नेट
 लॉस  हो  गया  ।  यह  लॉस  बढ़ता  ही  जा  रहा  इससे  कोई  फायदा  नहीं  है  ।  क्योंकि  न  तो  हम  बड़े-बड़े
 मोनोपोलिस्टस  से  मुकाबला  कर  सकते  हैं  और  न  ही  इससे  फायदा  हो  सकता  इसकी  तरफ  तवज्जो
 देनी  चाहिए  ताकि  देश  की  इस  प्रोपर्टी  से  हमें  फायदा  पहुंच  सके  और  हमारा  देश  तरक्की  कर  सके  ।

 .  मैं  जिस  क्षेत्र  से  आता  जम्मू-कश्मीर  रियासत  में  पुछ  और  राजौरी  बहुत  गन्दा  और
 बैकवर्ड  इलाका  है  ।  मैं  मन््त्री  महोदय  से  कहना  चाहता  ये  बड़े  डायनेमिक  काम  करना  चाहते
 हमारा  बैकवर्ड  इलाका  है  इसकी  तरफ  तवज्जो  दें  और  बैकवड़े  एरियाज  में  इण्डस्ट्री  लगाने  के  लिए  ज्यादा
 से  ज्यादा  कदम  ताकि  उस  इलाके  के  लोग  भी  फायदा  उठा  क्योंकि  न  वहां  पर  इतनी
 जमीन  न  लोगों  का  कारोबार  वहां  पर  बाडंर  वे  दूर  जा  नहीं  इसलिए  मैं  चाहूंगा कि
 राजोरी  और  पूंछ  के  इलाके  जम्मू  के  एरिया  भदरवा  और  किश्तवाड़  में  सर्वे  करवाया  वहां
 पर  बहुत  स्कोप  फ्रूटस  वेजीटेबल  वहां  पर  फारेस्ट  बेस्ड  इण्डस्टरी  लग  सकती  है  और  भी

 बहुत  सी  इण्डस्टरीज  वहां  पर  लगायी  जा  सकती  वहां  सर्वे  करवा  कर  जिस-जिस  इण्डस्टरी  का
 स्कोप  वहां  पर  लगनी  ताकि  लोगों  को  फायदा  हो  सके  ।

 इसके  जम्मूं  काश्मीर  में  दो  इण्डस्टरीज  हैं--एच ०  एम०  टी०  और  आई०  टी०
 उसके  लिएं  भी  आपने  वायदा  किया  है  कि  आप

 एक्सपेंड  करने  के  लिए  ज्यादा  पैसा  देंगे  और
 उसको  एंक्सपैंड  करेंगे  मैं  समझता  कि  आज,को  हालत  को

 रखते
 वहां  प्र  ज्यादा

 फायनांसिण  देने  चाहिएँ  ताकि  ज्यादा से  ज्यादा  लोगों  को  वहां  प्र  रोजगार  मिल  सके  ।  यह  जो  अनरैहट
 है  इसके  कम  होने  में  भी  मदद  मिल  सकती  इतना  ही  मैं  मन््त्री  जी  से  चाहूंगा  कि  पुंछ  भौर

 271



 अनुदानों  की  मांगें  1990-91  16  1990

 राजौरी  का  जो  एरिया  वहां  दोनों  इण्डस्टरीज  के  लिए  क्लाईमेट  भी  मौजूद  वहां  पर  इण्डस्ट्री

 शुरू  करें  ।  बहां  के  लोगों  को  इससे  फायदा  हो  सकता  है  और  जम्मू-कश्मीर  जो  बेकवर्ड  स्टेट  वहां  पर

 इण्डस्ट्री  स्थापित  हो  सकती  है  और  लोगों  को  फायदा  हो  सकता

 यहां  पर  इण्डस्ट्रियल  ग्रोथ  सैंटर  के  बारे  में  बात  हुई  ।  सरकार  ने  बहुत  से  इण्डस्ट्रियल  ग्रोथ
 सेंटर  सैक्शन  किए  थे  ।

 एक  सेंटर  मेरे  हल्के  में  सम्भ  में  मंजर  हुआ  और  उसमें  रुपया  भी  इयर  मार्क  कर  दिया  कि  35

 करोड़  रुपए  खर्च  जमीन  लेने  के  भी  आर्डर  हो  लेकिन  आज  तक  न  जमीन  ली  गयी  और  न
 पैसा  खच  हुआ  ।  वहां  के  लोगों  को  यह  उम्मीद  बंधी  थी  कि  यहां  बेरोजगार  लोगों  को  और  मजदूरों  को
 रोजगार  लेकिन  आज  तक  वह  काम  शुरू  नहीं  हुआ  ।  मैं  चाहूंगा  सम्भ  में  जो  इन्डस्ट्रियल  ग्रोथ
 सेंटर  मंजूर  किया  है  उसमें  काम  चालू  कराया  जाए  ताकि  लोगों  की  जो  उम्मीद  है  उसे  पूरा  किया  जा
 सके  और  वहां  पर  यह  सेंटर  बने  ।  जितना  भी  हमारा  एरिया  है  उसमें  स्माल  स्केल  इंडस्ट्रीज  को  बढ़ावा
 देने  के  लिए  मंत्री  जी  को  पूरी  तरह  कोशिश  करना  चाहिए  ताकि  हमारा  जो  बोडंर  एरिया  बंकवर्ड

 एरिया  है  और  जैसे  केण्डी  का  एरिया  है  वहां  पर  हमारे  लोग  फायदा  उठा  सकें  ।

 ]

 क्री  पो०  सो०  थामस  :  सभापति  जल्दी  ही  सरकार  एक  नई  औद्योगिक
 नीति  के  साथ  आगे  आ  रही  है  और  मुझे  विश्वास  माननीय  सदस्यों  द्वारा  यहां  दिए  गए  सुझावों  को
 ध्यान  में  रखेगी  ।

 मैं  कुछ  सुझाव  देना  चाहता  हूं  । सबसे  पहली  और  महत्वपूर्ण  बात  जो  सरकार  को  ध्यान  में
 रखनी  है  वह  है  देश  में  एक  उपयुक्त  औद्योगिक  वातावरण  तंयार  करना  जिसमें  न  केवल  उद्योगों  को

 शुरू  किया  जा  सके  बल्कि  उद्योगों  का  विकास  भी  हो  सके  ।  जब  हम  इसके  बारे  में  सोचते  तो  उसमें
 सबसे  महत्वपूर्ण  बात  यह  हो  सकती  है  कि  ओऔद्योगिक  क्षेत्र  में  अधिकतप्र  योग्यता  को  प्राथमिकता  दी
 जाए  ।  हम  ऐसा  वातावरण  कंसे  उत्पन्न  कर  सकते  हैं  जिसमें  उद्योग  का  उत्पादन  अधिकतम  हो  और  हमारे
 पास  सबसे  अधिक  योग्यता  हो  ?  कमंचारी  संतुष्ट  होने  प्रबन्ध  सन्तुष्ट  होना  लाभ  होना
 चाहिए  और  सरकार  को  भी  उसका  उचित  हिस्सा  मिलना  सरकार  को  यह  सुनिश्चित  करना
 चाहिए  कि  उद्योगों  उद्योगों  के  प्रबन्ध  में  और  वास्तविक  स्वामित्व  में  श्रमिकों  को  उचित  सहभागिता
 मिले  ।  हमें  भी  यह  देखना  चाहिए  कि  कमंचारियों  को  जो  प्रोत्साहन  दिया  जाता  है  उसे  हर  तरह  से
 बढ़ाया  कमंचारियों  को  यह  महसूस  होना  चाहिए  कि  उन्हें  वास्तव  में  लाभ  में  हिस्सा  मिलता  है  ।
 ऐसा  नहीं  होना  चाहिए  जंसा  आजकल  हम  कर्मचारियों  को  बोनस  देते  जो  वास्तविक  लाभ-सहभागिता
 पर  आधारित  नहीं  होता  किन्तु  एक  प्रकार  का  आकस्मिक  भत्ता  होता  मैं  सोचता  हूं  कि सरकार
 को  इस  पहल  के  बारे  में  बहुट  गम्भी  रता  से  सोचना  होगा  ।

 सरकार  द्वारा  घोषित  की  जाने  वाली  ओद्योगिक  नीति  के  सम्बन्ध  में  मेरे  पास  कुछ  सुझाव
 जो  मेरे  राज्य  केरल  से  सम्बन्धित  हैं  ।  जहां  तक  उद्योगों  का  प्रश्न  केरल  एक  पिछड़ा  हुआ  राज्य  है  ।
 यहां  ऐसा  राज्य  है  जहां  बहुत  साधन  उदाहरण  के  तौर  टिटेनियम  केरल  के  तटों  पर  उपलब्ध  है  ।
 वास्तव  केरल  को  इसका  एकाधिकार  प्राप्त  किस्तु  वहां  कोई  साबंजनिक  क्ष  त्रीय  उपक्रम  नहीं  है  ।
 बहां  ऐसी  कोई  फंक्टरी  नहीं  है  जहां  इन  साधनों

 का  समुचित  उपयोग  किया  जा  सके  और  देश  के  लिए
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 उसका  प्रयोग  किया  जा  सके  ।  सरकार  को  सावंजनिक  क्षेत्रीय  उपक्रम  के  बारे  में  विचार  करना  चाहिए
 इस  संस्रधन  का  समुचित  उपयोग  किया  जा  सके  और  और  देश  के  लाभ  के  लिए  उसका

 प्रयोग  किया  जाःसके  ।

 इसके  बड़े  औद्योगिक  घरानों  के  बारे  में  मेरे  पास  एक  सुझाव  हमार  राज्य  और
 देश  के  अन्य  भागों  में  इन  बड़े  घरानों  का  सरकार  यहां  तक  कि  हमारे  देश  के  लोगों  पर  भी  नियन्त्रण
 है  ।  मैं  मयुर  रेओन््स  का  उदाहरण  दे  सकता  हूं  जो  बिरला  परिवार  द्वारा  नियन्त्रित  है  ।

 3.60  म०  प०

 कालिकट  में  वह  एक  बड़ी  फैक्टरी  कई  वर्ष  पहले  वहां  हड़ताल  हुई  थीਂ  और  तालाबन्दी  हुई
 थी  ।  वह  फंक्टरी  कई  महीनों  और  वर्षों  तक  बन्द  रही  ।  अन्त  में  सरकार  कोਂ  मयुर  रेजोन  के  साथਂ  एक
 समझौता  करना  फ्ड़ा  ।  वास्तव  में  सरकार  को  केरल  राज्य  की  वन  सम्पदा  को  एक  बड़े  आऔद्योगिक
 घराने  के  पास  गिरवी  रखना  इस  बात  पर  समझौता  हुआ  कि  इस  बड़े  औद्योगिक  धराने  करे  बहुत
 ही  कम  मुल्य  पर  पांच  वर्षों  स ेअधिक  समय  तक  के  लिए  बांस  और  कच्चा  माल  दिया  वास्तक  में
 यह  उस  आय  की  जड़ों  को  काटना  है  जो  देश  को  प्राप्त  होती  हैं  |  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  जब  औद्योगिक
 नीति  बनाई  जाए  तो  सरकार  यह  सुनिश्चित  करे  कि  इन  बड़े  आँद्योगिक  घरानों  का  निन्यत्रणਂ  कम  हो  ।
 समय  के  अभाव  के  मैं  अपनी  बात  यहीं  पर  समाप्द  करता  हूं  ।

 करो  बाथूभाई  मेघजो  शाह  :  उपाध्यक्ष  उद्योग  मन्त्री  जो  डिग्रांडुज  लेकर

 आए  उसका  समर्थन  करता  हुं  और  साथ  ही  जो  कुछ  बातें  यहां  सदन  में  हुई  जिक  करते

 हुए  मैं  अपने  कुछ  सुझाव  आपके  माध्यम  से  उद्योग  मन्त्री  को  देश  चाहला  हूं  ।  अभी  सीमेंट  की  बात  करते

 हुए  मुरली  देवरा  ने  कहा  कि  1982  में  निष्क्रिय  पद्धति  सीमेंट  के  करे  में  आयी  सीमेंट  को
 काफी  बढ़ावा  मिला  और  प्राडक्शन  बढ़ा  ।  प्राडक्शनः  जरूर  बढ़ा  लेकिन  उससे  सीमेंट  कितवा  महंगा
 के  फिगसे  उन्होंने  नहीं  दीं  |  1982  में  उस  समय  सीमेंट  लाक़ी  ने  तत्कालीन  संत्री
 श्री  नारायण  दत्त  तिवारी  पर  क्या  असर  समझ  में  नहीं  आता  शाम  के  वक्त  स्लीमेंट  की

 कोरी  30/-  रु०  की  वह  सुबह  60/-  रु०  की  हो  ग्रयी  ।  1980-81  के  साल  में  एसोसिएटड  सीमेंट
 जो  इस  मुल्क  की  सबसे  बड़ी  सीमेंट  प्रोड्यूससं  उस  वर्ष  एक  करोड़  75  लाख  टन

 सीमेंट  काः  उत्पादन  देश  में  हुआ  जिसमें  53  लाख  टन  सीमेंट  ए०  सी०  सी०  ने  बेचा  था  और  40  0/-₹०
 टन  के  हिसाब  से  सेल्ज  रिअलाईजेशन  206  करोड़  हुआ  तो  उस  पर  नुकसान  नहीं  हुआ  था  फिर  न

 जाने  600/-  ठन  इस  मुल्क  में  जो  सीमेंट  का  भाव  का  एवरेज  उसको  ध्यान  में  न  रखते  हुए  उसका

 1200  रुपछ  अपन  माकिट  में  करके  60/-  रुफए  की  थली  बना  दी  ।  पोजीशन  क्या  है  ।  सीमेंट  उत्पादन

 जरूर  बढ़ा  है  लेकिन  आज  नई  सरकार  के  आने  के  बाद  सीमेंट  की  बोरी  में  कम  से  कम  05-20  रुपए
 कषार  महीने  के  अन्दर  भाव  बढ़  गए  मैं  उद्योग  मन्त्री  से निवेदन  करूंगा  कि  ब्यूरो  आफ  इण्डस्ट्रियल

 3.03  म०  प०

 बस्कस  पुरुष्लेसल  पोठासीन

 कॉस्द  एण्ड  ड्ाईसेज  के  मध्यम  से  इन  उद्योगों  की  जो  जांच  होतीं  है  वह  सही  नहीं  होती  उसके  लिए
 स्वतन्त्र  कमेट्री  बननी  चाहिए  भौर  उसी  के  माध्यम  से  इसकी  जांच  होनी  इसी  तरह से
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 पेपर  इण्डस्ट्री  में  यही  हो  रहा  है  ।  पेपर  इण्डस्ट्री  को  उत्पादन  के  मामले  में  सेल्फ  सफिसिएण्ट  कहा  जाता

 है  लेकिन  हम  पल्प  इन्पोर्ट  करते  यह  पल्प  बनाने  की  चीजें  इस  मुल्क  के  अन्दर  बड़ी  मात्रा  में  उपलब्ध

 है  और  कागज  बनाने  के  लिए  रा-मैटीरियल  भी  ।  मैं  जंगल  काटने  का  हिमायती  नहीं  हूं  लेकिन  हमारे  देश
 में  बगास  उपलब्ध  होने  की  जो  क्षमता  उसका  उपयोग  ठीक  से  नहीं  हो  रहा  है  ।  हमारी  शुगर
 इन्डस्ट्रीज  साल  में  10  करोड़  टन  गन्ने  को  पीसकर  शक्कर  बनाती  हैं  जिससे  कम  से  कम  9  करोड़  टन
 बगास  इस  मुल्क  में  उपलब्ध  होता  है  ।  यदि  उसका  10  प्रतिशत  भाग  भी  हम  पेपर  बनाने  में  उपयोग  में
 लाएं  तो  हमारे  देश  में  लगभग  30  लाख  टन  पेपर  बनाया  जा  सकता  आज़  हम  :00  करोड़  रुपए
 से  ज्यादा  विदेशी  मुद्रा  पल्प  और  दूसरा  रद्दी  कागज  दुनिया  भर  से  इम्पोर्ट  करने  में  खर्च  कर  देते  मैं
 आपके  माध्यम  से  उद्योग  मन्त्री  जी  से  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  जब  आप  कहते  हैं  कि  हम  कागज  के
 मामले  में  आत्म-निर्भर  तो  मैं  उससे  सहमत  नहीं  आप  वस्तुस्थिति  को  जांच  कराइए  ।  इस  देश
 में  हिन्दुस्तान  पेपर  कार्पोरेशन  की  स्थापना  दो  उदं  श्यों  को सामने  रखकर  की  गई  थी  :  मुल्क  में  पेपर
 का  उत्पादन  बढ़  और  सस्ता  कागज  मिल  सके  ।  परन्तु  खेद  का  विषय  है  कि  इस  मुल्क  में  पेपर
 जो  प्राइवेट  क्षेत्र  में  वह  बहुत  वदवान  और  जोरदार  आज  भी  हिन्दुस्तान  पेपर  कार्पोरेशन  पर
 थापर  ग्रुप  हावी  हमारा  हि-दुस्तान  पेपर  कार्पोरेशन  शुरू  से  ही  थापर  ग्रुप  के  प्रभावक्षत्र  में  काम
 करता  रहा  है  ।  यही  कारण  है  कि  केरल  के  न्यूजप्रिट  पेपर  प्लांट  को  लगने  में  10  साल  का  समय  लग
 गया  जब  कि  नौमंली  किसी  पेपर  प्लांट  को  प्रोडक्शन  में  आने  में  ज्यादा  से  ज्यादा  दो  साल  लगते  हैं  ।

 परन्तु  हिन्दुस्तान  पेपर  कार्पोरेशन  थापर  ग्रुप  से  चेयरमंन  या  मंनेजिंग  टायरेक्टर  के  रूप  में  मिस्टर

 जुल्शी  के  आ  जाने  के  बाद  उन्होंने  यह  तरीका  अपनाया  है  कि  कैसे  यह  प्लांट  डिले  कंसे  इस  देश  में
 पेपर  की  कास्ट  बढ़े  ।  उनके  प्रयासों  के  कारण  इस  देश  में  पेपर  के  भाव  लगातार  बढ़ते  जा  रहे  हैं  जो

 हम  सब  के  लिए  चिन्ता  का  विषय  विश्व  के  किसी  भी  देश  में  पेपर  के  इतने  भाव  नहीं  जितने

 हमारे  देश  में  बढ़  गए  हैं  ।  फिर  आप  देखिए  हमारी  कन्जम्पशन  विःतनी  प्रति  मानव  सिर्फ  एक
 ग्राम  पेपर  की  कन्जम्पणन  भी  नहीं  होती  है  ।  हमारे  उद्योग  मन्त्री  जी  विदेशों  में  रहे  वे  जानते  होंगे
 कि  अमेरिका  में  200  किलोग्राम  से  ज्यादा  पर  कंपिटा  पेपर  की  कन््जम्पशन  उसे  देखते  हुए  हमारे
 यहां  कन््जम्पशन  बढ़ती  क्यों  नहीं  हमारे  यहां  क्यों  पेपर  सस्ता  नहीं  इस  पर  सरकार  को  ध्यान
 देना  होगा  ।

 अब  मैं  आपसे  साल्ट  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहूंगा  ।  मैं  जिस  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र  कच्छ  से

 चुनकर  आता  हूं  वहां  देश  का  सबसे  अधिक  साल्ट  पैदा  होता  है  ।  हमारे  यहां  अधिकतर  छोटे  उत्पादकों
 को  नमक  के  लाइसेंस  दिए  गए  हैं  परन्तु  गए  साल  इण्डस्ट्रीज  मिनिस्ट्री  न ेएम०  आर०  टी०  पी०  के
 अन्तगंत  आने  वाले  बड़  उद्योगों  को  भी  नमक  बेचने  की  परवानगी  दी  गयी  उनका  काम  हालांकि  नमक

 को  सोड़ा  ऐश  और  कास्टिक  सोडा  बनाने  के  काम  में  लाना  मात्र  ही  लेकिन  उनको  भी  नमक  बेचने
 की  छूट  दे  दी  गयी  ।  इसका  नतीजा  हुआ  कि  नमक  के  जितने  छोटे-छोटे  उत्पादक  वे  सब  घाटे  में  आा
 गए  ।  नमक  का  भाव  वेसे  भी  इस  देश  में  ज्यादा  ऊपर  नहीं  गया  यदि  देश  में  आप  नमक  के
 उत्पादन  की  फीगसं  देखें  तो  उसका  कन््जम्पशन  उस  मात्रा  में  बढ़ा  नहीं  है  क्योंकि  लोग  तेल  खाने  लगे

 चीनी  खाने  लगे  नमक  की  मात्रा  बढ़ाने  की  कोई  हिम्मत  नहीं  करता  |  आजकल  तो  साल्टर्लस
 डाइट  की  चर्चा  भी  बहुत  सुनने  में  आती  इस  कारण  नमक  का  कन्जम्पशन  घटता  ही  जा  रहा  है
 और  साथ-साथ  छोटे  उत्पादकों  की  तकलीफें  भी  बढ़  रही  हैं  ।  मेरी  प्रार्थना  है  कि  बड़े  उद्योगों  को  खुले

 -  मार्केट  में  नमक  बेचने  की  इजाजत  नहीं  दी  जानी  चाहिए  ।  मुझे  आशा  है  कि  आप  इस  विषय  पर  गंभीरता
 से  ध्याय  देंगे  ,  अब  मैं  आपका  ध्यान  खादी  एण्ड  विलेज  इण्डस्ट्रीज  की  तरफ  ले  जाना  चाहूंगा  ।  इसके
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 कारण  सबसे  ज्यादा  लोगों  को  रोजगार  मिलता  है  ।  हमारे  देश  में  खादी  उद्योग  में  लगभग  40  लाख  से
 ज्यादा  लोग  जो  इसके  माध्यम  से  रोजगार  पाते  इनमें  से  15  लाख  से  ज्यादा  शडयूल्ड  कास्ट
 और  शंडयूल्ड  ट्राइब  के  लोग  हैं  और  20  लाख  से  अधिक  महिलाओं  को  इसके  माध्यम  से  रोजगार

 मिलता  है  ।  खादी  ग्रामोद्योग  जो  उसको  ज्यादा  रकम  देनी  चाहिए  और  उसका  बाजार  भी  बढ़ना
 चाहिए  ।

 अभी  किसी  ने  कंपिटल  इनटैंसिव  की  बात  कही  ।  हमें  इस  पर  ध्यान  देना  होगा  ।  हमारी  जो
 पब्लिक  अंडरटेकिग्स  हैं  उस  पर  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  जो  इनवंस्टमेंट  हुआ  है  40  हजार  करोड़
 से  उसके  मुताबिक  रोजगार  के  अवसर  लोगों  को  प्राप्त  नहीं  हो  सके  ।  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में
 18  लाख  से  ज्यादा  लोगों  को  रोजगार  मिलता  था  और  उतना  ही  इनवंस्टमेंट  पब्लिक  अंड  रटेकिस्स  में
 करने  के  बाद  डेढ़  लाख  लोगों  को  रोजगार  देने  की  क्षमता  बढ़ी  आप  इस  पर  गौर  हमने  अपने
 मैनिफेस्टो  में  ज्यादा  से  ज्यादा  लोगों  को  रोजगार  देने  की  बात  कही  है  और  कहा  कि  जिस  हाथ  को  काम

 नहीं  देंगे  उसको  सैल्फ-इम्पलायमेंट  के  लिए  पैसा  देंगे  ।  पैसा  देने  की नौबत  न  आए  यह  आप  ध्यान
 छोटे  उद्योग  जो  कम  इनवंस्टमेंट  में  ज्यादा  लोगों  को  रोजगार  देते  हैं  उनको  आप  बढ़ावा  दें  ।  जो  छोटे
 उद्योग  हैं  उसमें  ।5  हजार  की  कंपिटल  इनवैस्टमेंट  करने  के  बाद  एक  व्यक्ति  को  काम  मिलता  है  और
 जो  बड़ी  इंस्ट्रीज  हैं  उसमें  दो  लाब  रुपया  रखने  पर  भी  एक  आदमी  को  ही  काम  मिल  पाता  इस
 कारण  स्माल  स्केल  इंडस्ट्रीज  को  बढ़ावा  देना  चाहिए  ।

 जो  उद्योग  सिक  हो  जाते  हैं  उसके  लिए  एक  स्वतंत्र  कमेटी  बनानी  चाहिए  ।  आपके  डिपार्टमेंट  में
 इससे  सम्बन्धित  जो  कमेटी  बनी  उस  पर  हमें  कोई  भरोसा  नहीं  आज  सिक  इंडस्ट्रीज  की  सख्या
 बढ़ती  जा  रही  है  ।  आपकी  रिपोर्ट  में  जो  कुछ  भी  लिखा  जाता  है  वह  अच्छा  ही  होता  इसांलए
 एक  स्वतंत्र  कमेटी  इसके  लिए  इतना  ही  कहते  हुए  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  आपने

 मुझे  बोलने  का  जो  समय  दिया  उसके  लिए  मैं  आपका  आभारी  हूं  ।

 श्री  हरपाल  सिंह  पंवार  :  माननीय  सभापति  भारत  के  औद्योगिक  विकास  के
 सम्बन्ध  में  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  यहां  पर  आज  तक  जो  भी  किया  गया  उसमें  ग्रामीण  क्षेत्रों  को
 उद्योगों  के  विकास  में  नजरअंदाज  किया  गया  ।  चाहिए  तो  यह  था  कि  देहातों  में  जो  छोटे-छोटे  उद्योग
 और  कुटीर  उद्योग  घरों  के  अन्दर  चलते  थे  उनको  बढ़ाया  जाता  लेकिन  बहां  की  व्यवस्था  ने  यहां  की
 गलत  ने  यहां  के  गलत  कार्यक्रमों  ने ठीक  इसका  उल्टा  बड़े-बड़े  कारखाने  खड़े  किए
 गए  500-500  करोड़  रुपए  लगा  कर  और  एक-एक  हजार  करोड़  रुपए  लेकिन  उसकी  औसत
 में  वहां  रोजगार  नहीं  के  बराबर  गांवों  के  अन्दर  जो  छोटे  काम  चल  रहे  थे  जैसे  कि  लकड़ी  का
 काम  होता  बुनाई  का  काम  जुलाहा  करता  था  ओर  कुम्हार  बतंन  बनाने  काम  करता  अगर

 हमने  इसको  और  बढ़ावा  दिया  होता  तो  यह  बेकारी  की  समस्या  इतनी  गम्भीर  नहों  पहली  और

 दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  इसको  बढ़ावा  दिया  गया  होता  तो  रोजगार  भी  निकलते  और  देश  की
 गरीबी  जो  आज  बुरी  दशा  में  वह  भी  इतनी  गम्भीर  नहीं  होती  ।  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  यहां  पर  जो
 भी  इस  बारे  में  सोचा  या  करने  की  कोशिश  की  गई  वह  महज  कागज  तक  ही  रही  ।

 नॉन  इ  डस्ट्री  डिस्ट्रिक्ट  की  जो  लिस्ट  बनायी  उस  पर  कोई  काय॑  नहीं  किया  गया  क्योंकि
 जो  बुनियादी  जरूरतें  हैं  जिनके  आधार  पर  उद्योग  खड़े  किए  जा  सकते  थे--जसे  सड़कें  संचार
 व्यवस्था  वह  वहां  नहीं  तो  उद्योग  लगाने  की  बात  न  प्राइवेट  सेक्टर  में  और  न  पब्लिक  सैक्टर
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 में  सोची  गई  क्योंकि  जब  वहां  पर  शुरू  की  आरम्भ  की  जिनके  आधार  पर  वह  लग

 वही  वहां  पर  तो  इसलिए  मेरा  आपके  माध्यम  से  सरकार  से  और  उद्योग  मंत्री  जी  से  अनुरोध  है
 कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  जहां  पर  इस  तरह  के  उद्योग  बिल्कुल  भी  नहीं  और  बेशुमार  बेरोजगारी  है  तो

 बहां  इस  तरह  की  योजना  बनाई  उन  जिलों  का  दोबारा  सर्वे  कराया  जहां  पर  उद्योग

 बिल्कुल  नहीं  हैं  या  बहुत  थोड़े  हैं  ।  उद्योग  खास  तौर  पर  एक  निश्चित  इलाके  जहां  एक  उद्योग  लग
 उसके  बराबर  में  दूसरे  उद्योग  खड़े  हो  गए  तो  ग्रामीण  इलाका  इससे  पूरी  तरह  से  छूट  गया  और

 ग्रामीण  इलाके  भें  बहुत  बेरोजगारी  की  समस्या  उसकी  वजह  से  खड़ी  हो  गई  ।

 मैं  कहना  चाहूंगा  कि  यदि  ग्रामीण  इलाके  में  थोड़ा  बहुत  उद्योग  का  विकास  किया  भी

 कुछ  फैक्टरीज  लगाई  भी  गई  तो  वहां  पर  देहाती  ग्रामीण  वर्कंसं  को  काम  नहीं
 मिलता  उनको  कहा  जाता  है  कि  वह  अनस्किल्ड  वह  कुशल  नहीं  उम  तरह  की  ट्रेनिंग  उन्होंने
 नहीं  ली  इसलिए  कानून  ऐसा  बनाया  जाय  कि  ग्रामीण  इलाकों  के  लोगों  को  एक  निश्चित  अनुपात  में
 नौकरी  मिले  और  ट्रेनिंग  इंस्टीट्यूट  में  इस  तरह  की  ट्रेनिंग  उनका  वहां  पर  दी  आय  जिससे  बह  लोग

 कुंशल  बन  जायें  ।  किसानों  की  जमीन  को  लिया  जाता  उद्योगों  के  भले  ही  प्राइवेट  सैक्टर  में

 हो  या  पब्लिक  सेक्टर  में  उनको  उसका  सही  दाम  भी  नहीं  व्या  जाता  ।  वही  जमीन  कुछ  दिनों  के

 बाद  डवलप  हो  जाती  जो  उनसे  कुछ  ही  मूपयों  में  ली  जाती  वह  हजारों  और  सेकड़ों  रुपए  गज
 जाकर  बन  जाती  है  तो  इसके  लिए  भी  कानून  बनना  चाहिए  कि  इस  तरह  से  जमीन  का  उन
 फैक्टरीज  के  भले  ही  प्राइव्रेट  सेक्टर  में  हो  या  पब्लिक  सेक्टर  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।  जिस
 जमीन  से  उनके  सेण्टीमेण्टल  सम्बन्ध  रहे  उनका  हर  तरह  से  परिवार  उसमें  लग  रहा>है  और  उसकी

 जीभ  कुछ  ही  रुपयों  में  एक्वायर  कर  लिया  गया  हो  तो  एक  किसान  के  जमीन  वाले  प्के  साथ

 यह  भी  एक  बहुत  बड़ा  अत्याचार  मैं  इण्डस्ट्रीज  के  वारे  में  फिर  यंह  कहना  चाहूंगा  कि  कानून  इस

 तरह  के  बनेंने  कानूनों  में  इस  तरह'की  नरमी  बरती  जानी  चाहिए  कि  ग्रामीण  इलाके
 जो  इसकी  तरफ  बढ़ने  को  तैयार  ऐसे  इन्सेण्टिष्ज  या  कानून  की  प्रक्रिया  इस  तरह  की  हो  कि  कह

 बहुत  आराम  से  उनको  लगा  सके  ।  अभी  आफिसेज  दफ्तरों  के  बहुत  चक्कर  लगाने  के  बाद  भी  आदसी

 यह  सीचता  नया  आदमी  डरता  रहता  है  कि  इस  उद्योग  +  मैं  चला  सकता  हूं  या  नहीं  चला  सकता

 हूं  क्योंकि  कानूनी  प्रक्रिया  बहुत  मुश्किल  है  और  स्मांल  स्केल  इण्डस्ट्रीज  के  अन्दर  जो  भी  कारखाने

 लगांए  जा  संकते  उन  इण्डस्ट्रीज  के  ऊपर  ब्याज  की  दर  भी  कुछ  कम  की  जानी  चाहिए  क्योंकि  जो
 लोन  लेता  है  वह  डरता  है  कि  कहीं  ऐसा  न  हो  कि  मैं  इसको  वापस  कर  पाऊंगा  या  नहीं  कर
 पांऊंगा  ।

 हमारे  दस्तंकार  जो  बंड़ी  शौनंदार  चीजें  अपने  हाथों  से'बनाते  हमारे  दूसरे  त्तरह  के  जो  कुशल
 लोग  उन  सब  हमें  बचाना  क्योंकि  आज  वह  बिल्कुल  भुखमरी  स्थिति  में  आਂ  मयेਂ  हैं
 ओऔर'आंज  नौकर  ही  समझ  जो  अपने  हाथों  से  शानदार  चीजें  ढाका
 मलਂ  बनति वले  आंदमी  यंहां  के  कारीगर  ही  कारीगर  उन  सब  के  जोਂ  बे”करते
 उनमें  से  हर  करने  वाले  को  प्रोटैक्शन  होना  उनको  हर  तरह  से  इन्सेंटिव
 मिलना  चाहिए  और  सरकार  उनकी  ऐसे  मौका  देਂ  कि  वे  पुनः  अपने  फोम  को  करने

 कह  पश्चिमी  प्रदेश  के'बारे  में  कहना-चाहूंगा  कि  पश्चिमी  उत्तरਂ  प्रदेश
 अंदोज

 किया हालांकि दिल्ली के बहुंत पास'का इलांका हैलेकिन यहां पर ऑशोगिकਂ विकास 276
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 बिल्कुल  नहीं  किया  इसकी  तरफ  सरकार  का  ध्यान  ही  नहीं  यहां  की  जमीन  बहुत  उप्नाक्त
 और  महज  खेती  के  ऊपर  यह  लोग  खड़े  हुए  हैं  तो  मैं  मंत्री  महोदय  से  आपके  माध्यम  से  यह  भी  कहना

 चाहूंगा  कि  पश्चिमी  उत्तर  श्रदेश  के  सभी  जिलीं  के  बारे  में  विशेष  ध्यान  क्या  जाय  क्योंकि  जब  तक  यहां
 पर  दूसरी  छोटे  कारखाने  खड़े  नहीं  होंगे  तब  तक  यहां  की  बैरोजगारी  फर  किसी  तरह  से

 अंकुश  नहीं  लगाया  जा  यहां  च्वहुत  ज्यादा  चेसेजगार  लोग  पड़ेहुए

 चीनी  उद्योग  एक  बहुत  बड़ी  समस्या  मुल्क  में  बना  हुआ,है  ।  35-36  फीसदी  गन्ना  मुम्किल
 से  इस  उद्योग  में  पहुंचता  फैक्टरीज  में  किसानों  का  गन्ना  बाकी  लोगों  की ्लुढाई  होती
 उन  लोगों  को  कम  दामों  में  क्रेशर  सल््फ़र  वर्गरह  पर  देना  पड़ता.है  वह  भम्व  पर  गन्ना  लेते

 हैं  ।  मैं  इस  बारे  में  यह  भी  कहना  आपके  माध्यम  कि  इसमें  40  किलोमीटर  या  25
 मीटर  की  जो  बात  रखी  गई  मह  किसी  सश्ह'भी  उंचित  नहीं  है  और  यह  किसानों  ऊपर  अत्याचार

 जरूरत  के  र  पर'मिल'खड़ी  की  यह  40  किलोमीटर  था  25  किलीमीटर

 दूरी  की  त्तुरूतਂ  समाप्त  किया  जाना  अफ्ने  मुजफ्फस्नगर  जिले  का  जिक्रकरना'चाहूंगा  ।

 वन््हां  पर  4-5  मिल  उनमें  से एक  मिल  तो  बिल्कुल  काम  ही  नहीं  कर  रही  है  ।  अगर  15  मिल  और
 भी  लगा  दी  जायें  तो  कहां  का  भिलों  पर“नहीं  पहुंच  पर  इस  तरह  ग्ने  दशा  है  ।
 उनको  महज  यह  कहकर  कि  एक  दो  मिल  और  लगाई  जा  रही  हैं  और  आपकी  गनगे  की  समस्या  दूर“हो

 बह  बिल्कुल  वबहकाने  के  लिए  बात  आप  चीनी  बाहर  से  मंगवा  सकते  हैं  लेकिन  अपमे

 कानूनों  में  हम  इस  त्तरह  के  महीं  कर  सकते  जिससे  को  उसका  फायदा  पहुँचे
 ।
 इलेलिए

 मैं  ब्रार्थंना  चाहूंगा  कि  40  किलोमीटर  के  पर  जो  आपने  25  किलोमेटर

 लगाई  इसको  भी  समाप्त  किया  जाना-जाहिए  और  जरूरत'को  देख्यते  हुए  किलोमीटर  की

 रहनी

 उद्योगों  के  बारे-में-मैं  आपसे  यही  फिर  कहना  न्यहूंगा  कि-स्मॉल  स्केल
 ''*

 ]

 प्रो०  एन०  जो०  रंगा  :  क्या  अभी  भी  ऐसी  पाबंदी  है  ?

 |

 थ्रो  हरपाल  खिह  बंबार  :  माइलेज की  रशिस्ट्रिक्शन  नहीं  होनी  चाहिए  ।  हमारेਂ  भतपूर्य  प्रधानमंत्री
 चोधरी  चरण  ने  आशथिक  स्थिति  के  भें  काफी  विस्थार-से  कहा  है  और  मैंने  अध्ययन
 भी  किया  उन्होंने  साफ  कहा-है  कियहां  की  बे  री  की  समस्या  छोटे  उच्योग  धम्धों  को!ल्यांपित
 करने  ही.दुर.हो  सकती  क्योंकि  सौ  के  कारखामे“में  50  आदभी  हैंਂ  धौर
 पांच  लाख  के  कारखाने  सो  आदमी  काम  मैं  आपस  कहना“चाहूगा  जें>जोःझथ
 से  बनाई  जा  उन्हें  बड़े  उद्योभों  को  बनाने  की  ःइजाजत  नहीं/देनी  चऋहिए  ।  बिस्ष्मभ्टटा---ये
 बड़े-बड़े  कार&ाने  छोटे  कारखानों  को  खा  गए  इतना  कहते  हुए  कि  छोटे  उद्योगों  को  पूरे  बौरःफर
 तरजीह  दी  जानी  चाहिए  और  आवश्यकता  पड़ने  पर  नियमों  ओर  कानूनों-में  छूट  जाती
 जिससे  नीज॑बान  जो  बेरोजगार  घूम  रहे  उनको  काम  मिले  ।  मैं  अपनी  बात  समाप्त
 करता  हुं
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 ]
 *श्री  आर०  जीवरत्नम्  :  मादनीय  उद्योग  मंत्रालय  से  संबंधित  अनुदानों

 की  मांगों  पर  मैं  कुछ  शब्द  कहना  चाहता  हूं  ।

 उत्तर  भारत  में  स्थित  मारुति  उद्योग  लिमिटेड  की  एक  इकाई  मारुति  मारुति  वेन  और
 मारुति  जीप  के  निर्माण  के  लिए  तमिलनाडु  में  स्थापित  की  जानी  तमिलनाडु  के  मुख्यमंत्री
 जनतादल  सरकार  के  सहयोगी  वह  गव॑  से  यह  भी  कहते  हैं  कि  राष्ट्रीय  मोर्चा  को  सत्ता  में  लाने  का

 मुख्य  साधन  वे  ही  हैं  ।  मैं  आशा  करता  हूं  कि  माननीय  उद्योग  मंत्री  मुख्यमंत्री  की  ओर  से

 नाडु  में  मारुति  इकाई  स्थापित  करने  की  मेरी  मांग  को  स्वीकार  करेंगे  ।

 मेरे  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र  आकोनम  में  स्थित  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  की  इकाई  का
 बिस्तार  किया  जाना  चाहिए  |  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  ने  उन  लोगों  के  बच्चों  को  रोजगार
 देने  का  वादा  किया  था  जिनकी  जमीन  का  आर्कोनम  में  शाखा  स्थापित  करने  के  लिए  अधिग्रहण  किया
 गया  था  ।  अभी  तक  वह  वादा  पूरा  नहीं  किया  गया  यहां  तक  कि  उस  इकाई  में  जिन  अभियंताओं  को
 प्रशिक्षित  किया  गया  उन्हें  भी  अभी  रोजगार  नहीं  मिला  ।  उस  फंक्ट्री  में  काम  करने  वाले  बहुत  से

 आकस्मिक  कामगारों  को  नौकरी  से  निलंम्बित  कर  दिया  गया  इन  मामलों  की  सहानुभूतिपूर्वक  जांच

 की  जानी  चाहिए  और  भारत  हैवी  इलेंक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  की  इस  शाखा  में  स्थानीय  जनता  को  रोजगार

 दिया  जाना  चाहिए  ।  देश  कपड़ा  और  भारी  उद्योग  क्षेत्रों  से  रूण  एककों  की

 बहुत  बड़ी  संख्या  है  ।  पिछले  पांच  वर्षों  से  मैं  इस  सदन  में  इस  मुद्दे  पर  रोशनी  डालता  रहा  हूं  । अब  एक
 नए  मत्री  ने  पदभार  संभाला  वह  जवान  और  फुर्तलि  हैं  ।  मंत्री  जी  को  रुग्ण  एककों  के  पुनंस्थापन  के

 लिए  उपाय  करने  होंगे  ।  अकेले  तमिलनाडु  में  ही  रुपणणता  के  कारण  कई  कपड़ा  मिलें  बंद  पड़ी  हैं  ।

 इन  मिलों  को  दुबारा  चलाने  के  लिए  प्रयास  करने  होंगे  ।  इन  रुग्ण  एककों  में  नए  उपकरण  लगाए  जाने

 चाहिए  और  उन्हें  दुबारा  चालू  किया  जाना  इस  पूरे  मामले  की  जांच  करने  के  लिए  एक
 षज्ञ  समिति  का  गठन  किया  जाना  या  तो  सरकार  इन  रुग्ण  मिलों  को  खुद  अधिग्रहण  कर  ले
 या  इनकी  सावंजनिक  नीलामी  कर  देनी  चाहिए  ।

 तमिलनाडु  औदयोगिक  निवेश  निगम  उद्योगपतियों  को  ऋण  दे  रहा  कुल  पूंजी
 का  65  प्रतिशत  निगम  कं  देता  है  और  शेष  35  प्रतिशत  उद्योगपति  को  खुद  लगाना  होता  इस

 अनुपात  को  इस  प्रकार  कर  देना  75%  निगम  द्वारा  दिया  जाए  और  शेष  25%
 उदयोगपतियों  द्वारा  वहन  किया  आई०  डी०  बी०  आई०  द्वारा  निगम  का  वित्त  पोषण  किया
 जाता  है  और  आई०  डी०  बी०  उससे  भारी  ब्याज  लेती  बदले  में  निगम  ग्राहकों  से  भारी
 ब्याज  वसूल  करता  है  ।  इन  दोनों  ब्याज  की  दरों  को  कम  किया  जाना  पसिफ्फं  तभी  नए
 उदयोगों  को  शुरू  करने  को  प्रोत्साहन  मिलेगा  ।  टी०  आई०  आई०  सी०  और  आई०  डी०  बी०  आई०
 यदि  6  महीने  में  ब्याज  न  दिया  जाए  तो  ग्राहकों  स्रे  चक्रवृद्धि  ब्याज  वसूल  करती  है  ।  यह  अत्याचार  है  ।
 वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  दिए  गए  ऋणों  पर  चत्रवृद्धि  ब्याज  वसूली  को  हर  हाल  में  समाप्त  किया  जाना

 चाहिए  ।

 शहरी  और  अर्ध-शहरी  क्षेत्रों  में  होटल  और  आवास  उद्योग  विकसित  हो  रहा

 तमिल  में  faq  गए  भाषण के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 होटल  और  आवास  उद्योग  को  नकद  सहायता  नहीं  दी  जा  रही  होटल  और  आवास

 उदयोग  को  दी  जा  रही  केन्द्रीय  सहायता-राशि  को  दुबारा  शुरू  किया  जाना

 यह  एक  विशाल  देश  है  ।  हम  एक  ही  स्थान  पर  उद्योगों  के  जमाव  को  सहन  नहीं  कर
 सकते  ।  यह  क्षेत्र  के  विकास  और  उन्नति  में  सहायक  नहीं  होगा  ।  तालुका  और  खण्ड  स्तर  पर  उद्योगों
 की  स्थापना  की  जानी  चाहिए  ।  जब  श्री  एन०  डी०  तिवारी  वित्त  मंत्री  थे  तब  उन्होंने  आश्वासन  दिया
 था  कि  खण्ड  स्तर  पर  भी  उदयोग  स्थापित  किए  माननीय  मंत्री  उत्तर  प्रदेश  से  हैं  और  पूर्व  वित्त
 मंत्री  भी  उत्तर  प्रदेश  से  थे  ।  मैं  आशा  करता  हूं  कि  माननीय  अपने  पूव॑वर्ती  मन्त्री  द्वारा

 दिए  गए  आश्वासन  को  पूरा  करेंगे  ।

 कारों  के  मूल्य  बहुत  अधिक  बढ़  गए  मध्यम  आय-वर्ग  के  लोग  भी  कार  लेना

 चाहते  हैं  ।  मैं  माननीय  मन्त्री  से  प्रार्थना  करूंगा  कि  कम  उत्पाद  शुल्क  पर  कारों  के  आयात  की

 अनुमति  दी  ताकि  बाजार  में  ये  कम  कीमत  में  उपलब्ध  हो  सके  ।  वेसे  अगर  आप  कम  उत्पाद

 शुल्क  १र  कारें  आयात  करने  का  उपाय  करते  हैं  निश्चय  ही  इससे  भारत  में  बनी  कारों  की  कीमतें
 गिरेंगी  ।  जव  हम  प्रवासी-भारतीय  और  विदेशों  के  अन्य  व्यक्तियों  के  पूंजी  निवेश  का  स्वागत  करते

 हैं  हमें  कम  उत्पाद  शुल्क  पर  कारों  के  आयात  की  अनुमति  क्यों  नहीं  देनी  मैं  यह
 भी  प्रार्थना  करता  हूं  कि  भारत  में  कम  कीमत  पर  कारों  का  उत्पादन  किया  जाना  जब  मैंने

 एक  फिएट  कार  खरीदी  तब  मैंने  सिफ  8,000  रु०  दिए  आज  उसी  फिएट  कार  की  कीमत
 सवा  लाब  से  डेढ़  लाख  रुपए  के  बीच  तमिलनाडु  में  कम  कीमत  पर  भी  कार  बनाने  वाले  एकक
 की  स्थापना  करनी

 रु
 तमिलनाडु  में  कोई  स्कटर  फैक्टरी  नहीं  तमिलनाडु  में  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  या

 सरकारी  क्षेत्र  में  एक  स्कूटर  फैक्टरी  स्थापित  की  जानी  चाहिए  ।  और  वह  क्ृपया  मेरे  संसदीय  निर्वाचन
 क्षेत्र  आ्कोनम  में  स्थापित  की  जाए  ।

 हमें  आई०  आर०  डी०  पी०  के  अन्तर्गत  ऋण  देने  के  तरीकों  का  भी  पुनरावलोकन
 करना  आई०  आर०  डी०  पी०  कायंक्रम  को  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  विकास  के  लिए  प्रारम्भ  किया
 गया  था  ।  केन्द्र  में  सरकार  बदल  जाने  के  मैं  सोचता  हूं  कि आई०आर०डी०पी०  के  अन्तगंत  राशि
 का  समुचित  उपयोग  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।  कार्यक्रम  के  अन्त्गंत  दी  जाने  वाली  30  प्रतिशत  सहायता
 उन  गरीब  लोगों  तक  नहीं  पहुंच  रही  जिनके  लिए  वह  कार्यक्रम  बनाया  गया  इसकी
 जांच  की  जानी  चाहिए  ।

 सभापति  महोदय  :  आप  जो  कह  रहे  हैं  वह  उद्योग  मंत्रालय  की  सीमा  से  परे  है  ।  कृपया  अपना
 भाषण  समाप्त  करें  ।

 श्री  आर०  जीवनरत्नम्  :  उद्योगों  को  पूरे  देश  में  फैलाना  एक  स्थान  पर  उनका
 जमाव  नहीं  होना  चाहिए  ।  यह  देश  के  संतुलित  विकास  को  नुकसान  पहुंचाएगा  ।  उद्योगों  को  पिछड़े
 क्षेत्रों  खासकर  मेरे  आकोनम  और  पललीपटु  निर्वाचन  क्षेत्रों  लगाया  जाना  चाहिए  ।

 ]

 श्री  एम०  एस०  पाल  :  माननीय  सभापति  मैं  सबसे  पहले  आपका  आभार
 प्रकट  करना  चाहता.हुं  कि  आपने  मुझे  बोलते  करा  अवसर  उसके  साथ  हो  साथ  उद्योग  मन्त्री  जी  ने

 279



 अनुदानों  दी  मांगें  1990-91  16  1990

 नई  उद्योग  नीति  रखी  हैਂ  खासकर  स्माल  इण्डस्ट्रीज  के  फूछ  प्रोसेसिंग  इण्डस्ट्रीज  और  836  लेज

 इण्डस्ट्रीज  के  उसका  मैंਂ  स्वानतः  और  मांगोंਂ  का  करता  हुं  ।  इसਂ  बातਂ  की  आशाਂ  हम  फ्हले  से

 थे  क्लि  माननीय  चरण  सिंह  के  अजित  सिंह  इस  ब्मतਂ  जरूर  वही  उन्होंने
 यह  लिए  बहुत  उपयुक्तः  है  सन्त  ए  वर्धी  फादरਂ  ।  यह  कहने  में

 कोई  भर्तिश्योकति;नहीं  है  वह  इसके  उपयुक्त  हैं  और  इसके  पात्र  आपके  जरिए  इनसे  एक  ब्त

 कहना  हालांकि  यह  डिफेंस  से  लेकित  महिलाओं  से  भी  सम्बन्धित  महिलाओं
 के  लिए  उद्योग  में  काम्र  करने  के  लिएः  बद्भुत  कम  स्कोप  है  ।  लेकिक  एक  एक  सविसਂ  है  अर्सर्मी
 की  जो  नसिंग  सविस  कहलाती  है  ।  जिसमें  केरल  से  लेकर  तमाम  की  काम
 सरकार  के  अधीन  काफी  दिनों  से  इसे  कोर  बनाने  के  लिए  मांग  चल  रही  थी  ।  अभी  तक  नहीं  बनाया
 गया  अतः  जब  भीਂ  केधिनेंट  की  मीटिंग  होਂ  तो  इसਂ  बात  का  जरूर  ध्यान  दिलाएं  कि  महिलाओं  की  जो
 नर्तिंगः  सक्सि  है  इसकों  कोर  का  दर्जा  दिया  जाना  चाहिए  ।  जिससे  वे  स्वतन्त्र  रूप  से  काम  कर  सकें  ।
 मैं  उत्तराखण्ड  कुमाऊं  क्षेत्र  स ेआता  मेरे  साथ  मेरे  इलाके  में  बरेली  जिले  का  कुछ  क्षेत्र  आता  है
 जिसकोਂ  बहेड़ीਂ  कहते  हैं  ।  उसफी  परिस्थिति  न  बरेली  कवर  होती  हैं  और  न  उत्तराखण्ड  कुमाऊं  से  ।
 आप  जब  नीक्ति  निर्धारण  करें  तो  कुमाऊं  नेनीताल  जिले  के  साथ  बहेड़ी  को  जोड़ा  इसमें  कुछ
 इलाका  पहाड़ी  है  और  कुछ  इलाका  मंदानीं  पहाड़ी  इलाके  में  80  प्रतिशत  लोग  आर्मी  में  कार्य  करते

 हैंਂ  और  वहीं  से  रिटायर  होकर  इलाके  में  आते  उनके  लिए  मैं  मनन््त्री  जी  से  आग्रह  करूंगाਂ  कि  एक्स
 सक्सिनन  को'जक  उद्योग  में  लोन  देंने  कीਂ  बात  आए  या  सचब्सिल  की  बात  आये तो  स्पेशली  उनको  सब्सिडी
 प्रदान  की  क्योंकि  लोगਂ  उद्योग  में  निपुण  नहों  होतेਂ  इण्डस्ट्रीं  की  टेक्मोलेजी  को  जांच'सकें
 इसके  लिए  आप  यह  व्यवस्था  जरूर  मैं  मन्त्री  जी  का  आभार  फ्रफट  करूंगा  कि  हमारे  यहां

 ।  19.88.  से  सशकार  स्न्सडी  कद  कर  दी  आमने  उस्रकोਂ  पुनः  लागू  किया
 जो  एग्रो  इणक्स्ट्री  है  उक्षमें  ज्यदा  जोर  देकर  मैं  चाहुंगाਂ  कि  सूगर  सम्बन्धित  काफी-स्कोप
 है  इस  इलाके  में  तो  वहां  सूगर  मिलें  लगनी  चाहिए  और  15  किलोम्ीटरु  की  कूटी  पर  लगसी  चाद्विएं
 ओर  इसकी  उदार  नीति  होनी  जिसपर  किसी  तरह  का  बन्धन  नहीं  होना  चाहिए  खासकर
 सूगरु  मिल  लगामे  के  लिए  ।'  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  अक्तूबर  में  गन्ना  देना  शुरू  करते  जून  तक
 गन्ना  सूख  जाता  है  ।  अक्सूचर  तक  कष्न्चा  होता  है  और  जून  तक  आते-आते  सूख  जासा  इससे  किसानों
 को  बहुत  तकलींफ  और  नुकसान  उठामा  पड़ता  इसलिए  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  गन्ना  के  उत्पादन  को
 देखतेਂ  हुएਂ  उसकी  फंक्ट्रियां  होनीਂ  काहिएं  यानि  कि  गन्ने  का  ज्यादा  से  ज्यादा  इस्तेमाल  होना  चाहिए  ।
 इसी  तरह  से  फूड  प्रमेसेसिंग  मेंਂ  जो  नुकसान  होता  हैं  उसके  लिए  लिबरलਂ  आउटलूक  होना  चाहिए  और
 15-20  कि०  मी०  में  इसी  तरह  की  इण्डस्ट्री  होती  चाहिए  ।  दूसरा  जो  किसानों  से  सम्बन्धित  अहम
 मसला  यह  है  दुँक्दस  ट्राली  परू  सब्सिस्गी  नहीं  दी  गई  यदि  अपने  उद्योग  के
 लिए  टैक्सी  खरीदता  हूं  तो उसपर  20  प्रतिशत  सब्सिडी  मिलती  है  लेकिन  ट्रेक्टर  या  उससे  सम्बन्धित
 इन्स्ट्र,मेंट  पर  कोई  सब्सिडी  नहीं  दी  गई  ।  इसलिए  मैं  इण्डस्ट्री  मिनिस्टर  के  माध्यम  से  कहना  चाहता  हर
 कि  इसपर  भी  सबिडडी  दें  !  जहां  तक  सिक्र  उद्योंगों  का  सम्बन्ध  जिनकी  लाईफ  खत्म  हो  गई
 पुराने  हो  गए  उनपर  दुतराਂ  पैसा  खचचे  नहीं  करना  ऐसी  को  चलाने  का  कोई  फायदा
 नहीं  जहां  तक  नई  इण्डस्ट्री  लगाए  और  जो  कम  पैसे  की  वजह  से  नहीं  चल  रही  है  तो  उसको
 रिहैबिलिटेट  करने  के  लिए  फण्डिग  करना  चाहिए  ।  मैं  यह  कहना  चाहुंगा  कि  उत्तर  प्रदेश  में  यू०  पी  ०
 एफ०  सी०  वह  लोन  प्रॉविजन  है  ।

 बहु  रीजलतत  आधार  पार  चाहिए  ।  कुमरऊं  रीजक  मठुण्ाजः  रीजन  खहेलकण्ड  रीक्षम
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 है  ।  इससे  रीजन  को  काफी  फायदा  होगा  और  जिनको  लोन  चाहिए  उनकों  सुविधा  भी  मिल  सकेगी  ॥
 जो  बीच  में  बिचौलिए  होते  जो  छोटे  उद्योग  लगाना  चाहते  उन्हें  परेशानी  का  सामना  नहीं  करना

 पड़ेगा  ।  स्कूटर्स  इण्डिया  लि०  के  बारे  में  पिछली  सरकार  ने  जो  पॉलिसी  रखी  उसका  मैं  घोर  विरोध
 करता  हूं  ।  मैं  इण्डस्ट्री  मिनिस्टर  से  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  इसको  भी  सैकिण्ड  थॉट  दें  कि  इसको
 किस  तरह  से  किया  जा  सकता  है  ?  इसको  पब्लिक  सेक्टर  रहना  चाहिए  ।  पब्लिक  सैक्टर  का  फेल  होना
 जनहित  में  नहीं  है  ।  मैं  इण्डस्ट्री  मिनिस्टर  से  कहना  चाहता  हूं  कि  जो  चीजें  हमारे  यहां  पैदा  होती
 उसके  लिए  निर्यात  लाइसेंस  नहीं  मिलना  मंडिकल  इक्वपमेंट  और  ड्रग्ज  की  निर्यात  नीति
 लिबरल  होनी  चाहिए  ।  यहां  पर  बाहर  की  दवाईयों  जंसा  स्टेण्ड्ड  नहीं  होता  क्योंकि  यहां  वे  दवाईयां
 नहीं  बना  पाते  उसमें  उदारता  होनी  चाहिए  लेकिन  जो  चीजें  हमारे  देश  में  बनती  उसको  निर्यात
 नीति  में  उदारता  से  लाइसेंस  नहीं  दिया  जाना  चाहिए  ।  लाइसेंसिंग  के साथ  यह  भी  कहना  चाहूंगा  कि

 बड़ी  इंडस्ट्रीज  को  छोटी  चीजें  बनाने  के  लिए  लाइसेंस  नहीं  मिलना  चाहिए  ज॑साकि
 डालमिया  साबुन  बनाने  लगी  कोलगेट  से  लेकर  छोटी  छोटी  चीजें  बना  रही  वह  लाइसेंस  इनको
 नहीं  मिलना  चाहिए  |  दूसरी  बात  जो  है  स्पेशल  एम्प्लायमेंट  एजूकेशनल  अन-एम्प्लायड  यूथ  की  जो
 स्कीम  रखो  गयी  हाई  आई०टी  ०आई०  पास  जो  यूथ  हैं  और  उनके  लिए  जो  प्रोग्राम  रखा  गया

 मैं  उसकी  तारीफ  करूंगा  जिसके  अन्तर्गत  25  या  50  हजार  रुपये  तक  का  लोन  लेने  का  प्रॉविजन
 किया  गया  उसकी  मैं  विशेष  तारीफ  करता  लेकिन  मेरा  निवेदन  हैं  क्रि  इस  योजना
 को  तुरन्त  लागू  किया  जाये  और  विस्तारपूर्वक  लागू  किया  गांव-गांव  के  लोगों  को  इस  योजना
 की  विस्तृत  जानकारी  दी  इस  एजेंसी  का  प्रयोग  भी  किया  जाये  ताकि  हमारे  गांव  का  हर  बच्चा

 यह  समझ  यह  जान  सके  कि  सरकार  उनके  लिए  क्या  करने  जा  रही  उन्हें  कंसे  ऊंचा  उठाना

 चाहती  लोगों  को  पूरी  तरह  एजकेट  करने  की  आज  जरूरत  है  ।  यही  मेरा  निवेदन  इन  शब्दों
 के  साथ  मैं  आपका  आभारी  हूं  कि  आपने  मुझे  उद्योग  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  अनुदान  मांगों  पर  बोलने  का
 अवसर

 ]

 श्री  अमर  रायप्रधान  :  सभापति  आप  यह  अच्छी  तरह  जानते  हैं  कि
 पिछले  42  सालों  से  हम  पूंजीवाद  समर्थक  और  श्रमिक-विरोधी  नीति  पर  चलते  रहे  अर्थात्  सरकार  की
 औद्योगिक  नीति  जन-विरोधी  है  और  यह  स्वाभाविक  ही  है  कि  आज  मैं  इसमें  एक  बहुत  बड़े  परिवर्तन
 की  आशा  नहीं  कर  फिर  भी  मैं  इसका  समर्थन  कर  रहा  हूं  ।

 नई  सरकार  से  घोषणा  की  है  कि  वे  एक  नई  औद्योगिक  नीति  की  घोषणा  करेंगे  और
 मैं  आशा  करता  हूं  नि  नई  औद्योगिक  नीति  में  श्रमिकों  की  महत्वपूर्ण  भूमिका  और  मैं  यह  भी
 आशा  करता  हूं  कि  प्रबंध  में  श्रमिकों  की  भागीदारी  भी  सुनिश्चित  की  यह  एक
 वादा  है  और  मैं  आशा  करता  हूं  कि  नई  औद्योगिक  नीति  में  उसे  पूरा  किया  जाएगा  ।

 रुग्ण  उद्योगों  के  बारे  में  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  ऐसी  नीति  अपनानी  चाहिए  जिससे  रुग्ण
 उद्योग  और  अधिक  रुग्ण  न  हों  और  वे  पुनः  स्वस्थ  हो  सकें  ।

 ॥

 उद्योग  मंत्रालय  कौ  अनुदानों  की  मांगों  का  समर्थन  करते  हुए  आपके  द्वारा
 मंत्री  का  ध्यान  उन्चोगविहोन  जिलों  की  ओर  ब्राकृष्ट  कंरता  चाहुंगा  ।  क्षाप  जानते  हैं  कि
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 स्वतंत्रता-प्रष्ति  के  42  वर्षों  के  कद  भी  इस  देश  में  90  उद्योगविहीन  जिले  विशेषरूप  से  ये
 उत्तर  और  सात  राज्यों  के  उत्तरी-पूर्वी  क्षेत्र  ये  हैं  जिन्हें  आमतौर  पर  सात  बहनें  कहा
 जाता  है  ।  मेरे  टोम्बी  सिंह  यहां  और  वे  अच्छी  तरह  जानते  हैं  कि  किस  प्रकार  लम्बे  समय
 तक  इन  जिलों  की  उपेक्षा  रही  है  ।

 माननीय  उद्योग  मंत्री  मुझसे  सहमत  होंगे  कि  सिर्फ  अमेठी  ही  वह  स्थान  नहीं  है  जहां
 सावंजनिक  क्षेत्र  के  सभी  उद्योग  स्थापित  किए  अन्य  जगहों  पर  *!  उद्योगविहीन  जिले  हैं  ।
 अगर  आप  अपने  पू्ववर्ती  का  ही  रास्ता  तब  आप  जानते  हैं  कि  एक  पंचवर्षीय  योजना  में
 ओसतन  एक  ही  जिला  लिया  जाएगा  ।  अर्थात्  सभी  90  जिलों  में  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  90  वर्ष
 लगेंगे  ।  पिछड़े  क्षेत्र  और  भी  पिछड़  जाएँगे  और  अगर  हम  यही  नीति  अपनाते  हैं  तो वे  क्षेत्र  पिछड़े
 ही  रहेंगे  ।  आपके  जरिए  मैं  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  करना  चाहूंगा  कि  वे  ऐसा  कदम  उठाएं
 जिससे  इन  उलद्योग-विहीन  जिलों  में  थोड़े  समय  में  उद्योग  स्थापित  किए  जा  अगर  इन  क्षेत्रों  में
 उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  सार्वजनिक  क्षेत्र  सहमत  नहीं  तो  उन्हें  चाहिए  कि  वे  इन  क्षेत्रों  में
 जनिक  क्षेत्र  में  ल ेआयें--कम  से  कम  प्रत्येक  उद्योगविहीन  क्षेत्र  में  सावंजनि+क  क्षेत्र  का एक  एकक  अवश्य

 हो  ।  इस  तरह  से  थोड़े  ही  समय  में  आप  इन  सभी  90  जिलों  में  उद्योग  स्थापित  सकंगे  ।

 आप  जानते  हैं  कि  मैं  जहां  से  आया  वह  उत्तरी  जो  औद्योगिक  रूप  से  पिछड़ा
 हुआ  क्षेत्र  कुछ  मंत्री  और  अधिकारी  कहते  नहीं  वहां  उद्योग  स्थापित  नहीं  किए  जा
 सकते  क्योंकि  वे  पिछड़े  हुए  क्षेत्र  हैं  और  नहीं  किन्तु  मैं  कहता  हूं  कि  वहां  उद्योग  स्थापित  करने  के
 साधन  हैं  ।  मेरे  श्री  पीयूष  यहां  हैं  ।  उनके  निर्वाचन  क्षेत्र  में  एक  स्थान  जिसे  ज॑ंतिया  हिल््स
 कहा  जाता  है  जो  अलीपुरद्वार  के  पास  है  जहां  डोलोमाइट  प्रचुर  मात्रा  में  पाया  जाता  है  ।  पिछली
 कार  ने  इस  डोलोमाइट  का  उपयोग  न  करके  वहां  एक  टाइगर  प्रोजेक्ट  शुरू  करने  का  निर्णय
 पिछली  सरकार  ने  सीमेंट  बनाने  के  लिए  इस  का  उपयोग  नहीं  किया  ।  इसके
 जस्ता  और  जलपाईगुड़ी  और  क्चबिहार  में  उपलब्ध  कोयले  के  भण्डार
 बागराकोट  में  पिछली  सरकार  अथवा  पूव॑वर्ती  सरकार  अथवा  जिस  सरकार  का  शासन  समाप्त  हो
 गया  उसने  कहा  था  कि  यह  कोयले  की  राख  है  और  इसका  उपयोग  नहीं  किया  जा  सकता  ।  पश्चिम
 जमेनी  और  पूर्वी  जमेनी  कोयले  की  राख  का  सही  उपयोग  किया  गया  भारत  में  इसका
 उपयोग  क्यों  नहीं  किया  जा  सकता  ?  इसका  काफी  समय  से  उपयोग  नहीं  किया  गया  है  ।  आपको  यह
 जानकर  हैरानी  होगी  कि  उत्तर  उत्तर  सिक्किम  और  अन्य  पूर्वोत्तर  क्षेत्रों  में  भूकम्पीय
 सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  था  |  पिछलीं  सरकार  ने  औद्योगिक  विकास  के  लिए  यह  न्यूनतम  आवश्यकता

 -  भी  पूरी  नहीं  की  थी  |  अतः  महोदय  आपके  माध्यम  से  मैं  इन  क्षेत्रों  में  यह  भूकम्पीय  सर्वेक्षण  पूरा  कराने
 के  लिए  माननीय  मंत्री  महोदयः  से  अनुरोध  करता  हूं  ।  मैं  इन  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  और  आशा

 -  करता  हूं  कि  वे  देश  के  पिछड़े  क्षेत्रों  के फायदे  के  लिए  कुछ

 शी  बालासाहिब  घिखे  पाटिल  :  सभापति  उद्योग  मन्त्रालय  की  डिमांडस
 जो  माननीय  मंत्री  जी  ने  रखो  उसके  लिए  मैं  उन्हें  बधाई  देता  हूं  ।  मुझे  पूरी  आशा  है  कि  माननीय

 जी  नई  औद्योगिक  नीति  अपनायेंगे  तो  किसानों  का  अवश्य  ही  ख्याल

 मैं  सबसे  पहलिः  पब्लिक  सेक्टर  के  ब्रारे  में  कुछ  कहना  चाकूंगा  ।  हम  लोग  पश्लिक  सेक्टर-के
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 बारे  में  एकाऊंटेबिल्टी  चाहते  बेसिक  इन्फ्रास्ट्रक्च  र-पब्लिक  सेक्टर  के  माध्यम  से  हिन्दुस्तान  पंडित
 जी  के  जमाने  जिन्होंने  इसकी  शुरुआत  की  बराबर  इसकी  जरूरत  महसूस  की  जाती  रही

 लेबर  पार्टिसिपेशन  की  बात  आजकल  बहुत  जोरों  से  की  जा  रही  है  ।  मैं  भी  इस  बात  को
 मानता  लेकिन  पोलिटिकल  इण्टरफिरियेंस  पब्लिक  सेक्टर  में  कम  होना  इससे  काफी

 सुधार  हो  सकता  पब्लिक  सेक्टर  में  या  गवर्नमेंट  आर्गेनाइजेशन्स  में  शेड्यूल्ड  कास्ट  और  शेड्यूल्ड
 ट्राइब्स  का  रिजर्वेशन  होता  वंसा  ही  रिजर्षेशन  प्राइबेट  इण्डस्ट्रीज  भें  भी  होना  चाहिए  ।

 जहां  उद्योग  लगते  मैं  चाहूंगा  कि उस  इलाके  के  लोगों  को  ही  वहां  पर  लगाया  देखने
 में  आया  हैं  कि  बाहर  के  लोग  वहां  आ  जाते  हैं  जिससे  कि  वहां  के लोकल  लोग  इसका  फायदा  नहीं  उठा
 पाते  हैं  । अगर  इसके  लिए  कानून  में  भी  सुधार  करना  पड़े  तो  किया  जाना  चाहिए  ।

 ग्रामीण  औद्योगिकीकरण  की  बात  हमारे  कई  साथियों  ने  कही  ।  ग्रामों  में  जितने  अधिक  उद्योग
 खोले  जायेंगे  उतना  ही  देश  प्रगति  करेगा  और  गांव  के  लोग  गांव  छोड़कर  शहर  नहीं  आयेंगे  ।  ग्रांधीण
 विकास  के  लिए  एग्रो  बेस्ड  इण्डस्ट्रीज  जब  तक  बहां  नहीं  लगेंगी  और  जब  तक  उसमें  किसानों  का

 हिस्सा  नहीं  होगा  और  वे  भागीदार  नहीं  होंगे  तब  तब  तक  बड़े  उद्योगपति  किसान  का  शोषण  करते

 रहेंगे  । और  जितना  ज्यादा  शोषण  हो  सकता  वह  किसान  का  भी  होगा  और  मजदूर  का  भी  होया
 ओर  उस  इलाके  का  भी  शोषण  होगा  ।  जब  हम  शोषण  रहित  समाज  व्यवस्था  कायम  रखना  चाहते  हैं
 तो  मुझे  उम्मीद  है  कि  हम  उस  रास्ते  से  हटेंगे  नहीं  लेकिन  एग्रो  बेस्ड  इण्डस्ट्रीज  को  ज्यादा  बढ़ावा  देने  के
 लिए  गांवों  में  जाकर  जनरल  कंटेगरीज  के  अलावा  छोटे  किसान  की  हिस्सेदारी  रखकर  एग्रो  बेस्ड

 इण्डस्ट्रीज  या  फूड  प्रोसेसिंग  इण्डस्ट्रीज  लगाएंगे  तो  किसानों  के लिए  वह  डवलपनंण्ट  का  इष्स्ट्र  भेब्ट
 बन  जाएगा  ।  ऐसी  नई  नीति  बनाने  की  जरूरत  है  जो  कि  काफी  जगह  चल  रही  आज  उद्योगों  के
 कारण  काफी  जगह  पोल्यूशन  हो  रहा  पेपर  उद्योग  कंमीकल  उद्योग  इनसे  एयर  और  पानी
 का  भी  पोल्यूशन  हो  रहा  है  ।  मैं  देख  रहा  हूं  कि  ऐयर  पोल्यूशन  से  हार्टीकल्बर  का  उत्पादन  घट  रहा
 है  क्योंकि  फ्लाई  एश  पेड़  पर  बैठ  जाती  है  और  गंदा  पानी  जब  जमीन  से  होकर  बहता  द्वीटमेथ्ठ  नहीं
 देने  के कारण  से  तो  उससे  उपज  बहुत  कम  हो  जाती  है  और  किसानों  का  कोई  कसूर  म  होते  भी
 उससे  काफी  मुकसान  हो  जाता  मैं  चाहूंगा  कि  प्रोजंक्ट  जो  हिसाब  बना  दिया  उससे  ज्यादा
 तगड़ा  कानून  बनाने  की  जरूरत  है  ।  आपने  अपनी  रिपोर्ट  में  भी  जिक्र  किया  इसमें  आर०  एण्ड  डो०
 तो  ठीक  लघु  उद्योग  की  सीमा  25  लाख  से  45  लाख  कर  दी  है  लेकिन  अत्ग-अलग  पोल्यशन  होने
 के  कारण  उसकी  सीमा  भी  बदल  जाती  है  तो  मैं  चाहूंगा  कि  इसमें  पोल्यूशन  कण्ट्रोल  के  लिएं  मशीनरी
 आयात  करने  या  उसकी  रिसर्च  की  जरूरत  हो  तो  केस  बाई  केस  सीमा  पर  भी  आपको  जरूर  सोंचमा
 पड़ेगा  ।  मैं  चाहूंगा  कि  इकोनोमिक  वायबिलिटी  पोल्यूशन  कण्ट्रोल  इंस्ट्र मेण्ट लगाने  के  कारण  डिस्टबं
 हो  जाती  है  तो  इकोनोमिक  वायबिलिटी  के  लिए  थोड़ा  सोफ्ट  लोन  कर  अभी  पोल्यूशन  के  लिए
 आप  सोफ्ट  लोन  देते  हैं  लेकिन  उद्योग  को  आप  थोड़ा  टमं  लोन  दीजिए  जिससे  इकोनोमिक  वायबिलिटी
 हो  सके  ।  अभी  हमारा  उत्पादन  हाई  कास्ट  यूनिद्स  में  हो  रहा  है  लेकिन  जब  हम  विदेश  से  मंगाते  हैं  तो
 हमको  सस्ता  पड़ता  है  और  देश  में  निर्माण  किया  हुआ  है  वह  महंगा  पड़ता  आप  ट्रेक्टर  की  बात
 ही  पावर  द्विलर  की  बात  हमारे  देश  में  उसकी  कीोमठ  एक  लाख  से  ज्यादा  आपकी
 रिपोर्ट  में  इसका  जिक्र  किया  गया  उसका  कोई  खास  परिणाम  नहीं  निकल  रहा  उसका  उपयोग
 नहीं  हो  रहा  है  लेकिन  मैंने  चीन  में  देखा  है  और  बाकी  देशों  में  भी  छोटे-छोटे  किसान  पावर
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 ट्रिलर  का  इस्तेमाल  करते  वहां  उसकी  कीमत  कम  है  तो  कीमत  कम  करने  की  भी  आप  कोशिश

 कीजिए  ।  अब  हमारे  देश  में  जो  पावर  ट्रिलस  बन  रहे  उसके  मकेनिज्म  में  रिसर्च  करके  थोड़ा  सुधार
 करना  चाहिए  |  अगर  इसमें  सुधार  नहीं  हुआ  तो  थोड़े  दिन  के  बाद  उसमें  बड़ी  मुश्किल  हो  जायेगी  ।

 छोटे  किसानों  के  लिए  हम  अभी  भूमि  सुधार  कानून  लागू  कर  रहे  हैं  और  किसान  दिन  पर  दिन  छोटे

 हो  रहे  हैं  इस  कारण  बड़े  ट्रंकटर  के  अलावा  पावर  ट्रिलर  की  ज्यादा  जरूरत  छोटे  किसानों  को  हो  रही
 मैं  चाहूंगा  कि  पावर  ट्रिलर  में  बुनियादी  परिवर्तत  करके  उनको  उपयोगो  बनाया  जा  सकता

 है  ।  चीन  में  जो  ट्रेक्टर  हैं  उनको  किसान  इस्तेताल  कर  रहे  वहां  पर  मैंने  देखा  है  कि  पावर

 ट्रिलस  को  छोटे  किसान  इस्तेमाल  करते  वह  ।8  हार्स  पावर  तक के  मैंने  खुद  चला  कर  देखा

 है  वहां  ।

 चीनी  उद्योग  के  बारे  में  आपसे  थोड़ा  सा  कहूंगा  कि  1700  या  1750  या  2500  मीट्रिक  टन
 की  जो  नीति  है  वह  तो  ठीक  है  लेकिन  जब  आप  नये  लाइसेंस  देंगे  तो अगल-बगल  या  पड़ौसी  मिल
 बीमार  न  हो  यह  भी  देखना  होगा  ।  मैं  यह  देख  रहा  हूं  कि  जब  काफी  पोलिटिकल  कंसीड़ शन
 से  फ्री  लाइसेंस  देते  हैं  तो पड़ौसी  चीनी  मिल  बीमार  हो  जाती  है  और  नई  चीनी  मिल  भी  नहीं  चल  पाती

 है  तो  इसे  भी  देथना  होगा  ।  जहां  गन्ने  के  कारण  ज्यादा  चीनी  मिलों  की  जरूरत  बहां  देने  में  कोई
 आपत्ति  नहीं  होनी  च।हिए  ।  हमारे  यहां  30  के  करीब  फंक्ट  रीज  हैं  जो  चीनी  मिल  मशीनरी  का  उत्पादन
 करती  उनमें  आर०  एण्ड  डी०  बहुत  पुअर  है  और  हम  चीनी  मिल  के  लिए  काफी  हाई  टंक्नोलोजो
 ला  रहे  हैं  लेकिन  हमारे  यहां  हाई  टैक्नोलोजी  की  समस्या  इतनी  गहरी  है  कि  टेक््नोलीजी  तो  लाते  हैं
 लेकिन  उसको  चलाने  के  लिए  हमारे  पास  टंक््नीशियन  नहीं  होते  और  इंजीनियसं  नहीं  होते  तो  मै

 चाहूंगा  कि  जब  हम  हाई  टेक््नोलोजी  की  बात  करें  तो  टेक्नीशियन  पैदा  करने  के  लिए  भी  बात  करना
 जरूरी  है  क्योंकि  हमारी  तकनीनी  शिक्षा  नीति  और  नई  टंक््नोलोजी  या  हाई  टंक्नोलोजी  या
 जेशन  के  रास्ते  बिल्कुल  अलग-अलग  हो  गए  हैं  और  उनमें  बिल्कुल  लिकेज  नहीं  रहा  है  ।  जैसे  स्वास्थ्य
 मंत्रालय  में  स्वास्थ्य  शिक्षा  मिली  जुली  हुई  है  बसे  ही  एडवांस  प्लानिंग  करके  जो  स्पेशलाइजंशन
 एक्सपर्टीज  हो  हाई  टैक््नोलोजी  के  मार्ड्नाइजेशन  के  लिए  मैं  चाहता  हूं  कि  जैसे  आर०  एण्ड  डी०
 को  जरूरत  वसा  शिक्षा  में  परिवतंन  आ  रहा  है  और  हाई  टेक््तालॉर्जा  को  देखते  हुए  शिक्षा  में
 बतंन  होना  चाहिए  ।

 दूसरी  बात  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  बगास  पेपर  को  भी  बढ़ावा  देना  जरूरी  है  ।  जो  चीनी
 मिलें  उनका  डार्वपिफिकेशन  भी  हो  सकता  है  और  एनर्जी  सेविग  भी  हो  सकती  है  ।  जब  काफी
 मात्रा  बगास  पेपर  में  चली  जाएगी  तो  हमारे  जंगल  भी  बच  जायेंगे  और  इम्पोर्ट  करन  की  जरूरत  भी
 नहीं  हम  जो  इम्पोर्ट  कर  रहे  उसकी  बिल्कुल  भी  जरूरत  नहीं  रहेगी  ।

 शब्दों  के  साथ  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  कि  आपने  मुझे  बोलने  के  लिए  समय  दिया  ।

 डा०  लक्ष्मोनारायण  पाण्डेय  :  सभापति  उद्योग  मन्त्रालय  की  अनुदान  की
 मांगों  के  सम्बन्ध  में

 मैं
 अपने  दल  की  ओर  से  नीति  सम्बन्धी  विचार  प्रस्तुत  करना  चाहता  हूं  ।

 मैं  ऐसा  मानकर  चलता  हूं  कि  अब  तक  उद्योग  सम्बन्धी  जो  पिछली  सरकार  की  नीति
 जिसका  हम  अनुसरण  करते  वह  नीति  इतनी  दोषपूर्ण  थी  कि  समग्र  भारत  में  जिस  प्रकार  से  उद्योगों
 को  लेकर  एक  सन्तुलित  विकास  होना  वह  सनन््तुलित  विकास  नहीं  हुआ  ।  परिणामस्वरूप  कुछ
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 क्षेत्रों  में  जो  उद्योगों  की  भरमार  हो  वहां  पर  संचुरेशन  प्वाइन्ट  हो  तो  कुछ  क्षेत्र  आज  भी

 पिछड़े  जिनकी  शिकायत  आए  दिन  सदन  में  होती  रहती  है  |  फिर  चाहे  बिहार  का  क्षेत्र  उड़ीसा
 का  क्षेत्र  मध्य  प्रदेश  का  क्षेत्र  हो  या  राजस्थान  का  क्षेत्र  उन  क्षेत्रों  के  बारे  में  उनके  पिछड़ेपन  को
 लेकर  चर्चाएं  होती  २हती  यद्यपि  वहां  पर  उद्योगों  की  पर्याप्त  सम्भावनाएं  हैं  ।  वहां  पर  कच्चा  माल
 पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्ध  है  ।  उसके  बावजूद  भी  उस  नीति  सम्बन्धी  दोष  के  कारण  उन-उन  प्रदेशों  का

 समुचित  विकास  औद्योगिक  दृष्टि  से  सम्भव  नहीं  हो  सका  आज  हमें  इस  प्रकार  की  नीति  निर्धारित
 करने  की  आवश्यक  ता  जिस  नीति  निर्थारण  के  बारे  में  सरकार  की  ओर  से  संकेत  दिया  गया  है  कि

 हम  कुछ  समय  में  एक  औद्योगिक  नीति  का  दस्तावेज  प्रस्तुत  करने  वाले  हैं  और  औद्योगिक  नीति  प्रस्तुत
 करने  वाले  हैं  ।  मैं  समझता  हूं  कि सरकार  की  ओर  से  ऐसी  नीति  बनाने  के  सम्बन्ध  में  निश्चय  ही  विचा
 विमर्श  किया  गया  जिसके  बारे  में  मोर्च  की  सरकार  भारतीय  जनता  पार्टी  ने  भी  अपनी  ओर
 से  दलगत  नीति  को  लेकर  कि  हम  उद्योगों  में  किस  प्रकार  का  वातावरण  चाहते  क॑सी  हम  उद्योग
 नीति  चाहते  किस  प्रकार  हम  उद्योगों  का  विकास  करना  चाहते  इस  रूप  में  मैं  निवेदन  करना
 चाहता  हूं  कि  हमारी  उद्योग  नीति  की  सबसे  बड़ी  विशेषद्ा  यह  होनी  चाहिए  कि  हमारे  उद्योग  रोजगार
 प्रधान  बनें  ।  आज  स्थिति  यह  है  कि  हम  औद्योगिक  विकास  को  मैं  आंकड़ों  के  जंजाल  में  फंसना
 नहीं  चाहता  लेकिन  अगर  आंकड़ों  को  देखा  जाए  जो  जंसे-जैसे  उद्योगों  के  विकास  का  प्रतिशत  बढ़ता

 वंसे-वंसे  रोजगार  के  अवसर  घटते  चले  गए  |  यदि  हम  1987  में  औद्योगिक  विकास  का  प्रतिशत
 आठ  प्रतिशत  मानते  हैं  तो  उस  अनुपात  में  यदि  हम  रोजगार  के  अवसर  तो  रोजगार  के  अवसर
 घटे  ठीक  इसी  प्रकार  आगे  आने  वाले  वर्षो  में  भी  उसी  प्रकार  रोजगार  के  अवसर  घटते  चले  गए  ।
 यही  कारण  था  कि  आज  चारों  तरफ  रोजगार  के  बारे  में  असन्तोष  है  कि  हमें  रोजगार  नहीं  है  और
 दूसरी  तरफ  उद्योगों  के  बारे  में  भी  यही  बात  कही  जातो  है  कि  उन  पर  ठीक  से  नियंत्रण  नहीं
 लिए  मैं  इस  ओर  माननीय  मन्त्री  जो  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।

 दूसरी  बात  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  हमारे  यहां  साबंजनिक  और  दोनों  ही
 क्षेत्रों  में  उद्योग  ऐसा  कौन  सा  कारण  ऐसी  कौन  सी  परिस्थितियां  जिसके  कारण  सार्वजनिक
 क्षेत्र  के जो  उद्योग  जिनका  बेहतर  प्रदर्शन  होना  चाहिए  और  उनको  एक  अच्छा  वातावरण  निर्मित
 करके  देना  उत्पादन  में  एक  विशेष  लक्ष्य  प्राप्त  करके  एक  दिशा  देती  उसके  स्थान  पर
 निजी  क्षेत्र  के  उद्योग  एक  अच्छी  दिशा  और  बेहतर  प्रदर्शन  करते  यही  कारण  है  कि  कई  बार
 जनिक  क्षेत्र  के  उद्योगों  पर  आक्षेप  आता  है  कि  सावंजनिक  क्षेत्र  के  चाहे  एच०  एस०  एल०
 नेशनल  एल्यूमीनियम  कारपोरेशन  चाहे  एच०  एम०  टी०  सीमेंट  कारपोरेशन  हो  या  दूसरे  इस
 प्रकार  के  स्थान  उन  संस्थानों  के  अन्दर  घाटा  पूर्ति  करने  की  जो  उनको  प्रक्रिया  भाव  बढ़ा
 मूल्य  वृद्धि  अपने  घाटे  को  पूरा  करने  की  प्रक्रिया  करते  आज  विकेन्द्रीकरण  की  सबसे  बडी
 आवश्यकता  है  ।  नई  टैक्नालाजी  की  जरूरत  लेकिन  उसके  बावजूद  भी  उनका  प्रदर्शन  उतना  बेहतर
 नहीं  जितना  निजी  क्षेत्रों  में  मैं  ऐसा  मानता  हूं  कि  इस  बारे  में  हम  विचार  करें  और  एक
 सुनिश्चित  दिशा  दें  ताकि  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उद्योग  ठीक  से  काम  कर  लोगों  को  प्रभावित  कर
 सकें  और  यह  बात  सिद्ध  कर  सकें  कि  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उद्योग  ज्यादा  हितकर  हैं  निजी  क्षेत्र  के  उद्योगों
 के  मुकाबले  में  ।

 4.00  भ०  qo

 मैं  एक  और  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  आज  हमारे  जितने  संगठित  क्षेत्र  के उ&ोग  हैं  उनसे
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 भी  रोजगार  के  अवसर  नहीं  मिल  पा  रहे  यही  कारण  है  कि  हम  जिस  बात  को  कहने  जा  रहे  हैं  कि

 हमारे  यहां  बहुत  गुंजाइश  है  लेकिन  परिणाम  सामने  नहीं  यदि  हम  क्षि  पर  आधारित  उद्योगों  की

 स्थापना  इन  उद्योमों  की  स्थापना  से  रोजगार  के  अवसर  निश्चित  तौर  पर  अधिक  निकल  सकेंगे  ।

 क्योंकि  कृषि  आज  हमारे  इस  देश  का  सबसे  बड़ा  उद्योग  कहा  जा  सकता  सबसे  बड़ा  रोजगार  का

 माध्यम  कहा  जा  सकता  है  ।  खेती  को  उद्योग  के  समान  दर्जा  देने  की  बात  कई  बार  कही  मांग  भी

 की  लेकिन  सरकार  ने  इस  बात  को  बड़ी  गम्भीरता  से  नहीं  लिया  ।  कृषि  को  यदि  उद्योग  के  समान

 दर्जा  देकर  सहूलियतें  दी  जायेंगी  तो  मैं  समझा  हूं  कि रोजगार  की  समस्या  का  बहुत  कुछ  अंभों  में  समाधान

 हो  इस  दिशा  में  हम  निश्चय  ही  क्रांतिकारी  कदम  उठा  सकेंगे  और  साथ  ही  रोजगार  के  अवसर

 भी  प्राप्त  कर  सकेंगे  ।  कारखानों  के  आधुनिकोकरण  व  उतकी  पूर्ण  क्षमता  उपयोग  की  भी  जरूरत

 आज  स्थिति  क्या  हमारे  यहां  पर  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियां  ये  कम्पनियां  बड़े-बड़े  उद्योग
 लगा  रही  आटोमोबाइल्स  इलेक्ट्रोनिक्स  में  आ  रही  हैं  और  उपभोक्ता  सामग्री  का  उत्पादन  कर  रही

 लग्जरी  आईटम्स  बना  रही  जिनका  सम्बन्ध  बड़े  लोगों  से  पूंजीपतियों  से  आम  उपभोक्ता
 के  काम  में  आने  वाली  जो  चीजें  उनका  जितना  उत्पादन  होना  सुलभता  होनी  चाहिए  और
 जितनी  कम  लागत  पर  उपलब्ध  ज्ञोनी  वह  नहीं  हो  रही  हैं  ।  पांच  सितारा  होटलों  को  बढ़ावा
 मिल  रहा  है  ।  बड़े-बड़े  औद्योगिक  घरानों  की  ऐसी  प्रक्रिया  के  कारण  लघु  उद्योग  मध्यम
 उद्योग  इकाइयां  समाप्त  होती  जा  रही  उन  पर  संकट  आ  गया  है  और  बड़े  औद्योगिक
 चराने  उन  पर  हावी  हो  जाते  हैं  ।  हमारे  पूर्व  वक्ता  सांसद  ने  बताया  कि  किस  प्रकार  से  छोटे  उद्योग
 प्रभावित  हो  रहे  हैं  |  साबुन  बनाना  है  तो  बड़ी  कम्पनी  बना  रही  तेल  बड़ी  बड़ी  कम्पनियां  बना  रही
 हैं  । इसलिए  यह  सुनिश्चित  करना  होगा  कि  लघु  उद्योग  का  क्षेत्र  क्या  मध्यम  उद्योग  का  तथा  बड़े
 उद्योग  का  क्षेत्र  क्या  होगा  |  यह  ठीक  से  रेखांकित  किया  जाना  विभाजित  किया  जाना  चाहिए  ।
 छोटी-छोटी  उपभोक्ता  वस्तुओं  का  उत्पादन  बड़े  उद्योग  नहीं  ऐसा  सुनिश्चित  करना
 आज  स्थिति  क्या  हो  गयी  जब  मैं  आथिक  समीक्षा  देख  रहा  था  उसमें  मैंने  देखा  कि  देश  के  प्रत्येक
 11  उद्योगों  में  एक  लघु-उद्योग  रुग्ण  उद्योग  माना  जाता  रोग-ग्रस्त  हो  गया  है  और  उसकी  स्थिति

 यह  हो  गयी  है  कि  उसमें  लगी  पूँजी  चाहे  औद्योगिक  विकास  बेंक  की  तरफ  से  दी  गयी  हो  या  किसी
 फायनेंशियल  बॉडी  की  से  दी  गयी  पूंजी  अटकी  हुई  पैसा  बेकार  पड़ा  हुआ  कारखाना
 खड़ा  हुआ  लेकिन  उत्पादन  नहीं  हो  रहा  एक  तरफ  पैसा  वेकार  पड़ा  हुआ  है  और  दूसरी  तरफ
 बड़े  उद्योग  हावी  होकर  लाभ  उठाने  का  प्रयत्न  कर  रहे  इसके  ऊपर  गम्भीरता  से  विचार  करने  की
 आवश्यकता  है  |  यही  एक  ऐसा  आधार  होगा  जिससे  हम  भागे  चल  कर  ठीक  से  नीति  के  बारे  में  विचार
 कर  सकेंगे  ।

 आज  उद्योग  को  औद्योगिक  विकास  को  लाइसेंस  नीति  को  लेकर  कई  प्रकार  के
 नियंत्रण  हैं  ।  एक  व्यक्ति  को  एक  उद्योग  लगाने  के  लिए  कई  जगह  जाना  पड़ता  यदि  हम  सिग्ल
 विन्डो  स्कीम  लागू  करें  तो  उससे  उद्यमी  को  परेशान  नहीं  होना  पड़ेगा  ।  एक  ही  जगह  सब  कुछ  प्राप्त  हो
 जाए  तो  काफी  सहायता  उसे  मिल  सकती  लाइवेंस  के  लिए  अलग  चक्कर  काटना  पड़ता  रजिस्ट्रेशन
 के  लिए  और  पैसे  के  लिए  अलग  चक्कर  काटना  पड़ता  जगह-जगह  चक्कर  काटने  एक  उद्यमी  जो
 उद्योग  लगाना  चाहता  उसे  परेशान  होता  पड़ता  भले  ही  हम  स्वयं  रोजगार  ग्रामीण
 रोजगार  योजना  लागू  ये  योजनाएं  तभी  सफन्न  हो  सकती  हैं  यदि  हम  उनके  बारे  में  सरलता  अपनाएं  ।
 जो  प्रक्रियात्मक  और  नियंत्रण  सम्बन्धी  कठिनाइयां  जिससे  राष्ट्रीय  हित  नहीं  हो  रहा  ऐसे  नियंत्रण

 286



 26  19  2  अनुदानों  की  मांगें  1990-91

 समाप्त  होने  व्यावसायिकता  के  आधार  पर  इसका  प्रशिक्षण  तन््त्र  कायम  एक  प्रशिक्षण

 स्थिति  नियंत्रित  करके  भारतीय  प्रबन्ध  सेवा  का  केन्द्रीय  संगठन  स्थापित  कर  यह  सुनिश्चित  किया  जाना

 चाहिए  कि  प्रबन्ध  के  अन्दर  किस  प्रकार  के  प्रशिक्षित  व्यक्ति  हो  सकते  व्यावसायिकता  से  हमें  आगे
 आना  चाहिए  तभी  हम  सावंजनिक  उद्योगों  को  अधिकाध्विक  क्षमतापूर्ण  स्थिति  में  ला  सकेंगे  ।  जहां  तक

 करों  का  सम्बन्ध  कम्पनीज  को  बहुत  से  करों  में  छठ  दी  गई  लेकिन  जो  छोटे-छोटे  उद्योग  लगाने
 वाले  हैं  उनको  भी  छूट  मिलनी  अन्य  प्रावधानों  के  द्वारा  भी  उनकी  इस  प्रकार  की  स्थिति  निरभिद
 की  जानी  चाहिए  कि  उनको  कठिनाई  न  हो  ।  सस्ते  ब्याज  पर  ऋण  मिले  इसी  सन्दर्भ  में  मैं  मध्य  प्रदेश
 की  ओर  आपका  ध्यान  आक्ृष्ट  करना  चाहूंगा  ।  मध्य  प्रदेश  एक  पिछड़ा  हुआ  राज्य  गिना  जाता  है  ।
 यद्यपि  वहां  पर  मंगनीज  है  और  सीमेंट  का  पत्थर  काफी  मात्रा  में  मिलता  वहां  पर  ताम्बा
 भी  है  ।  फिर  भी  वह  पिछड़ा  हुआ  राज्य  माना  जाता  इसलिए  कि  जिस  आधार  पर  उद्योगों  का
 विकास  होना  चाहिए  सरकार  को  जिस  प्रकार  से  उद्योगों  की  नीति  दिशा  में  सहायता  करनी  चाहिए  वह
 सहायता  नहीं  हो  पा  रही  है  और  वहां  पर  औद्योगिक  विकास  ठीक  से  सम्भव  नहीं  हो  सकता  आज

 बस्तर  आदि  जगहों  पर  काफी  मिनरल्स  डोलो  माइट  और  मेंगनीज  मिलता  झाबुआ  और
 बस्तर  में  बाक्साइट  मिलता  लोहा  जापान  को  जा  रहा  है  और  वहां  से  ठीक  होकर  यहां  आता  है  और
 हम  उसको  यहां  पर  काम  में  लेते  इसका  कारण  यह  है  कि  हम  अपने  यहां  उसका  कारखाना  नहीं
 लगा  रहे  ऐसे  पिछड़े  क्षेत्रों  के  लिए  जहां  औद्योगिक  विकास  संतुलित  विकास  हो  इसके  लिए
 आधरीभूत  नीति  में  परिवर्तन  करना  हमें  कुटीर  उद्योगों  लघु  उद्योगों  का  कृषि  पर
 रित  करके  इनका  जाल  बिछाना  चाहिए  तभी  हम  ठीक  ठीक  दिशा  में  उद्योगों  को  आगे  बढ़ा  सकेंगे  ।
 स्वदेशी  को  प्रोत्माहन  देते  हुए  इस  दृष्टि  से  अधिक  उत्पादकता  इसमें  से  निकाल  रहे  मैं  चाहुंगा  कि
 इस  प्रकार  की  नीति  का  निर्धारण  किया  जाना  चाहिए  जो  पिछले  समय  में  भल  हुई  है  जिसके  कारण
 असंतुलन  हुआ  है  और  हमारे  यहां  औद्योगिक  विकास  ठीक  नहीं  हो  हम  समग्र  रूप  से  विकसित

 हो  सके  ।  सभी  राज्यों  को समान  अवप्तर  मिले  और  पिछड़े  राज्यों  को  सहायता  देकर  उनका  औद्योगिक
 विकास  हो  ।

 श्री  रामेश्वर  प्रसाद  :  पिछले  दिनों  लगभग  देश  में  दो लाख  औद्योगिक  यूनिट  बीमार
 पड़  गई  हैं  और  बन्द  हो  गई  हैं  ।  इसमें  राष्ट्र  की  पूंजी  लगी  हुई  है  और  काफी  मजदूर  लोग  बेकार  हो
 गए  हैं  ।  लेकिन  नई  औद्योगिक  नीति  में  इन  बीमार  उद्योगों  को  खोलने  की  चर्चा  नहीं  की  गई  है  ।  मेरी
 मांग  है  कि  इन  बन्द  और  बीमार  मिलों  को  चालू  किया  ओऔद्योगिक  विकास  जहां  किया  जाता  है
 उसका  मतलब  हो  उस  क्षेत्र  का  वहां  की  जनता  का  वहां  की  कृषि  का  विकास  ।  कहने
 का  मतलब  कि  कृषि  आधारित  उद्योग  बिहार  में  उद्योग  तो  हैं  लेकिन  वहां  की  महिलाओं  को  इँटें
 ढोने  का  काम  करना  पड़ता  है  ।  क्योंकि  वहां  उद्योगों  का  विकास  नहीं  हुआ  इसलिए  औद्योगिक  नीति
 को  बदलना  चाहिए  ओर  औद्योगिक  विकास  की  नीति  लागू  की  जाए  |  गत  वर्ष  7:26  करोड़  रुपए
 सावंजनिक  क्षेत्र  के  उद्योगों  के  लिए  रखे  गए  थे  फिर  पुनः  संशोधित  बजट  आया  और  इस  साल  6945
 करोड़  रुपए  का  प्रावधान  है  इसमें  1500  करोड़  रुपए  पहले  के  प्रावधान  से  कम  है  ।  इससे  साफ  पता
 चलता  है  कि  सावंजनिक  क्षेत्र  को कमजोर  और  समाप्त  करने  की  प्रक्रिया  चल  रही  है  और  निजी  क्षेत्र
 को  बढ़ावा  देने  की  बात  चल  रही  हम  यह  चाहते  हैं  कि  सावंजनिक  क्षेत्र  को और  मजबूत  बनाया
 जाए  और  इसके  लिए  अधिक  धनराशि  लगाई  जाए  और  जो  निजी  कम्पनीज  को  दी  जा  रही  है  उसे  बन्द
 किया  बिदेशी  या  मल्टीनेशनल  कम्पनीज़  को  देश  में  छूटਂ  दी  जा  रही  है  देश  में  स्वयं  की  ताकत  के
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 बल  तकनीक  के  बल  पर  आत्मनिभंरता  की  ओर  नहीं  बढ़ा  जा  रहा  वल्कि  विदेशी  तकनीक  की
 आत्मनिरभरता  की  ओर  बढ़ा  जा  रहा  आजकल  कमांडिग  हाइट  की  अवधारणा  कमजोर  की  गयी
 मैं  मांग  करता  हूं  कि  जो  इस  देश  की  औद्योगिक  नीति  बन  रहो  है  उसमें  कमांडिग  हाइट  को  ऊपर  उठाने
 की  बात  की  कुटीर  उद्योग  और  बड़े  उद्योगों  में  माल  बनता  है  तो  निश्चित  रूप  से  कूटीर  उद्योगों
 में  बनने  वाला  सामान  महंगा  होगा  और  बड़े  उद्योगों  में  बनने  वाला  आघनिक  यन्त्रों  और  तकनीक  से  बनने
 वाला  सामान  सस्ता  होगा  ।  कूटीर  उद्योग  को  प्रोत्साहन  देकर  दोनों  के  माल  में  समानता  रखने  के  लिए
 एक  नीति  बनाई  भोजपुर  जिले  में  कोई  उद्योग  नहीं  वहां  सूत  का  कारखाना  खोला

 जाए  और  डाल्मिया  नगर  फंक्टरी  में  22  हजार  मजदूर  बेकार  पड़े  हुए  हैं  इसलिए  वह  फंक्टरी  चालू
 की  जाए  ।

 ]

 प्रो०  के०  बो०  थामस  :  मैं  माननीय  उद्योग  मन्त्री  की  जानकारी  में  यह
 बात  लाना  चाहता  हुं  कि  केरल  में  केन्द्रीय  निविश  की  लगातार  कमी  के  कारण  वहां  विचलित  करने  वाली

 प्रवृत्ति  बढ़  रही  वर्ष  1973-74  में  केरल  में  केन्द्रीय  निवेश  3.28  प्रतिशत  दस  वर्षों  बाद
 1983-84  3-84  में  यह  1.76  प्रतिशत  अब  यह  1.23  प्रतिशत  है  ।  मेरी  यह  बात  समझ  नहीं  आई  कि

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  केरल  को  इतना  उपेक्षित  क्यों  रखा  गया  है  |  हमारा  राज्य  एक  ऐसा  राज्य  है  जहां
 देग  में  शिक्षित  बेरोजगार  लोगों  की  संख्या  सबसे  अधिक  इस  सम्बन्ध  में  मैं  सरकार  की  जानकारी
 में  यह  बात  भी  लाना  चाहता  हूं  कि  एफ०  ए०  सी०  एच०  एम०  कोचीन

 हिन्दुस्तान  ओरगेनिक  आई०  आर०  एच०  आटटं०  एल०  जं॑से  सावंजनिक  क्षेत्र  के  सभी
 उपक्रम  भारी  लाभ  कमा  रहे  हैं  ।  केरल  में  किसी  भी  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  कोई  घाटा  नहीं
 हुआ  है  ।  इस  सन्दर्भ  मेरे  विचार  में  केरल  में  और  अधिक  केन्द्रीय  उपक्रमों  को  लगाए  जाने  के  लिए
 हमारा  वध  अधिकार  है  |  इसके  श्रमिक  के  व्यवहार  से  भी  वहां  परिवर्तन  आया  ऐसी
 शिकायत  रही  है  कि  केरल  एक  ऐसा  स्थान  है  जहां  श्रमिक  समस्या  बहुत  अधिक  है  ।  लिकिन  जो  लोग  यह
 समस्या  पैदा  कर  रहे  थे  अव  वह  सरकार  का  एक  हिस्सा  बन  गया  अतः  उन्होंने  यह  निर्णय  लिया  है
 कि  वहां  अब  किसी  तरह  की  समस्या  नहीं  होनी  चाहिए  ।  दो  कम्यूनिस्ट  मित्रों  तथा  लोगों

 जो  वहां  श्रमिक  समस्या  पैदाकर  रहे  बहुत  ही  साह॒िक  निर्णय  लिया  है  कि  वे  कोई  श्रमिक  समस्या
 पैदा  नहीं  करेंगे  ।  श्रमिक  समस्या  के  बारे  में  चिन्ता  न  कीजिए  ।

 सरकार  में  हमारे  मित्र  पहले  पूंजीपतियों  के  विरुद्ध  थे  ।  वे  कहते  थे  कि  बिरला
 ओर  डालमिया  पूंजीपति  हैं  और  उन्हें  पनएने  की  अनुमति  नहीं  दी  जानी  चाहिए  ।  उसप्में  भी  केरल  में
 अब  परिवर्तन  आया  केरल  बिरला  और  डालमिया  को  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए
 प्रोत्साहित  कर  रही  है  ।  अतः  कृपया  अपने  सद्भाव  का  उपयोग  कीजिए  जिससे  कि  केरल  में  कुछ  अन्य
 निजी  कम्पनियां  और  फर्म  भी  स्थापित  हो  सकें  ।

 श्री  असर  रायप्रधाम  :  बिरला  पहले  से  ही  आपकी  पार्टी  के  सदस्य  हैं  ।

 प्रो०  के०  बो०  ब्रामस  :  मैं  अपने  मित्रों  की  प्रतिक्रिया  के  बारे  में  बता  रहा

 भो  ए०  उन्हें  वहां  माक्संवादी  सरकार  द्वारा  अब  तिमम्क्रण  दिया  गया
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 प्रो०  के०  वो०  थामस  :  नारियल  जटा  उद्योग  केरल  में  परम्परागत  उद्योग  है|  हमारे
 सभापति  भी  जीनते  हैं  कि  केरल  के  तटीय  क्षंत्रों  में  पांच  लाख  लोग  नारियल  जटा  उद्योगों  में  लगे  हुए
 है  ।  नारियल  जटा  के  कुल  उत्पादन  का  80  प्रतिशत  उत्पादन  भी  केरल  में  होता  है  ।  लेकिन  अब  यह
 नारियल-जदा  उद्योग  जीवित  रहने  की  स्थिति  में  नहीं  है  ।  गत  वर्ष  तक  आपने  नारियल  जटा  उद्योग  को
 नकद  ऋण  सुविधाएं  दी  इस  वर्ष  आपने  इस  सुविधा  को  नहीं  रखा  है  ।  यदि  वह  नकद  समर्थन  नहीं
 दिया  जाता  निश्चित  रूप  से  केरल  में  नारियल-जटा  उद्योग  जीवित  नहीं  रह  सकता
 नारियल-जटा  एक  तरह  का  अधे-यन्त्रीकरण  होना  अन्यथा  नारीयल-जटा  उद्योग  के  लिए
 कृत्रिम  फाइबरों  के  साथ  प्रतिस्पर्धा  करना  कठिन  होगा  ।  नारियल-जटा  उद्योग  में  हमारा
 पूर्ण  पहलू  है  सहकारी  जोकि  केरल  में  कार्य  कर  रहा  है  ।  लेकिन  यह  सहकारी  क्षंत्र  भी
 दो  कम्यूनिस्ट  पार्टियों  के  चंगुल  में  हैं  ।  इसके  आप  दिल्ली  में  जो  भी  धनराशि  भेज  रहे

 वह  वास्तविक  नारियल-जटा  श्रमिकों  को  नहीं  पहुंच  रही  सरकार  को  यह  पता  लगाना

 चाहिए  कि  क्या  बेहतर  तरीका  अपनाया  जा  सकता  है  जिससे  कि  आपके  द्वारा  नारियल-जटा

 उद्योग  को  जीवित  रखने  के  लिए  केरल  को  भेजी  गयी  धनराशि  वास्तविक  नारियल-जटा  श्रमिकों

 को  पहुंचे  ।

 हमने  केरल  से  कुछ  प्रस्ताव  दिए  हैं  ।  एक  है  अमोनिया-यूरिया  कम्पलेक्स  की  स्थापना

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  दक्षिणी  राज्यों  क ेलिए  एक  अमोनिया-यूरिया  कम्पलक्स  की  स्थापना

 का  प्रस्ताव  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  यह  अमोनिया-यूरिया  कम्पलक्स  एफ०  ए०सी०
 टी०  को  आबंटित  करें  जोकि  लाभ  कमाने  वाली  फर्म  है  !

 कोचीन  रिफाइनरी  दक्षिण  भारत  में  सबसे  बड़ी  रिफाइनरियों  में  से  एक  यह  भी  काफी  लाभ

 कमा  रही  है  ।  उन्होंने  भी  इस  रिफाइनरी  के  विस्तार  तथा  कोचीन  रिफाइनरी  के  आस-पास  नई

 रसायन  परियोजनाएं  शुरू  करने  के  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किए  जब  कोचीन  रिफाइनरी  शुरू  की  गई

 तो  उनके  उद्देश्यों  में  एक  यह  भी  था  कि  कोचीन  के  आस-पास  बहुत  सी  पेट्रो-रसायन  परियोजनाएं  शुरू
 की  जाएं  ।  लेकिन  हम  अभी  तक  इससे  सफल  नहीं  हुए  हैं  ।

 अन्य  महत्वपूर्ण  मुद्दा  यह  है  कि  तेल  और  प्राकृतिक  गँस  आयोग  ने  यह  घोषणा  की  है  कि  अरब

 की  खाड़ी  क्षेत्र  में  काफी  बड़ी  मात्रा  में  पेट्रोलियम  का  पता  लगाया  है  जोकि  बम्बई  हाई  के  बराबर

 इस  सम्बन्ध  केरल  में  एक  नई  तेल  रिफाइनरी  भी  शुरू  की  जा  सकती  प्राकृतिक

 रबड़  निर्माण  करने  वाले  राज्यों  में  से  एक  लेकित  प्राकृतिक  रबड़  से  सम्बन्धित  सभी

 उत्पादों  का  निर्माण  अन्य  राज्यों  में  किया  जा  रहा  है  ।  उनमें  से  एक  कारण  सरकार  का  गैर-वैज्ञानिक

 रवैया

 उदाहरण  के  केरल  छोटे  उद्योगों  की  संख्या  बहुत  अधिक  है  ।  लेकिन  यदि  इनमें  कोई

 उद्योग  प्रति  वर्ष  25  लाख  रुपए  से  अधिक  मूल्य  की  वस्तुओं  का  निर्माण  करता  है  तो  उसे  बड़ा  उद्योग  माना

 जाता  इसके  कर  ढांचे  में  परिवर्तत  हो  जाता  है  ।  जब  तक  कि  आप  प्राकृतिक  रबड़  से

 सम्बन्धित  उद्योगों  की  ओर  वैज्ञानिक  रवैया  नहीं  हम  केरल  में  कोर्ट  उद्योग  शुरू  नहीं  कर

 सकते  ज़लोकि  प्राकृतिक  रबड़  का  उत्पादन  करने  वाला  एक  प्रमुख  राज्य  हैँ  ।

 हमारे  यहां  बांस  की  स्वयं  राज्येसरकार  का  एक-बांस  निगम  है  भारत
 कि

 हा  रे
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 सरकार  हमारी  सहायता  करने  के  लिए  तैयार  नहीं  हमारा  बांस  उद्योग  जीवित  नहीं  रह  सकता  ।

 इसमें  भारत  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  के  सभी  कार्यालयों  को  यह  अनुदेश  दिए  हुए  थे  कि  उन्हें
 बांस  की  चटाइयां  लेनी  चाहिए  ।  हम  बांस  की  चटाइयां  बहुत  ही  उचित  मूल्य  पर  देने  के  लिए  तयार  हैं  ।
 लेकिन  केन्द्रीय  सरकार  के  कार्यालय  क्या  करते  बांस  की  चटाइयां  लेने  की  वे  कृत्रिम  चटाइयां
 ऊंचे  दामों  पर  खरीदते  हैं  ।

 मैं  माननीय  मन्त्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  केन्द्रीय  सरकार  के  सभी  कार्यालयों  को  विशेष

 अनुदेश  दें  कि  फशं  की  चटाइयों  अथवा  सजावट  प्रयोजनों  के  लिए  बांस  की  चटाइयां  ली  जानी
 चाहिए  ।

 सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  की  प्रायः  आलोचना  की  जा  रही  है  कि  वे  निरन्तर
 घाटे  में  चलते  हैं  ।  लेकिन  आप  संसद  में  दिए  गए  अपने  उत्तर  को  सरकारी  क्षेत्र  की  27  ऐसी
 कम्पनियां  हैं  जिनमें  पिछले  दो  साल  से  अध्यक्ष  या  प्रबन्ध  निदेशक  नहीं  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम

 लिमिटेड  में  1985  से  अध्यक्ष  और  प्रबन्ध  निदेशक  नहीं  बिना  अध्यक्ष  और  प्रबन्ध  निदेशक
 के  कोई  कम्पनी  चल  कंसे  सकतो  है  ।  मेरे  अपने  राष्ट्र  में  सरकारी  क्षेत्र  की  दो  बड़ी  कम्पनियों  में  अध्यक्ष
 ओर  प्रबन्ध  निदेशक  नहीं  है  ।  और  कोचीन  शिपयाड्ड  का  अध्यक्ष  प्रबन्ध  निदेशक  हर  वर्ष  बदल  देते  हैं  ।

 नामक  सरकारी  क्षेत्र  की  एक  अन्य  कम्पनी  में  भी  कोई  अध्यक्ष  या  प्रबन्ध  निदेशक  नहीं  है।मेरा
 अनुरोध  यह  है  कि  आप  जिसे  भी  चाहे  उसे  चुन  कर  अध्यक्ष  और  प्रबन्ध  निदेशक  नियुक्त  कर  दें  ।
 सरकारी  क्षेत्र  की  कम्पनियों  के  मामले  में  अध्यक्ष  और  प्रबन्ध  निदेशक  के  सम्बन्ध  में  आपकी  अपनी
 पसन्द  किन्तु  एक  बार  उन्हें  चुनने  क ेबाद  आप  उन्हें  पूरा  अधिकार  मैं  जानता  हूं  कि आपकी
 सरकार  जिम्मेदार  सरकार  किन्तु  मैं  चाहता  हूं  कि  आप  उन्हें  पूरा  अधिकार  दें  ।

 दूसरी  बात  लघु  पैमाने  के  उद्योगों  के  बारे  में  जब  तक  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  को  सहायता
 नहीं  दी  जाती  वह  चल  नहीं  सकते  ।  वह  बड़े  उद्योगों  से  प्रतिस्पर्धा  नहीं  कर  सकते  ।  उन्हें  कच्चा  माल
 उपलब्ध  करवाया  जाना  चाहिए  ।  केरल  में  लघु  उद्योगों  को  इस्पात  और  सीमेंट  नहीं  मिलता  ।
 लघु  क्षेत्र  में  वहां  एक  प्रमुख  मोमबत्ती  उद्योग  हमें  मोम  नहीं  मिलता  ।  मोम  की  कीमतें
 पहले  ही  बढ़  चुकी  इसलिए  सरकार  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  वह  यह  सुनिश्चित  करे  कि  पर्याप्त
 मोम  आवंटित  किया  जाए  ताकि  लोगों  को  आगामी  क्रिसमिस  मौसम  में  पर्याप्त  मोमबत्तियां  उपलब्ध
 हो  सके  ।

 इन्हीं  शब्दों  क ेसाथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 श्री  राम  कृष्ण  यादव  :  आदरणीय  सभापति  भारत  एक  विशाल  जनसंख्या
 का  देश  है  और  क्षेत्रफल  के  हिसाब  से  भी  यह  बहुत  बड़ा  देश  इसके  अलावा  भारत  ऐसा  देश  है  जहां
 लगभग  सभी  कच्चे  खनिज  पदार्थ  पाए  जाते  यहां  की  श्रम  शक्ति  दुनिया  में  सबसे  सस्ती  श्रम  शक्ति
 मानी  जाती  यह  बात  हम  आसानी  से  कह  सकते  हैं  कि  इस  देश  में  औद्योगिक  विकास  और
 गिक  क्रांति  होनी  चाहिए  लेकिन  अफसोस  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  गलत  सरकारी  नीतियों  के
 कारण  इस  देश  में  न  तो  औद्योगिक  विकास  हो  सका  और  न  ही  औद्योगिक  क्रांति  हो  मैं  ऐसा
 समझता  हूं  कि  सारी  क्षौद्योगिक  शक्ति  देश  के  कुछ  पूंजीपति  घरानों  में  सिमट  गई  थी  और  सारी  चीजें
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 और  उद्योग  धन्धे  डालमिया  और  गोयनका  के  हाथों  में  सिमट  इनकी  साजिश  से
 व  सरकारी  कमंचारियों  की  साजिश  से  हमारे  देश  में  पब्लिक  सेक्टर  का  विकास  नहीं  हो  पा  रहा  है  और
 पब्लिक  सेक्टर  का  विकास  न  होने  के  कारण  सारी  ओद्योगिक  नीति  बड़े-बड़े  घरानों  में  एकीकृत  हो
 गई  है  ।

 मेरी  समझदारी  साफ  है  कि  बड़े-बड़े  घरानों  से  सारी  औद्योगिक  शक्ति  छीन  ली  जाए  तो  देश
 का  बड़ा  विकास  हो  सकता  है  ।  मेरी  यह  भी  राय  है  कि  बड़े-बड़े  घरानों  को  लाइसेंस  देना  बंद  कर  दिया

 जाए  और  उद्योग  धन्धे  चलाने  के  लिए  पब्लिक  सेक्टर  की  तरफ  ध्यान  दिया  जाए  तभी  इस  देश  में
 औद्योगिक  विकास  हो  सकता  है  ।  मेरी  यह  भी  प्रार्थना  है  कि  जो  छोटे-छोटे  उद्योग-धन्धे  जो  गांवों  में

 चलाए  जा  सकते  जो  कम  खचं  में  कम  श्रमिकों  के  माध्यम  से  थोड़ी  पूंजी  में  चलाए  जा  सकते  हैं  उसका
 लाइसेंस  बड़े  घरानों  को  नहीं  दिया  जाना  चाहिए  और  बड़ी-बड़ी  फैक्ट्रियां  नहीं  लगायी  जानी  चाहिए  ।
 जो  बड़ी-बड़ी  फंक्ट्रियां  लगायी  जायें  वे  सरकार  के  अधीन  होनी  चाहिए--जैसे  स्टील  का
 सीमेंट  का  कारखाना  और  खाद  बनाने  का  कारखाना  ।  ये  सब  बड़े  पैमाने  पर  सरकार  के  हाथों  में  होनी
 चाहिए  ।  छोटे  कारखाने--जसे  साबुन  बनाने  का  अल्मुनियम  के  बतंन  बनाने  का

 ऐसे  उद्योग  धन्धे  गांवों  में  विकसित  हो  सकते  हैं  ।  इनके  विकास  के  लिए  किसी  प्रकार  का  लाइसेंस
 पतियों  को  नहीं  दिया  जाना  चाहिए  ।  न  तो  पब्लिक  सैक्टर  में  उसको  ले  जाना  उसको  गांवों  के
 विकास  कुटीर  उद्योगों  के  विकास  के  रूप  में  ल ेजाना  चाहिए  तभी  ओऔद्योगिक  काम  इस  देश  में  हो
 सकता  मैं  यही  बताना  चाहता  हूं  कि  हमारे  देश  में  ट्रेडीशनल  प्रोफेशन  करने  वाले  लोग  ज॑से  लुहार

 कुम्हार  पत्तल  बनाने  वाले  लोग  जो  काफी  वर्षों  से  अपनी  रीति  रिवाज  के  अनुसार
 अपना  छोटे  से  छोटा  उद्योग  धन्धा  चलाते  चाहे  वह  लुहार  का  कारोबार  चाहे  बरतन  बनाने  का
 कारोवार  चाहे  पत्तल  बनाने  का  कारोबार  यह  लोग  अपनी  पढ़ाई  लिखाई  की  कमी  के  कारण
 अपनी  बुद्धि  का  विकास  नहीं  कर  पाते  सरकार  की  जिम्मेदारी  बनती  है  कि  पढ़े  लिखे  जो  कम
 इनको  इकट्ठा  करके  साल  या  दो  साल  में  या  कोई  ट्रेनिंग  सेण्टर  खोला  जाना  चाहिए  ताकि  अनपढ़
 लड़के  ट्रेडीशनल  काम  करने  वाले  लोग  अच्छे  से  अच्छा  काम  कर  कण्चा  बरतन  बनाने  का

 लोहा  बनाने  का  पत्तल  बनाने  का  अगर  इनको  ट्रेनिंग  मिल  जाएगी  तो  मैं  समझता  हूं
 कि  ये  अच्छे  कारीगर  बन  अच्छी  प्रकार  से  कुछ  चीजें  बना  जो  कुटीर  उद्योग  धन्धों  के  रूप
 में  उत्पादन  कर  सकेंगे  ।  इसी  तरह  से  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  एग्रीकल्वर  के  माध्यम  से  भी  उद्योग  का
 विकास  होता  है  ।  हमारे  यहां  आजमगढ़  जहां  से  मैं  आता  ईख  बहुत  पैदा  होती  है  लेकिन  वहां
 केवल  एक  चीनी  मिल  है  हमारे  किसान  जब  वहां  गन्ना  लेकर  जाते  हैं  तो  8-8,  10-10  दिन  गन्ना  लेकर
 वहां  खड़े  रहते  हैं  ओर  गाड़ियां  वापस  हो  जाती  कहीं  पेराई  नहीं  हो  उनका  गन्ना  खेतों  में  सूख
 जाता  उसी  तरह  आलू  पैदा  होता  दूसरी  चीजें  पैदा  होती  हैं  लेकिन  सड़  जाती  हैं  क्योंकि  उनको
 पता  नहीं  होता  है  कि  क्या  किया  कंसे  उसका  ओऔद्योगिक  विकास  किया  गांव  के  लोगों  को
 यह  नहीं  बताया  जाता  में  केवल  एक  चीनी  मिल  जहां  पर  बहुत  गन्ना
 उत्पादन  होता  है  लेकिन  गन्ना  सूख  जाता  है  क्योंकि  सरकार  की  नीति  ऐसी  चीनी  मिलें  न  खलने
 को  वजह  से  किसानों  ने  हतोत्साहित  होकर  गन्ना  बोना  छोड़  दिया  है  तो  मैं  चाहूंगा  कि  खेती  में  उत्पन्न
 हुई  चीजों  के  माध्यम  से  भी  उद्योग  का  विकास  किया  जाना  चाहिए  ताकि  किसानों  को  उसमें  बढ़ने  का
 मौका  मिले  ।

 सबसे  बड़ी  चीज  जो  मैं  मानता  हूं  कि  इस  देश  में  या  दुनिया  के  किसी  देश  में  उद्योग  घन्धा
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 चलाने  के  लिए  बिजली  की  बहुत  आवश्यकता  हमारे  देश  में  भी  सैकड़ों  उद्योग  धन्धे  ऐसे  बीमार  पड़े

 हुए  हैं  या उनका  काम  बन्द  हो  गया  है  क्योंकि  बिजली  नहीं  मिलती  है  तो  सारे  उद्योग  धन्धों  से  बिजली

 की  उत्पत्ति  का  सम्बन्ध  जुड़ा  हुआ  है  इसमें  सरकार  को  चाहिए  कि  बिजलो  का  उत्पादन  ज्यादा  करें  ताकि

 छोटे-मोटे  उद्योग  धन्धे  जो  गांवों  में  लगाए  जाते  वह  भी  बिजली  के  माध्यम  से  अपना  कारोबार  कर

 बड़े-बड़े  उद्योग  धन्धे  तो  बिजली  से  चलते  गांवों  में  भी  बिजली  के  माध्यम  से  छोटे-छोटे  उद्योग

 धन्धे  चलाए  जा  सर्क  और  जब  गांवों  में  इनका  विकास  हो  जाएगा  तो  मैं  समझता  हूं  कि  उद्योग  घन्धों  की

 कड़ी  के  रूप  में  हमारे  गांव  विकसित  हो

 दूसरा  निवेदन  मैं  यह  करना  चाहता  हूं  कि  हमारे  देश  में  बड़े  अच्छे-अच्छे  टेक््नीशियन  पैदा  होते
 ओवरसियर  पैदा  होते  इंजीनियर  पैदा  होते  जानवर  लोग  पैदा  होते  हैं  लेकिन  किन््हीं  कारणों

 से  विदेशों  में  अच्छे  पैसे  के  लालच  में  चले  जाते  हैं  जिससे  हमारे  देश  का  बड़ा  नुकसान  होता  है  ।

 वह  हमारे  देश  में  पढ़ते  हमारे  देश  में  शिक्षा  पाते  हमारे  देश  में उनकी  जानकारी  बढ़ती  है  लेकिन
 पैसे  के  लालच  में  वह  विदेशों  में  चले  जाते  सरकार  की  ऐसी  नीति  होनी  चाहिए  कि  ऐसे  लोग  जो
 देश  में  इंजीनियरिंग  पढ़ते  ओवरसियरी  पढ़ते  उनका  विदेशों  में  जाना  कुछ  दिनों  के  लिए  बन्द  कर
 दिया  जाना  चाहिए  ताकि  हमारे  देश  में  अच्छे  से  अच्छी  क्रीम  पंदा  हो  करके  ओवरसियरी
 करके  अच्छा  उत्पादन  हो  सके  और  अपने  देश  की  प्रतिभा  को  बढ़ा  सके  ।

 दूसरा  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  हमारे  यहां  मानसिकता  का  भी  दोष  हमारे  देश  में  उत्पादन
 ओर  दुनिया  के  किसी  देश  में  उत्पादन  और  निर्माण  विकास  के  साधन  होते  हैं  लेकिन  हमारे  देश
 के  राजनीतिज्ञों  का  या  हमारे  देश  के  लोगों  का  उत्पादन  और  निर्माण  की  नीति  में  विश्वास  नहीं  रह  गया

 यहां  की  शिक्षा  नीति  क्लकं  पैदा  करती  आई०  ए०  एस०  आफिसर  पैदा  करती  आई०  पी०

 एस  ०  आ।फसर  पैदा  करती  हैं  और  उसका  उत्पादन  और  निर्माण  में  विश्वास  नहीं  श्रम  शक्ति  का
 भी  इस  देश  में  सम्मान  नहीं  होता  लोगों  का  विश्वास  पूंजीवादी  व्यवस्था  में  मैं  चाहता  हूं  कि
 लोगों  की  मानसिकता  में  बदलाव  सारे  देश  के  श्रम  शक़ित  में  विश्वास  श्रम  करने  वाले  लोगों  की
 मान्यता  होनी  चाहिए  उनका  सम्मान  होना  पूंजी  का  ही  सम्मान  नहीं  होना

 ]

 क्रो  ए०  चाल्स  :  सभापति  एक  चौंकाने  वाली  खबर  मिली  है  कि  विज्ञान
 भवन  में  भयंकर  आग  लगी  हुई  है  ।  वहां  सभी  राज्यों  के  पुलिस  अधिकारियों  का  सम्मेलन  बल  रहा  था  ।
 भयानक  आग  लगी  हुई  हन  उनकी  सुरक्षा  के  बारे  में  चिन्तित  हैं  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करता

 हूं  कि  वह  इस  बारे  में  वक्तव्य  विज्ञान  भवन  में  जो  सम्मेलन  चल  रहा  है  वह  विभिन्न  राज्यों  के  शीर्ष

 पुश्निंस  अधिकारियों  का

 समापति  महोदय  :  आपने  समाचार  दे  दिया  सम्बन्धित  व्यक्ति  इसकी  छानबीन  करेंगे  ।

 st
 ह
 ए०  चाहस  :  हम  इस  बारे  में  गृह  मंत्री  महोदय  का  वक्तव्य  चाहते

 सभापति  महोदंय  :  यदि  इस  सम्बन्ध  में  वक्तव्य  देने  की जरूरत  हुई  तो  वह दे  देंगे  ।

 श्रो  हरोश  रावत  :  यह  एक  अत्यन्त  गम्भीर  मामला  हम  सभी  इस  बारे  में  चिन्तित  हैं  ।

 प्रो०  सथु  दण्डवते  :  हमें  भी  इस  बारे  चिता  है  ।
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 सभापति  महोदय  :  हां  श्री  यादव  आप  जारी

 ]
 श्री  राम  कृष्ण  यादव  :  सभापति  मैं  निविदन  कर  रहा  था  कि  मानसिकता  में  बदलाव

 होना  चाहिए  और  श्रम  शक्ति  की  महत्ता  ज्यादा  होनी  चाहिए  ओर  पूंजी  की  महत्ता  कम  होनी  चाहिए  ।
 इस  देश  में  श्रम  करने  वालों  का  सम्मान  नहीं  होता  उत्पादन  करने  वालों  का  सम्मान  नहीं  होता
 निर्माण  करने  वालों  का  सम्मान  नहीं  होता  जो  लोग  कलर्की  करते  आई०  ए०  एस०  आफिसर

 आई०  पी०  एस०  आफिसर  इन  लोगों  का  सम्मान  होता  मानसिकता  में  जब  तक  बदलाव  नहीं
 तब  तक  मैं  समझता  हूं  कि  हमारी  उद्योग  नीति  में  कोई  फरिवतंन  नहीं  होने  वाला  मैं  चाहूंगा

 कि  पूंजीवादी  व्यवस्था  से  निकल  कर  उद्योग  धन्धों  में  समाजवादी  व्यवस्था  को  बढ़ाने  के  लिए
 गिक  विकास  होना  ताकि  हमारे  देश  में  औद्योगिक  विकास  का  एक  स्वच्छ  वातावरण  बनें  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  में  अपनी  बात  समाप्त  करता

 डा०  एस०  पी०  यादव  :  सभापति  मैं  उद्योग  मंत्रालय  की  अनुदान  की  मांगों
 का  समर्थन  करते  आपके  माध्यम  से  मैं  उद्योग  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करूंगा  कि  पूरे  देश  के  अन्दर
 जो  उद्योग  की  स्थिति  उसमें  कुछ  परिवर्तन  होना  क्योंकि  उद्योगों  के  सम्बन्ध  में  जो  भी  नीति
 निर्धारित  की  गई  वह  चालीस  साल  पुरानी  कांग्रेस  सरकार  द्वारा  बनाई  गई  घिसी-पिटी  नीति
 जिससे  देश  का  बहुत  ही  कम  विकास  हुआ  ।  ग्रामीण  अंचलों  का  विकास  आवश्यक  लेकिन  ग्रामीण
 अंचलों  के  विकास  में  उद्योगों  की  बहुत  बड़ी  भूमिका  हो  सकती  ग्रामीण  अंचलों  का  विकास  किस
 प्रकार  स ेकिया  इस  ओर  सरकार  को  ध्यान  देना  चाहिए  |  ग्रामीण  अ  चलों  में  जो  बंजर  भूमि
 पड़ी  हुई  उस  बंजर  भूमि  पर  भी  उद्योगों

 का  विकास  किया  जाना  चाहिए  ।  बहुत  से  ऐसे  उद्योग

 जो  कि  कैमिकल्स  से  सम्बन्धित  हैं  और  प्रदूषण  करते  हैं  ।  जंसे  गजरोला  में  लगा  हुआ  एक  कैमिकल  का

 कारखाना  उस  उद्योग  के  कारण  हमारे  पूरे  क्षेत्र  के  अन्दर  इतना  भयंकर  प्रदूषण  है  कि  नदियों  का

 पानी  काला  और  जहरीला  हो  गया  है  ।  उस  क्षेत्र  के  पशु  उस  पानी  को  पी  नहीं  सकते  हैं  और

 यदि  पीते  हैं  तो  मर  जाते  इसकी  वजह  से  ही  गांवों  के  अन्दर  मच्छरों  का  प्रकोप  बना  हुआ  है  ।  ऐसे
 क्षेत्रों  में  जो बंजर  भूमि  उन  क्षेत्रों  में  उद्योगों  का विकास  होना  चाहिए  ।

 एक  तरफ  तो  यह  स्थिति  है  और  दूसरी  तरफ  उद्योगों  का  विकास  शहरी  क्षेत्रों  में  हो  रहा  है  ।

 शहर  विकसित  हो  रहे  हैं  और  बढ़ते  चले  जा  रहे  इस  ओऔद्योगीकरण  से  शहरों  की  आबादी  बढ़ती

 चली  जा  रही  है  और  इस  कारण  एक  समस्या  शहर  में  बनती  चली  जा  रही  इसलिए  उद्योगों  का

 विकास  उन  क्षेत्रों  में  होता  जिन  क्षेत्रों  में  बंजर  भूमि  पड़ी  हुई  हो  और  बेकार  उस  पर

 आसानी  से  उद्योग  लगाए  जा  सकते

 उद्योगों  के  सम्बन्ध  में  एक  और  समस्या  है  ।  देश  के  विभिन्न  राज्यों  में  फाइनेंशियल  का  रपो  रेशन
 द्वारा  उद्योगों  को ऋण  दिया  जाता  यदि  किसी  कारण  से  वह  उद्योग  सिक  हो  जाता  तो

 शियल  कारपोरेशन  ऋण  राशि  कम  होते  हुए  भी  उद्योग  को  नीलाम  करा  देते  हैं  और  फंमिली  के

 लोगों  की  बहुत  ही  बुरी  हालत  हो  जाती  इसी  प्रकार  का  एक  उदाहरण  मैं  आपको  देता  हूं  जत्तर

 प्रदेश  के  चन्दौसी  कस्बे  में  एक  छोटा  सा  यूनिट  अरोमा  कंमीकल्स  के  नाम  से  लगाया  गया  था  जो

 मेंट  बनाता  था  ।  उसके  लिए  एक  पढ़े  हुए  क॑मिकल्स  इंजीनियर  को  दो  लाख  का  लोन  दिया  गया  था  सन्
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 1972  लेकिन  कांग्रेस  के  कुचक्र  नीति  के कारण  कभी  उस  मेंथा  का  दाम  सौ  रुपए  होता  था
 और  कभी  चार  सौ  रुपए  किलो  हो  जाता  था  ।  इतना  धलक्चुएशन  इस  इण्डस्टरी  के  अन्दर  रहा  जिसके
 कारण  ऐरोमा  कैमिकल्स  नहीं  चल  सका  ।  यू०  पी०  फायनेंशियल  कारपोरेशन  के  लोगों  ने  क्या  किया  ?

 उन्होंने  उस  उद्योग  की  सम्पत्ति  जो  ।0  लाख  की  थी  उसको  1  लाख  15  हजार  में  बेच  दिया  और

 उन्होंने  बहुत  बड़ा  धन  नम्बर  दो  का  प्राप्त  किया  ।  इस  प्रकार  की  स्थिति  जिस  देश  की  रही
 जहां  लोग  इस  तरह  से  नम्बर  दो  में  पैसा  लेकर  इन  यूनिट्स  को  तबाह  करते  रहे  अध्यक्ष  यह
 आवश्यक  है  कि  सरकार  की  नीति  के  अन्दर  वे  सब  बातें  आनी  चाहिए  और  यह  देखना  चाहिए  कि

 हमारा  कितना  लोन  लोन  था  2  उस  पर  ब्याज  2  लाख  और  उन  लोगों  ने  बेच  दिया

 1  लाख  15  हजार  में  ।  ऐसे  लोग  सरकारी  तन्त्र  के  माध्यम  से  या  सरकार  के  नुमाइन्दों  के  माध्यम  से  या

 किसी  कारपोरेशन  के  माध्यम  से  मठाधीश  बने  हुए  हैं  और  उन  लोगों  ने  किस  प्रकार  से  उन  क्षेत्रों  में

 तबाही  मचा  दी  है  ।  रोजाना  अखबार  के  अन्दर  इण्डस्टरी  नीलामी  के  बारे  में  आता  रहता  है  और  हाई
 कोर्ट  से  ऐसे  लोगों  के  लिए  बेनाने  कसिल  कर  दिए  गए  हैं  ।

 मैं  अनुरोध  करना  चाहता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  जी  ऐसे  क्षेत्रों  का  सर्वेक्षण  करवाएं  कि  कितने

 क्षेत्रों  की  इण्डस्टरी  को  यू०  पी०  फायनेंशियल  कारपोरेशन  ने  बहुत  कम  पैसे  में  नीलाम  किया  जिससे
 सरकार  का  धन  भी  वसूल  नहीं  हुआ  ।  और  यूनिट  भी  तबाह  हो  गए  छोटे  उद्योग  किस  प्रकार  पनप

 सकते  सरकार  का  सर्वेक्षण  भी  ऐसे  छोटे  उद्योगों  क ेलिए  मिलना  चाहिए  जो  ग्रामीण  अंचलों  में  लग

 रहे  मैं  इस  प्रकार  का एक  ओर  उदाहरण  पेश  करना  चाहता  हूं  कि  उत्तर  प्रदेश  में  सबसे  पुराना  ग्लास
 वर्क  का  क्षेत्र  बहजोई  मुरादाबाद  जिले  में  बहजोई  एक  कस्बा  जहां  सबसे  पुराना  ग्लास  वर्क  का
 काम  होता  है  और  पुरानी  सरकार  की  नीतियों  के  कारण  ध्वस्त  हो  गया  है  ।  पता  नहीं  कितने  मजदूर
 बेकार  हो  वहां  ग्लास  वर्क  बहुत  अच्छी  क्वालिटी  का  होता  वह  आज  मृतप्रायः  हो  गया
 समाप्त  हो  गया  है  ।  मेरा  माननीय  मंत्री  जी  से  अनुरोध  है  कि  ऐसे  जो  यूनिट  सिक  हो  गए  हैं  उनका  भी
 ध्यान  रखें  कि  उन  यूनिट्स  को  किस  प्रकार  से  आगे  बढ़ाया  जा  सकता  है  या  पुनर्जीवित  किया  जा
 सकता  है  ।

 इसके  साथ  मेरे  क्षेत्र  के  जहां  से  मैं  चुन  कर  आता  सम्भल  लोक  सभा  क्षेत्र  एक
 पिछड़ा  क्षेत्र  है  उसमें  कुछ  एग्रो  बेसड  इण्डस्टरी  लगाई  जाए  जिससे  वहां  का  काम  बढ़  सके  ।  सम्भल  के
 अन्दर  सींग  के  खिलौने  और  शो-पीस  तथा  बहुत  अच्छी-अच्छी  ज्व॑लरी  तैयार  होती  मैं
 मन्त्री  जी  से  अनुरोध  करूगा  कि  सम्भल  के  सींग  के  कारखानों  के  लिए  सींग  का  काम  करने  वाले  छोटे
 कारीगरों  के  लिए  इस  प्रकार  से  प्रोत्साहन  देने  की  कृपा  करें  ताकि  सम्भल  के  लोग  अपनी  जीविका  आगे
 बढ़ा  सकें  ।

 बहुत  छोटे  उनके  यूनिट्स  हैं  और  उनके  लिए  सरकारी  सर्वेक्षण  पर्याप्त  रूप  से  नहीं
 मिल  सरकारी  सहायता  और  सहयोग  उन्हें  नहीं  मिल  पाता  ।  वे  बहुत  बड़ा  निर्यात  का  काम  भी
 करते  विदेशी  मुद्रा  अजित  करते  मैं  चाहूंगा  कि  उनका  सर्वेक्षण  करवा  कर  उन्हें  सहायता
 व  सहयोग  दिया  मैं  मनन््त्री  महोदय  से  अनुरोध  करूंगा  कि  उन  क्षेत्रों  का  सर्वेक्षण  करवाएं  और
 देखें  कि  कहां  कौन-सी  चीजों  के  रॉ-मंटीरियल  मिलते  जिनकी  सहायता  से  छोटी-छोटी  यूनिट  लगायी
 जा  सकती  हैं  ।  तो  मैं  चाहूंगा  कि  वहां  इण्डस्टरी  डिवेलेप  की  जाए  ।
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 मेरे  क्षेत्र  का  एक  और  स्थान  है  दफ्तरा  ।  वहां  पर  टमाटर  की  पंदावार  बहुत  अधिक  मात्रा  में

 होती  अगर  वहां  टमाटर  सोस  की  फंक्टरी  लगा  दी  जाए  तो  मैं  समझता  हूं  कि  बहुत  से  लोगों  के
 लिए  काम  कारीगर  तैयार  होंगे  और  मजदूरों  को  काम  मिलेगा  ।

 सभापति  मैं  और  अधिक  नहीं  कहना  मैं  केवल  इतना  ही  कहना  चाहूंगा  कि
 माननीय  मन्त्री  जी  इस  प्रकार  की  नीति  अवश्य  बनाएं  कि  कांग्रेस  शासन  के  अन्दर  उद्योग्रों  में  जो
 भ्रष्टाचार  था  वह  निकल  सके  और  उद्योगों  का  विकास  हो  सके  ।

 ]

 सभापति  महोदय  :  श्री  डनिस  ।

 प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  आग  के  बारे  में  कुछ  जानकारी  चाहता  हुं'**

 )

 सभापति  महोदय  :  उन्हें  पूछताछ  करने  दें  ।  मैं  उन  पर  दबाव  नहीं  डाल  सकता  ।

 प्रो०  पो०  जे०  कुरियन  :  श्री  दण्डवते  ने  आग
 के

 बारे  में  खबर  सुनी  हम  जानना  चाहते  हैं
 यदि  उन्हें  कुछ  जानकारी  है  तो  उन्हें  वह  सदन  को  बतानी  चाहिए  ।

 वित्त  मंत्री  मधु  :  कुरियन  कठिनाई  यह  है  कि  यदि  आज  मैं  संसदीय  कार्य
 मन्त्री  से  प्राप्त  जानकारी  के  आधार  पर  कोई  सूचना  दे  दूं  और  यदि  उसमें  कुछ  गायब  हुआ  तो  कल
 मुझे  विशेषाधिकार  प्रस्ताव  का  सामना  करना  पड़  सकता  यह  बेहतर  होगा  कि  सम्बन्धित
 मन्त्री  द्वारा  विस्तृत  वक्तव्य  पर  सूचना  दी

 मैं  इस  मामले  में  प्रथम  दृष्टया  कुछ  पता  लगाया  है  कि  यह  कैसे  आरम्भ  हुई  ।  शार्ट  सकिट  कैसे

 हुआ  और  किसी  भी  व्यक्ति  की  मृत्यु  नहीं  हुई  आदि  ।  किन्तु  मैं  अधिकारिक  रूप  से  यह  नहीं  कहूंगा  ।

 प्रो०  पी०  जें०  कुरियन  :  दण्डवते  आपके  पास  जो  जानकारी  है  कृपया  हमें  बताएं  ।

 प्रो०  सघु  दण्डव्ते  :  वह  प्राप्त  हो  जाएगी  ।

 सभापति  महोदय  :  अब  श्री  डेनिस  ।

 श्री  एन०  डेनिस  :  हमारा  देश  मूलतः  एक  क्ृषि  प्रधान  देश  है  और
 लगभग  75  प्रतिशत  लोग  कृषि  पर  निर्भर  करते  किन्तु  अकेले  कृषि  से  देश  की  बेरोजगारी  तथा
 अन्य  आर्थिक  समस्याओं  को  हल  नहीं  किया  जा  हमें  कृषि  पर  निर्भर  करने  वाले  लोगों  की  संख्या
 कम  करनी  होगी  तथा  उन्हें  उद्योगों  को  अपनाना  होगा  ।

 कृषि  क्षेत्र  हमने  वास्तव  में  आत्म-निर्भरता  का  लक्ष्य  पूरा  कर  लिया  इसलिए  हमें  देश  के
 ओद्योगिक  विकास  की  ओर  ध्यान  देना  होगा  ।  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के समय  हमारे  यहां  औद्योगिक  विकास
 बिल्कुल  नहीं  हुआ  था  ।  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  बाद  यहां  औद्योगिक  वातावरण  तैयार  किया  गया  और  अब
 हमारा  औद्योगिक  उत्पादन  1951  में  हो  रहे  औद्योगिक  उत्पादन  से  दो  गुना  किन्तु  यह  प्रगति
 पर्याप्त  नहीं  है  ।  बैज्ञानिकों  और  प्रौद्योगिकीबिदों  की  संख्या  के  मामले  में  बिश्व  में  हमारा  तीसरा  स्थान
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 औद्योगिक  उत्पादन  में  हमारा  दसवां  स्थान  हमारे  वैज्ञानिक  नौकरियों  के  लिए  विदेशों
 के  दरवाजे  खटखटा  रहे  उनके  ज्ञान  और  अनुभव  का  देश  के  औद्योगिक  विकास  के  लिए  बेहतर
 माल  किया  जा  सकता  है  ।

 जापान  ने  बहुत  औद्योगिक  प्रगति  की  है  तथा  इसी  प्रकार  कोरिया  ज॑ंसे  कुछ  दूसरे  देशों  ने  भी
 की  है  ।  जापानी  लोग  अपने  माल  पर  इन  जापानਂ  का  लेबल  लगा  कर  उसे  प्रतिष्ठित  माल  के  रूप
 में  मानते  वह  अपने  माल  का  उच्च  स्तर  बनाए  रखते  हैं  ।  वह  कड़ी  मेहनत  करते  हैं  और  प्रौद्योगिकी
 प्रथा  आधुनिकीकरण  में  उन्होंने  बहुत  उन्नति  की  है  ।  हम  उनका  अनुसरण  कर  सकते  हैं  ।

 उनका  बाजार  किसी  विशेष  जिला  या  राज्य  तक  सीमित  नहीं  है  ।  उसका
 करण  हो  चुका  कड़ी  प्रतिस्पर्धा  का  सामना  करने  के  लिए  हमारे  माल  का  स्तर  अन्तर्राष्ट्रीय
 होना  चाहिए  ।

 4.44  म०  प०

 महोदय  पीठासीन  हुए ]

 यदि  हमने  अपने  निर्यात  को  बढ़ावा  देना  है  तो  हमारी  वस्तुओं  की  क्वालिटी  अच्छी  होनी  चाहिए  ।
 अच्छी  क्वालिटी  की  चीजों  को  प्रोत्साहित  किया  जाना  चाहिए  ।  जहां  तक  प्रौद्योगिकी  का  सम्बन्ध  है
 हमने  आधुनिक  समय  की  तेजी  से  बदलती  प्रौद्योगिकी  के साथ  मिलकर  चलना  होगा  ।  किन्तु  हम  विदेशों
 से  प्रौद्योगिकी  का  आयात  कर  रहे  हैं  । हम  उन  उपकरणों  का  भी  आयात  कर  रहे  हैं  जिनका  हम  अपने
 देश  में  निर्माण  कर  सकते  हम  स्वदेशी  प्रौद्योगिकी  को  विकसित  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  हम  विदेशों  से
 आयात  किए  गए  विभिन्न  पूर्जों  को  जोड़  रहे  हैं  ।  इस  तरह  से  हम  आत्मनिर्भर  नहीं  हो  पाएंगे  ।  हमारे
 देश  में  श्रम  अपेक्षाकृत  सस्ता  इसी  तरह  से  कच्चा  माल  भी  उपलब्ध  सस्ते  श्रम  और  कच्चे  माल
 से  हम  औद्योगिक  प्रगति  कर  सकते  हैं  ।

 उद्योगों  के  विकास  के  लिए  विद्युत  एक  महत्वपूर्ण  अंग  इसका  कुशलतापूर्वक  उत्पादन  करना

 होगा  ।  पिछड़े  क्षेत्रों  के  सम्बन्ध  में  हमारी  नीति  असन्तुलन  को  दूर  करने  की  है  ।  1956  का  औद्योगिक
 नीति  संकल्प  उद्योगों  को  महानगरों  और  शहरों  से  दूर  ले  जाने  के  बारे  में  किन्तु  महानगरों  और
 नगरों  में  उद्योग  लगाए  जा  रहे  हैं  और  ग्रामीण  जनता  नगरों  और  कस्बों  की  ओर  आ  रही  शहरों
 में  उद्योगों  की  भीड़भाड़  और  जमाव  हैं  उद्योग  स्थापित  करने  के  लाइसेंस  बड़े  शहरों  और
 नगरों  के  लिए  न  दिए  जाकर  पिछड़े  क्षेत्रों  और  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  लिए  दिए  जाने  चाहिएं  ।

 कुछ  जिलों  को  पिछड़ा  जिला  माना  गया  था  किन्तु  वह  ओद्योगरिकरण  के  अभाव  में  आज  भी
 पिछड़े  हुए  हैं  ।  इन  क्षेत्रों  की ओर  विशेष  ध्यान  दिया  जाना  औद्योगिक  विकास  के  लिए
 स्थितियों  और  स्थान  के  अनुसार  विशेष  दृष्टिकोण  अपनाया  जाना

 उनके  औद्योगिक  विकास  के  लिए  आधारभूत  ढांचे  सम्बन्धी  सुविधाएं  भी  जुटानी  कन्या

 कुमारी  जिले  को  औद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़ा  हुआ  माना  गया  परन्तु  सावंजनिक  अथवा  निजी  क्षेत्र
 में  एक  भी  कारखाना  यहां  स्थापित  नहीं  किया  गया  है  |  केवल  किसी  जिले  को  औद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़ा
 हुआ  घोषित  कर  देने  से  ही  समस्या  का  समाधान  नहीं  हो  पाएगा  |  योजनाओं  के  कार्यान्वयन  की  नीति
 दूरी  बढ़ने  कें  साथ-साथ  कम्॒  होती  जाती  है  और  कन्याकुमारी  जंसे  दूरस्थ  स्थानों  तक  पहुंचते-पहुंचते
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 कार्यान्वयन  के  लिए  कुछ  बचता  ही  नहीं  ।  इसलिए  ऐसे  दूरस्थ  स्थानों  के  औद्योगिक  विकास  की  ओर
 भी  ध्यान  देना  होगा  जोकि  केन्द्रीय  तथा  राज्य  की  राजधानियों  क्रमशः  नई  दिल्ली  और  मद्रास  से  काफी

 दूरी  पर  कन्याकुमारी  में  रबर  नारियल  जटा  उद्योग  तथा  रेशा
 उद्योग  की  स्थापना  के  लिए  पर्याप्त  अवसर  इनके  लिए  वहां  पर  पर्याप्त  मात्रा  में  कच्चा  माल
 उपलब्ध  है  ।  इसलिए  सरकार  को  वहां  पर  इन  उद्योगों  को  स्थापित  करने  की  ओर  ध्यान  देना  चाहिए  ।

 कन्याकुमारी  जिले  को  विकास  केन्द्र  योजनाਂ  के  अन्तगंत  शामिल  किया  जाना  पहले  स्तर  पर

 इन  केन्द्रों  की  संख्या  में  वृद्धि  करनी  पड़ेगी  ।  इसके  सरकारी  निवेश  सम्बन्धी

 सहायता  की  छूट  की  योजना  को  बन्द  नहीं  करना  चाहिए  ।  इसे  फिर  से  शुरू  किया  जाना
 अन्यथा  केन्द्र  योजनाਂ  के  कार्यान्वयन  से  पहले  पिछड़े  क्षेत्रों  मे ंऔद्योगिक  विकास  के  लिए  कोई
 भी  योजना  नहीं  रह  तमिलनाडु  में  पिछले  20  वर्षों  से  सरकारी  क्षेत्र  में  एक  भी  उद्योग  स्थापित

 नहीं  किया  गया  इस  सम्बन्ध  में  विचार  किया  जाना  चाहिए  ओर  वहां  पर  उद्योगों  की  स्थापना  की
 जानी  चाहिए  ।

 जब  सावंजनिक  क्षेत्र  में  कारखानों  को  स्थापित  करने  की  योजना  बनाई  गई  तब  यह  आशा
 की  गई  थी  कि  इस  क्षेत्र  से  प्राप्त  धन  को  और  अधिक  उद्योगों  की  स्थापना  तथा  विकास के  कार्यों  में
 लगाया  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योग  घाटे  में  चल  रहे  हैं  जबकि  निजो  क्षेत्र  में  यही  उद्योग  लाभ
 कमा  रहे  इसका  कारण  इन  उद्योगों  में  कुप्रबन्ध  तथा  अनुत्पादक  कार्यों  पर  अनावश्यक  रूप  से  प्रबन्धकों
 द्वारा  अधिक  खर्च  करना  है  ।  वहां  पर  लाभ  कम  होता  सावंजनिक  क्षेत्र  में  उद्योगों  को
 चलाने  के  लिए  उन  लोगों  को  नियुक्त  किया  जाना  चाहिए  जो  अपने  कार  के  प्रति  निष्ठावान  उनके
 मनमाने  रूप  से  खर्च  करने  पर  भी  रोक  लगाई  जानी

 बड़े  उद्योगों  में  अधिक  लोगों  को  रोजगार  नहीं  दिया  जा  सकता  ।  इसलिए  लघु  उदयोगों  में
 करीब  एक  करोड़  लोग  कार्यरत  परन्तु  इस  क्षेत्र  को  जो  प्रोत्साहन  दिए  जाते  वे  पर्याप्त  नहीं  हैं  ।

 लघु  उद्योगों  को  चलाने  के  लिए  पर्याप्त  कार्यकारी  पूंजी  उपलब्ध  कराई  जानी  चाहिए  ताकि  वे
 कारी  इकाइयों  के  रूप  में  कार्य  कर  सकें  ।  इन  उद्योगों  को  उचित  समय  पर  राजसहायता  नहीं  दी  जाती
 ओर  इस  विलम्ब  को  भी  दूर  किया  जाना  चाहिए  ।  ः

 इस  समस्या  का  दूसरा  पहलू  यह  है  कि  लघु  उद्योगों  के  क्षेत्र  में  बड़े  उद्योगों  के आने  पर  रोक

 लगाई  जानी  चाहिए  ।  बड़े  उद्योग  लघु  उद्योगों  के  लाभों  को  छीन  रहे  हैं  और  इसे  रोका  जाना

 खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  तथा  राज्य  खादी  बोर्डों  को  ऐसे  कुटीर  उद्योग  तथा  लघु  उदयोग
 शुरू  करने  चाहिएं  जिससे  अधिक  रोजगार  प्रदान  किया  जा  सके  ।  उन्हें  इन  उद्योगों  को  जिला  मुख्यालयों
 तथा  नगरों  में  स्थापित  न  करके  गांवों  में  स्थापित  करना  चाहिए  ।

 |

 ्  श्रो  चांद  राम  :  आदरणीय  उपाध्यक्ष  मैं  ज्यादा  वक्त  नहीं  लूंगा  ।  मुझे  इस
 ;  बात  की  खुशी  है  कि  इण्डस्ट्रीज  महकमा  हमारे  चौधरी  चरण  सिंह  जी  के  सुपुत्र  चौधरी  अजित  सिंह  जी

 है  के  पास  आप  जानते  हैं  कि  चौधरी  चरण  सिंह  हमेशा  से  इस  देश  में  गांव  के  समर्थक  रहे  वे  चाहते
 |  थे  कि  हमारे  देहातों  कु  नक्शा  गांव  तरक्की  तभी  हम  भावी  हिन्दुस्तान  कां  नक्शा  बदल  सकते
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 हैं  ।  में  समझता  हूं  कि अब  वक्त  आ  गया  है  जब  जनता  दल  की  सरकार  को  अपनी  औद्योगिकीकरण
 नीति  पर  फिर  से  विचार  करना  उसकी  नजरछानी  करनी  होगी  ।  महात्मा  गांधी  जैसा  चाहते  थे

 और  जब  मैं  लाहौर  में  पढ़ता  था  हमारे  विश्वेश्वरेया  साहब  ने  एक  औद्योगिकीकरण  प्लान  भी  बनायी

 यदि  हम  उस  प्लान  को  सिर्फ  क्रियान्वित  ही  कर  उससे  भी  काफी  समस्या  हल  हो  सकती  है  ।

 उनकी  प्लान  यह  थी  कि  गांवों  में  स्थित  छोटी  कुटीर  इण्डस्ट्रीज  को  बिल्कुल  हानि  न  पहुंचायी  जाए  बल्कि

 उन्हें  हर  तरह  का  प्रोत्साहन  मिलना  चाहिए  ।  हम  अपने  देश  में  कोई  इण्डस्ट्री  ऐनी  न  लगाएं  जिससे  कोई
 आदमी  बेकार  होता  बेरोजगार  होता  हो  |  यदि  हमारा  इण्डस्ट्रीज  का  औद्योगीकरण  का

 आधार  ऐसा  बन  जाए  तो  मैं  समझता  हुं  कि  हमारा  प्लानिंग  कमीशन  और  भारत  सरकार  जिम्त  तरह
 से  इस  देश  का  विकास  करने  की  कोशिश  कर  रही  कि  हम  बेकारी  को  दूर  देश  से  गरीबी  को

 दूर  उसके  लिए  चाहे  हम  कितनी  ही  योजनाएं  क्यों  न  बना  कितना  पैसा  आबंटित  क्यों  न  कर

 देश  में  कितनी  ही  इलेक्ट्रॉनिक्स  इण्डस्ट्रीज  क्यों  न  लगा  बेकारी  दूर  होने  वाली  नहीं  है  ।  वे॥री

 दूर  करने  की  मात्र  एक  ही  कुंजी  जो  गांधी  जी  ने  प्लान  बनाई  चौधरी  चरण  सिंह  जिसके  पोषक

 रहे  उस  ओर  चलना  आरम्भ  करें|  यहां  बहुत  चर्चा  आती  है  कि  अनेकों  टेक्सटाइल  इण्डस्ट्रीज  इस
 देश  में  बीमार  कर  दी  जाती  रुणण  बना  दी  जाती  फिर  उन्हें  सरकार  की  ओर  से  800  करोड़  की
 सब्सिडी  या  दूसरी  सहायता  दी  जाती  है  ताकि  उन  बीमार  रुग्ण  इण्डस्ट्रीज  को  पुनर्जीवित  किया  जा  सके

 परन्तु  उनकी  हालत  ठीक  होने  के  बाद  फिर  उन  इण्डस्ट्रीज  को  उनके  मालिकों  के  हवाले  कर  दिया  जाता

 यह  कौन  सी  नीति  मेरी  समझ  में  नहीं  आया  ।  चौधरी  चरण  सिंह  ने  फीगस  दकर  बताया  था  कि

 एक  मिल  के  लगने  से  कितने  वीवर्स  बेरोजगार  होते  मैंने  आदरणीय  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  जी  को

 एक  चिट्टी  लिखी  थी  कि  प्लानिंग  कमीशन  में  बड़े-बड़े  अंग्रेजी  बोलने  वाले  विद्वान  लोग  वहां  लगा
 लेकिन  जो  गांव  का  आदमी  जो  गरीबी  और  बेकारी  को  जानता  है  उनमें  से  कितने  आदमियों  को  लगाया
 गया  ?  कोई  दलित  और  बैकवर्ड  सदस्य  योजना  आयोग  में  नहीं  लिया  ।

 पर  फटी  न
 वह  क्या  जाने  पीर

 में  इस  सम्बन्ध  में  जूते  की  मिसाल  देता  बाटा  कम्पनी  जो  कि  जूते  बनाती  है  अगर  आप
 इसको  बन्द  कर  दें  या  जूता  निर्यात  करने  के  लिए  ही  पाबन्द  कर  दें  तो  जूते  बनाने  वाले  लाखों-करोड़ों
 लोगों  को  रोजगार  मिल  हमने  यह  देखा  है  कि  बाटा  कम्पनी  दिल्ली  या  गांव  के  लोगों
 से  जूता  बनवा  लेती  है  और  उस  पर  मोहर  बाटा  की  लगा  देती  मेहनत  गांव  वाले  करते  हैं  या  गरीब
 व  जूता  बनाने  वाले  लेकिन  बाटा  कम्पनी  वालों  को  इसका  लाभ  मिल  जाता  स्टेट  ट्रेड  कारपोरेशन
 निर्यात  आडिट  तथा  लाइसेंस  भी  बिचोलियों  को  देते  हैं  ।

 एक  वीविंग  का  धन्धा  है  ओर  हैंडलूम  और  पावरलूम  है  ।  अंग्रेज  राज  में  अंगूठी  स ेसारा  मलमल
 का  थान  जो  निकल  जाता है  वसा  कपड़ा  हमारे  यहां  बनता  लेकिन  हिन्दुस्तान  में  अब  वीवस
 मारे  फिर  रहे  हैं  ।  उनको  धागा  नहीं  मिलता  है  हाठ  नहीं  मिलता  सीधी  सी  बात  है  कि  आप  गांव  के
 लोगों  को  काम  दो  और  बड़ी-बड़ी  इण्डस्ट्रीण  को  बन्द  कर  जितनी  भी  लाजं  इण्डस्ट्रीज  हैं  वह  इस
 क्रारण  बन्द  हो  रही  हैं  कि  वह  घाटे  में  चल  रही  हैं  और  बिचोलिए  भी  एक्सप्लायट  करते  गांव  के  जो
 कारीगर  हैं  उनकी  द्वालत  तो  बहुत  खराब  है  और  जिनको  वे  अपना  माल  देते  हैं  व ेअरबपति  हो  गए

 यह  कोई  अबलमंदी  की  बात  नहीं  है  ।  अगर  हमारे  प्लैनर  सोच  लें  कि  क्या  करना  है  और  गरीबी  व
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 बेकारी  कंसे  दूर  करती  है  तो  इन  समस्याओं  को  सुलझाने  में  कोई  दिक्कत  नहीं  इसमें  ज्यादा

 इन्जिन्युइटि  की  जरूरत  नहीं  है  ।

 हमने  गांधी  जी  की  तस्वीर  हर  डिपार्टमेंट  व  मंत्रालय  तथा  संसद  में  लगायी  हुई  है  लेकिन  उनकी

 कही  बातों  को  मानने  में  आनाकानी  तथा  कोताही  करते  यह  बेकारी  की  बीमारी  क्या  है  ?  इसकी
 खोज  करने  में  इतने  साल  क्यों  लगा  यह  मेरी  खुशकिस्मती  है  कि  मैं  एक  छोटे  से  हरियाणा  से
 उठ  कर  उत्तर  प्रदेश  ज॑से  बड़े  प्रदेश  के  क्षेत्र  हरदोई  से  चुनकर  आया  हुआ  है  ।  यू०  पी०  की  पर-कंपिटा
 इनकम  बाकी  जगहों  से  सबसे  कम  वहां  कोई  इण्डस्ट्री  नहीं  वह  इतना  बड़ा  स्टेट  है  ओर  हमारे
 प्राइम  मिनिस्टर  भी  वहां  से  आते  हैं  लेकिन  उत्तर  प्रदेश  की  ओर  ध्यान  कम  ही  दिया  है  ।  ऐसा  कुछ  भी

 वहां  देखने  को  नहीं  मिलता  हरदोई  के  लोगों  ने  हमसे  चुनाव  के  बीच  कहा  कि  एक  इण्डस्ट्री  आप

 हमें  देंगे  ?  मैं  उनकी  यह  बात  सुनकर  बहुत  हैरान  हुआ  ।  केवल  एक  इण्डस्ट्री  वहां  लगने  से  लोग  वोट  दे
 देंगे  ।  ऐसे  में  मुझे  वायदा  करना  पड़ा  और  कहा  कि  मैं  एक  इण्डस्ट्री  वहां  जरूर  लगवा  दूंगा  ।  अब  मैंने
 उनसे  यह  कहा  है  कि  अगर  तीन  महीने  में  इण्डस्ट्री  नहीं  दूंगा  तो  मैं  इस्तीफा  दे  दूंग  ।  अब  आपको  इस
 पर  सोचना

 मैं  आपका  ज्यादा  समय  नहीं  लेना  चाहता  हूं  ।  जो  हमारा  प्लानिंग  प्रोसेस  है उस  प्र  आपको

 बहुत  गहराई  से  सोच  विचार  करना  हमारे  वित्त  मन्त्री  वहां  मौजूद  हैं  और  वह  समाजवादी
 मन््त्री  जी  को  बैक  टू  पैवेलियन  यानी  कि  बैक  टू  गांधी  जी  ओर  बेक  टू  चरणप्विह  जी  की  नीतियों

 पर  जाना  चाहिए  ।  अब  उनको  उनकी  नीतियों  पर  अमल  करने  का  मोका  मिला  इतिहास  को  पलटने
 का  मौका  मिला  वे  इस  मौके  का  पूरा  फायदा  उठाएं  ।

 मैं  आंकड़ों  के  जाल  में  नहीं  जाना  चाहता  मैं  आशा  करता  हूं  कि चौधरी  चरण  सिंह
 जी  के  सुपुत्र  चोधरी  अजित  पिंह  सारी  ब्यवस्था  को  ओर  सारे  दृष्टिकोण  को  बदलेंगे  ।  गांव  के  लोग  गांव
 छोड़  कर  दिल्ली  में  जो  आ  रहे  हैं  और  झुग्गी-झोंपड़ियों  में  रह  रहे  ऐसी  व्यवस्था  करने  के  बाद  वे
 दिल्ली  में  नहीं  आएंगे  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  आपका  शुक्रिया  अदा  करता  हूं  ।

 5.00  भ०  प०

 ]

 उद्योग  मंत्री  अजीत  :  मैं  उन  माननीय  सदस्यों  के  प्रति  आभार  श्रकट  करता  हर
 जिन्होंने  इस  चर्चा  में  भाग  लिया  और  भद्योगिक  विकास  का  उचित  वातावरण  तैथार  करने  के  लिए
 अप॑ने  बहुमूल्य  सुझाव  दिए  ।  औद्योगिक  विकास  की  गति  को  बढ़ाने  के  लिए  अपनाई  जाने  वाली  नीति  के
 सम्बन्ध  में  उन्होंने  कुछ  महत्वपूर्ण  मुद्दे  उठाये  हैं  ।

 माननीय  सदस्यों  द्वारा  उठाए  गए  सभी  मुद्दों  के  उत्तर  देना  इतने  थोड़े  से  समय  में  संभव  नहीं विशेषकर  हरदोई  में  उद्योग  के  सम्बन्ध  में  ।  फिर  भी  मैं  औद्योगिक  विकास  की  नीति  के  कुछ  पहलुओं  पर
 प्रकाश  डालूंगा  ।

 बड़े  दुख  की  बात  है  कि  यद्यपि  हमारी  आ्थिक  व्यवस्था  पिछले  कुछ  वर्षों  में  काफी  सुदृढ़  हुई
 परन्तु  इस  विकास  के  लाभ  हर  जगह  नहीं  पहुंचे  भबकि  ओछ्लोगिक  विकास  के  साथ  साठकीं
 पंचवर्षीय  श्वोजना  में  औद्योगिक  उत्पाद  में  औसतन  7.8  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  परन्तु  उद्योग  अपेक्षित
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 संख्या  में  रोजगार  के  अवसर  उपलब्ध  कराने  में  असफल  रहे  अतः  यह  क्षेत्र  बेरोजगारी  की  समस्या

 को  हल  करने  में  कोई  महत्वपूर्ण  भूमिका  नहीं  निभा  सका  ।  हमारी  औद्योगिक  नीति  का  उद्देश्य  यह  होगा
 कि  अधिक  से  अधिक  लोगों  को  रोजगार  उपलब्ध  कराया  जा  ज॑से  कि  हमारे  चुनाव  घोषणा  पत्र

 में  कहा  गया  है  ।  हमारा  निवेश  भी  सही  दिशा  में  नहीं  रहा  है  ।  सम्पन्न  वर्ग  के  इस्तेमाल  की  वस्तुओं
 के  उत्पादन  में  वृद्धि  हुई  ह ैजबकि  सामान्य  उपभोक्ता  वस्तुओं  के  उत्पादन  में  वृद्धि  नहीं  हो  पाई  है  ।  इसके
 अतिक्ति  हमारा  औद्योगिक  विकास  क्षेत्रीय  असमानता  को  दूर  करने  में  सफल  नहीं  हुआ  है  और

 औद्योगिक  विकास  के  लाभ  कुछ  क्षेत्रों  तक  ही  सिमट  कर  रह  गए  लघु  कुटीर  उद्योग  तथा
 ग्राम  उद्योग  की  ओर  भी  पूरा  ध्यान  न  दिए  जाने  से  यह  समस्या  और  भी  जटिल  हो  गई  इसके

 प्रौद्योगिकी  विकास  तथा  आधुनिकीक रण  प्रक्रिया  की  गति  भी  इतनी  नहीं  बढ़ाई  जा  सकी
 जितनी  कि  आवश्यकता  थी  और  इसके  परिणामस्वरूप  हमारा  उद्योग  अन्तर्राष्ट्रीय  स्पर्धा  में  पूरा  नहीं
 उतर  और  अन्त  में  मैं  माननीय  सदस्यों  का  ध्यान  इस  कमी  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  कि
 कृषि  विकास  के  सारे  लाभ  औद्योगिक  क्षेत्र  को  नहीं  मिल  पाए  हैं  ।  दोनों  क्षेत्र  आपस  में  एक  सामञ्जस्य
 स्थापित  नहीं  कर  पाए  हैं  जो  कि  एक  सुदृढ़  और  सन्तुलित  आथ्थिक  व्यवस्था  के  निर्माण  के  लिए
 आवश्यक  है  ।

 ओऔद्योगिक  विकास  के  लिए  नीति  बनाते  समय  हमें  अपनी  पिछली  कमियों  को  ध्यान  में  रखना
 होगा  ।  हमें  अपनी  सामाजिक-आश््थिक  प्रगति  की  नीति  को  भी  ध्यान  में  रखना  होगा  जिसका  उद्देश्य  लोगों
 का  उनके  लिए  उत्पादक  तथा  लाभकारी  काय॑  उपलब्ध  कराना  तथा  उनकी  गरीबी  को  समाप्त
 करना  है  ।  इस  संदर्भ  ओद्योगिक  क्षेत्र  का  मुख्य  उद्देश्य  उद्योगों  का  इस  प्रकार  से  विकास  करना  है
 जिससे  कि  रोजगार  के  अधिकतम  अवसर  उपलब्ध  करवाये  जा  सकें  ।  इस  उद्देश्य  की  प्राप्ति  केवल  उत्पादन
 के  श्रम-प्रधान  क्षेत्रों  में  पूंजी  निवेश  बढ़ाकर  ही  प्राप्त  नहीं  की  जा  सकती  परन्तु  इसके  लिए  वेकल्पिक
 श्रम-प्रधान  उपलब्ध  तकनीकों  को  भी  प्राथमिकता  देनी  जबकि  राष्ट्रीय  उत्पाद  में  औद्योगिक
 क्षेत्र  का योगदान  25  प्रतिशत  से  अधिक  परन्तु  इस  क्षेत्र  स ेकेवल  12  प्रतिशत  लोगों  को  ही
 गार  मिलता  इसलिए  रोजगार  के  अवसरों  को  बढ़ाने  के  लिए  ओकोगिक  क्षेत्र  को  और  व्यापक
 बनाना  होगा  ।  इसके  परिणामस्वरूप  भारतीय  मण्डियों  का  जो  विकास  उससे  औद्योगिक  विकास
 को  भी  कैलमलेगा  ।  उद्योगों  के  वाषिक  सर्वेक्षण  के  आंकड़ों  के  विश्लेषण  से  यह  पता  चलता  है  कि  बड़े
 उद्योगों  के  क्षेत्र  में एक  इकाई  स्थापित  करने  के  लिए  लघु  उद्योग  क्षेत्र  की  तुलना  में  लगभग  नौ  गुना
 अधिक  निवेश  करना  पड़ता  लघु  उद्योग  क्षेत्र  की  ओर  अधिक  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ।
 हम  इस  क्षेत्र  क ेविकास  को  सर्वाधिक  महत्व  देते  हैं  क्योंकि  इसके  विकास  के  द्वारा  बड़ी  संख्या  में  लोगों
 को  लाभकारी  रोजगार  उपलब्ध  कराने  के  साथ-साथ  इसके  माध्यम  से  हम  उद्योगों  के  क्षेत्रीय  विकास  में
 विद्यमान  असन्तुलन  को  भी  दूर  कर  सकते  हैं  ।

 यह  हमारे  नि्ंनता  को  कम  करने  के  नियत  प्रयास  में  भी  हमारी  सहायता  करेगी  और  हमारे
 लोगों  की  धन  तथा  जीवन  स्तर  में  असमानता  को  भी  कम  कर  करेगी  ।  यह  क्षेत्र  में  उद्योग  लगाने
 में  कम  समय  लगता  है  और  यह  अद्धं-शहरी  एवं  ग्रामीण  वातावरण  के  अनुकूल  जहां  मुलभूत  ढ़ांचा
 पूर्णरूप  से  विकसित  नहीं  इस  क्षेत्र  मे ंछोटी  बचतों  को  आक्रृष्ट  करने  और  उन्हें  उत्पादक  कार्यों  में
 लगाने  की  क्षमता  है  ।

 लघु  पैमाने  के  क्षेत्र  का  दीघंकालिक  विकास  आधुनिकीकरण  और  प्रौद्योगिकी  के  निरन्तर
 विकास  के  बिना  सम्भव  नहीं  यह  लघु  पैमाने  की  इकाइयों  द्वारा  उचित  कीमत  पर  अच्छे  सामान
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 का  उत्पादन  करने  दृष्टि  से  भी  महत्वपूर्ण  है जबकि  ये  इकाइयां  पहले  से  ही  निर्यात  के  प्रयास  में  योगदान
 दे  रही  इससे  उनकी  अन्तर्राष्ट्रीय  स्पर्धा  तथा  निर्यात  में  वृद्धि  की  क्षमता  को  बढ़ावा  लघु
 पैमाने  के  क्षेत्र  मे ंविद्यमान  जन्मजात  लचीलेपन  और  गतिशीलता  के  कारण  इस  क्षेत्र  में  उत्पादित  किए  जाने
 वाले  उत्पादनों  की  सीमा  आसानी  से  बढ़  सकती  क्योंकि  लघु  क्षेत्र  पहले  से  ही  विस्तृत  रूप  से  बिखरा

 हुआ  हम  इन  सहायक  नीतियों  के  द्वारा  उद्योगों  की  क्षेत्रीय  वृद्धि  के  असन्तुलन  को  दुर  करने  में
 सक्षम  होंगे  ताकि  देश  के  सभी  क्षेत्र  औद्योगीकरण  के  अधिक  समान  तरीके  से  प्राप्त  कर

 इस  क्षेत्र  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  इस  सरकार  ने  छूट  योजनाਂ  को

 बहाल  करने  का  निर्णय  लिया  है  जिसे  1988  में  समाप्त  कर  दिया  गया  था  ।  इसमें  एक  मह्दत्वपूर्ण
 परिवतंन  यह  किया  गया  है  कि  यह  छुट  केवल  ग्रामीण  एवं  पिछड़े  क्षेत्रों  के  लघु  क्षेत्र  के  एककों  को  ही
 दी  हमें  लघु  क्षेत्र  की  तीव्र  वृद्धि  दर  को  कायय  रखने  के  लिए  समय से  पर्याप्त  मात्रा  में  घन
 के  उपलब्ध  नहीं  होने  की  समस्या  को  सुलझाना  सरकार  का  लघु  उद्योग  विकास  कोष  को  स्थापित
 करने  का  निर्णय  इस  समस्या  का  समाधान  ढूंढ़ना  है  ।  इसके  भारतीय  औद्योगिक  विकास
 बैंक  में  राष्ट्रीय  समानता  कोष  और  राज्य  वित्त  निगम  में  विन्डोਂ  योजना  को  लागू  करना
 इस  क्षेत्र  की  इकाइयों  को  धन  प्रदान  करने  को  सुनिश्चित  करना  है  ।  भारतीय  लघु  उद्योग  विकास
 बेंक  ने  इस  वर्ष  2  अप्रैल  से  कार्य  आरम्भ  कर  दिया  क्योंकि  यह  लघु  एवं  छोटी  इकाइयों  की
 एक  मात्र  पुनवित्त  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  यह  विशेष  रूप  से  नई  इकाइयों  के  विकास
 ओर  विद्यमान  इकाइयों  को  सुदृढ़  बनाने  में  सहायता  करेगा  ।

 वित्त  के  लघु  इकाइयों  के  हितों  को  संरक्षण  प्रदान  करने  के  लिए  सरकार  ने  केवल
 लघु  क्षेत्र  में  ही  उत्पादित  होने  वाली  मदों  की  सूची  की  घोषणा  की  इस  सूची  में  836  मरे  बड़े
 एवं  मध्यम  क्षेत्र  की  इकाइयों  के  द्वारा  सुरक्षित  क्षेत्र  में  प्रवेश  की  शिकायतें  की  गई  सरकार  ने  एवं
 मामलों  से  प्रभावी  एवं  तीव्र  ढंग  से  निपटने  के लिए  एक  समिति  स्थापित  की

 सरकार  लघु  क्षेत्र  को  वित्त  की  आपूर्ति  और  सुरक्षित  सूची  के  उल्लंघन  पर  की  गयी  कार्यवाही
 की  भी  ध्यानपूर्वंक  देखभाल  करना  चाहती  है  ताकि  लघु  क्षेत्र  की  इकाइयां  सरकार  के  सभी  नीति
 उपायों  का  पूरा  लाभ  प्राप्त  कर  जो  कि  इस  क्षेत्र  के  विकास  के  लिए

 लघु  क्षेत्र  में  संयन्त्र  तथा  मशीनरी  में  वर्तमान  विनियोग  सीमा  35  लाख  रुपए  और  सहायक
 उद्योगों  के  लिए  45  लाख  रुपये  निर्धारित  की  गयी  है  ।  यह  अनुमान  लगाया  गया  है  कि  लघु  क्षेत्र  की
 लगभग  90  प्रतिशत  इकाइयों  का  विनियोग  2  लाख  रुपये  से  नीचे  होता  है  और  लगभग  95  प्रतिशत
 इकाइयों  का  विनियोग  5  लाख  रुपये  से  नीचे  रहता  है  ।  कुछ  उद्योग  संघों  और  औद्योगिक  इकाइयों  ने

 सुझाव  दिया  था  कि  अधिकतम  सीमा  में  संशोधन  किया  जाना  चाहिए  ।  वतंमान  सीमाएं  1985  में
 निर्धारित  की  गयी  थीं  और  यदि  हम  संयन्त्र  एवं  मशीनरी  की  लागत  में  वृद्धि  और  आधघुनिकीकरण  की
 आवश्यकता  तथा  प्रौद्योगिकी  की  वृद्धि  आदि  की  गणना  करें  तो  पायेंगे  कि  इस  सीमा  को  बढ़ाया

 इसके  विपरीत  उद्योग  के  एक  वर्ग  में  यह  तीव्र  भावना  है  कि  लघु  क्षेत्र  की  90  प्रतिशत  इकाइयों
 का  विनियोग  2  लाख  रुपये  से  कम  इस  विनियोग  को  बढ़ाने  की  कोई  बात  ही  नहीं  है  ।

 सरकार  नीति  प्रारूप  प्रस्तुत  करते  समय  इन  सभी  दृष्टिकोणों  को  ध्यान  में  रखेगी  हमारा  यह
 दृष्टिकोण  है  कि  हम  लघु  क्षेत्र  के  तीन  विभिन्नि  उप-क्षेत्रो  के  अस्तित्व  को  समझें  और  उन्हें
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 उपयुक्त  महत्व  दें  ।  प्रथम  एवं  सबसे  महत्वपूर्ण  ग्रामीण  क्षेत्र  है  जिसमें  कुटीर  अथवा  घरेलू  उद्यम  आते

 इस  उपक्षेत्र  काम  के  अवसर  प्रदान  करके  और  स्थानीय  संसाधनों  तथा  कारीगरी  का  सदुपयोग
 बहुत  कम  पंसा  लगाकर  और  कम  से  कम्र  घिस्थापन  के  द्वारा  गरीबी  से  निपटने  की  विशाल

 क्षमता  दूसरा  उपक्षेत्र  छोटे  क्षेत्र  के  नाम  से  जाना  जाता  है  और  इसमें  लघु  क्षेत्र  की  अधिकांश

 इयां  आती  इस  क्षेत्र  नेविकास  एवं  रोजगार  के  अवसर  बढ़ाने  तथा  प्रौद्योगिकी  के विकास  आदि  में
 अपनी  क्षमता  दर्शायी  इस  छोटे  क्षेत्र  को  पूरा  संरक्षण  और  सहयोग  दिया  जायेगा  ताकि  ऋण  प्राप्त

 मार्कट  और  आशिक  क्षनता  में  कोई  कमी  न

 तीसरा  उपक्षेत्र  आधुनिक  लघु  क्षेत्र  के  नाम  से  जाना  जाता  है  जिसमें  आत्मनिभ्भरता  लाने

 ओऔर  अंतर्राष्ट्रीय  प्रतिस्पर्धा  प्राप्त  करने  की  क्षमता  सरकार  इस  अन्तर  को  ध्यान  में  रखते  हुए  ऐसी
 नीतियां  बनायेगी  जिनसे  यह  सुनिश्चित  हो  कि  ये  सभी  तीनों  उप-क्षेत्र  अपनी  पूर्ण  शक्ति  को  अनुभब  करें

 भौर  रोजगार  एवं  व्यापार  में  अपना  योगदान  दे  सकें  ।

 ग्रामीण  एवं  खादी  उद्योग  अर्थंव्यवस्था  का  एक  महत्वयूर्ण  भाग  क्योंकि  इस  क्षेत्र  के
 कारीगर  बहुत  व्यापक  क्षेत्र  में  फंले  अतः  यह  आवश्यक  है  कि  इसके  निरन्तर  विकास  की  ओर  ध्यान
 दिया  जाए  ।  यह  कारीगरों  की  आय के  स्तर  को  स्वतन्त्र  व्यवसाय  के  मार्ग  पंदा  करने  और  इन
 कलाओं  के  जरिये  स्थानीय  बाजारों  में  सामान  एवं  सेवाओं  की  नियमित  आपूर्ति  करने  में  भी  सहायता
 करेगा  ।  यह  देश  के  गौरवशाली  कौशल  और  कलात्मक  विरासत  को  बरकरार  रखने  में  भी  सहायता

 करेगा  ।  इस  क्षेत्र  के  समर्थन  के  लिए  बनाया  गया  कार्यक्रम  रोजगार  के  अवसर  उत्पन्न  करने  और
 ग्रामीण  क्षेत्रों  से  कस्बों  तथा  शहरों  की  ओर  अवांछनीय  पलायन  को  रोकने  में  भी  एक  अत्यधिक

 पूर्ण  भूमिका  अदा  करेगा  ।  इस  सन्दभ  में  खादी  एवं  ग्रामीण  उद्योग  आयोग  का  उपयोग  एक  महत्वपूर्ण
 भूमिका  अदा  करने  के  लिए  किया  जायेगा  ।  क्योंकि  आयोग  के  कायंत्रमों  का  उद्देश्य  अनुसूचित  जाति

 एवं  अनुसूचित  जनजाति  के  सदस्यों  और  स्त्रियों  को  भी  अधिक  से  अधिक  रोजगार  प्रदान  कराना
 आयोग  के  कार्यकलापों  को  सुदृढ़  करने  से  इन  श्रेणियों  के  लोगों  की  दशा  सुधारने  के  सरकार  के

 पूर्ण  उद्दे श्य  को  पूरा  करने  में  भी  मदद  मिलेगी  ।  इस  क्षेत्र  में  हमारी  नीति  का  मुख्य  उद्दे श्य  उन्नत  यंत्र

 एवं  उपकरण  तथा  कच्चे  माल  की  आपूर्ति  करके  कारीगरों  की  प्रौद्योगिकी  को  अद्यतन  विपणन
 समर्थन  और  प्रशिक्षण  के  द्वारा  उनकी  कार्यदक्षता  में  सुधार  करना  विपणन  समर्थन  के  सम्बन्ध
 में  हमारी  नीति  इस  क्षेत्र  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  की इकाइयों  में  सावंजनिक  उपभोग  की  वस्तुओं  के  उत्पादन

 |  पर  अधिक  ध्यान  देने  की  जरूरत  होगी  ।  सरकार  का  एक  विपणन  संगठन  स्थापित  करने  का  विचार  है
 ;  जो  अखिल  भारतीय  स्तर  पर  काय॑  इन  यह  उद्योगों  को  विपणन  समर्थन  प्रदान  करायेगा  और

 |  जहां  तक  सम्भव  बड़े  कस्बों  एवं  महानगरों  में  उनके  माल  की  बिक्री-प्रदशंनी  लगायेगा  ।  यह  इन
 सामानों  के  नियति  की  पुरी  संभावनाओं  का  पता  लगाने  में  भी  सहायता

 इन  कायंत्रमों  को  प्रभावी  ढंग  से  लागू  करने  के  लिए  सरकार  ने  पहले  ही  उद्योग  मत्रालय  में
 एक  नये  विभाग  की  स्थापना  कर  दी  यह  विभाग  लघु  ग्रामीण  एवं  कुटीर  उद्योगों  और  कृषि
 पर  आधारित  उद्योगों  क ेलिए  भी  उत्तरदायी  होगा  ।  विश्वसनीय  एवं  विस्तृत  आंकड़े  एकत्रित  करने  के
 लिए  जिनके  आधार  पर  थिस्तृत  योजनाएं  बनायी  जा  सरकार  ने  पंजीकृत  लघ  इकाइयों  की  दूसरी
 अखिल  भारतीय  गणना  पहले  ही  आरम्भ  कर  दी  इस  प्रकार  नया  विभाग  वास्त॒विक  योजना  बनायेगा
 और  पहले  से  तैयार  योजनाओं  का  उह्ं  श्यपूर्ण  तरीके  से  कार्यान्वयन
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 ग्रामीण  एवं  कृषि  पर  आधारित  उद्योग  क्षेत्र  पर  विशेष  ध्यान  देने  के  साथ-साथ  मैं  इस
 बात  के  लिए  भी  पूर्ण  रूप  से  सचेत  हुं  कि  हमें  मध्यम  और  बड़े  पंमाने  के  क्षेत्रों  के  उद्योगों  की  समस्याओं
 पर  भी  ध्यान  देने  की  आवश्यकता

 हमारे  विकास  की  व॒तंमान  अवस्था  में  अनेके  क्षेत्र  ऐसे  हैं  जो  गहरी  चिता  के  विषय  हैं  ।  हमारी
 भुगतान  सन्तुलन  स्थिति  बहुत  खराब  ओऔद्योगिक  दृष्टि  से  उन्नत  देशों  की  तुलना  में  हमारी
 कता  कम  है  |  एक  सामान्य  अवधारणा  यह  है  कि  भारतीय  उद्योग  के  द्वारा  उत्पादित  सामान  की
 वत्ता  अपेक्षित  स्तर  की  नहीं  है  और  उनमें  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  स्पर्धा  करने  की  शक्ति  नहीं  है  ।  हमें
 एक  निर्णायक  तरीके  से  इन  सभी  समस्याओं  का  निकट  भविष्य  में  समाधान  करना  है  और  मैं  इसे  करने
 के  लिए  दढ़  संकल्प  हूं  ।  हमें  द्रतगामी  और  निरन्तर  औद्योगिक  विकास  के  रास्ते  पर  चलना  इसको
 करने  के  लिए  बड़े  एवं  मध्यम  क्षेत्रों  भी  आधुनिकीकरण  में  पर्याप्त  विनियोग  और  प्रौद्योगिकी  विकास
 करना  होगा  ।  हमें  घरेलू  बाजार  में  पर्याप्त  प्रतिस्पर्धा  को  लागू  करके  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में
 अपनी  स्पर्धा  में  वृद्धि  करनी  होगी  ।  भारतीय  उद्योग  के  लिए  घरेलू  बाजार  में  अब
 तक  लागू  की  गयी  संरक्षण  नीतियों  से  केवल  अक्षमता  को  ही  बढ़ावा  मिला  हम  ऐसी  नीति
 को  जारी  नहीं  रख  सकते  ।  हम  घरेलू  बाजार  में  प्रतिस्पर्धा  में  वृद्धि  करेंगे  और  धीरे-धीरे  अपने
 उद्योगों  को  अन्तर्राष्ट्रीय  स्पर्धा  की  ओर  भी  अभिव्यक्त  औद्योगिक  क्षेत्र  में  उच्च  विकास  दर
 प्राप्त  करने  के  लिए  हमें  अपने  उद्यमियों  को  नियम  एवं  विनियमों  से  मुक्त  रखने  की  भी  जरूरत  है  जो
 कि  उनके  प्रयास  को  रोकते  अफसरशाही  नियन्त्रण  को  कम  करना  होगा  ।  अधिकांश  उद्योगों  को
 बिना  किसी  नियन्त्रण  के  कार्य  करने  में  समर्थ  बनाने  के  उद्ं श्य  से  लाइसेंस  देने  की  प्रणाली  में  परिवतंन
 किये  जायेंगे  ।

 मैं  पहले  ही  वर्तमान  नीति  की  समीक्षा  कर  रहा  हूं  और  शीघ्र  ही  नई  संशोधित  नीति  लाने  की
 आशा  करता  हूं  ।  मैं  आशा  करता  हूं  उसके  नियम  और  विनियम  अधिक  सुस्पष्ट  इन
 समीक्षाओं  से  यह  होगा  कि  इससे  स्वविवेकाधिकार  के  अवसर  कम  जो  प्रायः  स्वेच्छिक  होते  व
 जिससे  अ्रष्टाचार  को  बढ़ावा  मिलता  है  ।

 माननीय  सदस्यों  ने  हमारे  सावंजनिक  प्रतिष्ठानों  की  कमजोरियों  का  उल्लेख  किया  है  ।  हमारी
 अर्थव्यवस्था  के  मुख्य  क्षेत्रों  के  विकास  में  उनकी  अपेक्षित  भूमिका  का  उल्लेख  किया  गया  यह
 कहा  गया  है  कि  वे  ठीक  ढंग  से  कार्य  नहीं  कर  रहे  मैं  सावंजनिक  प्रतिष्ठानों  की कमजोरियों  से  अवगत

 ये  कमजोरियां  संसाधनों  का  समुचित  उपयोग  न  किया  खराब  योजना  उत्पादन  में
 लगने  वाज्नी  पूंजीनिवेश  का  उच्च  कर्मचारियों  की  अधिक  उत्पादन  की  लागत  का  अधिक

 होना  और  अद्यतन  तकनीकी  का  अभाष  तथा  अनुसंधान  और  बिकास  पर  समुचित  ध्यान  न  देना  आदि
 यही  वास्तविक  कठिनाइयां  हैं  जो  विशेषततौर  पर  साबंजनिक  प्रतिष्ठानों  को  नुकसान  पहुंचाती  हैं  ।

 हालांकि  इन  उपक्रमों  के  प्रबंध  में  कुछ  सुधार  विचारणीय  फिर  सुध्रार  के  लिए  अभी  भी  गुजांइश
 है  ।  कार्य  क्षमता  और  उत्पादता  में  सुधार  करने  की  आवश्यकता  और  आंतरिक  संसाधनों  का  पर्याप्त
 मात्रा  में  सृजन  किया  जाना  चाहिए  चाहिए  ताकि  सावंजनिक  क्षेत्र  के  निवेश  और  वृद्धि  की  मांग  को
 उसमें  से  ही  पूरा  किया  जा  सके  व  साथ  ही  साथ  वह  संपूर्ण  राष्ट्रीय  आर्थिक  बृद्धि  में  भी  सहायक  हो
 सके  ।

 हम  साबंजनिक  क्षेत्र  पर
 एक  श्वेत  पंत्र  प्रकाशित  करते  जा  रहे  हैं  जिसमें  इन  पहलुओों  फर  गैर
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 किया  जाएगा  ।  सावंजनिक  क्षेत्र  के  कार्य  निष्पादन  में  सुधार  के  लिए  अनिवायं  उपायों  के  प्रति  मैं  सजग
 ये  उपाय  हैं  प्रबंध  में  श्रमिकों  की  प्रतिष्ठानों  की  सामान्य  शेयर  पूंजी  में  कमंचारियों

 और  जनता  की  भागीदारी  और  कार्य  करने  की  स्वायत्तता  के  साथ-साथ  जनता  के  प्रति  उत्तरदायित्व

 की  भावना  के  प्रति  ज्यादा  वचनबद्ध ता  ।  घाटे  में  चलने  वाले  उपक्रमों  की  कार्यप्रणाली  की  एक
 नात्मक  पुनरीक्षा  करनी  होगी  और  उन्हें  अधिक  लाभकर  बनाने  के  लिए  प्रयास  किए  जाएंगे  ।

 जनिक  क्षेत्र  के  वे  उपक्रम  जिनकी  उपयोगिता  समाप्त  हो  या  जिनके  कार्य  निष्पादन  में  सुधार  की

 संभावना  नहीं  उनके  मामले  में  कठोर  निर्णय  लेने  की  आवश्यकता  है  ।

 बड़े  औद्योगिक  घरानों  के  कार्य-कलापों  और  बाजार  में  होने  वाली  अवरोधक  और  अनुचित
 प्रवृत्तियों  के  विषय  में  कुछ  चिन्ता  प्रकट  की  गई  है  जिनसे  सामान्य  जनता  के  हित  बुरी  तरह  प्रभावित

 होते  हैं  ।  हमें  बड़ी  कम्पनियों  की  वैध  औद्योगिक  नीति  और  व्यापारिक  गतिविधियों  और  ग्राहकों
 के  हितों  के  प्रतिकूल  जाने  वाली  औद्योगिक  और  व्यापारिक  गतिविधियों  में  अन्तर  करना  इसके
 लिए  एकाधिकारपूर्ण  अवरोधक  और  अनुचित  व्यापार  के  तरीके  इस्तेमाल  करने  वाले  किसी  भी
 प्रतिष्ठान  क ेखिलाफ  कड़े  कानूनी  कदम  उठाए  जाएंगे  ।  अनुचित  तरीके  यह  हैं--उत्पादन  की  लागत
 से  बहुत  अधिक  कीमत  वसूल  कीमतों  में  हेरा-फेरी  कर  उपभोक्ताओं  पर  ज्यादा  कीमत

 झूठे  विज्ञापनों  के जरिए  उपभोक्ताओं  को  म्रमित  और  घटिया  स्तर  का  सामान  देना  ।  इन
 विधियों  से  सम्बन्धित  वर्तमान  कानूनी  प्रावधानों  को और  भी  कठोर  बनाया

 जमाकर्ताओं  की  ओर  से  कई  शिकायतें  मिली  हैं  कि  अवधि  पूरी  होने  पर  भी  निश्चित  जमा
 राशि  योजना  के  अन्तगंत  उन्हें  भुगतान  नहीं  किया  जाता  और  इन  जमा  राशि  पर  ब्याज  का  भुगतान
 नहीं  किया  जाता  ।  सहायता  के  लिए  दीवानी  अदालत  र  जाने  या  चूककर्ता  कम्पनियों  को  समाप्त
 करने  के  लिए  कहने  के  अलावा  जमाकर्ताओं  के  पास  अपनी  राशि  वापस  लेने  का  कोई  अन्य  साधन  नहीं
 था  ।  अब  हमने  कम्पनी  विधि  बोर्ड  को  ऐसे  अधिकार  दिए  हैं  जिससे  वह  ऐसे  मामलों  में  आवेदन  पत्रों
 पर  सुनवाई  कर  सकता  है  ओर  दोषी  कम्पनियों  को  देय  राशि  लौटाने  का  आदेश  दे  सकता  है  ।

 माननीय  सदस्यों  नेलघु  बड़े  और  मध्यम  क्षेत्रों  में  फैली  व्यापक  रुग्णता  पर  गहरा  दु:ख  प्रकट
 किया  मैं  उनकी  चिन्ता  को  समझता  हूं  ।  जेसाकि  माननीय  सदस्य  जानते  ओद्योगिक  और  आधिक

 पुनगंठन  बोर्ड  नामक  एक  वैधानिक  संस्था  पहले  से  ही  है  जिसका  गठन  विशेषरूप  से  बड़े  और  मध्यम
 क्षेत्रों  की औद्योगिक  रुण्णता  पर  गौर  करने  के  लिए  और  ऐसे  उद्योग  जिन्हें  अथंक्षम  बनाया  जा  सकता

 उन्हें  दुबारा  शुरू  करने  की  योजनाएं  बनाने  के  लिए  किया  गया  है  ।

 श्री  हरोश  रावत  :  क्या  कोई  सिफारिश  की  गई  है  ?

 श्री  अजित  सिंह  :  जी  वी०  आई०  एफ०  आर०  नेकई  सुझाव  दिए  हम  कई
 लघ  क्षेत्र  में  व्याप्त  रूणता  को  रोकने  या  समाप्त  करने  के  तरीकों  पर  विचार  कर  रहे  माननीय

 सदस्यों  ने  राष्ट्रीकरण  के  बारे  में  भी  कहा  इस  मैं  यह  स्पष्ट  करना  चाहूंगा  कि  राष्ट्रीयकृत  और

 अधिगृहित  औद्योगिक  एककों  के  संचालन  में  सरकार  का  पुराना  अनुभव  सन्तोषजनक  नहीं  है  ।  ज्यादातर

 राष्ट्रीयकृत  और  अधिगृहित  एककों  को  अथंक्षम  आधार  पर  चलाने  में  हम  सफल  नहीं  हुए

 हमारी  नीति  यह  है  कि  औद्योगिक  एककों  का  भविष्य  में  राष्ट्रीयकरण  नहीं  किया  माननीय

 सदस्य  मुझसे  सहमत  होंगे  कि  देश  के  सौमित  संसाधनों  कां  भी  ऐसे  एककों  पर  अपव्यय  नहीं  किया  जा

 सकता  जिन्हें  लाभ  में  नहीं  चलाया  जा  सकता  ।
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 श्री  मुरलो  देवरा  :  आप  राष्ट्रीयकरण  की  नीति  को  रह  कर  रहे  हैं  ।

 जो  अलित  सिह  :  हम  इसका  प्रबन्ध  अपने  हाथ  में  नहीं  राज्य  सरकार  इनका  उत्त
 दायित्व  ले  रही

 मैं  कहना  चाहूंगा  कि  अगर  राज्य  किसी  रुग्ण  एकक  का  राष्ट्रीयकरण  करना
 चाहती  है  और  अपने  संसाधनों  से  इसे  चलाना  चाहती  है  तो  मैं  ऐसे  अनुरोध  के  मामलों  पर  विचार  करने
 को  तैयार

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  आप  क्या  देंगे  ?

 शो  अजित  हम  अनुमोदन  करेंगे  ।  यह  वित्त  मंत्री  के  ऊपर  है  कि  वे  जो  कर  सकते  हैं बे

 इस  संदर्भ  में  माननीय  सदस्यों  से सिफारिश  करूंगा  कि  इस  प्रस्ताव  पर  गम्भी  रता  से  विचार
 करें  कि  ऐसे  रुणण  जो  लाभ  नहीं  दे  उनके  स्थान  पर  एक  नया  ओद्योगिक  उपक्रम  शुरू  किया
 जाए  जिसमें  उस  रुग्ण  एकक  के  श्रमिकों  को  प्रशिक्षण  देने  के  पश्चात्  रोजगार  दिया  इससे  दो
 मसले  हल  हो  जाएंगे---एक  तो  लाभप्रद  उत्पादन  के  लिए  पूंजी  निवेश  और  दूसरा  बेरोजगार  हुए
 श्रमिकों  के  लिए  रोजगार  की  ध्यवस्था  ।

 मैं  माननीय  सदस्यों  को  औद्योगिक  विकास  में  दिखाई  गई  उनकी  रुचि  और  इस  संद्ष  में  उनेके
 मूल्यवान  विचारों  के  लिए  पुनः  धन्यवाद  देता  अब  मैं  सदन  से  उद्योग  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  अनुदानों
 की  मांग  को  पारित  करने  के  लिए  अनुरोध  करता  हूं  ।

 शो  सोमनाथ  चटर्जो  :  माननीय  मंत्री  न ेआज  कहा  है  कि  सरकार  ने  किसी  भी  उद्योंग  को

 राष्ट्रीयकृत  न  करने  की  नीति  अपनाई  है  ।

 अगर  एक  उद्योग  जो  कुप्रबन्ध  क ेकारण  रुग्ण  हो  गया  है  और  जिसे  अच्छे  प्रबन्ध  के  द्वारा  जिंसें
 दोबारा  शुरू  किया  जा  सकता  क्या  ऐसे  उद्योगों  के  सम्बन्ध  में  भी सरकार  की  यही  नीति  है  कि  इन्हें

 राष्ट्रीयकृत  नहीं  किया  जाएगा  ?  मैं  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वे  इसे  सुस्पष्ट  बी०

 आई०  एफ०  आर०  की  भविष्य  में  क्या  भूमिका  होगी  ?  श्रीमती  सुभाषिनी  अली  ने  बताया  है  कि  बी०

 आई०  एफ०  आर०  विभिन्न  कम्पनियों  के  प्रस्तावों  और  मांमलों  पर  गौर  नहीं  कर  रहा  है  और  कंपनियों

 को  बन्द  करने  के  प्रयास  के  अतिरिक्त  वह  अपना  काम  अच्छी  तरह  नहीं  कर  रहा  है  ।

 इन  मामलों  में  जहां  रुग्णता  कम  नहीं  हो  रही--दुर्भाग्य  से  बढ़  रही  है--हमें  कामगारों  के

 अविष्य  के  बारे  में  एक  उचित  नीति  अपनानी  होगी  ।  माननीय  मंत्री  ने  कहा  है  कि  श्रमिकों  को  पुनः

 रॉजगार  कतिपय  बन्द  उद्योगों  के  संदर्भ  में  उन्हें  कैसे  दोबारा  रोजगार  दिया  जाएगा  ?  उन्हें

 चलाने  का  उत्तरदायित्व  कौन  लेगा  ?  पूंजी  कहां  स ेआएगी  ?  अगर  आप  राज्य  सरकारों  पर॑  ये

 वारी  लादते  हैं  तो  वे  कहां  से  संसाधन  प्राप्त  करेंगे  ।  मैं  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  कंरूंगा  कि  वे  इसे

 थोंड़ों  ओर  स्पष्ट  करें  क्योंकि  अभी  भी  यह  स्पष्ट  नहीं  है  ।  हम  इस  सरकार  की  नीति  को  समझैने  में

 अर्ेभर्व

 हो  अजित  सिह  ;  पिछले  कुछे  संमय  से  प्रकार  को  यह  नीति  रही  है  कि  रन््ण  एंककों
 का
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 राष्ट्रीयकरण  नहीं  किया  जाएगा  ।  जहां  तक  राज्य  सरकारों  का  सवाल  जैसा  मैंने  कहा  यह  उनकी
 जिम्मेवारी  है  कि  इन  एककों  की  रुग्णता  के  कारणों  का  पता  लगाएं  और  यदि  सम्भव  हो  तो  इनका
 प्रबन्ध  अपने  हाथ  में

 जहां  तक  श्रमिकों  के  पुननियोजन  का  सम्बन्ध  जैसा  मैंने  यह  सुझाव  है  कि  रुग्ण

 कम्पनियों  की  परिसम्पत्ति  के उपयोग  करने  पर  विचार  करना  चाहिए  और  उस  अथं  श्रमिकों
 भी  इसमें  शामिल  करें  ताकि  उसी  परिसम्पत्ति  का  उपयोग  करके  अथंक्षम  एककों  की  स्थापना  की  जा
 सके  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  देयताओं  के  सम्बन्ध  में  क्या  किया  जाएगा  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  पूरा  डिसकशन  अभी-अभी  हुआ  करीब-करीब  8-9  घंटे  हम  इस  पर

 डिसकश  कर  चुके  हैं'**

 भरी  म्रलो  देवरा  :  जवाब  नहीं  दिया  ।

 उपाध्यक्ष  सहोवय  :  मैं  आपको  प्रश्न  पूछने  के  लिए  वक्त  दे  रहा  मगर  आपका  प्रश्न  प्रश्न  ही
 होना  चाहिए  ।  बहुत  सारे  हाथ  ऊपर  उठ  रहे  समय  ज्यादा  नहीं  लगाना  चाहिए  ।  माननीय  मंत्री  चाहें
 तो  सारे  प्रश्नों  का एक  साथ  जवाब  दें  या  अलग-अलग  प्रश्नों  का  अलग-अलग  जवाब

 श्री  ईश्वर  सिह  :  बिहार  का  गया  जिला  जो  अन्तर्राष्ट्रीय  ख्याति  प्राप्त  स्थान  है  वहां  पर  पिछले
 42  वर्षों  में  एक  भी  उद्योग  नहीं  लगाया  गया  इसके  चलते  वहां  पर  उमग्रवाद  काफी  फल  रहा

 दूसरा  मेरा  निवेदन  है  कि  रोहतास  उद्योग  समूह  बरसों  से  बन्द  जिससे  15  से  20  हजार
 लोग  बेकार  हो  चुके  हैं  और  भुखमरी  से  बर्बाद  हो  चुके  यहां  तक  कि  वे  अपने  मकान  आदि  तब
 बेचकर  खा  चुके  हैं  ओर  वहां  पर  आत्महत्या  कर  रहे  हैं  ।  क्या  सरकार  गया  में  नई  औद्योगिक  नीति  के
 अन्तगंत  कोई  उद्योगी  और  क्या  रोहतास  उद्योग  समूह  को  फिर  से  स्थापित  करने  पर  विचार  करेगी  ?

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आठ-दस  घंटे  हो  चुके  अगर  वन  बाई  वन  चलेंगे  तो  इतना  ही  और
 समय  लग  जाएगा  ।

 ]

 श्री  संतोष  सोहन  देव  :  मैं  केवल  तीन  प्रश्न  करना  मेरा
 प्रथम  प्रश्न  है  :  क्या  सरकार  परिवहन  राजसहायता  शुरू  करने  पर  विचार  कर  रही  है  जोकि  दी  जानी

 माननीय  मंत्री  के  उत्तर  से  यह  स्पष्ट  नहीं  हो  रहा  पिछड़े  जिलों  विशेषकर  पर्यटन
 के  विकास  के  लिए  होटल  उद्योग  के  लिए  राजसहायता  होती  माननीय  वित्त  मंत्री  ने  एक  दिन

 कहा  था  कि  यह  लघु  उद्योगों  के  लिए  लेकिन  होटल  लघु  उद्योगों  में  नहीं  आते  ।  क्या  सरकार  इस
 प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  है  ?  माननीय  मंत्री  ने  अपने  उत्तर  में  कहा  है  सरकार  को  निरन्तर
 रुण्ण  पड़ें  सरकारी  क्षेत्र  के  कुछ  उद्योगों  को  बन्द  करने  का  सख्त  विकल्प  अपनाने  पर  सोचना  क्या
 मानचीय  मंत्री  एक  या  दो  उदाहरण  दे  सकते  हैं  ?  ऐसे  बन्द  किए  जाने  वाले  उद्योग  कौन-से  हैं  ?
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  स्पष्ट  व  सीमित  होना  अब  श्री  संफुद्दीन  चौधरी  अपना  प्रश्न

 श्री  सफूहीन  चोधरी  :  मैंने  तो  एकदम  स्पष्ट  प्रश्न  किया  माननीय  मंत्री  ने

 कहा  है  कि  वे  और  अधिक  रुग्ण  उद्योगों  का  राष्ट्रीयकरण  नहीं  कर  रहे  हैंਂ  मैं  रण  उद्योग

 के  बारे  में  पूछ  रहा  हूं  ।  राष्ट्रीयकरण  का  कोई  मुद्दा  नहीं  है  ।

 वित्त  मंत्रो  मधु  :  क्या  आप  घाटों  वाले  उद्योगों  का  राष्ट्रीयकरण  और  मुनाफे
 वाले  उद्योग  का  निजीकरण  चाहते  हैं  ?

 श्री  संफुद्दीन  चोधरी  :  मैंने  यह  नहीं  कहा  मैं  एक  स्पष्टीकरण  चाहता  हूं  ।  माननीय  मंत्री  ने

 कहा  कि  अनुभव  यह  रहा  है  कि  अधिग्रहीत  अथवा  राष्ट्रीयकृत  की  गई  इकाइयों  ने  अच्छा  कार्य  नहीं
 किया  ।  उन्होंने  अच्छा  कार्य  क्यों  नहीं  किया  ?  क्या  उन्होंने  इसकी  कोई  समीक्षा  की  है  ?  इस  बारे  में
 एक  श्वेत  पत्र  लाया  जाए  |  वह  तो  बगर  विचार  किए  ही  कह  रहे  हैं  कि और  अधिक  राष्ट्रीयकरण  नहीं

 हम  इससे  सहमत  नहीं  हैं  ।

 श्री  मुरली  देवरा  :  मैं  पहले  ही  पिछले  सप्ताह  के  सेमीनार  के  सम्बन्ध  में  माननीय  मंत्री
 का  ध्यान  आकर्षित  कर  चुका  पिछले  सप्तांह  दिल्ली  में  आथिक  मंचਂ  के  तहत  सेमीनार  हुआ
 था  ।  आज  टाइम्स  आफ  इंडिया  में  एक  सम्पादकीय  छपा  इसमें  भारत  के  लोगों  का  ध्यात  सरकार
 के  माननीय  सदस्यों  द्वारा  उत्पन्न  भ्रान्ति  की ओर  आकर्षित  किया  गया  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  अपने  भाषण  में  जो  कह  चुके  हैं  उसे  पुनः  दोहरा  रहे  हैं  ।

 श्री  मुरलो  देवरा  :  श्री  जाजे  श्री  अजित  सिंह  और  प्रधानमंत्री  ने  विदेशी  निवेश  पर

 कुछ  कहा  है  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  इस  बारे  में  स्थिति  स्पष्ट  करें  ।

 श्री  धर्मपाल  शर्मा  :  मैं  माननीय  मंत्री  से  जानना  चाहता  हूं  कि  उनका
 मंत्रालय  श्रीनगर  में  एच०  एम०  टी०  की  फंक्टरी  चालू  करने  के  लिए  कौन-से  कारगर  कदम  उठा
 रहा  है  |  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  अपनी  बात  कह  कृपया  अपने  स्थान  पर  बैठ  जाइए  ।

 ]

 श्री  हुक्मदेव  नारायण  यादव  :  उपाध्यक्ष  मंत्रीजी  से  जानना  चाहता  हूं  कि
 बड़ें  उद्योग  और  कुटीर  उद्योग  में  जो  प्रतिस्पर्धा  है  देश  में  और  कुटीर  उद्योग  में  जिन  वस्तुओं  का  उत्पादन
 हाथ  मानव  श्रम  से  होता  है  उन्हीं  वस्तुओं  का  उत्पादन  क्या  बड़े  उद्योगों  में  प्रतिबन्धित  करेंगे  ?
 चौधरी  चरण  सिंह  ने  जो  नीति  दी  थी  क्या  उस  पर  विचार  करेंगे  ?

 उपाध्यक्ष  जब  कई  कारखाने  सिक  हो  जाते  हैं  तो  सरकार  उसकों  अपने  हाथ  में  लेकर
 बढ़िया  एवं  मजबूत  बनाकर  तथा  स्वस्थ  करके  फिर  कारखानेदार  को  दे  देती  है  तो  मैं  किसान  होने  के
 नाते  सरकार  से  जानना  चाहता  हूं  कि  उसी  तरह  से  जब  कोई  भेंस  दूध  देना  बन्द  कर  देगी  तो
 उसको  भी  सरकार  अपने  हाथ  में  लेकर  दूध  देने  वाली  बनाकर  हमें  वापिस  कर  देगी  या  फिर  यह  नियम
 केवल  कारखाने  वालों  के  लिए  ही  रहेगा  ?
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 सिशुवाद ]

 श्री  निर्मल  कान्ति  चटर्जो  :  मेरा  प्रश्न  बहुत  सरल  अनेक  रुग्ण  हकाइयां  हैं  ।

 लेकिन  रुण्ण  मालिक  नहीं  हैं  ।  मेरा  प्रश्न  है  कि  रुणण  स्वामियों  प्रति  अपनाई  गई  नीति  कया

 दूसरा  प्रश्न  यह  है  कि  देश  में  विदेशी  पूंजी  के  सम्बन्ध  में  क्या  नीति  पहले  एक  प्रकार  की  नीति

 होती  थी  ।  हाल  ही  मैं  भी  इस  बारे  में  भ्रमित  हूं  ।  मैं  भारतीय  उद्योग  पर  विवेशी  पूंजी  के  हमले  से

 सुस्बस्धित  वक्तब्य  पर  विस्तार  से  जानना  चाहता  हूं  ।

 झी  हरिन  पाठक  :  उपाध्यक्ष  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि

 गुजरात  के  अन्दर  35  सूती  कपड़ा  मिलें  बन्द  हैं  और  खासकर  अहमदाबाद  में  19  मिलें  बन्द  हैं  ।  और

 9  मिलें  एन०  टी०  सी०  चलाती  मैं  सरकार  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार***

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इंडिविज्युल  बात  के  लिए  कोई  टाईम  नहीं

 ओर  पो०  आर०  क्ुमारमंगलम  :  उपाध्यक्ष  जंसाकि  अनेक  माननीय  सदस्यों  ने

 महसूस  किया  महत्वपूर्ण  मुद्दा  यह  है  कि  बी०  आई०  एफ०  आर०  के  पास  अनेक  मामले  लम्बित  पड़े
 हमें  विश्वस्त  सूत्रों  से  पता  लगा  है  कि  यह  मुख्य  रूप  से  इसलिए  है  क्योंकि  बी०  आई०  एफ०  आर०

 की  पु]ननिर्माण  योजना  को  लागू  करने  के  लिए  वित्तीय  संस्थाओं  से  आवश्यक  सहयोग  नहीं  मिलता  ।

 इसके  अनेक  उदाहरण  उपलब्ध  हैं  जो  आवश्यकता  होने  पर  बाद  में  दिए  जा  सकते  मैं  नीति  के  तोर
 पर  उद्योग  मंत्री  से जानना  चाहता  हूं  कि  कया  वह  उस  अधिनियम  जिसके  अन्तगंक  बी०  आई०  एफ०
 आर०  का  गठन  किया  गया  है  संशोधन  जिससे  बी०  आई०  एफ०  आर०  को  इसके  लिए  प्राधिकृत
 किया  ताकि  वह  वित्तीय-संस्थाओं  से  सहयोग  सुनिश्चित  कर  सके  ।

 श्री  फूलचन्द  वर्मा  :  उपाध्यक्ष  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहूंगा  कि  मैं
 मध्य  प्रदेश  के  निर्वाचन  क्षेत्र  शाजापुर  से  आता  एक  कारखाने  का  मामला  उद्योग  मंत्रालय  में  पडिंग
 पड़ा  हुआ  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  मध्य  प्रदेश  में  उद्योग  खोलने  के  लिए  और
 कर  शाजापुर  में  खोलने  के  बारे  सरकार  क्या  कर  रही  है  ?

 कब
 उम्नष्प्क्ष  घहोह्य  :  आप  इसके  बारे  में  महोदय  को  लिखकर  वे  इसका  जवाध

 1,

 झो  एस०  कृष्ण  कुमार  :  मंत्री  महोदय  यह  मानेंगे  कि  औद्योगिक
 मुख्य  ध्येय

 सरकारी
 अथवा  निजी  क्षेत्र  दोनों  में  ही  विद्यमान  का  उपयोग  करना  होना  जाहिय  ।  जी

 बाखार-पर  लाइसेंस  प्रणाली  शुरू  की  गई  है  और  नई  इकाइयों  की  स्थापना  को  रोका  गया  है  जंसे
 कपड़ा  पश्विम  बंगाल  में  पटसन  क्षेत्र  तथा  अनेक  अन्य  राज्यों  कुल  चीनी  मिलों  के  सम्बन्ध
 ऐसा  किया  गया  परम्परागत  रूप  से  काजू  उद्योग  केरल  में  केन्द्रित  वहां  पर  पहले  से  ही  क्षमता
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 का  कम  उपयोग  हो  रहा  है  और  काजू  श्रमिक  ।  बल  को  कच्चे  माल  की  अनुपलब्धता  के  कारण  एक  वर्ष

 में  केक्ल  100  दिन  का  काझ  मिल  रह्ष  क्या  सरकार  काजू  उस्योग  में  लाइसेंस  प्रणाली  शुरू  करने

 पर  ब्रिचार  ताक्रि  केरल  या  किसो  अन्य  राज्य  में  नई  इकाइयों  की  स्थापना  को  रोका  जा

 सके  ?

 भो  जनादंन  शियारो  :  में  सरकार  से  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  देशਂ  बल्े-बड़े
 ने  अरबों  श्पयया  कमजोर  उद्योग  के  काम  कर  कोटाला  करके  दूसरे  उद्योगः  में'लगाਂ  दिया:है,  उनके

 बारे  में  सरकार  क्या  कर  रही  है  ?

 शो  बाला  साहिब  विखे  पाटिल  :  जो  उद्योग  डिपॉजिट  लेकर  समय  पर  नहीं  देते
 उसके  लिए  गाईडलाइन्स  कानून  संशोधन  करके  क्या  मैंडेटरी  प्रॉविजन  करेंगे  क्योंकि  10-10  साल  ठक
 डिपॉजिट  नहीं  मिलते  हैं  ।  इसमें  कानून  संशोधन  की  मांग  कर  रहा  हूं  ।

 शो  बाल  गोपाल  सिश्र  :  मैं  माननीय  मंत्री  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  वह
 सरकारी  क्षेत्र  की  इकाइयों  में  प्रतिनियुक्ति  पर  जाने  की  व्यवस्था  को  बन्द  करेंगे  क्योंकि
 क्षेत्र  के  उपत्रमों  में  प्रतिनियुक्ति  पर  जाने  वाले  लोग  इन  इकाइयों  के  कल्याण  की  चिन्ता  नहीं  करते  वे

 अपने  भिजी  कल्याण  के-बारे  में  अधिक  सोचते  जिसके  फलस्वरूप  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  भारी

 नुकसान  होਂ  रहा”हैं  ।

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकारी  क्षेत्र  कीः  इकाइयों  में  जिम्मेवारी  डाली  जाएगी
 ओर  इलत  इकाइयों  के  कमंचार्यसिंਂ  को  लक  और-हानि  के  फ्रोत्साहम  दिया  जाएगा  ।

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  भारत  सरकार  देश  के  फिछड़े  फ़िल्मों  बारी  उसे
 स्थापित  करने  का  निर्णय  लेगी  ।

 )

 |
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  तरह  से  रैगुलर  डिबेट  हो  जाती  आठ  घन्टे  पहले  ही  हम

 चर्चा  कर  चुके  हैं  ।  इसके  बाद  भी  यदि  खास  कोई  आपके  मन  में  शंका  रह  जाती  है  तो  उसी  के  खिए
 मैंने  टाइम  दिया  है  ।

 मैं  इन्डीकीज़्यूज़ल  प्रश्न  करने की  इजाजत  नहीं'दे

 )

 आप  लिखकर  भेज  दीजिए
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 tue  खा

 श्रो  अजित  सिह  :  मैं  माननीय  सदस्यों  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  यदि  उनके  प्रश्न  किसी  एक

 इकाई  से  सम्बन्धित  हैं  और  उनके  जिले  में  कोई  समस्या  है  या  उन्हें  कोई  विशेष  मुद्दा  उठाना  तो

 वे  बाद  में  मुझ  से  मिल  सकते  हैं  और  इस  पर  चर्चा  कर  सकते  हम  आज  केवल  नीति  सम्बन्धी

 प्रश्नों  पर  चर्चा  कर  रहे

 पहला  प्रश्न  परिवहन  पर  राजसहायता  से  सम्बन्धित  सरकार  की  योजना  इसे  जारी  रखने
 की  सरकार  सरकारी  क्षेत्र  पर  एक  श्वेत  पत्र  ला  रही  एक  सदस्य  ने  यह  प्रश्न  किया

 अकुशल  लाभश्रद  तथा  गैर-लाभप्रद  इकाइयों  का  क्या  किया  इन  प्रश्नों  पर  उस  श्वेत-पत्र
 में  चर्चा  की  जाएगी  ।

 )

 श्री  राजेन्द्र  अग्निहोत्रों  :  उपाध्यक्ष  देश  में  कई  जिले  ऐसे  हैं  जहां  उद्योग  के
 क्षेत्र  में  विकास  नहीं  के  बराबर  हुआ  है  ।  उन  जिलों  को  उद्योग-शुन्य  जिले  घोषित  करके  क्या  उनके
 विकास  पर  ध्यान  दिया  जाएगा  ।

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्यों  के  लिए  यह  ठीक  नहीं  अब  हमने  उद्योग  से  संबंधित

 अनुदान  मांगों  पर  लगभग  घंटों  तक  चर्चा  की  माननीय  मंत्री  भी  उत्तर  दे  चुके  मैं  तो केवल
 आपको  नीति  के  मामले  पर  एक  अति  महत्वपूर्ण  प्रश्न  करने  का  अवसर  देना  चाहता  था  ।  आप  मंत्री  के
 सम्मुख  सारे  प्रश्न  करके  सभा  में  उनके  द्वारा  उत्तर  प्राप्त  नहीं  कर  सकते  ।  यदि  आपका  कोई  प्रश्न  है
 तो  कृपया  मंत्री  महोदय  को  लिखें  या  उनसे  मिलें  ।  यदि  वह  समझते  हैं  कि  वह  उत्तर  दे  सकते  हैं  या
 आपको  आश्वस्त  कर  सकते  हैं  तो  वह  या  तो  आपको  उत्तर  देंगे  या  आपको  आश्वस्त  करेंगे  ।  यदि
 मामला  महत्वपूर्ण  नहीं  तो  वह  अपने  विवेक  के  मुताबिक  इससे  उचित  तरीके  से  निटेपगे  ।  अब  ओर
 प्रश्न  न  उन्हें  केवल  नीति  सम्बन्धी  महत्वपूर्ण  प्रश्नों  का  उत्तर  देने  दें  और  तब  मैं  मांगों  को  सभा
 के  मतदान  के  लिए  रखंगा  ।

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  ऐसी  बात  नहीं  कर  सकते  ।

 )

 आप  तो  हाउस  के  एक  सीनियर  मैम्बर  हैं  ओर  आप  जानते  हैं  कि  ऐसा  नहीं  पूछा  करते  ।

 इस  प्रकार  से  नहीं  ।  आप  बैठ
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 श्री  अजित  सिंह  :  कुछ  सदस्यों  ने  यहाँ  सिक  इंडस्ट्रीज  के  बारे  में  जिक्र  किया  और  बी०

 आई०  एफ०  आर०  का  क्या  रोल  का  जिक्र  मैं  उनसे  प्रार्थना  करूंगा  कि  जब  फाइनांस

 मिनिस्ट्री  की  डिमांड्स  डिसकस  होंगी  तब  यह  सवाल  नहीं  तो  क्वश्चन  आवर  में  इसको

 उठाएं  ।

 रिजवंड्  आइटम्स  के  बारे  में  हुकमदेव  नारायण  जी  ने  जो  सवाल  मैं  इसके  बारे  में  कहना

 चाहूंगा  कि  836  आइटम्स  रिजवंड  लिस्ट  में  इसके  अलावा  बड़ी-बड़ी  इंडस्ट्रीज  या  मीडियम  स्केल

 इंडस्ट्रीज  के  बारे  में  जो  शिकायतें  मिली  उसके  लिए  हम  कमेटी  बना  रहे  हैं  । सरकार  जो  भी  कदम

 इसके  लिए  उठाना  वह

 मैं  रोहतास  के  बारे  में  भी माननीय  सदस्यों  को  जानकारी  देना  चाहूंगा  ।  सुप्रीम  कोर्ट  ने  तय

 किया  था  कि  यह  नेशनलाइज  होना  यह  काम  तो  स्टेट  गवनंमेंट  जो  सेंटर  के
 ऊपर  जिम्मेदारी  डाली  है  उसको  सेंटर  पूरा  कर  चुका  बाकी  काम  स्टेट  गवनंमेंट  के  हाथ

 में  है  ।

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  अब  उद्योग  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  अनुदानों  की  मांगों  पर  सभी  कटौती
 प्रस्तावों  को  एक  साथ  सभा  में  मतदान  के  लिए  रखता  बशर्तें  कि कोई  माननीय  सदस्य  यह  न  चाहे
 कि  उसका  कोई  कटोती  प्रस्ताव  अलग  से  मतदान  के  लिए  रखा  जाए  ।

 कटोतो  प्रस्ताव  संख्या  6  से  15,  62  और  63  मतदान  के  लिए  रखें
 गए  तथा  अस्वोीकृत  हुए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  उद्योग  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  अनुदानों  की  मांगें  सभा  में  मतदान  के
 लिए  रखता  हूं  ।

 ॥

 प्रश्न  यह  है  :

 कार्य  सूची  के  स्तम्भ  2  में  उद्योग  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  51  से  53
 के  सामने  दिखाए  गए  मांग  शीर्षों  के  सम्बन्ध  में  31  1991  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष
 में  संदाय  के  दौरान  होने  वाले  खर्चों  की  अदायगी  करने  हेतु  आवश्यक  राशियों  को  पूरा  करने
 के  लिए  कार्य  सूची  के  स्तम्भ  4  में  दिखाई  गई  राजस्व  लेखा  तथा  पूंजी  लेखा  सम्बन्धी
 राशियों  से  अनधिक  सम्बन्धित  भारत  की  संचित  निधि  में  राष्ट्रपति  को  दी

 -

 .  प्रस्ताव  स्वोक्ृत  ....
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 लोक  सभा  हारा  स्वीकृत  वर्ष  1990-91  के  लिए  उद्योग  मंत्रालय  से  सम्बन्धित

 अनुदानों  को  मांगें

 मांग  मांग  का  नामा  28  1990  को  लोकसभा  लोक  सभा  द्वारा  स्वीकृत  अनुदान
 सं०  द्वारा  स्वीकृत  लेखानुदान  की  की  मांग  की  राशि

 राशि

 2  3  4

 राजस्व  पूंजी  राजस्व  पूंजी
 रू०  रू०  रू०  रू०

 51.  भौद्योगिक  95,38,00,000  68,40,0
 विकास  विभाग

 52.  कम्पनी  कार्य  2,25,00,000  1,00,000  6,74,00,000  न

 विभाग

 ,000  286,15,00,000  205,21,00,000

 53.  सरकारी  उद्यम  12,63,00,000  74,68,00,000  37,87,00,000  224,03,00,000
 विभाग

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उद्योग  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  अनुदानों  की  मांगें  पारित

 5.50  मभ०  प०

 अनुदानों  को  मांगें  1990-91

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  47  से
 50  पर  चर्चा  और  मतदान  करेगी  ।  इसके  लिए  10  घंटे  का  समय  नियत  किया  गया  है  ।

 सदन  में  उपस्थित  जिन  साननीय  सदस्यों  के  अनुंदानों  की  मांगों  से  सम्बन्धित  कटौती  प्रस्ताव
 परिचालित  किए  जा  चुके  बे  यदि  अपने  कटौती  भ्रस्ताव  प्रस्तुत  करना  चाहते  हैं  तो  15  मिनट  के
 भीतर  सभा-पटल  पर  परचियां  भेज  दें  जिनमें  उन  कटौती  प्रस्तावों  की  संख्याएं  लिखी  जिन्हें  वे  प्रस्तुत
 करना  चाहते  कैवल  उन्हीं  कटौती  प्रस्तावों  को  प्रस्तुत  किया  गया  माना

 इस  प्रकार  प्रस्तुत  किए  गए  कटौती  प्रस्तावों  की  क्रम  संख्याओं  को  दर्शाने  बाली  एक  सूची  तुरन्त
 सूचमापट्ट  पर  खगा  दी  यदि  किसी  सदस्य  को  उस  सूची  में  कोई  गलती  मिले  तो  उसे  उसकी
 सूचना  अक्लिस्ब  सभा-पटल  पर  कार्यरत  अधिक्षारी  की  देगी  कआहिए  ।
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 प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 काम  खूची  के  स्तस्थ्न  2  में  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालम्र  से  सम्बन्धित  मांग  संख्या

 47  से  50  के  सामने  दिखाए  गए  मांग  शीर्षों  के  सम्बन्ध  में  3।  1991  को  समाप्त  होने
 वाले  वर्ष  में  संदाय  के  दौरान  होने  वाले  खर्चों  की  अदायगी  करने  हेतु  आवश्यक  रांशियों  को  पूरा
 करने  के  लिए  कार्य  सूची  के  स्तम्भ  4  में  दिखाई  गयी  राजस्व  लेखा  तथा  पूंजी  लेखा  सम्बन्धी

 राशियों  से  अनधिक  सम्बन्धित  राशियां  भारत  की  संचित  निधि  में  से  राष्ट्रपति  को  दी

 जाएं  ।”

 लोक  सभा  को  स्वीकृति  के  लिए  प्रस्तुत  वर्ष  1990-91  के  लिए  मानव  संसाधन
 विकास  मंत्रालम  से  सम्बन्धित  अनुदानों  को  मांगें

 क्रम  मांग  का  नाम  28  1990  को  लोकसभा  लोकसभा  को  स्वीकृति  के  लिए

 सं०  द्वारा  स्वीकृत  लेखानुदान  की  प्रस्तुत  अनुदान  की  मांग  की
 मांग  की  राशि  राशि

 1  2  3  4

 राजस्व  पूंजी  राजस्व  पूंजी
 रू०  रु०  रू०  रू

 47  शिक्षा  424,39,00,000  25,00,000  1285,10,00,000  75,00,000

 48.  युवा  काये  और  26,27,00,000  57,00,000  78,81,00,000  1,71,00,000
 ल  विभाग

 49.  कला  ओर  संस्कृति  28,90,00,0:0  5,00,00,000  87,71,00,000  15,00,00,000
 50.  महिला और  बाल  92,82,00,000  25,..0,000  273,77,00,000  75,00,000

 विकास  विभाग

 शो  के०  एस०  राव०
 :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 कि  शिक्षा  विभाग  के  अन्तगंत  सांग  सें  100  रुपए  कम  किए  जाएं  ।

 जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  तथा  आधिक  रूप  से  पिछड़े  वर्गों  क ेअधिक
 से  अधिक  योग्य  छात्रों  को  विवेकाधीन  अनुदान  के  अन्तगंत  लाने  की  (37)

 कि  शिक्षा  विभाग  शोध  के  अन्तगंत  भांग  में  100  रुपए  कम  किए  जाएं  ।
 राज्यों  में  श्रिक्षा  के  स्तर  में  असमानता  को  दूर  करने  के  म्रिए  पूरे  देश  में  स्कली  शिक्षा हि  क्ष के  प्रादयक्रमत  को  एक  सम्रान  ब्रनान्े  की  आवद्रश्यकत्ा  ।]  (38)  हे  है

 ह

 कि  शिक्षा  विभाग  शोर  के  अन्तर्गत  मांग  में  रुपए  कम  किए
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 से  अधिक  अध्यापकों  को  रा०  शि०  आ०  प्र०  प०  की  पद्धति  पर  प्रशिक्षित  करने  की
 भावश्यकता  ।]  (39)

 कि  शिक्षा  विभाग  शार्ष  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जाएं  ।

 किन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  तथा  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  कार्यरत  कमंचारियों  के
 बच्चों  क ेलिए  और  अधिक  केन्द्रीय  विद्यालय  खोलने  की  आवश्यकता  |]  (40)

 कि  शिक्षा  विभाग  शोध  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए

 केन्द्रीय  बिद्यालयों  में  पर्याप्त  संख्या  में  प्रध्यापकगण  उपलब्ध  कराने  की  आवश्यकता  ताकि
 वाधिक  परीक्षाओं  से  पहले  पाठ्यक्रम  समाप्त  किए  जा  |  (41)

 कि  शिक्षा  विभाग  शोष  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जाएं  ।

 किन्द्रीब  विद्यालयों  में  प्रवेश  की  प्रक्रिया  को सरल  और  कारगर  बनाने  की  आवश्यकता  ।  (42)
 कि  शिक्षा  विभाग  शीष्ष  के  अन्त्गंत  मांग  सें  100  रुपए  कम  किए  जाएं  ।

 राज्यों  तथा  संघ  राज्यक्षेत्रों  में  सणी  बालिकाओं  को  उच्चत्तर  माध्यमिक  स्तर  तक

 निःशुल्क  शिक्षा  देने  की आवश्यकता  ।]  (43)

 कि  शिक्षा  विभाग  शोर  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए

 राज्यों  तथा  संघ  राज्यक्षेत्रों  में  खंड/उपमंडलीय  मुख्यालयों  में  और  अधिक  व्यायसायिक
 संस्थान  खोलने  की  आवश्यकता  ।]  (44)

 कि  शिक्षा  विभाग  शो  के  अन्तगंव  सांग  में  100  रुपए  कस  किए  जाएं  ।

 राज्य  सरकारों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र  के  प्रशासनों  को  उदार  अनुदान  देकर  उच्चतर
 माध्यमिक  स्कूलों  में  कम्प्यूटर  पाठ्यक्रम  शुरू  करने  की  आवश्यकता  ।]  (45)

 कि  शिक्षा  विभाग  शीर्ष  के  अन्तगंत  सांग  में  100  रुपए  कम  किए

 राज्य  सरकारों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र  के  प्रशासनों  को  उदार  सहायता  देकर  उच्चतर
 माध्यमिक  स्कूलों  में  योजना  के  अन्तर्गत  आने  वाले  छात्रों  के  लिए  प्रयोगशालाएं  उपलब्ध  कराने  की
 आवश्यकता  ।]  (46)

 कि  शिक्षा  बिसाग  शोध  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए
 गांधी  राष्ट्रीय  मुक्त  विश्वविद्यालय  के  और  अधिक  क्षेत्रीय  केन्द्र  खोलने  की  आवश्यकता

 ताकि  और  अधिक  छात्रों  को  उनके  अन्तगंत  लाया  जा  सके  ।]  (47)
 कि  शिक्षा  विभाग  शीर्ष  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जाएं  ।

 तथा  कालेजों  के  सभी  अध्यापकों  के  लिए  विश्वविद्यालय  अन॒दान  आयोग  के
 एक  समान  वेतनमान  लागू  करने  की  आवश्यकता  ।]  (48)

 कि  शिक्षा  विभाग  शोध  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रपए  कम  किए
 दिश  में  पोलिटैक्निक्स  के  लिए  तकनीकी  अध्यापक  प्रशिक्षण  संस्थान  स्थापित  करने  की

 आवश्यकता  ।]  (49)
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 कि  शिक्षा  विभाग  शीर्ष  के  अम्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  थाएं  ।

 प्रौद्योगिकी  संस्थान  जैसे  और  संस्थान  स्थापित  करने  की  आवश्यकता  ।]  (50)

 कि  शिक्षा  विभाग  शोध  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए

 क्षेत्रीय  इन्जीनियरी  कालेजों  की ओर  अधिक  राज्यों  में  स्थापना  करने  की  आवश्यकता  ।]  (51)

 कि  शिक्षा  विभाग  शो  के  अस्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जाएं  ।

 इन्जीनियरी  स्नातकों  तथा  डिप्लोमा  धारकों  की  मासिक  छात्रवृत्ति  में  वृद्धि  करने  की
 आवश्यकता  ।]  (52)

 कि  शिक्षा  विभाग  शोध  के  अस्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कसम  किए  जाएं  ।

 प्रबंध  संस्थान  की  और  शाखायें  खोलने  की  आवश्यकता  ।]  (53)

 कि  युवा  कार्य  ओर  खेल  विभाग  शो्ष  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए

 अखण्डता  के  सम्वधंन  के  लिए  युवक  कल्याण  सम्बन्धी  गतिविधियों  को  बेहतर  ढंग  से
 संगठित  किए  जाने  की  आवश्यकता  ।]  (54)

 कि  युवा  कार्य  ओर  खेल  विभाग  शोध  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए

 क्षेत्रों  मे ंजीवन  में  सुधार  लाने  के  लिए  विशेष  रूप  से  अशिक्षा  दूर  करने  के  लिए
 राष्ट्रीय  सेवा  योजना  को  नए  सिरे  से  बनाए  जाने  की  आवश्यकता  1]  (55)

 कि  युवा  कार्य  ओर  खेल  बिभाग  शो  के  अन्तगंत  सांग  में  100  रुपए  कम  किए  बाएं  ।

 आदान-प्रदान  कार्यक्रम  के  अधीन  युवा  शिष्टमण्डलों  के  अन्तर्राष्ट्रीय  आदान-प्रदान
 में  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  युवाओं  की  भागीदारी  बढ़ाने  की  आवश्यकता  ।]  (56)

 कि  युवा  कार्य  ओर  खेल  विभाग  शोध  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए

 खेल  प्राधिकरण  के  प्रबन्ध  को  सुचारू  बनाए  जाने  की  आवश्यकता  ताकि  देश  में  खेल
 गतिविधियों  में  बेहतर  समन्वय  स्थापित  किया  जा  सके  ।]  (57)

 कि  युवा  कार्य  और  खेल  विभाग  शो  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जाएं  ।

 छोटी  आयु  में  ही  खेलों  में  प्रतिभा  रखने  वाले  बच्चों  को  पता  लगाने  ओर  व्यापक  कोचिंग
 कार्यक्रम  चलाकर  उन्हें  राष्ट्रीय  और  अन्तर्राष्ट्रीय  खेल  प्रतियोगिताओं  के  लिए  तँयार  किए  जाने  की
 आवश्यकता  ।]  (58)

 कि  युवा  कार्य  ओर  खेल  विभाग  शोर  के  अन्तगंत  सांग  में  100  रुपए  कम  किए

 और  एशियाड  प्रतियोगिताओं  में  भाग  लेने  के  लिए  एथलीटों  के  व्यापक  कोचिंग
 और  प्रशिक्षण  देने  क ेलिए  विभिन्न  खेल  विभागों  में  कार्यक्रम  चलाए  जाने  की  आवश्यकता  ।]  (59)
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 कि  युवा  कार्य  ओर  छेल  विभाग  शोध  के  अन्तर्गंस  सांस  में  100  रुपए  कल  किए  जाएं  ।

 झिलों  से  सम्बन्धित  गतिविधियों  को  प्रोत्साहन  देने  क ेलिए  बेहतरीन  खिलाड़ियों  को  आकर्षक

 प्रोत्साहन  दिए  जाने  की  आवश्यकता  ।]  (60)

 कि  युवा  कार्य  ओर  खेल  विभाग  शो  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपद  कम  किए  आएं  ।

 खेलों  में  भाग  लेने  के  लिए  एथलीटों  का  निष्पक्ष  रूप  से  चुनाव  करने  की

 आवश्यकता  ।]  (61)

 कि  बेचा  कार्य  जौर  खेल  विभाग  शॉंषे  के  अम्तगंत  मांग  में  100  रंपए  केम  किए

 के  लिए  अधिक  राष्ट्रीय  पुरस्कारों  की  व्यवस्था  किए  जाने  और  बेहतरीन  खिलाड़ियों
 की  एक  समिति  द्वारा  पुरस्कारों  का चयन  किए  जाने  की  आवश्यफता  ।]  (62)

 कि  युवा  कार्य  ओर  खेल  बिभाग  शोध  के  अन्तर्गत  सांग  में  100  रुषए  कम  किए  जाएं  ।

 सरकारों  ओर  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  को ओर  अधिक  केन्द्रीय  सहायता  श्रदान  करके
 क्षेत्रीय  खेल  कोचिग  केन्द्रों  को  स्थापित  करने  की  आवश्यकता  ।]  (63)

 कि  कला  और  संस्कृति  शो  के  अन्तगंत  सांग  में  100  रुपए  कम  किए  आएं  ।

 राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  सम्मिलित  करते  हुए  और  अधिक  क्षेत्रीय  सांस्कृतिक
 केन्द्र  स्थापित  किए  जाने  की  आवश्यकता  ।]  (64)

 कि  कला  और  सरस्क्ृति  शोर्ष  के  अन्तंगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए

 दिश  की  छवि  प्रस्तुत  करने  के  लिए  विदेशों  में  आयोजित  किए  जाने  वाले  भारत
 प्रदर्शनियों  में  बेड़े  पैमाने  में  भाग  लिए  जाने  की  आवश्यकता  ।]  (65)

 कि  कला  और  संस्कृति  शीर्ष  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए  जाएं  ।

 क्षेत्रों  में  व्यापक  पुरातत्व  सम्बन्धी  सर्वेक्षण  किए  जाने  की  आवश्यकता  जहां  सर्वक्षण  नहीं
 हुआ  (66)

 कि  कला  ओर  संल्कृति  शीर्ष  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपए  कस  किए  जाएं  ।

 किन्द्रीय  संरक्षित  ऐतिहासिक  स्मारकों  के  अधीन  संरक्षण  ओर  प्रारक्षण  के  लिए  और  अधिक
 स्मारकों  और  स्थलों  को  शामिल  किए  जाने  की  आवश्यकता  ।]  (67)

 कला  कीर  संस्कृति  शोद  के  अन्तगंत  भांग  में  100  रुपए  कभ  किए

 बंधिक॑  राज्यों  में  विशेष  रूप  से  दक्षिणी  क्षेत्र  में  पुरात्व  संग्रहालंयों  को  स्थापित  करने  और
 उनका  अनुरक्षण  करने  की  आवश्यकता  ।]  (68)

 कि  कला  और  संस्कृति  शोर्ष  के  अभ्तेंगत  सांग  में  100  रुपए  कंस  किए  आएं  ।

 हैदराघाद  के  लिए  ओर  जधिक  कलात्मक  वस्तुओं  और  प्राचीन  चस्तुओं को  एकन्नित  करके  इस  संत्रहालय  का  और  अधिक  थिकास  किए  जाते  की  आवश्यकता  ।  ]  (69)

 31.6  :
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 कि  कर्म  ओर  संस्कृति  कोर्य  के  अन्तर्गत  जांच  में  100  सषए  कथ  किए  जाएं  ।

 में  शष्ट्रीय  विज्ञान  संग्रहालय  परिषद  की  स्थापमा  किए  जाने  की  आवश्यकता  ।

 (70)

 कि  कला  ओर  संस्कृति  शोर्थ  के  अध्तयंत्  सांग  में  100  रुवए  कम  किए  जाएं  ।

 क्षेत्र  में  विशेष  रूप  से  हैदराबाद  में  राष्ट्रीय  कलकत्ता  के  समान  ही  एक
 और  राष्ट्रीय  ग्रन्धालय  स्थापित  किए  जाने  की  आवश्यकता  ।]  (71)

 कि  सहिला  ओर  बाल  विकास  विभांग  शी  के  अन्तगंत  सांग  में  100  रुपए  कम  किए
 सरकारों  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  को  समेलित  बाल-विकास  सेवाओं  के  लिए  उदार

 सहायता  प्रदान  किए  जाने  की  आवश्यकता  ।]  (72)

 कि  महिला  और  बाल  विकास  विभाग  शीर्ष  के  अम्तर्गत  साँग  में  100  रुपए  कम  किए  जाएं  ।

 में  बच्चों  की  देखभाल  के  लिए  और  अधिक  शिशुसदन  और  स्वास्थ्य  देखभाल  केन्द्रों  की
 स्थापना  के  लिए  स्वेच्छिक  संगठनों  को  उदार  सहायता  देने  की  आवश्यकता  ।]  (73)

 कि  सहिला  ओर  बाल  विकास  विभाष  शोर्व  के  अम्तर्मत  सांग  में  100  रुपए  कम  किए  जाएं  ।

 और  पिछड़े  क्षेत्रों  में  उपेक्षित  वर्गों  के  और  अधिक  बच्चों  के  लिए  अधिक  बाल  शिक्षा
 केन्द्र  स्थापित  किए  जाने  की  आवश्यकता  ।]  (74)

 कि  महिला  ओर  बाल  विकास  विभाग  शोर्ष  के  अन्तगंत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए
 बालिका  वर्ष  के  अवसर  पर  सम्पूर्ण  देश  में  लिग  निर्धारण  परीक्षण  पर  टोक  लगाने  के

 लिए  तुरन्त  विधान  बमाए  जाने  की  आवश्यकता  1]  (75)

 कि  महिला  ओर  आल  विकास  विभाग  शोर्ष  के  अन्तगंत  सांग  में  100  रुपए  कम  किए

 संगठनों  को  महिलाओं  के  लिए  प्राथमिक/मिडिल/हाई  स्कूल  स्तर  की  परीक्षाओं  में
 संक्षिप्त  पाठ्यक्रम  प्रारम्भ  करने  के  लिए  उदार  सहायता  प्रदात  किए  जाने  को  आवश्यकता  जिससे  कि
 और  अधिक  महिलाओं  को  इसके  अन्तगंत  लाया  जा  सके  (76)

 कि  सहिला  ओर  बाल  विकास  विभाग  शोध  के  अन्तर्गत  मांग  में  100  रुपए  कम  किए

 महिलाओं  के  लिए  और  अधिक  हास्टलों  की  स्थापना  के  लिए  स्वैच्छिक  संगठनों
 को  उदार  सहायता  दिए  जाने  की  आवश्यकता  ।]  (77)

 सहिला  ओर  बाल  विकास  विभाग  शोष  के  अस्तयंत  मांग  में  100  रुपए  कस  किए  जायें  4

 संस्थाओं  को  आय  अजंक  कार्य  के  लिए  उदार  वित्तीय  सहायता  प्रदान  किए  जाने  की
 आवश्यकता  जिससे  कि  जरूरतमंद  महिलाओं  को  इसके  अन्तगंत  लाया  जा  सके  ।]  (78)

 महिला  ओर  बाल  विफकाध्  विभाग  शीर्ष  के  अन्तयंत  जांग  नें  100  रवए  रूल  किए

 महिलाओं  और  बच्चों  की  शीघ्रतापूर्वंक  सहायता  देने  के  लिए  केन्द्रीय  सभाज
 कह्याण  बोर्ड  की  प्रक्रियाओं  को  सरंल  और  कारगर  बंगाने  की  आवश्यकता  ।]  (79
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 महिला  ओर  बाल  विकास  विभाग  शो  के  अन्तर्गत  सांग  में  100  रुपए  कम  किए  जायें  ।”

 संगठनों  को  निस्सहाय  महिलाओं  के  लिए  अल्पावधि  आवास  गृहों  की  स्थापना  के  लिए
 दार  सहायता  दिए  जाने  की  आवश्यकता  ।]  (80)

 महिला  और  बाल  विकास  विभाग  शोर  के  अन्त  गंत  सांग  में  100  रुपए  कम  किए

 वर्ग  की  महिलाओं  के  लिए  अधिक  संख्या  में  प्रशिक्षण  और  उत्पादन  केन्द्र  खोले  जाने

 की  आवश्यकता  ।]  (81)

 झरो  सन््तोष  मोहन  देव  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 बिभागਂ  शोर  के  अन्तर्गत  मांग  को  कम  करके  4  रुपया  किया

 के  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  के  लिए  रोजगार  सृजन  करने  की  दृष्टि  से  ठोस  शिक्षा  नीति

 ब्रनाने  में  असफलता  ।]  (99)

 विभागਂ  शीर्ष  के  अन्तर्गत  सांग  में  100  रुपए  कम्त  किए  जाएं  ।''

 विशेषकर  उत्तर  पूर्व  क्षेत्र  और  त्रिपुरा  राज्य  की  सरकार  को  अनुसूचित
 जातियों  को  अच्छी  शिक्षा  उपलब्ध  करने  के  लिए  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करने  की  आवश्यकता  !  ]

 ५  ४४/

 श्री  गिरधारों  लाल  भागंव  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 युवा  कार्य  और  खेल  विभागਂ  शोर्ष  के  अन्तगंत  मांग  सें  रुपए  कम  किए

 की  मुख्यधारा  में  लाने  के  विचार  से  उत्तर-पू्व  क्षेत्र  और  त्रिपुरा  राज्य  के  आदिवासी

 युवाओं  से  सम्बन्धित  मामलों  के  सम्बन्ध  में  ठोस  नीति  बनाने  की  आवश्यकता  ।]

 युवा  कार्य  ओर  खेल  विभाग  शोध  के  अन्तर्गत  सांग  में  आवश्यकता  रुपए  कम  किए  जाएं  वाद-विवाद

 में  ग्रामीण  खेल  विकास  के  लिए  एक  नीति  बनाने  की  आवश्यकता  ।]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  प्रथम  वक्ता  प्रो०  एन०  टोम्बी  सिंह  होंगे  ।

 प्रो०  एन०  टो०  सिह  :  उपाध्यक्ष  अब  वाद-विवाद  का
 विषय  उद्योग  मंत्रालय  से  हटकर  मानव  संसाधन  मंत्रालय  होगा  ।  हम  एक  अत्यन्त

 पूर्ण  विषय  से  दूसरे  विषय  पर  जा  रहे  हैं  जो  इतना  ही  महत्वपूर्ण  इन  पर  अधिक  जोर  देने  के
 लिए  हमने  उद्योग  मंत्रालय  के  सम्बन्ध  में  प्रश्नों  और  उत्तरों  के  रूप  में  इस  सदन  में  मांगों  पर  चर्चा
 की  मैं  यह  कहता  हु  कि  मानव  संसाधन  मंत्रालय  उस  मंत्रालय  के  अनेक  विभागों  के  लिए
 जिम्मेदार  जंसा  कि  हम  सभी  इस  बात  से  अवगत  हैं  कि  हम  इस  मांग  पर  इस  संद्  में  चर्चा  कर

 रहे  हैं  कि  वर्तमान  सरकार  मानव  संसाधन  विकास  के  प्रभारी  एक  कैबिनेट  मंत्री  नहीं  नियुक्त  कर  सकी
 प्रो०  मेनन  अत्यन्त  जानकार  तथा  काबिल  व्यक्ति  हैं  ।  कितु  उन्हें  कैबिनेट  मंत्री  का  स्तर  नहीं  दिया

 गया  समाचार  यह  प्राप्त  हुआ  है  कि  सरकार  फेरबदल  के  दौरान  अधिक  कंबिनेट  मंत्री  नियुक्त  कर
 रही

 हम आशा करते हैं कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के लिए अलग से कैबिनेट मंत्री होगा ।
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 माननीय  प्रधान  मंत्री  जो  इस  समय  मानव  संसाधन  विकास के  प्रभारी  मंत्री  भी  ने सदन
 के  बाहर  यह  कहा  है  कि  शिक्षा  नोति  की  पुनरीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 सरकार  की  शिक्षा  नीति  एक  व्यापक  विषय  है  ।  यह  एक  ऐसा  विषय  है  जिस  पर  दोनों  ओर  से
 सहयोग  की  अपेक्षा  की  जाती  इसमें  राजनीति  और  दलगत  राजनीति  के  लिए  कोई  स्थान  नहीं
 है  ।  इस  अधिक  महत्वपूर्ण  मांग  के  संबंध  में  वाद-विवाद  आरम्भ  करने  के  लिए  कूछ  टिप्पणियां  करते
 समय  मैं  राजनीतिक  अथवा  दलगत  भावना से  प्रभावित  नहीं  जहां  तक  मानव  संसाधन  विकास  का
 सम्बन्ध  है  इस  बारे  मैं  केवल  शैक्षिक  दृष्टकोण  ही  रखता  हूं  ।  इसके  अन्तगंत  सामान्य  शिक्षा  आती

 है  ।  इसके  अतिरिक्त  इसके  दूसरे  पहलू  भी  हैं  जो  समान  रूप  से  महत्वपूर्ण  हैं  |  यह  हैं  :

 महिला  और  बाल  युवा  मामले  और  खेल  जो  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  के  अंतर्गत
 आते  हैं  ।

 मैं  इस  मंत्रालय  के  वाधिक  भाग  तीन  के  प्राक्कथन  से  कुछ  पंक्तियां  पढ़ना  चाहूंगा
 क्योंकि  यह  एक  नई  शिक्षा  नीति  के  अभाव  में  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  है  ।  नई  शिक्षा  नीति  से  अमुल  चूल
 वतन  की  अपेक्षा  नहीं  की  जा  सकती  क्योंकि  इसमें  अनेक  अड़चनें  और  कारण  हैं  ।  प्रधानमंत्री  ने  स्वयं
 संकेत  दिया  है  कि  नीति  में  परिवर्तन  प्रारंभिक  पंक्तियां  यह  हैं  ।

 विकास  के  व्यापक  संदर्भ  में  नब्बे  के  दशक  के  लिए  की  विश्व  में
 बच्चों  की  स्थिति  1990  की  रिपोर्ट  में  कहा  गया  है  कि  नब्बे  के दशक  के  लक्ष्यों  और
 नीतियों  की  निर्धारण  अन्तर्राष्ट्रीय  समुदाय  करता  है  इसलिए  आमराय  यह  बन  रही  है  कि
 मानव  विकास  को  अब  महत्वपूर्ण  स्यान  दिया  जाना  चाहिए  ।'

 आध्थिक  विकास  हमारी  योजना  का  लक्ष्य  मानव  विकास  आथिक  विकास  पर  निभंर
 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  ने  मानव  की  बुनियादी  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  का  बहुत  बड़ा
 काम  अपने  ऊपर  लिया  इस  सम्बन्ध  में  हमें  देश  के  सम्पूर्ण  सर्वेक्षण  की  आवश्यकता  उन  विभिन्न
 क्षेत्रों  की  जहां  विभिन्न  समस्याएं  हैं  और  शिक्षा  के  काम  में  अपने  स्वतन्त्र  भारत  के  विकास  का  इतिहास
 समझना  है  ।  केवल  इसलिए  कि  एक  नई  सरकार  बनी  है  और  यह  नई  सरकार  अपने  आप  को  सभी
 मामलों  में  यह  कह  कर  बचाती  है  कि  हम  कुछ  दिन  पुराने  हैं  और  जो  कुछ  हो  गया  है  वह  हो  गया  है
 और  इसका  अपयश  पिछली  सरकार  को  ही  मिलना  चाहिए  ।  मैं  कोई  ऐसी  टिप्पणी  नहीं  कर  रहा  हूं  जो
 दलगत  दृष्टिकोण  से  अथवा  किसी  दल के  पक्ष  में  है  क्योंकि  यह  पूर्ण  रूप  से  एक  शैक्षिक  मुद्दा
 यह  महत्वपूर्ण  हमारे  जैसे  देश  की  शिक्षा  अत्यन्त  यथार्थपरक  होनी  चाहिए  ।  प्रस्तावित  नीति  किसी
 दलगत  भावना  पर  आधारित  नहीं  होनी  चाहिए  ।  यह  अत्यन्त  असम्भव  है  जैसा  मैंने  पहले  कहा

 है  ।  वस्तुस्थिति  और  संसाधन  क्या  हैं  ?  हम  अनुदानों  की  मांगों  पर  चर्चा  कर  रहे  हैं  सुबह
 प्रश्न  काल  के  दौरान  हमने  प्रो०  मेनन  को  इस  क्षेत्र  की  समस्याओं  के  कुछ  पहलुओं  के  सम्बन्ध  में  कहते

 हुए  सुना  ।  इस  मामले  में  अधिक  भार  तो  इस  सरकार  के  ऊपर  हम  माध्यमिक  और
 विश्वविद्यालय  स्तर  की  शिक्षा  पर  चर्चा  कर  सकते  हम  इन  पर  शैक्षिक  रूप  में  चर्चा  कर  सकते

 हैं  ओर  खुले  मन  से  विचार  कर  सकते  हैं  ।  कितु  जब  हम  विभिनन  क्षेत्रों  में  जाते  हैं  तो  वहां  कुछ  सीमाएं
 द्रोती  हैं  क्योंकि  हमारे  देश  में  विकास  के  विभिन्न  क्षेत्र  तथा  विभिन्न  स्तर  आथिक  और  सामाजिक
 विकास  स्तर  पूरे  देश  में  असमान  हैं  ।  चाहें  हम  प्राथमिक  अथवा  माध्यमिक  स्तर  पर  आरम्भ  करें  और

 फिर  विश्वविद्यालय  स्तर  पर  हम  यह  नहीं  कह  सकते  हैं  कि  कोई  विशेष  स्तर  पूरे  देश  के  लिए
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 उचित  हमें  यह  देखना  है  कि  विभिन्न  क्षेत्रों  में  किभिनन  प्रकार  का  समस्वमन  करना

 विद्यालय  स्तर  पर  चर्चा  बेहतर  रहेगी  ।  इसलिए  में  चिश्वविधालय  स्तर  की  शिक्षा  से  आरम्भ  कश्ता

 हूं  क्योंकि  आज  देश  भर  में  अधिक  से  अधिक  विश्वविद्यालय  की  मांग  की  जा  रहो  शिक्षित

 गारों  की  समस्या  सभी  जगह  बढ़ती  ही  जा  रही  है  ।

 पहले  जिन  राज्यों  में  यह  समस्याएं  नहीं  थी  उनको  भी  अब  इनका  साभना  करना  पड़  रहा  है  |

 मैं  उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व  करता  बहां  कोई  उद्योग  नहीं  है  ।  किसी  भी  अन्य  क्षेत्र  की

 तरह  शिक्षा  का  विकास  हो  रहा  क्योंकि  बच्चों  को  किसी  शैक्षणिक  संस्थान  या  किसी  विश्वविद्यालय

 में  भेजकर  व्यस्त  रखना  है  ।  यह  स्वयं  रोजगार  का  विकल्प  बन  जाता  समाज  को  किसी  भी  तरह
 से  बच्चों  को  व्यस्त  रखना  है  ।  यदि  युवक  किसी  रोजगार  में  नहीं  हैं  तो  विश्वविद्यालय  शिक्षा  उन्हें
 व्यस्त  रखने  का  ही  एक  साधन  जंसे  ही  शिक्षा  समाप्त  होती  यह  शिक्षित  ब ेरोजगारी  की  समस्या

 बन  जाती  उत्तर-पूर्वी  शिक्षित  बेरोजगारों  की  संख्या  विशेष  रूप  से  मेरे  क्षेत्र  में  अधिक

 आप  असम  को  छोड़  दें  ।  कुल  मिलाकर  अनेक  समस्याओं  वाला  बड़ा  राज्य  असम  को  छोड़कर
 यदि  आप  तस्वीर  को  देखें  तो  पाएंगे  कि  उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  में  अनेक  विश्वविद्यालय  हैं  ज॑ंसे  मणिपुर

 गरुहाटी  डिब्रूगढ़  विश्वविद्यालय  और  त्रिपुरा  विश्वविद्यालय  ।  असम  केन्द्रीय
 विश्वविद्यालय  और  नागाल॑ण्ड  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  होने  वाली  इन  विश्वविद्यालयों
 से  अनेक  लोग  उपाधियां  प्राप्त  कर  निकलेंगे  परन्तु  उन्हें  रोजगार  नहीं  मिलेगा  क्योंकि  इन
 छोटे  राज्यों  में  पर्याप्त  रोजगार  अभिकरण  नहीं  अब  सम्रस्या  यह  होगी  कि  यह  शिक्षित
 बेरोजगार  लोग  विद्रोही  हो  परन्तु  वहां  स्थिति  पंजाब  या  कश्मीर  जेसी  खराब  नहीं  हो
 सकती  ।  इसका  अपना  इतिहास  है  और  जहां  उस  क्षेत्र  का  सम्बन्ध  है  उसका  देश  की  राजनीतिक
 व्यवस्था  पर  बुरा  प्रभाव  है  |  जब  हम  पूरे  देश  के  लिए  शिक्षा  नीति  के  बारे  में  सोचते  हैं  तो  हमें  शिक्षा
 के  व्यवसायीकरण  के  साथ-साथ  इसके  रोजगारोन्मुख  होने  के  बारे  में  भी  विचार  करना  हम  केवल
 तभी  उन  लोगों  के  साथ  न्याय  कर  जिन्हें  हमने  विश्वविद्यालय  स्तर  पर  शिक्षा  दी  ठीक

 इसी  प्रकार  यदि  हम  व्यावसायिक  और  तकनीकी  रूप  से  प्रशिक्षित  युवकों  और  युवतियों  को
 विद्यालय  स्तर  पर  तंयार  करना  चाहते  हैं  तो  इसके  लिए  उच्चतर  माध्यमिक  स्तर  पर  हो  तैयारी
 आरम्भ  की  जानी  चाहिए  |  जैसे  कि  सुबह  हमने  एक  प्रश्न  पर  विचार-विमर्श  किया  और  माननीय
 मन्त्री  महोदय  के  उत्तर  में  यह  बताया  गया  कि  सरकार  इस  स्थिति  में  नहीं  है  कि  वह  केन्द्रीय
 विद्यालयों  में  छात्रों  की  शिक्षा  समाप्त  होने  के  बाद  उन्हें  रोजगार  दिलाने  में  सहायक  पर्याप्त  व्यावसायिक
 प्रशिक्षण  उपलब्ध  करवा  सके  ।  सारे  देश  के  उच्चतर  माध्यमिक  विद्यालयों  का  निःसन्देह  कुछ  प्रतिशत

 ही  केन्द्रीय  विद्यालय  हैं  । फिर  भी  हम  केन्द्रीय  बिद्यालयों  के  लिए  भी  धन  और  कक्षा  के  लिए  अन्य

 सुविधाएं  उपलब्ध  नहीं  करवा  सकते  ।  यदि  ऐसी  स्थिति  केन्द्रीय  विद्यालयों  की  है  तो  सारे  देश  में  सरकारी

 स्कूलों  की  स्थिति  क्या  होगी  ?  वहां  स्थिति  अत्यन्त  शोचनीय  अब  सारे  देश  में  शिक्षा  एक  व्यापार
 बनकर  रह  गया  है  ।  इस  स्थिति  में  जब  हम  इन्जिनिर्यारिग  कालेजों  में  या  मेडिकल  कालेजों  में  प्रति  व्यक्त

 शुल्क  की  बात  करते  हैं  तो  कह  कुछ-कुछ  समझ  में  आती  है  ।  परन्तु  जब  हमें  एक  बच्चे  की  शिक्षा  आरम्भ
 करने  के  लिए  नर्सरी  और  प्रारस्भिक  शिक्षा  में  हजारों  रुपये  खर्च  करने  पड़ते  हैं  और  तत्पश्चात
 निकता  के  नाम  पर  अच्छे  पब्लिक  स्कूलों  या  निणी  संस्थाओं  में  उच्च  शिक्षा  के  लिए  उन्हें  तंयार  करने
 के  लिए  हजारों  शपये  प्रति  माह  खर्च  करने  पड़ते  तब  हमें  ऐसा  लगता  है  कि  शिक्षा  वास्तव  में  व्यावार
 बन  कर  रह  गया  दस  प्रकार  राज्यों  में  राजकीय  विद्ञासय  कैवल  शिक्षकों  के  रीजगार  की  सुरक्षा
 बन  कर  गए  हैं  ।-  परन्तु  लहां  तक  ज्छों  के  ब्रति  उनको  सेथाओं  का  सम्बन्ध  इनका  स्तर  बहुत  निम्त
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 है  और  तरीका  पुराना  इस  प्रकार  बच्चों  को  अच्छी  शिक्षा  उपलब्ध  करवाए  बिना  हम  इन  राਂ

 कीय  विद्यालयों  पर  अनावश्यक  धन  खचच  कर  रहे  इन  स्कूलों  में  बुद्धिमान  विद्याथियों  की  संख्या

 अधिक  नहीं  होती  और  इनमें  शिक्षा  प्राप्त  करने  वाले  हम  मानक  शिक्षा  भी  उपलब्ध  नहीं  करवा  पा

 रहे  उन्हें  आवश्यक  व्यावसायिक  या  उपयोगी  शिक्षा  प्राप्त  नहीं  होती  जिससे  वे  उच्च  शिक्षा  प्राप्त

 करने  के  लिए  तैयार  हो  सके  ।

 इसके  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  द्वारा  राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  का  जो  भी  पुनरवालोकन  या

 बतंन  किया  जाए  या  मानव  संसाधन  विकास  में  जो  भी  बड़े  प॑माने  पर  परिवर्तत  किया  वह  वतंमान
 उपलब्ध  तथ्यों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  किया  जाए  ।

 मैं  अब  विश्वविद्यालयीय  शिक्षा  के  दूसरे  पहलू  पर  आता  हूं  ।  हमारे  देश  में  पिछड़े  और  उन्नत
 क्षेत्र  यहां  और  कलकत्ता  जैसे  महानगर  यहां  का  वातावरण  बिल्कुल  भिन्न
 यद्यपि  वही  केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  बोर्ड  वहां  पर  भी  है  परन्तु  महानगरों  में  शिक्षा  का  संसाधन
 और  माहौल  अलग  ही  इन  महानगरों  के  अतिरिक्त  कुछ  विकसित  क्षेत्र  भी  जैसे  कि  मैंने  पहले  कहा

 यदि  हम  इन  पिछड़े  क्षेत्रों  की  ओर  उदाहरण  के  लिए  उत्तर  पूर्वी  तब  हम  पाएंगे
 ***

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आप  अपना  भाषण  आज  ही  समाप्त  करना  चाहते  हैं  या  कल  जारी
 रखेंगे  ?

 प्रो०  एन०  टोम्बो  सिह  :  यदि  आप  मुझे  कल  बोलने  का  अवसर  दें  तो  मैं  आपका  आभारी

 होऊंगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सभा  कल  11.00  बजे  म०  पू०  पर  समवेत  होने  के  लिए  स्थग्रित  होती

 6.00  स०  प०

 तत्पश्चात्  लोक  सभा  17  1990/27  1912  के  ग्यारह  बजे
 म॒०  पु०  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 मुद्रक  :  दी  स्टील  मैन्यु०  कं०  अजमेरी
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